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भूमिका 


छः बरस से अधिक हुआ, भारतीय राजनीति और शासन-पद्धति 
( $८श८-१8 ३५ ) नाम की मेरी पुस्तक प्रकाशित हुई थी । उसमें मेंने 
इस कार, विशेषतया १६२० से १६३५ तक, के राजनीतिक आंदोलनों और 
शासन-विकास पर प्रकाश डाछा था । मेरी धारणा थी कि भारत के शासन- 
विकास का अध्ययन राजनीतिक जागृति के इतिहास के बिना भली-भाँति नहीं 
हो सकता था । “शासन-विकास और राजनीतिक जागृति का अन्योन्याश्रयी 
संबंध है ओर हमारे देश में वे विशेष रूप से क्रिया-प्रतिक्रिया के बंधन से 
जकड़े हुए हैं |”! प्रस्तुत पुस्तक उस कार्य की पूर्ति के लिए लिखी गयी है, जो 
उक्त पुस्तक द्वारा आरंभ किया गया था । इसमें सन्‌ १६३९ से सन्‌ १8२९० 
तक के राजनीतिक आंदोलनों ओर उनके परिणाम-स्वरूप जो शासन-विकास 
हुआ, उसका विवरण दिया गया है । हिंदी में, जहाँ तक मेरी सूचना है, इस 
विषय को यह पहली पुस्तक है। भारत के राजनीतिक इतिहास का उक्त काल 
बढ़े हो महत्व का है। इसमें सब-प्रथम, दूसरे महासमर में, भारत को 
युद्ध-रत देश बनाने के परिणाम-स्वरूप कांग्रेसी मंत्रि-मंडलछों ने त्यागपन्न दे 
दिया, कांग्र स ने गांधी जी के नेतृत्व में सन्‌ १६४० का व्यक्तिगत सत्याप्मद्द 
आंदोलन चलाया और तत्पश्चात्‌ अगस्त सन्‌ १६४२ की भयंकर क्रांति 
हुईं। इसी काछ में पाकिस्तान के विचार ने मू तिमान स्वरूप धारण किया और 
मुस्लिम लीग के हठ के कारण, पअंत में, देश का विभाजन करना पढ़ा। इसी 
काछ में श्रिटिश सरकार ने भारत की संवैधानिक समस्या के हल के लिए कई 
प्रयत्न किये ओर सन्‌ १६४७ में उसने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को 
पारित करके, भारत को स्वतंत्र कर दिया। इसी काछ में भारतीय संविधान- 
सभा ने भारत का वह संविधान बनाया, जिसके अनुसार आजकल देश का 


( २ ) 


शांसन हो रहा है। पंद्रह बरस का यह परिवतन वास्तव में आश्चय-चकित 
कर देने वाछा है। इसका वास्तविक मूल्यांकन आनेवाली पीढियाँ करेंगी । 
हममें से अनेक व्यक्ति तो ऐसे हैं जो इस काल को देख तथा इसका स्वयं 
अनुभव कर चुके हैं। 

इस काल की सामग्री अत्यधिक एवं पेचींदा है। निकट भूत-कालीन 
होने के कारण, उसके संबंध में अ्रभीे तक ऐसा मत-निध/(रण नहीं हो 
पाया है, जैसा दूरवर्तो भूत-कालीन घटनाओं के संबंध में हो जाता हैं। 
अतः इस पुस्तक में वक्तव्यों, भाषणों और पतन्र-व्यवहार के आधार पर ही 
समस्त निष्कष निकाले गये हैं। उनमें से कुछ का हिंदी अनुवाद पद्टामि 
सीतारामय्या की सुविख्यात पुस्तक “कांग्रेस के इतिहास” में मिलता है और 
कुछ का भारत-सरकार के प्रिंसपलछ इनफार्मेशन आफिसर द्वारा पअकाशित 
भारतीय समाचार' में । मैंने इन अनुवादों का यथोचित प्रयोग तथा 
यथास्थान अपने ऋण को स्वीकार किया है। इस स्थान पर में पुनः 
उनके प्रकाशकों के प्रति अपना आभार प्रकट करता तथा अपने ऋण को 
स्वीकार करता हूँ । जिन श्रन्य प्रंथों से पुस्तक के छिखने में सहायता 
ली गयी है उनकी सूची भी पुस्तक के अंत में दी गयी है । मैं उनके लेखकों 
और प्रकाशकों का भी ऋणी हूँ । 

मुझे आशा है कि पुस्तक राजनीति के विद्याथियों और सर्व-साधारण 
के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। सुहृद पाठकों से मेरी यह विनय है 
कि वे पुस्तक की च्रुटियों की श्ोर मेरा ध्यान शआक्ृष्ट करें। इस कृपा 
के लिए मैं उनका आभारी रहूँगा। 


हिंदू-विश्व-विद्यालय | 
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काय-समिति का इलाहाबाद अधिवेशन; कांग् स कार्य -समिति का 
वधां अधिवेशन; अखिक्ष भारतीय कांग्रेस कमेटी का बंबई अधि- 


( ४ ) 


परिच्छे द विषय प्रष्ठ-संख्या 
बेशन; प्रस्ताव पारित होने के पश्चात गांधी जी का भाषण--सरकार 
की तैयारियॉ--नेताओं की गिरफ्तारी -- अ्रगस्त की क्रांति--दमन 
की श्रोर--हिंसात्मक क्रांति के लिए उत्तरदायी कोन ?- गांधी 
जी का उपवास--क्राति के उत्तरदायित्व की समीक्षा--क्राति 
के परिणाम । 

६. अगस्त क्रांति से वैवेल को योजनाओं तक २१०-२३६ 

प्राब्क्थन--वाइसराय की बदला--बंगाल का अकाल+-- 

गांधी जी से मिलने के प्रयत्न--गधिी जी और वाइसराय का पत्र- 
व्यवहार--सर प्रदायिक समस्या के हल्ल के प्रयत्न--वाइसराय- 
जिन्ना पतन्न-व्यवहार--राजगोपालाचारी का उब्लासपुर्ण प्रस्ताव-- 
सबविनय अवज्ञा और मिस्टर जिनना--मद्गास का अश्राश्वयमूलक 
सुकाव--गंधी जी के उपवास के संबंध में मिस्टर जिन्‍ना की प्रति- 
क्रिया-राजगोपालाचारी-जिन्ना पतन्र-व्यवहार --देसाई-लियाकत अली 
सममीता--गधिी जी की रिहाई--रिहाई के पश्चात्‌ू--वाइसराय 
का दिसंबर सन्‌ १६४४ का भाषण-- सॉप्रदायिक समस्या का 
हल--रिहाई के पश्चात की वास्तविक स्थिति । 


१०, लॉड बैवेल की योजनाएँ शक २३७-२६३ 
लेड वेवेल की लंदन-यात्ना--वैवेल की प्रथम योजना-- 
सुझाव का विश्लेषण--भारतीय लोकमत की प्रतिक्रिया--काँग्र स 
काय-समिति की रिहाइं- शिमला सम्मेलन--परिवर्ति त परिस्थिति--- 
लंड वेवेत की दूसरी योजना--घोषणा का विश्लेषण--निवाचन 
झोर उसका नतीजा--पालमेंटरी शिष्ट-मंडक्ष के भेज जाने की 
घोषणा-- आजाद हिंद फौज के अभियुक्तों की रिहाई । 
११. केयीनेट प्रतिनिधि-मंडल हर २६४-३६६ 
कैबीनेट प्रतिनिधि-मंडल के भेजे जाने की घोषणा--कैबीनेट 
प्रतिनिधि-मंडल का श्यागमन--घोषणाओं के संबंध सें भारतीय 
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प्रतिक्रिया -- सुस्लिम लीग का दृश्टतिकोश--कांग्र स का दष्टिकोश--- 
. कैबीनेट प्रतिनिधि-संडल का कार्यारंभ--कैबीनेट प्रतिनिधि-मंडल 
की दूसरी संजिल-- कैबीनेट प्रतिनिधि-मंडल की योजना -वक्तव्य 
का विश्लेषण--भारतीय लोकमत की प्रतिक्रिया--कैबीनेट प्रतिनिधि 
मंडल का दूसरा वक्तव्य--अंतःकालीन सरकार के विषय में पन्न- 
व्यवहार--मुस्लिम लीग द्वारा कैबीनेट प्रतिनिधि-मंडल की योजना 
की स्वीकृति--कैबीनेट प्रतिनिधि-मंडल का तीसरा वक्तन्य--कैबीनेट 
प्रतिनिधि-मंडल की बिदाई--कैबीनेट प्रतिनिधि-मंडल की सफलता। 
१२. केबीनेट प्रतिनिधि-मंडल की विदाई से भारतीय 
स्वतंत्रता अधिनियम तक शक ३००-३२६ 
प्राक्षन-- संविधान-सभा का निवांचन -- मुस्लिम लीग द्वारा 
केबीनेट प्रतिनिधि-मंडल की संपूर्ण योजना अस्वीकृत---अंतः 
कालीन सरकार का निर्माण-- मुस्लिम क्लीग का सक्रिय आंदोलन --- 
अंतःकालीन सरकार में मुस्लिम लीग का सम्मिल्नित होना---झ् त;- 
कालीन सरकार के विषय में नये सदस्यों का मत--६ दिसंबर सन्‌ 
१६४६ की घोषणा--संविधान-सभा का कायोरंभ--२० फरवरी 
सन्‌ १६४७ का वक्तव्य--बिदाई ओर आगमन--लॉड माउंटबैटेन 
का कार्यांभ--४ जून सन्‌ १६४७ की घोषणा“-घोषणा का 
विश्लेषण--३ जून की घोषणा और भारतीय लोकमत। 
१३, भारतीय रियासत ( १६३५-४७ ) ... ३२२७-४४५३ 
भारतीय नरेश ओर सन्‌ १६३९ का संविधान--भारतीय 
नरेश और ब्रिटिश सरकार--भारतीय नरेश और कांग्रेस--मेसूर , 
जयपुर ओर राजकोट के आंदोलन-- देद्राबाद की विशेष समस्या--- 
सन्‌ १६४० तक रियासतों की राजनीतिक स्थिति--समूहीकरण 
और विज्ञीनीकरण की ओर--सन्‌ १६४४० से १६४४ तक--रिया- 
सती प्रजा का उदयपुर सम्मेलन--नर त्र-मंडल का सन्‌ १६४६ का 
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अधिवेशन--केबीनेट प्रतिनिधि-मंडल और भारतीय रियासतें-- 
नरेशों की प्रतिक्रिया--नरेशों की प्रजा की प्रतिक्रिया--अश्रंत:काली न 
सरकार और रियासती प्रजा--अ्रंतःकालीन सरकार का रियासती 
विभाग । 

१७. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम २६४७ ३४४-३७२ 

भारतीय स्वतंत्रता विधेयक का शीपक -दो स्वतंत्र डोमी- 

नियनों की व्यवस्था-भारत और पाकिस्तान के प्रदेश--डोमी नियनों 
के गवनर जनरल --डोमीनियन लेजिस्लेचरां ( विधान-मंडलों ) की 
प्रभुसता--नयी डोमीनियन। के बनने के परिणाम नयी डोमी- 
नियनों की संक्रमण कालीन शासन-व्यवस्था--भारत-समंत्री को 
नोकरियॉ-- भारतीय और ब्रिटिश सेनाएँ --भारत-मंत्री, उनके 
परामश-दाता तथा उनके द्वारा एवं विरुद्ध चलाये गये कानूनी 
मामले--स्वतंत्रता अधिनियम की श्रन्य धाराएँ--स्वतंत्रता अधि- 
नियम पर भारतीय लोकमत--१८ जुलाई से १५ श्रगस्त सन्‌ 
१६४७ तक --भारत की स्वतंत्रता क्‍यों ?---सत्ता का हस्तांतरण । 


१४, भारत का डोमीनियन संविधान ... रे७३-३६४ 
डोमीनियन संविधान की विशेषताएँ--होम गवर्मट-- गवर्नर 
जनरल और डोमीनियन मंत्रि-मंडज्ष--डोमीमियन लेजिस्लेचर औौर 
विधि-निर्माण की प्रक्रिया--डोमीनियन ल्लेजिस्लेचर ओर वित्तीय 
प्रक्रिपा---डोमीनियन लेजिस्लेथर ओर न्यायात्षयों का संबंध--- 
प्रांतीय शासन--प्रांतीय लेजिस्लेचर--प्रांतीय लेजिस्लेचरों की सद॒- 
स्यता के अनधिकारी-सदस्यों के अधिकार--विधि-निर्मांण की 
प्रक्रि[ा-- आधिक प्रस्तावों को प्रक्रिया--प्रक्रिया के नियम--- 
गवर्मर के अध्यादेश --कार्य-विभाजन-- डोमीनियन और संधांतरित 
अंगों का शासन-संबंध--वित्तीय व्यवस्था--संधीय न्यायालय और 
हाईको2--सावंजनिक नौकरियाँ---उपसंद्ार । 


($ ७ ) 


परिच्छे द विषय प्ृष्ठ-सख्या 


१६. 


१७. 


स्वतंत्रता से नये संघिधान तक (१) .». ३६४-४१० 

प्राक््षनम--डोमीनियन की स्थापना के पूर्व भारतीय परि- 
स्थिति--डोमीनियन तथा प्रांतीय सरकारों का निर्माण --डोमीनियन 
सरकार की शासन-नीति-- डोमीनियन सरकार की पर-राष्टू- 
नीति---डोमीनियन सरकार का आंतरिक शासन ; देश का बेँटवारा; 
शांति और व्यवस्था की स्थापना ; शरणार्थियों की समस्या; 
खाद्यांत्ष की समस्या ; दस्तकारियों की अवस्था ; रियासतों की 
समस्या ; विरोधी दल की समस्या--कांग्र स की स्थिति में 
परिवतेन---गांधीजी की हत्या । 


स्वतंन्नता से नये संविधान तक (२) .... ४११-४३१ 
पर-राष्ट्रनीति के मूल सिद्धांत--राजदूत और राजदूता- 
वास--भारत और राष्ट्रमंडल--भारत और द॒छ्षिणी पूर्वी एशिया-- 
भारत और चीन--भारत और कोरिया--भारत और जापान-- 
भारत और दक्षिणी अफ्रीका--भारत में विदेशी क्षेत्र--भारत और 
तिब्बतव-- भारत और नैपाल--भारत और पाकिस्तान ; शरणार्थियों 
की संपत्ति ; आथिक बातें ; काश्मीर की समस्या ; हैदराबाद की 
समस्या ; विदेशी राज्यों का प्रभाव ; सांप्रदायिक वेमनस्य-- भारत 
और संयुक्त राष्ट्रसंघ--पर-राष्ट्र-संबंध के मूल सिद्धांतों का व्याव- 
हारिक स्वरूप--पर-राष्ट्रनीति की आलोचना | 
सहायक पुस्तकों की सूची 
वर्णानुक्रम शिका 


१ 
भारतीय शासन-संबंधी अधिनियम, १६३५ 


प्राक्घन-- सन्‌ १६३४ के संविधान की विशेषताएँ-- 
संघ-राउ्य की स्थापना--कार्य-विभाजन -- संघीय शासन--गवनेर 
जनरल के अधिकार--संघीय विधान-मंडल---विधान-मंडल की 
सदस्यता के ग्रनधिकारी--संघीय विधान-मंडल के अधिकार---संध- 
सरकार का विरोध--प्रांतीय शासन--प्रांतीय गवनेर और चीफ 
कमिश्नर--गवरनरों के विशेष उत्तरदायित्व--गवनरों के अधिकार-- 
प्रांतीय विधान-मंडल--प्रांतीय लेजिस्लेटिव कींसिल --प्रांतीय लेजि- 
सलेटिव असेंबली--सदस्यता के श्रनधिकारी--प्रांतीय विधान-मंडल 
के अधिकार--संघीय न्‍्यायालय--हाईं-कोट--भारत-मंत्नरी और 
उनकी कॉोंसिल-- भारतीय हाई-कमिश्नर--सरकारी नौकरियाँ--- 
संविधान में संशोधन की व्यवस्था । 


प्राक्थन--भारतीय शासन-संबंधी सन्‌ १६३५ ई० का अधिनियम, उन 
श्रधिनियमों में अंतिम था जिन्हें त्रिटिश पालमेंट ने भारत के सुशासन के लिए 
पारित किया था । इसका श्रीगणेश साइमन कमीशन की नियुक्ति से हुआ था । 
मा सन्‌ १६३३ में इसका श्वेतपत्र प्रकाशित हुआ था | इसके चार आधार- 
भूत सिद्धांत थे--( श्र ) भारतीय संघ-राज्य ; ( ब ) केंद्रीय उत्तरदायी शासन ; 
( स ) प्रांतीय स्वराज्य ; ( द ) सवेधानिक और आर्थिक संरक्षण तथा गवर्नर 
जनरल और गवनंरों के विशेष उत्तरदायित्व | इस प्रारूप से भारत के किसी 
राजनीतिक दल को संतोष न था। फिर भी इस पर विचार करने के लिए 
संयुक्त पालमेंटरी कमेटी नियुक्त की गयी। १८ महीने के परिश्रम के पश्चात 
नवंबर सन्‌ १६३४ को उसकी बहुमत रिपोर्ट प्रकाशित हुई | उसके मूल सिद्धांत 
वे ही थे जो श्वेतपत्र के प्रा्पय के। २९ जनवरी सन्‌ १६३५४ को बहुमत 
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रिपोट के आधार पर गवर्मेंट आफ इंडिया विधेयक ( बिल ) पालंमेंट में प्रेषित 
किया गया | उस पर ६१ दिन तक विचार हुआ ओर कुछ छोटे-मोटे परिवर्तन 
भी किये गये। पर विधेयक के मूल सिद्धांत वे ही बने रहे जो श्वेतपत्र के प्रारूप 
के थे । २ श्रगस्त सन्‌ १६३५ को सम्राट की भी अनुमति मिल गयी और इस 
प्रकार भारत का सन्‌ १६३२७ का अ्रवांछित संविधान बना | 

सन्‌ १६३५ के संविधान की विशेषताएँ--सन्‌ १६२५ के संविधान 
की निम्नलिखित विशेषताएँ स्मरणीय हैँ--( १ ) उसका आकार बहुत बड़ा 
था | उसके मूल भाग में ३०० प्रष्ठ और ४७० अनुच्छेद थे | अनुसूचियों 
सहित वह ४७० पृष्ठ का था | केवल मूल सिद्धांतों को ही निर्धारित न करके 
संविधान में, शासन-संबंधी प्रायः सभी महत्त्वपूर्ण बातों का ब्यौरेवार विवरण 
दिया गया था| अतः संविधान का आकार अत्यधिक बढ़ गया था | (२) 
वह समस्त भारत का संविधान था | इसके पूर्व जितने संविधान बने थे उनका 
संबंध केवल ब्रिटिश भारत से था। सन्‌ १६३२४ के संविधान ने ब्रिटिश भारतीय 
प्रांतों और भारतीय रियासतों को एक राजनीतिक सूत्र में बाधने का प्रयत्न किया 
था | ( ३) वह संघ-संविधान था। इसके पूर्व ब्रिटिश पालमेंट ने भारत के 
लिए जितने संविधान बनाये थे वे एकात्मक ((7॥0879) थे। अतः १६३५ 
के संविधान के मूल सिद्धांत पूवकालीन संविधानों से भिन्न थे। वह लिखित और 
अनमनीय था और उसमें संघ शोर संघांतरित राज्यों में संविधान द्वारा कारय का 
बैंटवारा किया गया था । (४ ) सन्‌ १६३५ के संविधान की चोथी विशेषता 
प्रांतीय स्व॒राज्य की व्यवस्था थी । मांटेग्यू-चेम्सफो्ड सुधारों द्वारा, प्रांतों में द्वैध 
शासन-प्रणाली के अनुसार सीमित प्रांतीय स्वराज्य स्थापित किया गया था | 
उससे भारतीय लोकमत संतुष्ट न था। सन्‌ १६३२४ के संविधान के द्वारा, 
गवनरों के विशेष उत्तरदायित्वों ओर विशेष अधिकारों रुहित प्रांतीय स्वराज्य की 
व्यवस्था की गयी थी। (४) केंद्र में उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था सन्‌ 
१६३४ के संविधान की पांचवीं विशेषता थी। इसकी स्थापना द्वैध शासन- 
प्रणाली के अनुसार की जाने को थी। इस सीमा के अतिरिक्त, प्रांतीय गवर्नरों 
की भति, गवनर जनरल के भी विशेष उत्तरदायित्व थे ओर उन्हें अ्रनेक 
विशेषाधिकार प्रात थे । (६ ) सन्‌ १६३५ के संविधान को कोई प्रस्तावना न 
थी | किस उद्देश्य से वह संविधान बनाया गया था, श्रधिनियम को पढ़ कर 
यह बतलाना कठिन था | इस कमी की पूर्ति यह कहकर कर दी गयी थी कि 
मंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों की प्रस्तावना जारी थी। (७ ) राष्ट्रीय आधार का 
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अभाव सन्‌ १६३५ के संविधान की सातवीं विशेषता थी। ऐसा होना कुछ 
स्वाभाविक सा था। जिन लोगों ने उस संविधान को बनाया था उनमें से 
अधिकांश ऐसे थे जो राष्ट्रीयता से सांप्रदायिकता और विशेष हितों को उच्चतर 
समभते थे। भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि रियासतों के अधिकारों के संरक्षण 
में लगे हुए थे, मुसलमान और हरिजन प्रतिनिधि अपनी अश्रपनी सांप्रदायिक 
स्वार्थ-सिद्धि में, उद्योग-घंधों के प्रतनिधि अपनी भलाई में शोर ब्रिटिश पाल॑- 
मेंट के प्रतिनिधि कम से कम स्वशासनाधिकार देने में । भारतीय लिबरलों का 
कोई सांप्रदायिक या वर्गीय स्वार्थ न था, पर वे भारतीय जनता की परिस्थिति 
के वास्तविक ज्ञान से इतने परे थे कि वे समस्त भारत की ओर से न बोल सकते 
थे | फलस्वरूप संविधान के निर्माण में, समभौते के द्वारा सारी मूल बातें 
निश्चित की गयी थीं और सांप्रदायिकता तथा विशेष हितों के प्रतिनिधित्व ने 
इतना जोर पकड़ा था कि मारतीय निवांचक लगभग एक दर्जन प्रथक निर्वांचक- 
मंडलों में विभाजित कर दिये गये थे जिसके कारण भारतीय राष्ट्रीयता के 
विकास को गहरी ठेस लगी थी । (८) सन्‌ १६३४ के संविधान की आठवीं 
विशेषता थी ब्रिटिश पालमेट का निरीक्षण | यद्यपि केंद्र ओर प्रांतों दोनो में 
उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था की गयी थी, तो भी ब्रिटिश पालमेंट का 
निरीक्षणाधिकार पूबवत्‌ बना हुआ था | कार्य-रूप में, प्रथाश्रों के द्वारा यह 
निरीक्षणाधिकार क्रमशः शिथिल किया जाने को था, किंतु कानूनी दृष्टि से उसका 
अधिकार पूर्ववत्‌ बना हुआ था | संघीय सरकार के संरक्षित विषयों और गवर्नर 
जनरल तथा गवनरों के विशेष उत्तरदायित्वों के निरीक्षण का अधिकार भारत- 
मंत्री को था। भारत के सुशासन के लिए वे अब भी ब्रिटिश पालंमेंट के प्रति 
उत्तरदायी थे | 


संघ-राज्य की स्थापना--सन्‌ १६३५ के संविधान के अनुसार भारतीय 
संघ-राज्य के दो प्रधान अंग थे--(१) गवर्नरों के प्रांत और (२) भारतीय 
रियासतें। संघन-राज्य में थे प्रांत भी सम्मिलित किये जाने को थे जो चीफ 
कमिश्नरों के अ्रधीन थे । संघ-राज्य को स्थापना के पूर्व निम्नलिखित शर्तों की 
पूर्ति आवश्यक थी--(१) कम से कम इतने भारतीय नरेश संघनराज्य में 
सम्मिलित होने के लिए तैयार होते जो संघीय विधान-मंडल के उच्च सदन 
((/०प7०] ०0६ 5690८8) में ५२ सदस्य सेज सकते थे और जिनकी जन- 
संख्या समस्त रियासती जन-संख्या की कम से कम आधी थी । (२) इस शर्ते 
की पूर्ति के पश्चात्‌, यदि ब्रिटिश पाल॑मेंट के दोनों सदन सम्राट से भारतीय 


( ४ ) 


संघ-राज्य स्थापित करने की प्रार्थना करते तो सम्राट इस आशय की घोषणा 
करते कि अ्रमुक तिथि से, सम्राट के अधीन भारतीय संघ-राज्य स्थापित किया 
जाय। इन दोनों शर्तों से यह स्पष्ट है कि भारतीय संघनराज्य की स्थापना 
प्रधानतः भारतीय नरेशों की इच्छा पर निर्भर थी श्रोर यदि वे तेयार होते तो 
ब्रिटिश पालेमेंट और सम्राट की इच्छा पर | ब्रिटिश भारतीय प्रांतों की इच्छा 
अथवा श्रनिच्छा पर कुछ भी ध्यान न दिया गया था। वे संघ-राज्य में भ्रवश्य 
सम्मिलित होंगे, यह बात एक प्रकार से मान सी ली गयी थी । 
भारतीय रियासतें संघ-राज्य में प्रवेश-प्राथना-पत्रों ( [796%प॥0॥ ०0 
23.९०७४७07 ) द्वारा सम्मिलित होने को थीं। इनमें नरेश श्रगनी ओर अपने 
उत्तराधिकारियों की ओर से सम्राट को यह आश्वासन देने को थे कि वे भारतीय 
शासन-संबंधी सन्‌ १९३५ के अधिनियम द्वारा व्यवस्थित भारतीय संघनराज्य में 
सम्मिलित होना चाहते ये और सम्राट, गवर्नर जनरल, संघीय विधान-मंडल, 
संघीय न्यायालय या अन्य संधीय प्राधिकारी, उनकी रियासतों में प्रवेश-प्राथना- 
पत्र की शर्तों के अंतर्गत, उन अधिकारों का उपयोग कर सकेंगे जो उन्हे 
भारतीय शासन-संबंधी सन्‌ १६३५ के अधिनियम द्वारा प्राप्त थे । इन्हीं पत्रों मे 
वे यह वचन भी देने को थे कि वे अपने राज्य में लागू होने वाली उन सब 
बातों को कार्यान्वित करेंगे जिनका उल्लेख संविधान में किया गया था और जो 
उनके प्रवेश-प्राथना-पत्रों की शर्ता के अनुकूल थीं । 
कारय-विभाजन--प्रत्येक संघ-राज्य में संविधान द्वारा संघ्र-राज्य और 
संघांगों में कार्य का विभाजन कर दिया जाता है। भारतीय शासन-संबंर्धी 
सन्‌ १६३५ के श्रधिनियम में इसके लिए तीन सूचियों बनायी गयी थीं | पहली 
सूची संघीय विषयों की थी। संविधान के अ्रन्य श्रनुच्छेदों के अंतर्गत संघ- 
सरकार और संघीय विधान-मंडल का इन पर पूरा अधिकार था। इस सूची में 
जल, थल और नभ सेना, पर-राष्ट्र-संबंध, मुद्रा ओर टकसाल, संघीय 
साव॑जनिक ऋण आदि ४६ विषय सम्मिलित किये गये थे | दूसरी सूची प्रांतीय 
विषयों की थी। इसमें पुलिस, जेल और सुधार-णह, स्थानीय स्वायत्त शासन 
अआ्रादि ५४४ विषय सम्मिलित किये गये थे । प्रांतीय सरकारों और प्रांतीय विधान- 
मंडलों का इन पर पूर्ण अधिकार था। तीसरी सूची समवर्ती ( 007- 
0प४7०७॥६ ) विषयों की थी । इन विषयों पर संघ-राज्य और प्रांतों दोनों को 
अधिकार था । संसार के अन्य संघ-राज्यों के अनुभव के कारण यह उचित था 
कि इन विषयों की सूची बिल्कुल छोटी होती। फिर भी इसमें फोजदारी कानून, 
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फोजदारी का4-पद्धति, दीवानी कार्य-पद्धति, मील और कारखाने, मजदूरों की 
दशा सुधार-संबंधी कानून, बेकारी का बीमा आदि ३६ विषय रखे गये थे । 
इतनी बड़ी बड़ी सूचियों के होते हुए भी यह संभव था कि कुछ विषय छूट गये 
हों। संघ-राज्यों में इनको अवशिष्ट ( ॥0869787ए ) विषय कहा जाता 
है। गवर्नर जनज्ल को अपने विवेक ( 98076007॥ ) के अनुसार इन 
विषयों के संबंध में सावंजनिक घोषणा द्वारा यह निधांरित करने का अधिकार 
था कि अमुक विषय संघीय था अथवा प्रांतीय | तत्पश्चात वह विषय घोपणा- 
नुसार संघीय अ्रथवा प्रांतीय समझा जाने को था | इनके अतिरिक्त कुछ विषय 
ऐसे थे जिनमें न तो संघ-राज्य को अधिकार था श्रोर न प्रांतों को । कुछ के 
संबंध में ( जेसे भारतीय शासन-संबंधी पालमेंट के अधिकार ) कोई विधेयक 
प्रस्तुत ही न किया जा सकता था और कुछ के संबंध में गवनंर जनरल या 
गवर्नर की पूव अनुमति से ही विधेयक प्रेषित किये जा सकते थे!। असाधारण 
परिस्थितियों के सामना करने की भी व्यवस्था की गयी थी । गवनर जनरल 
ओर गवनरों दोनों को ऐसी परिस्थितियों के लिए विशेष अधिकार दिये गये 
थे। भारतीय रियासतों के संबंध में कार्य -विभाजन की समस्या और भी जटिल 
कर दी गयी थी । जो विषय वे अपने प्रवेश-प्राथना-पत्रों द्वारा संघ-राज्य को 
समर्पित करतों उन्हीं के संबंध में संघीय विधान-मंडल द्वारा निर्मित विधियाँ उन 
पर लागू होने को थीं। इस व्यवस्था के कारण भारतीय रियासतों द्वारा संघ- 
राज्य को समर्पित अधिकारों में कुछु विभिन्‍नता का होना अनिवाय था | 
ऐसे विधेयक तीन समूहों मे रखे गये थे-(१) गवनेर जनरल को पूव अनुमति के बिना 
कुछ विषयो के विधेयक संघीय विधान-मडल में प्रं पित न किये जा सकते थे। उदा- 
हरणार्थ उन विषेयका का उल्लेख किया जा सकता हे जो गवर्नर जनरल के किसी 
अधिनियम या अध्यादश को जिसको उन्होने अपने विवेक के अनुसार जारी किया था, 
निरसित या संशोधित करते हों या उससे असंगत हों । (२) गवनेर जनरल की पूर्व 
अनुमति के बिना कुछ बिपयों के विधयक प्रांतीय विधान-मंडलो में प्र षित न किये जा 
सकते थे। उदाइरणाथ उन विधेयकों का उल्लेख किया जा सकता दे जिनका असर 
किसी ऐसे काम पर पड़ता हो, जिसे सन्‌ १६३५ के संविधान के अनुसार गवनंर जनरल 
अपने विवेक के अनुसार कर सकते दो । (३) गवर्नरो की पूर्व अनुमति के बिना कुछ 
विषयों के विधेयक प्रांतीय विधान-मंडल मे प्रेषित न किये जा सकते थे। उदाहरणाथ 
ऐसे बिधेयक्रों का उल्लेख किया जा सकता है जो गवर्नर के किसी कानून या श्रध्यादेश 
को जिंसको उन्होंने अपने विवेक के अनुसार जारी किया है, निरसित या संशोधित 
करते हों | 
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संघीय-शासन--सन्‌ १६३५ के संविधान के श्रनुसार गवर्नर जनरल 
संघीय कार्यपालिका के सर्वोच्च अधिकारी थे । वाइसराय का पद इस पद से 
सवंथा अलग था, पर प्रचलित प्रथा के अनुसार दोनों के लिए एक ही व्यक्ति 
के नियुक्त किये जाने की व्यवस्था थी। नियुक्ति का अ्रधिकार इंगलेैंड के 
प्रधान-मंत्री के परामश से सम्राट को था। गवर्नर जनरल को २,४०,००० 
रुपये सलाना वेतन तथा मर्यांदापूर्वक रहने के लिए यथोचित भत्ता मिलता 
था। नियुक्ति के समय उन्हें एक आदेश-पत्र ( 0907प70॥/ 0/ [॥85- 
(77000॥9 ) मिलता था जिसमें उनके कार्य करने के ढंग का उल्लेख होता 
था। साधारणतया गवनंर जनरल इस आदेश-पतन्न के अनुसार काम करने को 
ये, पर ऐसा करना अनिवार्य न था | संविधान में यह स्पष्ट कर दिया गया था 
कि आदेश-पत्र के विरुद्ध किये गये काम, इसी आ्राधार पर असंवैधानिक न 
ठहराये जा सकते थे | 


संविधान द्वारा द्वेष शासन-प्रणाली के आधार पर केंद्र में श्राशिक 
उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था की गयी थी | देश-रक्षा, ईसाई-धर्म, पर-राष्र- 
संबंध, आदिम प्रदेशों की देखभाल आदि संरक्षित विषय निर्धारित हुए थे | 
इनका शासन गवर्नर जनरल श्रपने विवेक के अनुसार, भारत-मंत्री के निरीक्षण 
में, उनके आदेशानुकूल करने को थे | भ्रपनी सहायता के लिए उन्हें अधिक 
से अधिक तीन परमशंदाताओं की नियुक्ति का अधिकार था। आर्थिक सुरक्षा 
क॑ लिए वे एक आर्थिक परामशंदाता को नियुक्त कर सकते थे । इन कामों के 
अतिरिक्त गवनंर जनरल, अपने अन्य कतंव्यों का पालन मंत्रिमंडल की 
सहायता और मंत्रणा से करने को थे। मंत्रिमंडल के भ्रधिक से अधिक द्स 
सदस्य हो सकते थे । उनकी नियुक्ति का अधिकार गवर्नर जनरल को था | 
साधारणतः वे ही व्यक्ति मंत्री नियुक्त किये जाने को थे जो संघीय विधान- 
मंडल के सदस्य थे। मंत्रियों का वेतन, भत्ता आदि विधान-मंडल द्वारा 
निधांरित किया जाने को था | वह किसी मंत्रिमंडल के कार्य-काल में घटाया न 
जा सकता था | मंत्रिमंडल अ्रपनी नीति और कामों के लिए विधान-मंडल के 
प्रति उत्तरदायी था | 

सन्‌ १३२४ के शासन-संबंधी अ्रधिनियम द्वारा गरर्नर जनरल को दो 
प्रकार के अधिकार मिले हुए थे। उनके कुछ अ्रधिकार साधारण थे और कुछ 
असाधारण | साधारण अधिकारों का प्रयोग वे मंत्रियों की सहायता और मंत्रणा 
से करने को थे और विशेषाधिकारों का प्रयोग अपने विवेक (72798070007) 


( ७ ) 


श्रोर व्यक्तिगत निर्णय ( ॥॥वजतवप्रक्नी 7प्6९0॥07/॥ ) के श्रतुसार। 
विवेक के कामों में मंत्रियों का परामश लेना श्रावश्यक न था। पर व्यक्तिगत 
निर्णय के कामों में मंत्रियों का परामर्श लेना आवश्यक था। अंतिम निर्णय का 
अधिकार गवर्नर जनरल को ही था। उक्त दोनों प्रकार के कामों को गवनेर 
जनरल भारत-मंत्री के निरीक्षण में, उनके आ्रादेशानुकूल करने को थे । 


गवनर जनरल के अधिकार--सन्‌ १६३४ के संविधान में उत्तरदायी 
सरकार की व्यवस्था होते हुए भी गवर्नर जनरल को अनेक अधिकार 
दिये गये थे | हम उनको निम्नलिखित भागों में विभक्त कर सकते हैं-- 


( श्र ) कार्यपालिका संबंधी अधिकरार--गवर्नर जनरल को अपने विवेक 
के अनुसार मंत्रियों, परामशंदाताओं और प्रथम आशिक परामशंदाता की 
नियुक्ति का अधिकार था और व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार भारतीय महाधि- 
वक्ता ( एडवोकेट जनरल ) को नियुक्ति का अधिकार | इनके अ्रतिरिक्त 
गवर्नर जनरल अपने विवेक के अनुसार, रिजव॑ बेंक के गवनंर, डिप्टी-गवर्नर 
आर चार संचालकों ( 7)760॥079 ) को नियुक्त करते थे । संघ-सरकार के 
सारे काम गवनेर जनरल के नाम पर किये जाने को थे। संविधानयुक्त शासन 
के असफल होने पर गवनर जनरल को संघर-सरकार के सारे या आवश्यकता- 
नुकूल विष्रय अपने अधीन करने का अधिकार था । मारतीय जल, थल ओर 
नम सेनाएँ गवनर जनरल के अधीन थीं पर सम्राद्‌ को एक प्रधान सेनापति 
( (५077स्‍87067-7-00४67 ) के नियुक्त करने का अधिकार था। प्रधान 
सेनापति के सेना-संबंधी वे ही अधिकार थे जो सम्राद उनको प्रदान करते थे | 


(ब ) विधि-निमाण संबंधी अधिकार--संधीय विध।न-मंडल का साल में 
एक अधिवेशन अवश्य होने को था; पर गबनर जनरल को अ्रपने विवेक के 
अनुसार विधान-मंडल के दोनों सदनों श्रथवा एक सदन के बुलाने, 
विसजित करने और संध्रीय-श्रसेंबली को विघटित करने का अ्रधिकार 
दिया गया था। वे अपने विवेक के श्रनुसार दोनों सदनों के संयुक्त 
अधिवेशन में या किसी सदन के अधिवेशन में श्रपना भाषण दे सकते श्रथवा 
संदेश भेज सकते थे । विधान-मंडल द्वारा पारित विधेयक उनकी अ्रनुमति के 
बिना विधि न बन सकते थे। गवनेर जनरल को अ्रध्यादेश जारी करने का 
श्रधिकार था और अपने विवेक और व्यक्तिगत-निर्णय के कामों को संतोषपूर्वक 
करने के लिए गवर्नर जनरल के अधिनियम बनाने का अ्रधिकार | 


( ८ ) 


( स ) आर्थिक अधिकार--संध-सरकार की सारी माँग गवर्नर जनरल की 
सिफारिश पर संघ्रीय श्रसेबली में पेश की जाने को थीं | वे दो हिस्सों में विभक्त 
की गयी थीं--( १ ) संघ-सरकार का वह व्यय जिसका उल्लेख संविधान में था, 
ओर (२) वह व्यय जिसकी माँग प्रथम भाग के अ्रतिरिक्त पेश की जाती थी । 
श्रमुक मॉँग प्रथम भाग की थी अथवा द्वितीय, इसका निर्णय गवर्नर जनरल 
अ्रपने विवक के अनुसार करने को थे। व्यय के प्रथम भाग पर संघीय विधान- 
मंडल को वोट देने का आंधकार न था, पर द्वितीय भाग उसके वोट पर निर्भर 
था | श्रसेंबली द्वारा अस्वीकृत माँग, बिना गवर्नर जनरल की आज्ञा, कॉसिल 
आफ स्टेट्स में न पेश की जा सकती थी। यदि असेबली किसी माँग को घटाती 
थी तो घटी हुई मांग ही कॉसल श्रॉफ स्टेट्स में पेश को जा सकती थी, जब 
तक गवनर जनरल उसके विरुद्ध आज्ञा न देते | संघ-सरकार की आर्थिक स्थिरता 
का कायम रखना गवनर जनरल का एक विशेष उत्तरदायित्व था। 

( द ) विशेष उत्तरदायित्व के अधिकार--सन्‌ १६३५ के संविधान द्वाय 
गवनंर जनरल के जो विशेष उत्तरदायित्व निधांरित हुए थे उनमें से निम्नलिखित 
मुख्य थे--भारत या उसके किसी भाग में शाति-भंग करने वाले खतरा का 
निवारण ; आयिक स्थिरता का सुरक्षित रखना ; अल्पसंख्यकों के उचित हिते। 
की रक्षा करना ; साव॑जनिक नोकरियों के सदस्यों और उनके आ श्रितों के उचित 
हितो को रक्षा करना ; भारतीय रियासतो के अधिकारों ओर उनके नग्शों क 
अधिकारा तथा मयांदा को रक्षा करना। इन विषयों का शासन गवनर जनरल 
अपने व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार भारतन-मंत्री के निरीक्षण में, आर उनके 
आदेशानुकूल करने को थे | 

( य ) वाइसराय के श्रधिक्रार- सम्राट के प्र तनिधि अर्थात्‌ वाइसराय की 
देसियत से भी, १६३४५ के संविधान के अनुसार, गवर्नर जनरल को कुछ श्रधि- 
कार दिये गये थे । इस देसियत से वे उन भारतीय रियासतों में, जो संघ-राज्य 
में प्रविष्ट न द्वोतीं, सम्नाट के अ्रथिकारों की रक्षा और उनके कतंव्यों का पालन 
करने को थे । इसी नाते वे संघांतरित रियासतों के उन विषयों के शासन की 
देख-माल करने को थे जो संघ्‌-सरकार को समर्पित न किये जाते । वाइसराय 
की हेसियत से वे उन सब्न अ्रधिकारों का भी प्रयोग करने को थे जो सम्राद्‌ 
समय-समय पर उनको प्रदान करते । 

(फ ) अश्रधिकारों की सीमा--उपयुक्त विवरण से हमें यह न समभना 
चाहिये कि सन्‌ १६३४ के संविधान के अनुसार गवर्नर जनरल संघ- 


( € ) 

राज्य के निरंकुश शासक थे। कुछ विषयों का शासन वे मंत्रियों की 
मंत्रणा ओर सहायता से करने को थे। इस अंश तक संघ-राज्य में 
उत्तरदायी शासन की व्यवस्था थी। किंतु संरक्षित विषयों का शासन वें 
अपने विवेक के अनुसार करने को थे ओर इनके लिए वे बजरिये भारत-मंत्री 
ब्रिटिश पालेमेंट के प्रति उत्तरदायी थे । उन सब विष्रयों के शासन में, जिनमें 
उन्हें अपने विवेक और व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार काम करने का 
अधिकार था, वे भारत-मंत्री के अ्रधीन श्रोर उनके आदेशानुकूल काम 
करते थे | 

संघीय विधान-मंडल ( 7700079] व,6278]80प779 )--१६३४ 
के संबधान के अनुसार जो विधान-मंडल बनने को था उसका आरकार १६१६ 
के कंद्रीय विधान-मंडल के आकार से बड़ा था | उसके कोंसिल-ऑफ-स्टेट्स 
ओर हाउस झॉफ-असेंबली दो सदन थे। कॉसिल-आआफ-स्टेट्स के २६० 
सदस्य निधारित किये गये थे और असेंबली के ३७५ । कोई व्यक्ति एक ही 
समय दोना सदनों का सदस्य न हूं] सकता था । 

को सिल-ओॉफ-स्टेट्स के २६० सदस्यों मे से १५६ ब्रिटिश भारत के थे और 
१०४ भारतीय रियासतों के | ब्रिटिश भारत और रियासतों के प्रतिनिधि भिन्न- 
भिन्‍न प्रातों और रियासतो या उनके समूहों में विभक्त कर दिये गये थे | 
संठुक्त-प्रांत को बीस प्रतिनिधि भेजने का अधिकार था। कॉसिल-श्रॉफ-स्टेट्स 
के सदस्यों का कार्यकाल नो बर्स निश्चित किया गया था। परंतु पहले 
चुनाव का छोड़कर प्रत्येक तीसरे वर्ष एक तिहाई सदस्यों का चुनाव 
होने को था। पहले चुनाव में एक-तिहाई सदस्य तीन बरस के लिए 
चुने जाने को थे, एक-तिद्दाई छः बरस के लिए और शेष नो बरस के 
लिए, | उपयुक्त कायकाल समाप्त होने पर जो स्थान खाली होते, उनका 
चुनाव नो बरस के लिए होता । भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों को 
उनके नरेश मनोनीत करने को थे। कौंसिल-ऑफ-स्टेट्स के समापति और उप- 
समापति उसके सदस्यों में से उन्हीं के द्वारा चुने जाने को थे | प्रत्येक सदस्य 
को पद की शपथ खानी पड़ती थी | है सदस्यों का कोरम था ओर साल में 
कम से कम एक अधिवेशन श्रावश्यक था । 

असेंबली के ३२७५ सदस्यों में से २५० ब्रिटिश भारत के थे और 
१२९ भारतीय रियासतों के । ब्रिटिश भारत ओर रियासतों के प्रतिनिधि, भिन्‍न- 
भिन्न प्रांतों श्रौर रियासतों या उनके समूहों में बिभक्त कर दिये गये थे | संयुक्त 


( १० ) 


प्रांत को ३७ प्रतिनिधि मेजने का अधिकार था। प्रत्येक प्रांत में सांप्रदायिक 
आधार पर विविध संप्रदायों के प्रतिनिधियों की संख्या निश्चित की गयी थी । 
असेबली के ब्रिटिश भारतीय प्रतिनिधियों का चुनाव परोक्ष निरवाचन-प्रणाली 
( [70760६ 760007 ) से किया जाने को था। उसके अधिकांश 
सदस्य प्रांतीय विधान-मंडलों श्रथवा सभाश्रों द्वारा चुने जाने को थे। भारतीय 
रियासतों के प्रतिनिधियों को मनोनीत करने का अधिकार उनके नरेशों को 
दिया गया था । 

असेंबली का कार्यकाल पॉच बरस निर्धारित किया गया था। इस श्रवधि के 
पूर्व भी वह विघटित की जा सकती थी, परंतु उसका कार्य-काल बढ़ाया न जा 
सकता था । उसके रिक्त स्थान केवल शेष काल के लिए ही भरे जाने को थे | 
उसके प्रमुख ( 9]0090767 ) और उप-प्रमुख ( ॥00ए07ए-9]099767 ) 
उसी के सदस्य होते ओर उसी के सदस्यों द्वारा चुने जाने को थे । एक तिहाई 
सदस्यों का कोरम था और साल में कम से कम एक अधिवेशन आवश्यक 
था | अनुपस्थिति-संब्रधी नियम वे ही थ जो कॉसिल-ऑफ्‌-स्टेट्स के | 


विधान-मंडल की सदस्यता के अनधिकारी--कोंसिल-ऑफ-स्टेट्स 
के उम्मेदवारों के लिए कम से कम ३० बरस का होना श्रावश्यक था ओर 
असेबली के उम्मेदवारों को २५ वर्ष का। कॉसिल आफ स्टेट्स के उम्मेदवारों 
में उन सब योग्यताओं का होना आवश्यक था जो उस प्रांत के कॉसिल- 
आ्रॉफ-स्टेट्स के निवाचकों के लिए आवश्यक थीं । असेबली के उम्मेदवार 
वे ही व्यक्ति हो सकते थे, जो प्रांतीय असेबली के उम्मेदवार हो सकते थे | 
बेतनिक सरकारी कर्मचारी, उपयुक्त न्यायालय द्वारा पागल ठद्दराये गये लोग, 
वे दिवालिये जिन्होंने अपना भुगतान न किया था, उम्मेदवार न हो सकते थे | 
वे मनुष्य जो कालेपानी श्रथवा किसी फोजदारी अपराध की सजा भोग रहे थे, 
किसी विधान-सभा के सदस्य न चुने जा सकते थे | 


संघीय विधान-मंडल के श्रधिकार--गवर्नर जनरल के विशेष 
उत्तरदायित्वों ओर उनके विवेक तथा व्यक्तिगत निर्णय के कामों के 
श्रतिरिक्त हस्तांतरित विषयों के शासन में संघीय कार्यपालिका, संघीय विधान- 
मंडल के प्रति उत्तरदायी थी | विधान-मंडल का कोई भी सदस्य, मंत्रिमंडल से 
उसकी नीति और कामों के विषय में प्रश्न पूछ सकता था और श्रधिवेशन के 
स्थगित करने या शअ्रविश्वास का प्रस्ताव प्रेषित कर सकता था। मंत्रियों को 
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विधान-मंडल द्वारा नियत वेतन और भत्ता मिलता था, लेकिन किसी मंत्रि- 
मंडल के कार्य-काल में उनका वेतन घटाया न जा सकता था | 

संघीय विधान-मंडल को सभी संघीय विषयों के कानून बनाने का अधिकार 
था | समवर्ती विषयों के संघीय और प्रांतीय कानूनों में यदि विरोध होता तो 
साधारणतः संघीय कानून ठीक ओर प्रांतीय कानून विरोधात्मक अंश तक शून्य 
समझा जाने को था | अवशिष्ट विषयों में से, जिनको गवनर जनरल संघीय 
विषय निश्चित करते, उनके संबंध में भी संघीय विधान-मंडल कानून बना 
सकता था। 

प्रति वर्ष, संघीय विधान-मंडल के सम्मुख, आय-व्यय का ब्योरा पेश किया 
जाने को था | व्यय-मंबंधी मदें, दो भागों में विभक्त की गयी थों | जिन मरदों 
के व्यय पर संघीय असेंबली को वोट देने का अधिकार न था वे समस्त आय 
की लगभग ८० प्रतिशत की थीं। शेष २० प्रतिशत आय विधान-मंडल के 
वोट के अनुसार खर्च की जाने को थी । श्रार्थिक विपयों में असेबली के अ्रधि- 
कार कॉंसिल-श्रॉफू-स्टेट्स की अपेक्षा कुछ अधिक थे । जब तक गवर्नर जनरल 
हस्तक्षेप न करते, असेंबली द्वारा अस्त्रीकृत माँग कॉसिल-आऑॉफ-स्टेट्स में पेश 
न की जा सकती थी और असेंबली द्वारा घटायी हुई माँग, बढ़ा कर पेश न की 
जा सकती थी । 


संघीय विधान-मंडल के अधिकार अ्रसीम न थे | संरक्षित विषयों के शासन 
पर उसका कोई अधिकार न था। व्यय का लगभग ए७ प्रतिशत भाग उसक 
अधिकार से परे था। उसका विधि-निर्माण का अधिकार भी सीमारदहित न 
था | उसके द्वारा पास किये गये विधेयक गवनर जनरल की श्रनुमति के बिना 
कानून न बन सकते थे । गवर्नर जनरल को अधिकार था कि अनुमति द या 
नर्दे या विधेयक को पुनर्विचार के लिए लोटा दें या सम्राद्‌ की श्राशा के 
लिए रिजव॑ कर दें । इनके अतिरिक्त गवर्नर-जनरल को श्रॉर्डीनेंसों श्रोर 
गवर्नर जनरल के ऐक्टों के जारी करने का भी अधिकार दिया गया था | 


संघ-सरकार का विरोध--जिस रूप में सन्‌ १६३४ के संविधान के 
अनुसार संघ-सरकार स्थापित करने की व्यवस्था की गयी थी उससे भारत के 
राष्ट्रवादी संतुष्ट न थे। भारतीय रियासतें भी संघ-राज्य में सम्मिलित होने के 
पूर्व अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने में लगी थीं। भारतीय कांग्रेस संघ-सरकार 
का जन्म के पहले ही संहार करना चाहती थी | इस विरोध के तीन मुख्य कारण 
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थे--( श्र ) संघीय विधान-मंडल के प्रतिक्रियात्मक (]0680(07977ए) होने की 
आशंका थी। (ब) गवनर-जनरल के विशेष उत्तरदायित्व, विवेक और व्यक्तिगत 
निणय के श्रविकारों के कारण उत्तरदायी शासन का रंग बहुत कुछ फीका पड़ 
गया था, ओर ( स ) द्वेष शासन-प्रणाली के अनुभव के कारण यह आशा 
निमूल थी कि वह संघ-सरकार में सफल हो सकेगी । अतएव भारत के प्राय: 
सभी राजनीतिक दल संघ-सरकार की स्थापना का विरोध कर रहे थे । युरोपीय 
महासमर के कारण सरकार ने भी महासमृर के काल तक के लिए संघ-सरकार 
की तैयारियों को स्थगित कर दिया । फलस्वरूप मारतीय संघ-राज्य स्थापित न 
हैं। सका ओर भारत की केंद्रीय कार्यपालिका और विधान-मंडल का वही संगठन 
बना रहा जो भारतीय शासन संबंधी सन्‌ १६१६ के अ्रधिनियम द्वारा निर्धारित 
किया गया था । 

प्रांतीय शासन--भारतीय शासन-संबंधी सन्‌ १६३५ के अधिनियम की 
दूसरी विशेषता थी प्रांतीय स्वराज की स्थापना । इसकी मांग बड़ी पुरानी थी | 
सन्‌ १६१६ मे माटेग्यू-चेम्सफोड सुधारों द्वारा केवल हस्तांतरित विषयों में प्रांतीय 
स्वराज्य की स्थापना की गयी थी | सन्‌ १६२५ के अधिनियम द्वारा हस्तांतरित 
ओर संरक्षित विषयों का भेद मिटा दिया गया था और प्रांतीय स्वराज्य की 
व्यवस्था को गयी थी | श्रप्रेल सन्‌ १६३७ से १६४७ तक प्रांतीय शासन इसी 
सविधान के अ्नुवार हंता रहा। संविधान में केवल दो प्रकार क प्रातों की 
व्यवस्था थी, अथांत्‌ गवनरों के प्रात और चीफ कमिश्नरों के प्रांत | स-कोसिल 
सम्राट को अपने ऑॉडर द्वारा नये प्रांतों के बनाने और पुराने प्रांतों के क्षेत्र के 
बढ़ाने या घटाने का अधिकार था। सन्‌ १६३५४ के अधिनियम के अनुसार 
ब्रिटिश भारत का कोई भी प्रांत लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन न था। 


प्रांतीय गवनर और चीफ कमिश्नर--सन्‌ १६३५ के संविधान में, 
चीफ कमिश्नरों के प्रांतों के अतिरिक्त, प्रांतीय कार्यपालिका के सर्वोच्च अधिकारी 
को गवनर कहते थे । उसकी नियुक्ति सम्राट द्वारा पांच बरस के लिए की जाती 
थी। सब प्रांतों के गवनरों का वेतन और भत्ता समान न था। संयुक्त-प्रात 
( उत्तर-प्रदेश ) बंबई, बंगाल और मद्रास के गवर्नरों को १,२०,००० रुपये 
सालाना वेतन मिलता था ; पंजाब और बिहार के गवर्नरों को १,००,००० 
रुपये; मध्य-प्रांत तथा बरार के गवर्नर को ७२,००० रुपये और आसाम, सीमांत 
पश्चिमोत्तर प्रांत, उड़ीखा और सिंध के गवनरों को ६६,००० रुपये | छुट्टी के भत्ते 
में भी इसी प्रकार की विभिन्नता थी। चीफ कमिश्नरों के प्रांत गवर्नर जनरल के 
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श्रधीन थे | वे इन प्रांतों का शासन चीफ कमिश्नरों की सहायता से करते और 
अपने इच्छानुकूल उनको अ्रधिकार दे सकते ये । अपने विवेक के अनुसार वे 
चौफ कमिश्नरों को नियुक्त भो करते थे । 

गवनर-जनरल की भौति प्रांतीय गबनरों को भी नियुक्ति के समय एक 
आदेश-पत्र दिया जाता था | इसमें उन्हें यह आदेश मिलता था कि वे अपने 
अधिकारों का प्रयोग किस प्रकार करें । गवनरों के लिए यह अनिवार्य न था 
कि वे आरादेश-पत्र के अ्रनुसार ही काम करते | संविधान में यह स्पष्ट कर दिया 
गया था कि यदि गवनर आदेश-पन्न के प्रतिकूल कोई काम करेंगे तो वह 
उसके श्राधार पर गलत न ठहराया जा सकेगा | 

प्रांतीय गवर्मर को सहायता और मंत्रणा देने के लिए प्रत्येक प्रांत में एक 
मंत्रि-मंडल की व्यवस्था थी। उसके सदस्यों की संख्या हर प्रांत में श्रलग- 
अलग थी। गवनंर साधारणतः विधान-सभा के बहुसंख्यक दल के नेता को 
मुख्य मंत्री नियुक्त करते थे, और मुख्य मंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों 
को। प्रायः सभी मंत्री विधान-मंडल के सदस्य द्वोते थे | परंतु गवर्नर ऐसे व्यक्तियों 
को भी मंत्री नियुक्त कर सकते थे, जो विधान-मंडल के सदस्य न थे। ऐसे 
व्यक्ति, यदि विधान-मंडल के सदस्य न हो जाय, तो छः मद्दीने से अधिक मंत्री 
न रह सकते थे | मंत्रि-मंडल का कार्यकाल गवर्नर की इच्छा पर निर्भर था। 
मंत्रियों को प्रांतीय विधान-मंडल के द्वारा निधारित वेतन मिलता था । 
किसी मंत्रि-मंडलके कार्यकाल में उसका वेतन घटाया न जा सकता था। 
मंत्रिमंडल श्रपनी नीति और कामों के लिए विधान-मंडल के प्रति उत्तर- 
दायी था । 

गवनरो के विशेष उत्तरदायित्व ( 80०0४) 70००]०0790॥- 
(098 )--१६३७५ के ऐक्ट के अनुसार प्रांतों में द्ेथ शासन-प्रणाली का अंत 
तो कर दिया गया था, परंतु श्रभी तक उनको पूर्श उत्तरदायी शासन न 
मिला था। गवनंर जनरल की भाति गबनंरों के भी कई विशेष उत्तरदायित्व 
निर्धारित किये गये थे। उनकी पूर्ति के लिए उन्हें व्यक्तिगत निरणय के 
अनुसार काम करने का अधिकार था। निम्नलिखित विशेष उत्तरदायित्व 
महत्त्वपूर्ण ये--( ञ्र ) प्रांत श्रथवा उसके किसी भाग की शांति को भंग करने 
वाले खतरों का निवारण । (ब ) अल्पसंख्यकों के उचित हितों की रक्षा । 
(स ) सार्वजनिक नौकरियों के सदस्यों श्रौर उनके आश्रितों के उचित हितों 
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की रक्षा । (द ) प्रांत के श्रपवर्जित प्रदेशों ( 850]7060 27028 ) 
की शांति और शासन की व्यवस्था | ( य ) भारतीय रियासतों के अधिकारों 
और उनके नरेशों के श्रधिकारों तथा मर्यादा की रक्षा । (२ ) गवर्नर-जनरल 
के उन आदेशों पर श्रमल करना, «जिन्हें वे अ्रपने विवेक या व्यक्तिगत निर्णय 
के कामों के लिए जारी करते थे | इन विषयों के शासन में गवनरों को व्यक्ति- 
गत निर्णय के अनुसार काम करने का अधिकार था। इनके श्रतिरिक्त 
वे बहुत से अन्य काम भी विवेक और व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार 
कर सकते थे । विवेक और व्यक्तिगत निर्णाय के कामों को प्रांतीय गवर्नर, 
गवनर-जनरल के निरीक्षण में उनके आदेशानुसार करते थे । विशेष उत्तर- 
दायित्व, विवेक और व्यक्तिगत निर्णय के कामों के कारण, कुछ लोगों का 
कहना था कि प्रांतीय शासन में देघ शासन-प्रणाली का अस्तित्व शेष था । 
केवल उसका नाम बदल दिया गया था । 

गवनरों के अधिकार ( 70079 ० (४0५०7707$ )--भार- 
तीय शासन-संबंधी सन्‌ १६३५ के ऐक्ट में प्रांतीय स्वराज्य की व्यवस्था के 
होते हुए, भी गवनरों को अनेक महत्त्वपूर्ण अधिकार दिये गये थे। अपने विवेक 
के अनुसार वे मंत्रियों को नियुक्त करते थे झौर व्यक्तिगत निर्णय के श्रनुसार 
प्रांतीय महाधिवक्ता ( एडवोकेट-जनरल ) को । यद्यपि शांति और व्यवस्था 
का विषय मंत्रियों के अधीन था तो भी गवनंर को नियमानुकूल स्थापित सर- 
कार को राजनीतिक षडयंत्रों से श्र प्रांत की शांति तथा सुव्यवस्था की 
हिंसात्मक आचरणों से रक्षा करने का अधिकार था। प्रांतीय शासन के सारे 
काम गवनंर के नाम पर किये जाते थे। वे ही मंत्रियों का काम निर्धारित 
करते थे । संविधान-युक्त शासन के ग्रसफल होने पर घोषणा द्वारा वे उन 
विषयों का शासन अपने विवेक के श्रनुसार कर सकते थे जिनकी घोषणा 
की जाय । 

प्रांतीय विधान-मंडल का साल में एक अधिवेशन श्रवश्य होता था। 
किंतु गवर्नरों को अपने विवेक के श्रनुसार प्रांतीय विधान-मंडल के दोनों सदनों 
अथवा एक सदन की बेठक कराने, उनको विसजित करने तथा प्रांतीय श्रसेंबली 
को विघटित करने का अधिकार था । अपने विवेक के अनुसार गवर्नर प्रांतीय 
विधान-मंडल के दोनों सदनों के संयुक्त अ्रधिवेशन में श्रथवा किसी सदन के 
अधिवेशन में भाषण दे सकते थे और अपना संदेश भेज सकते थे | विधान- 
मंडल द्वारा पास किये विधेयक गवनंर की श्रनुमति के बिना कानून न बन 


( १९* ) 


सकते थे | गवनेर को अधिकार था कि वे अपने विवेक के श्रनुसार किसी 
विधेयक के संबंध में अनुमति देते या न देते या उसे गवनर-जनरल की आशा 
के लिए रिजव कर देते या विधान-मंडल के पास पुनर्विचार के लिए मेज 
देते । इनके अतिरिक्त गवनरों को भी अ्रसाधारण परिस्थिति में अ्रध्यादेश जारी 
करने ओर गवर्नरों के अधिनियम बनाने का अधिकार था । 

प्रांतीय व्यय की सारी माँगें, गवर्नर की सिफारिश पर प्रांतीय विधान-मंडल 
में पेश की जाती थीं। व्यय के दो भाग द्वोते ये-(१) वह व्यय जिसका उल्लेख 
ऐक्ट में किया गया था और (२ ) वह व्यय जिसकी माँग प्रथम भाग के 
अतिरिक्त पेश की जाती थी। अमुक माँग प्रथम भाग की थी अ्रथवा द्वितीय की 
इसका निर्णय गवर्नर अपने विवेक के अनुसार करते थे। प्रथम प्रकार की 
माँगों पर विधान-मंडल को वोट देने का अधिकार न था । परंतु दुसरी प्रकार 
की माँग प्रांतीय असेबली के वोट पर निर्भर थीं | थदि अ्रसेंबली किसी माँग को 
ग्रस्वीकृत करती या घटाती थी और उसका संबंध गवर्नर के विशेष उत्तरदायित्व 
से होता था तो गवनेर अ्रस्वीकृत अथवा घटायी गयी माँग को पुनः असेंबली 
में पेश कर सकते थे | इस बार वह स्वतः मंजूर समझी जाती थी। 

प्रांतीय गवनरों के अधिकार श्रपरिमित न थे। साधारणतः वे मंत्रिमंडल की 
सहायता ओर मंत्रणा से प्रांतीय शासन का संचालन करते थे | व्यक्तिगत निर्णय 
के कामों में मंत्रियों का परामश लेना श्रावश्यक था, पर अंतिम निर्णय स्वयं 
गवर्नर का होता था | विवेक के कामों में मंत्रियों का परामर्श लेना आवश्यक 
न था । इन सब कामों को प्रांतीय गवर्नर, गवर्नर-जनरल के निरीक्षण में उनके 
आदेशानुकूल करते थे । 

प्रांतीय विधान-मंडल ( 4,6275]90776 )--१६३५ के अधि- 
नियम के अनुसार छुः प्रांतों ( बंगाल, मद्रास, बंबई, संयुक्त-प्रांत, बिद्दार श्रौर 
आसाम ) के लिए दो सदनों के विधान-मंडल की व्यवस्था की गयी थी श्रोर 
शेष प्रांतों के लिए एक विधान-सभा की। जिन प्रांतों में दो सदन थे वहाँ उनका 
नाम क्रमश; लेजिस्लेटिव कोंसिल और लेजिस्लेटिव श्रसंबली था। जिन प्रांतों में 
केवल एक ही सदन था वहाँ उसको लेजिस्लेटिव असेबली ( ,025976 
2 596770]7 ) या केवल असेबली कहते थे । 

विधान-मंडल के सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताश्ों का होना 
आवश्यक था--(श्र) ब्रिटिश प्रजा होना, या संघांतरित भारतीय रियासत का 
नरेश श्रथवा प्रजा होना या किसी ऐसी रियासत का नरेश अथवा प्रजा होना 


( १६ ) 


जिसकी व्यवस्था कर दी जाय । (ब) लेजिस्लेटिव कौंसिल के लिए कम से कम 
३० बरस की आयु का होना श्रोर असेंबली के लिए २९ बरस की | (स) उस 
निवांचन-संघ में जहाँ से वह खड़ा हो रहा हो अथवा उसी प्रकार के श्रन्य 
निवांचन-संघ में मताधिकारी होना और (द) उन नियोग्यताश्रों से मुक्त होना 
जिनका उल्लेख अधिनियम में किया गया था | 

प्रांतीय लेजिस्लेटिव कौंसिल--मिन्न भिन्न प्रांतों की लेजिस्लेटिव 
कोंसिलों के आकार का पता हमें १७ प्रष्ठ की तालिका से चलता है। उससे हमें 
विदित होता है कि कॉविल का चुनाव सांप्रदायिक आ्राधार पर होता था। प्रत्येक 
कॉसिल के कुछ सदस्यों को गवर्नर मनोनीत करते थे । सदस्यों का कार्यकाल 
नो बरस था, परंतु एक तिहाई सदस्य प्रति तीसरे बरस के चुने जाते थे । पहले 
निर्वाचन में एक-तिहाई व्यक्ति तीन बरस के लिए चुने गये थे, एक-तिहाई छः 
बरस के लिए ओर शेष एक तिहाई नो बरस के लिए | इस अवधि के समाप्त 
होने पर प्रत्येक सदस्य का चुनाव नो बरस के लिए होने को था । कोंसिल के 
रिक्त स्थान पहले सदस्य के शेप काल के लिए ही भरे जाते थे । कोंसिल के 
ही दो सदस्य उसके सभापति और उप-सभापति होते ये | वे उसके सदस्यों 
द्वारा चुने जाते थे । 

कॉसिल के निवाचकों की अ्रहताएँ भिन्‍न भिन्न प्रांतों में अलग अलग 
थीं | साधारणतः वे चार भागों में विभकक्‍त की जा सकती थीं--निवास-संबंधी 
अहताएँ, साधारण अहताएँ, स्त्रियों की विशेष श्रहंताएँ और दलित जातियों की 
अहताएँ | संयुक्त-प्रांत में निम्मलिखित अ्रहंताओं वाले व्यक्तियों को निर्वांचकों 
की सूची में नाम लिखाने का अधिकार दिया गया था-- 

निवास-संबंधी-- निवा चन-क्षेत्र के निवासी | 

साधारण --( श्र ) गत वर्ष में ४,००० रुपये या अधिक पर आय-कर देने 
वाले व्यक्ति। (ब) दीवान बहादुर, खाँ बहादुर राव बहादुर या इनसे ऊँची पदवी 
प्राप्त व्यक्ति | (स ) २५० रुपये मासिक पेंशन पानेवाले व्यक्ति । ( द ) वे 
मनुष्य जो निम्नलिखित पदों पर कभी रहे हों या उस समय हों--ब्रिटिश 
भारत के किसी विधान-मंडल के गेर-सरकारी सदस्य; किसी विश्व-विद्यालय के 
चांसेलर, प्रो-चांसेलर, वाइस-चांसेलर, प्रो-बाइस-चांसेलर, फेलो और कोर्ट या 
सेनेट के सदस्य; संधीय न्यायालय हाई-कोर्ट या चीफ कोर्ट के न्यायाधीश ; किसी 
नगरपालिका या जिला-बोर्ड के गेर-सरकारी सभापति । (य ) १,००० रुपये 


( २७ ) 
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सालाना या श्रधिक मालगुजारी देनेवाले व्यक्ति, या इतने ही टेक्स की 
माफी जमीन के मालिक ओर (फ ) १,५०० रुपये सालाना लगान देने 
वाले अ्सामी । 

स्त्रियों-संबंधी--ऐसी स्त्रियों को वोट देने का अधिकार दिया गया था 
जिनके पति में निम्नलिखित योग्यताएँ थीं--( क ) गत वर्ष १०,००० 
रुपये या अधिक पर आय-कर देनेवाले व्यक्ति । ( ख ) ४,००० रुपये सालाना 
मालगुजारी देने वाले व्यक्ति । (ग) दोवान बहादुर, खाँ बहादुर, राय बहादुर, 
राव बहादुर या इनसे ऊँची पदवी-प्रास व्यक्ति और ( घ ) २५० रुपये मासिक 
सरकारी पेशन पाने वाले व्यक्ति । 


दलित जातियों संबंधी--( कफ) २,००० रुपये या अ्रधिक पर आयन- 
कर देनेवाले व्यक्ति | (ख ) २०० रुपये सालाना या अधिक माल- 
गुजारी देनेवाले व्यक्ति। (ग ) ५०० रुपये सालाना या श्रधिक लगान 
वाली भूमि के असामी और ( घ ) जिनको गवर्नर जनरल ने कोई टाइटिल 
दिया हो । 

प्रांतीय लेजिस्लेटिव अश्रसंबली--मिन्‍न-भिन्न प्रांतों की लेजिस्लेटिव 
अझसंबलियों के श्राकार का पता हमें पृष्ठ १६ की तालिका से चलता है | उससे 
हमें विदित होता है कि श्रसबली के चुनाव के लिए प्रत्येक प्रांत साप्रदायिक 
आधार पर बारह प्रकार के निवांचन-संघों में विभक्त किया गया था| सीमात 
पश्चिमोत्तर प्रदेश श्रौर सिंध को छोड़कर, प्रत्येक प्रांत के साधारण स्थानों में से 
कुछ स्थान दलित जातियों के लिए सुरक्षित कर दिये गये थे | संयुक्त-प्रांत 
( उत्तर-प्रदेश ) में इस प्रकार के स्थानों को संख्या बीस थी। कुछ प्रांतों में 
आदिम प्रदेशों श्रोर जातियों के लिए भी कुछ स्थान सुरक्षित कर दिये गये 
थे। अ्सेंबली का कायकाल पाँच बरस था | परंतु वह इसके पहले भी विघरटित की 
जा सकती थी। पाँच बरस की श्रवधि समाप्त होने पर असेबली के स्वतः विघटित 
हो जाने की व्यवस्था की गयी थी | श्रसेंबली के रिक्त स्थान पहले सदध्य के 
शेष काल के ही लिए भरे जाते जाते थे। अ्रसेंबली के प्रमुख ( 3]009)267 ) 
और उपप्रमुख ( )00०0ए0(ए ७9]0090267 ) उसके सदस्यों मे से उन्हीं के 
द्वारा चुने जाते थे । 

श्रसंबली के निवांचकों की अहंताएँ भिन्‍न भिन्‍न प्रांतों में श्रलग श्रलग 
थीं। वे छः भागों में विभक्त की जा सकती थीं--निवास-संबंधी, टेक्स-संबंधी, 


का संगठन 


असंबलियों 


प्रांतीय लेजिस्ले 
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-प्रांत(उत्तर प्रदेश)... 


मद्रास 
बंबई 

बंगाल 

पज्ञाब 

बिहार 

मध्यप्रांत और बरार 


' ( २० ) । 


संपत्ति-संबंधी, सरकारी नौकरी संबंधी, ओर खस्त्रियों-संबंधी | किसी निवा चन-्षेत्र 
में वे ही मनुष्य वोट दे सकते थे, जिनका नाम निवांचकों की सूची में था । 
संयुक्त प्रांत ( उत्तर-प्रदेश ) में साधारण स्थानों के निवांचकों की सूची में नाम 
लिखाने के लिए निम्नलिखित श्रह॑ताशों का होना श्रावश्यक था-- 


(श्र ) निवांचन-क्षेत्र का निवासी । (ब ) गत वर्ष में आय-कर या 
१५० रुपये सालाना आय पर म्युनिसिपल टेक्स देनेवाले व्यक्ति | (स ) 
२४ रुपये सालाना मकान के मालिक या किरायेदार | ( द ) श्रपर प्र!इमरी 
अथवा उसके समान अ्म्य कक्षा पास मनुष्य | ( य ) सम्राट की स्थायी सेना 
के अ्रवकाश-ग्रह्ीत या पेंशन पानेवाले या छुड़ाये गये अफूसर या सैनिक | 

निम्नलिखित श्रह॑ताश्रोंवाली महिलाशों को वोट देने का अधिकार दिया 
गया था--(श्र) सम्राद्‌ की स्थायी सेना के अफसरों या सैनिकों की पेंशन-प्राप्त 
विधवाएँ अश्रथवा माताएँ | (ब ) निधांरित सीमा तक पढ़ी लिखी त्तियाँ | 
(स ) ऐसे पुरुषों की पत्नियाँजो निवांचन-क्षेत्र के अंदर ऐसे मकान के 
मालिक अथवा किरायेदार हों जिसका सालाना किराया २६ रुपये हो; जिन्होंने 
पिछले साल में २०० रुपये सालाना आमदनी पर म्युनिसिपल टक्‍क्स दिया हो; 
जो २५ रुपये सालाना मालगुजारी की ज़मीन के मालिक हों; जिन्होंने पिछले 
साल में आय-कर दिया हो; जो सम्राट की स्थायी सेना के अ्रवकाश-ग्रहीत, या 
पंशन-प्राप्त या छुड़ाये गये अफूसर या सैनिक हों | 


सदस्यता के अनधिकारी--निम्नलिखित मनुष्य विधान-मंडल के 
किसी भी सदन के सदस्य छुने जाने के श्रधिकार से वंचित थे--(१) बेतनिक 
सरकारी कमंचारी। (२)वे मनुष्य जिनको किसी उपयुक्त न्यायालय ने 
पागल ठहराया था । (३) वे दिवालिये जिन्होंने अपना भुगतान न किया था| 
( ४ ) निवाचन-संबंधी अपराधों के दोषी, निर्धारित काल तक सदस्य न हो 
सकते थे । (५ ) फोजदारी अ्रपराध के कारण दो बरस या कालेपानी की सजा 
पाये हुए व्यक्ति सजा समाप्त होने के पाँच बरस तक उम्मेदबार न हो सकते थे । 
गवर्नर शअ्रपने विवेक के अनुसार इस अवधि को घटा सकते थे। (६) 
निधारित काल तक निर्वांचन-संबंधी व्यय का ब्यौरा न भेजनेवाले व्यक्ति पाँच 
बरस तक उम्मेदवार न हो सकते थे। (७ )वे मनुष्य विधान-मंडल के 
किसी सदन के सदस्य नहीं चुने जा सकते थे जो किसी फौजदारी अपराध 
अथवा कालेपानी की सजा भोग रहे थे । यदि विधान-मंडल के किसी सदन 


( ३१ ) 


में कोई ऐसा मनुष्य वोट देता था जो उसका श्रधिकारी न था तो उससे ४०० 
रुपये रोज जुमाना लेने की व्यवस्था की गयी थी | 

प्रांतीय विधान-मंडल के अधिकार--संघीय विधान-मंडल की भाँति 
प्रांतीय विधान-मंडल के तीन प्रकार के अधिकार श्रे-- 

( श्र ) कायपालिका के निरीक्षण का अ्रधिकार--प्रांतीय गवर्नर, अपने 
विवेक और व्यक्तिगत निर्णय के कामों को छोड़कर, शेष सभी काम मंत्रि-मंडल 
की सहायता और मंत्रणा से करते थे। इन सब कामों के लिए मंत्रि-मंडल 
विधान-मंडल के प्रति उत्तरदायी था । प्रश्न, विरोधसूचक प्रस्ताव, अधिवेशन 
को स्थगित करने के प्रस्ताव या अविश्वास के प्रस्ताव को पास करके विधान- 
मंडल, मंत्रि-मंडल की आलोचना करता या कर सकता था। श्रविश्वास के 
प्रस्ताव के पास होने पर मंत्रि-मंडल के पद-त्याग की प्रथा थी । 

(ब ) विधि-निर्माण का अधिकार--प्रांतीय विधान-मंडल को प्रांतीय 
विषयों को विधि बनाने का अधिकार था। वह समवर्ती विषयों की भी विधि 
बना सकता था लेकिन इस शर्त पर कि इन विषयों की संघीय विधियाँ प्रांतीय 
विक्षयों से उच्चतर थीं और प्रांतीय विधियाँ साधारणत; विरोधात्मक अ्रंश तक 
शुन्य समभी जाने को थीं । 

(स ) आर्थिक अधिकार--प्रांतीय विधान*मंडल के सम्मुख प्रति वर्ष 
प्रांतीय आय-यय का ब्यौरा पेश किया जाता था। व्यय-संबंधी ब्यौरे के दो 
भाग होते थे । गवनर के आर्थिक अ्रधिकारों के संबंध में हम उनका विवरण 
दे चुके हैं | प्रथम भाग का व्यय विधान-मंडल के अधीन न था | पर वह उस 
पर तक-वितर्क कर सकता था। दूसरे भाग का व्यय असेंबली के मतानुकूल 
किया जाता था | यदि अ्रसेत्रली किसी माँग को श्रस्वीकार करती या घठाती थी 
ओर उसका संबंध गवर्नर के विशेष उत्तरदायित्वों से होता था, तो गवर्नर 
अस्वीकृत श्रथवा घटायी गयी रकम को अ्रसंबली में पुनः पेश कर सकते थे । 
इस बार बिना तक-वितके अथवा वोटिंग हुए, बह रकम स्वतः स्वीकार समभी 
जाती थी । 

( द ) विधान-मंडल के अधिकारों की सीमा--संधीय विधान-मंडल की 
भाँति प्रांतीय विधान-मंडल के भी श्रधिकार परिमित थे। गवनंर के विशेष 
उत्तरदायित्व एवं बिवेक श्रोर व्यक्तिगत निर्णय के कामों पर उसका कोई अधिकार 
नथा। प्रांतीय श्राय का बहुत बड़ा भाग उसकी अ्रतुमति के बिना ही ख्च 
किया जाता था । उसका बिधि-निर्माण का श्रधिकार भी परिमित था | कुछ 


( रे ) 


विषयों के विधेयक उसके समक्ष श्रा ही न सकते थे, कुछ विषयों के विधेयकों 
के पेश होने के लिए गवर्नर जनरल और गवनेरों की पूर्व श्रनुमति श्रावश्यक 
थी | इसके अ्रतिरिक्त गवनरों को भी अध्यादेश जारी करने और गवनरों के 
झधिनियम बनाने का अधिकार था | 


संघीय न्‍्यायालय--सन्‌ १६३५ के अधिनियम द्वारा भारतके लिए 
एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था थी जिसमें प्रधान न्यायाधीश के श्रतिरिक्त 
अधिक से अधिक छुः न्यायाधीश हो सकते ये | जब तक संधीय विध|न-मंडल 
की दोनों सभाएं न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की प्रार्थना न करतीं, तब तक 
यह संख्या बढ़ायी न जा सकती थी। प्रधान न्यायाधीश और न्यायाधीशों की 
नियुक्ति का अ्रधिकार सपम्राद को था। ६९ बरस की अवस्था प्राप्त करने पर 
कोई व्यक्ति न्यायाधीश अ्रथवा प्रधान न्यायाधीश न रह सकता था । इसके पूर्व 
भी वह त्यागपन्र देकर न्यायालय से श्रलग हो सकता था | प्रिवी कोंसिल की 
रिपोर्ट पर सम्राट किसी न्यायाधीश को शारीरिक या मानसिक दुर्बलता अ्रथवा 
दुराचरण के लिए निकाल सकते थे | 


इस न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए निम्नलिखित अहंताओं का 
होना श्रावश्यक था--( १ ) ब्रिटिश भारत या संघांतरित रियासतों की हवाई कोर्ट 
का पॉँच साल का अनुभवी न्यायाधीश । ( २ ) इंगलेंड या उत्तरी आयरलंड 
का दस बरस का अ्रनुभवी बेरिस्टर | (३) स्काटलेंड का दस बरस का 
अनुभवी एडवोकेट । ( ४ ) ब्रिटिश भारतीय श्रथवा देशी रियासतों में वकालत 
करनेवाला दस बरस का श्रनुभवी वकील | 


प्रधान न्यायाधीश के लिए उपयुक्त प्रथम अ्र॒हंता में कोई अ्तर न था; 
किंतु दूसरी, तीसरी और चौथी अ्रहंताश्रों में दस के स्थान में पंद्रह बरस का 
अनुभव आवश्यक था। वे ही व्यक्ति प्रधान न्यायारधश के पद पर नियुक्त 
किये जा सकते थे, जो नियुक्ति के समय इंगलेंड या उत्तरी आयरलेंड के 
बेरिस्टर, या स्कॉटलेंड के एडवोकेट या भारत के वकील थे। पहली श्र्ता- 
वाले व्यक्तियों को भी नियुक्ति के समय उपयुक्त अ्रहंताओ्रों का बैरिस्टर, एड- 
वोकेट या बकील होना आवश्यक था। यदि संघीय प्रधान न्यायाधंश का 
स्थान थोड़े दिनों के लिए रिक्त होता था तो गवर्नर जनरल उस स्थान को 
भर सकते थे | प्रत्येक न्यायाधीश को भ्रपने पद की शपथ खानी पड़ती थी । 
न्यायाधीशों को ५, ४०० रुपये मासिक वेतन मिलता था ओर प्रधान न्याया- 
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धीश को ७,००० रुपये मासिक | किसी न्यायाधीश अ्रथवा प्रधान न्यायाधीश 
के कार्यकाल में उसका वेतन घटाया नहीं जा सकता था । 

संत्रीय न्यायालय के अधिकार दो प्रकार के थे--( १ ) कुछ श्रमियोग 
ऐसे थे जो संघीय न्यायालय में ही आरंभ हो सकते थे और ( २ ) कुछ ऐसे थे 
जिनकी वह अपील सुनता था। ऐसे मुकदमे, जो संघ-सरकार और प्रांतीय 
सरकारों के बीच में या संब्र-सरकार ओर भारतीय रियासतों के बीच में किसी 
कानूनी अधिकार के कारण होते थे, संघीय न्यायालय में ही आरंभ हो सकते 
थे। यदि किसी मुकदमे के विपय में हाई कोट यह प्रमाणित करती थी कि 
उसका संबंध संविधान या स-कोंसिल सम्राट के किसी आ्रादेश के श्रथ से 
है, तो हाई-को्ट के निर्णय के प्रतिकूल ऐसे मुकदमों की श्रपीले संघीय 
न्यायालय में हो सकती थों। सविधान और सन्क्रोंसिल सम्राद के आदेशों के 
वास्तविक अ्थ से संबंध रखनेवाले संघीय न्यायालय के निर्णयों की श्रपीलें 
प्रिवी कोंसिल में होने को थीं। गवर्नर जनरल को, अपने विवेक के अनुसार, 
संघोय न्यायालय से किसी कानूनी प्रश्न के विषय में मंत्रणा लेने का श्रधिकार 
दिया गया था। परंतु उसकी मंत्रणा का मानना गवनंर जनरल के लिए 
अनिवाये न था। संधीय विधान-मंडल को संघीय न्यायालय के अपील संबंधी 
अधिकारों के बढ़ाने का श्रधिकार था| संधीय न्यायालय का सारा काम-काज 
अंगरेजी में किया जाता था । 

हाई-कोट--संघीय न्यायालय के अतिरिक्त बंबई, कलकत्ता, मद्रास, 
इलाहाबाद, पटना ओर लाहोर में हाई कोट थीं। प्रत्येक हाई-कोट में एक प्रधान 
न्यायाधीश श्रोर कई न्यायाधीश होते थे । उनको सम्राद नियुक्त करते थे । 
किसी न्यायाधीश की अ्रधस्था ६० बरस से अधिक न हो सकती थी। इस 
अवस्था के पूर्व भी कोई न्यायाधीश त्यागपत्र द्वारा हाई-कोट्ट से अलग हो 
सकता था और सम्राट प्रिवी कोंसिल की रिपोर्ट पर किसी न्यायाधीश को शारी- 
रिक या मानतिक दुबलता अ्रथवा दुराचरण के लिए निकाल सकते थे | 

हाई-कोट के न्यायाधीश बनने के लिए निम्नलिखित श्रह॑ताश्ों का होना 
ग्रावश्यक था--( १ ) इंगलेंड या उत्तरी आयरलेंड का दस बरस का 
प्रनुभवी बेरिस्टर । (४ ) स्कॉटलेंड का दस बरस का श्रनुभवी एडवोकेट । 
( ३ ) दस बरस पुराना सिविल स्विंस का सदस्य जो कम से कम तीन बरस 
तक जिला-जजञ रहा हो ओर (४ ) हाई-कोर्ट या दूसरे न्यायालयों का दस 
बरस का अ्रनुभवी बकील । द्वाई-कोट के प्रत्येक न्यायाधीश को श्रपने पद की 
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शपथ लेनी पड़ती थी। उसको निर्धारित वेतन मिलता था, जो उसके कार्यकाल 
में घटाथा न जा सकता था | अधिक काम होने पर गवर्नर जनरल को दो बरस 
के लिए अतिरिक्त ( 2.00॥08078] ) न्यायाधीशों की नियुक्ति का 
अधिकार था | ु 

कलकत्ता, बंबई और मद्रास की हाई कोर्टो' में कुछ मुकदमे आरंभ हो 
सकते थे, परंतु साधारणतः हाई-कोर्टों में अपीलें ही सुनी जाती थीं | ये श्रपीलें 
फौजदारी और दीवानी दोनों प्रकार के मुकदमों की होती थीं। हाई-कोर्ट के 
निर्णय के प्रतिकूल संघीय न्यायालय और प्रिवी कॉंसिल में श्रपील की जा 
सकती थी । किसी दीवानी मुकदमे की अ्रपील प्रिवी कोंसिल में तब्र तक न हो 
सकती थी जब तक वह १०,००० रुपये से अधिक की न थी | 


भारत-मंत्री ओर उनकी कौंसिल--सन्‌ १६१६ के अधिनियम की 
भाँति सन्‌ १६३४ के अधिनियम के श्रनुसार भी, इंगलेंड से भारतीय शासन 
की देखभाल के लिए, भारत-मंत्री की व्यवस्था थी | पूव॑बत्‌ वे मंत्रिमंडल 
श्रोर पालमेंट के सदस्य थे । भारतीय शासन के संत्रंध में, मंत्रिमंडल साधारण- 
तया उन्हीं की मंत्रणा के 2.नुसार श्रपनी नीति को निर्धारित करता था। वे 
विषय जिनमें उत्तरदायी शासन की व्यवस्था न थी, अब भी उनके अ्रधीन थे | 
उनके सुशासन के लिए वे ब्रिटिश पार्लमेंट के प्रति उत्तरदायी थे । विशेष 
उत्तरदायित्व और विवेक एवं व्यक्तिगत निर्णय के कामों को गयर्नर जनरल 
भारतनमंत्री के निरीक्षण में उनके श्रादेशानुकूल करते थे | 

भारत-मंत्री के निरीक्षण के शिथिल करने का सिद्धात सन्‌ १६१६ के 
सुधारों के साथ-साथ मान लिया गया था | इस संबंध में संयुक्त पाल॑मैंटरी कमेटी 
ने कुछ प्रथाओं के चलाने पर जोर दिया था | अ्रतएव कानूनी दृष्टि से भारत- 
मंत्री के निरीक्षण में किसी प्रकार की कमी तो नहीं की गयी थी, लेकिन वास्तव 
में पहले की श्रपेज्ञा उनका निरीक्षण कुछ शिथिल अ्रवश्य हो गया था | 
१६३४५ के संविधान के श्रनुसार ब्रिटिश सरकार के कानूनी अधिकारों में कोई 
परिवत्तेन न किया गया था | वह अब भी पर्लमेंट के प्रति भारतीय सुशासन 
ओर सुव्यवस्था के लिए उत्तरदायी थी। फिर भी उत्तरदायी सरकार स्थापित 
करने के कारण ब्रिटिश सरकार और इस कारण भारत-मंत्री का भी, निरीक्षण 
पहले की अपेत्षा कुछ शियिल अ्रवश्य हो गया. या | 

१६१६ के सुधारों के अ्रनुतार भारत-मंत्री की कौोंसिल में कई महत्त्वपूर्ण 
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परिवत्तन किये गये थे । फिर भी भारतीय इस कोंसिल से संतुष्ट न ये। वे 
उसे प्रतिक्रियात्मक ( 06७०॥४०7087ए ) कहते और उसके तोड़ने का 
आग्रह करते थे। १६३५ के सविधान द्वारा उनको यह माँग स्त्रीकार कर ली 
गयी थी। १ अप्रेल सन्‌ १६३७ को मारत-मंत्री की कोंसिल ([70|&(०प्रक- 
७] ) तोड़ दी गयी थी, पर उन्हें कम से कम तीन ओर अधिक से अधिक छु४ 
परामशंदाताश्रों को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया था । कम से कम 
आधे परामशंदाताओं के लिए यह आवश्यक था कि वे दस बरस तक भारत में 
नोकरी कर चुके हों श्रोर उन्हें भारत छोड़े हुए दो बरस से श्रधिक न हुआ 
हो । परामशंदाताओं का कार्य-ऋाल पाँच बरस निर्धारित किया गया था। कोई 
मनुष्य एक बार से अधिक परामशंदाता नहीं नियुक्त किया जा सकता था| 
परामशंदाताओं को १,३४० पौंड सालाना वेतन मिलता था और जिनका 
मकान भारत में हो उनको इस वेतन के अ्रतिरिक्त ६०० पोंड सालाना भत्ता 
भी। भारत-मंत्री, उनके परामर्शदाताओं, एवं उनके कार्यालय के कर्मचारियों 
का वेतन ब्रिटिश कोष से दिया जाता था | भारत-मंत्री को श्रधिकार था कि वे 
अपने परामशंदाताओं की चाहे व्यक्तिगत मंत्रणा ले, चाहे सामूहिक, चाहे 
उनके परामश के अनुसार काम करें, चाहे उसके प्रतिकूल । भारतीय नौकरियों 
के संबंध में कम से कम आधे परामशंदाताश्रों का भारत-मंत्रो के मत का होना 
आवश्यक था। इन परिवत्तनों के कारण ब्रिटिश मंत्रिमंडल में भारत-मंत्री का 
स्थान बेसा ही हो गया था जैसा उपनिवेश-मंत्री (0०]0779) 86070॥977५ ) 
का | उनके कार्यालय के कर्मचारियों की नोकरी की शर्ते ओर उनके अधिकार 
अब प्रायः वे ही थे जो अन्य ब्रिटिश नोकरियों के । 

भारतीय हाई कमिश्नर--सन्‌ १६१६ के अधिनियम के द्वारा 
भारतीय हाई कमिश्नर की व्यवस्था की गयी थी। १६३५ के संविधान में 
उनका पद पू्वंबत्‌ बना रहा । गवनेर जनरल अपने व्यक्तिगत निर्णाय के 
अनुसार भारतीय हाई कमिश्नर को नियुक्त करते थे। उनकी नौकरी की 
शर्ते श्रोर वेतन श्रादि को भी गवर्नर जनरल अ्रपने व्यक्तिगत निर्णय के 
अनुसार निर्धारित फरते थे । संध-सरकार की ओर से वे उन सब कामों को 
करते थे जो गवनर जनरल उनसे करने के लिए कहें । गबनर जनरल की 
अनुमति से किसी संघांतरित भारतीय रियासत या प्रांत या बर्मा की ओर से भी 
वे उन सब कामों को कर सकते थे जो संघ-सरकार की और से । । 

सरकारी नोकरियाँ--सम्‌ १६३५ के अ्रघिनिवम के अनुसार सरकारी 
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नौकरियाँ दो भागों में विभक्त थीं--( १ ) सैनिक नौकरियों और (२ ) साथे- 
जनिक नौकरियों | सैनिक नौकरी के सर्वोच्च अधिकारी को प्रधान सेनापति 
कहते थे | इनकी नियुक्ति का अधिकार सम्राट को था | प्रधान सेनापति, 
रक्षा के संबंध में, गवर्नर जनरल के परामशंदाता की हैसियत से काम करते 
ये | वे संघीय विधान-मंडल में गवनर जनरल की श्रोर से बोलते थे । चूँकि 
रक्षा संरक्षित विषय था, इसलिए इन नौकरियों के काम की शर्तों को, भारत- 
मंत्री अपने परामशंदाताश्रों के परामश से निश्चित करते थे। श्रधिनियम 
में फौजी नौकरियों के भारतीकरण के संबंध में किसी प्रकार की व्यवस्था न थी । 
साव॑जनिक नौकरियाँ तीन भागों में विभक्त थीं-- 

(श्र) भारत-मंत्री की नीकरियाँ--इनमें इंडियन सिविल सर्विस, इंडियन पुलिस 
सर्विस और इंडियन मेडिकल सर्विस की गणना थी | इन नौकरियों के सदस्य 
केंद्रीय और प्रांतीय दोनों प्रकार की सरकारों के ग्रधीन काम करते थे | ये 
भारत-मंत्री के द्वारा नियुक्त किये जाते थे और अंत में भारत-मंत्री ही इनके 
हितों की देखभाल करते थे । इनका वेतन विधान-मंडल के वोट पर निर्भर न 
था | भारत-मंत्री इन नौकरियों के संबंध की नीति को अपने परामशंदाताश्रों के 
मतानुसार निश्चित करते थे । 

इंडियन सिविल सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस के सदस्यों को भर्त्ती 
प्रतियोगिता-परीक्षाओं के श्राधार पर की जाती थी । इंडियन सिविल सर्विस 
की परीक्षाएँ भारत में होती थीं ओर इंगलेंड में भी । परीक्षा में उत्तोण उम्मेद- 
वारों को विलायत में काम सीखने के लिए जाना पड़ता था। उसके बाद वे 
भारत में भिन्न-भिन्न स्थानों में नियुक्त किये जाते थे । 

( व ) संघीय नौकरियाँ ( 7700078] 56707068 )- संघीय नौकरियोँ 
पूरतया संघ-सरकार के श्रधीन होने को थीं। १६४७ तक वे भारत-सरकार के 
श्रधीन थीं। इनमें रेलवे सर्विस, इंडियन पोस्ट श्रोर टेलीग्राफ सर्विस, संघीय 
कार्यालय ( 60078) 86070(879/6 ) के कमंचारी आदि शामिल 
थे | इनकी नियुक्ति का अधिकार संघ-सरकार को था। इनकी भर्ती भी ग्रति- 
योगिता-परीक्षाओं के श्राधार पर की जाती थी । 

( स ) प्रांतीय नौकरियाँ ( 770४7708)। 86797068 ) प्रांतीय नौक- 
रियाँ प्रांतीय सरकारों के श्रघीन थीं। इनकी नियुक्ति का अधिकार प्रांतीय सर- 
कारों को दिया गया था। अधिकांश स्थान प्रतियोगिता-परीक्षाओं के श्राधार 


( ३७ ) 


पर भरे जाते ये | प्रांतीय सिविल सर्विस के सदस्य बढ़ते बढ़ते इंडियन सिविल॑ 
सर्विस के स्थानों पर भी नियक्त किये जा सकते थे । इंडियन सिविल सर्विस के 
कुछ स्थान प्रांतीय सिविल सर्विस के लिए, सुरक्षित रखे जाते थे । 


इनके अतिरिक्त प्रत्येक प्रांत में श्रोर भी अनेक कर्मचारी ये, जिनको भिन्न- 
भिन्‍न विभागों के श्रध्यक्ष नियुक्त करते थे । 

अखिल भारतीय नौकरियों की भाति संघीय और प्रांतीय नौकरियोँ भी 
सम्राट की नौकरियों थीं और गवनर जनरल और गवर्नर, सम्राट्‌ के प्रतिनिधि 
की हेसियत से, उनके ह्वितों की रक्षा करने को थे। सिविल सर्विस के किसी 
सदस्य का उस समय तक न तो वेतन घटाया और न दजां गिराया जा सकता 
था जब्र तक उसे बचाव का अ्रवसर न दिया गया हो। सदस्यों तथा उनके 
श्राश्रितों के हितों की देख-भाल की समुचित व्यवस्था की गयी थी। अधिनियम 
में सावज+.क नौकरियों में अंगरेजों श्रौर भारतीयों के सापे,क्षक श्रनुपात का 
उल्लेख न था | नोकरियों में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था थी | अल्प- 
संख्यकों के ह्वितों की देख-भाल गवनेर जनरल और गवनेरों का विशेष उत्तर- 
दायित्व था | 


संघ-सरकार और प्रातीय सरकारों के लिए १६३५ के संविधान के श्रनुसार 
लोक-सेवा-भ्रायोगों की व्यवस्था को गयी थी । केंद्रीय लोक-सेवा-श्र।योग 
सन्‌ १६१६ के सुधारों के बाद से ही अपना काम कर रहा था। सन्‌ १६३५ 
में उसका नाम बदल कर संघीय लोक-सेवा-श्रायोग कर दिया गया था प्रांतों 
के लिए भी ऐसे हो आयेगों की व्यवस्था की गयी थी। ले।क-सेवान्श्नायोगों 
का काम था प्रतियोगिता-परीक्षाश्रों का संचालन श्रौर उपयुक्त उम्मेदवारों की 
नियुक्ति के लिए सिफारिश करना । 


संधिधान में संशोधन की व्यवस्था--भारतीय संविधान का संशोधन 
दो तरह से किया जा सकता था--( १ ) पालंमेंट के अधिनियम द्वारा श्ौर 
(२ ) श्रॉडर्स-इन-कौसिल के द्वारा। पार्लमेंट, जब चाहे तब, भारतीय सविधान 
में संशोधन कर सकती थी | भारत के लिए नये संविधान का बनाना भी उसी 
के हाथ में था । परिस्थिति के अनुकूल संविधान को परिवर्तनशील बनाये 
रखने के लिए. श्रोडर्स-इनन्कोंसिल की व्यवस्था की गयी थी। इनके द्वारा 
ब्रिटिश सरकार, जब चाहे तब, छोटे-मोटे परिवर्तन कर सकती थी। 

संघ-राज्य स्थापित होने के दस बरस पश्चात्‌ संघीय विधान-मंडल औ्रौर प्रांतीय 


( देव ) 


स्वराज्य के स्थापित होने के दस बरस पश्चात्‌ प्रांतीय विधान-मंडल, विधेयक 
पारित करके, कुछ निर्दिष्ट विषयों में संशोधन करने के लिए, गवर्नर जनरल 
ओर गवनंर से यह प्राथना कर सकते थे कि उनके स्वीकृत विधेयक की सूचना 
सम्राट को दी जाय और वे उसे पालंमेंट के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करे । 
ऐसी अवस्था में भी श्रॉडेस-इन-कों सिल द्वारा संविधान संशोधित किया जा सकता 
था | इन श्रॉर्ड्स-इन-कोंसिल के लागू होने के लिए यह आवश्यक था कि 
पालंमेंट के दोनों सदन, उन्हें जारी करने के लिए, भम्नाट से प्रार्थना करते । 
संधीय विधान-मंडल के विधेयकों पर गवनर जनरल और प्रांतीय विधान-मंडल के 
विधेयकों पर गवर्नरों के व्यक्तिगत विचारों का होना आवश्यक था। विशेष परि- 
स्थिति में, यदि भारत-मंत्री को कोई सशोधन आवश्यक प्रतीत होता, तो पालेमेंट 
की अनुमति के बिना ही श्रोंडेर-इन -कौंसिल जारी किया जा सकता था। इस 
प्रकार का ऑडर-इन-कों सिल, कामन सभा का जिस दिन प्रथम अधिवेशन 
हो उसके २८ दिन पश्चात्‌ स्वयं शून्य हं। जाता था, यदि पालंमेंट के दोनों 
सदन इस काल में उसकी स्वीकृति का विधेयक पारित न करते थे । 

संत्रीय शोर प्रांतीय विधान-मंडलों को निम्नलिखित विषयों के संशोधन- 
संबंधी विधेयकों को पारित करने का अधिकार था+- 

(१) संघीय विधान-मंडल की रचना, आकार, चुनाव के ढंग, ओर 
सदस्यों की श्राहताओं के संबंध में | ऐसे संशोधनों में संघीय विधान-मंडल 
के दोनों सदनों के निधारित श्रनुपात में किसी प्रकार का परिवतेन करना 
मना था। 

( २ ) प्रांतीय विधान-मंडलों का एक सदन हो अथवा दो, उनकी रचना 
किस प्रकार की हो और उनका आकार कितना बड़ा हो, उनके सदस्य किस 
प्रकार चुने जायें, उनमें किन किन अहंताओं का होना श्रावश्यक समझा जाय 
आदि के विषय में | 

( ३ ) अधिक स्त्रियों की मताधिकार देने के विषय में | इस संबंध 
के प्रस्ताव दस बरस की अवधि सम्राप्त होने के पूर्व भी पेश किये जा सकते थे | 

(४ ) ऐसा कोई संशोधन जिसके कारण उन लोगों को मताधिकार मिल 
सकता हो, जो मतदाता न थे । 

इन संशोधनों के द्वारा भारतीय नरेशों की अ्रनुमति के बिना रियासतों के 
प्रतिनिधित्व में श्रोर विभिन्‍न संप्रदायों की अनुमति के बिना सांप्रदायिक प्रति- 
निधित्व फे अनुपात में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जा सकता था । 


( २९ ) 


संविधान में संशोधन-संबंधी सन्‌ १६३५ के अधिनियम की अक्त धाराश्रों 
से यह स्पष्ट है कि संघीय विधान-मंडल ओर प्रांतीय विधान-मंडल दोनों ही 
किसी महत्त्वपूर्ण विषय के संबंध में संशोधन का प्रस्ताव तक न पारित कर 
सकते थे | ऐसी बात अ्रन्य डोमीनियनों में न थी । पर भारत को सन्‌ १६३४ 
के अधिनियम द्वारा डोमीनियन का दजां नहीं मिला था। वेस्टमिस्टिसनस्टेच्यूट 
केनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी श्रफ्रीका, न्यूजीलड, आयरलैंड और न्यू फाउड- 
लंड के लिए था, भारत के लिए नहीं । 


२ 
१६३५ के संविधान का कारययान्व्रित रूप (१) 


कांग्रेस बहुमत प्रांत 
( १६३५ से १६३६ तक ) 


प्राक्षण - सन्‌ १8३९ के संविधान पर कायारं भ--अंतः:- 
काल्लीन मंश्रि-परिषद--कांग्रेसी मंत्रि-मंडल--मंश्रि-पद ग्रहण करने के 
कारण--कांग्रेस की चुनाव-घोषणा--संवेधा/ननक संकट; बिहार और 
संयुक्त-प्रांत के मंत्रियों का व्याग-पतन्र; उड़ीसा का संवेधानिक संकट; 
मध्य-प्रांत का संवैधानिक संकट; राजकोट और संवैधानिक संकट की 
आशंका -कांग्र सी मंत्रि-मंडल के काम--कांग्रेसी मंत्रि-मंडलों को 
कठिनाइयाँ ; उदार वादे ओर कम समय; संवेधानिक संकटों की 
आशंका ; सांप्रदायिक वेमनस्य ; मजदूरों, किसानों आदि के आंदो- 
लन; आादश-वादिता द्वितीय महासमर की ओर--युरोपीय महा- 
समर का श्रीगणेश और कांग्रेसी मंत्रि-मंडलों का पद-स्याग । 


प्राक्षन-सन्‌ १६३५ से १६३६ तक के चार बरस भारतीय राजनीतिक 
इतिहास में बड़े महत्त्व के थे। सन्‌ १६३४ में सम्राट जॉज पंचम की रजत- 
जयंती सारे साम्राज्य में बड़े समारोह के साथ मनायी गयो | तलश्चात्‌ उनके 
स्वरगंबास के कारण समस्त साम्राज्य शोकातुर हुश्रा। सम्राद एडवर्ड श्राठवें 
के तिहासनारूढ़ होने श्र व्यक्तिगत कारणों से उसे त्यागने के पश्चात्‌, 
सम्राट जॉज छुठें. तिंहासनारूढ़ हुए । इन महत्त्वपूर्ण संवेधानिक परिवर्तनों 
में डोमीनियनों की संसदों का महत्त्ववृूर्ण हाथ था, पर भारत का परामर्श तक 
न लिया गया था । सांप्रदायिक समस्या के सुलभक्काने के लिए भी, इस काल 
में कई असफल प्रपत्न किये गये | श्रा राजेंद्र प्रधाद, पं जवाहर लाल नेहरू, 
गांधोजी, श्री सुभाषचंद्र बोस, मिस्टर मुहम्मद अली जिन्ना श्रोर हिज़ हाईनेस दि 


( ३१ ) 


आगा खाँ में इस विषय में पत्र-व्यवहार हुए, पर कुछ परिणाम न निकला । 
ऐसा विदित होता था कि देश की सांप्रदायिक समस्या दिन पर दिन अधिका* 
घिकर जटिल होती जा रही थी। सांप्रदायिक दंगों ने उसे और भी अ्रधिक 
जटिल बना दिया था | परिणामन्घ्वरूप देश के विभाजन की चचा आरंभ 
हो गयी थी | भारतीय रियासतों को भी इस काल में कई कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ा । इनके सामने एक ओर तो संघन्राज्य में सम्मिलित होने का प्रश्न 
था और दूसरी ओर शासनन्सुधार का प्रश्न | रियासतों की प्रजा, ब्रिटिश भारत 
के आंदोलनों से प्रभावित हंकर, श्रपनी रियासतों में, शासन-सुधार संबंधी हल- 
चल मचा रही थी और उसे कांग्रेस की सहायता तथा सहानुभूति प्राप्त थी । 
क्रांग्रेस की घोषित नीति अ्रव तक, श्रदस्तत्तेप की थी। गांधीजी के शब्दों रियासतों 
में पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित करने वाले संघर्ष का भार रियासती प्रजा को 
ही वहन करना चाहिये था ।' पर व्यवहूर में कांग्रेस का नेतिक समर्थन गांधी 
जी द्वारा निर्धारित सीमा का उल्लंबन कर सकता था। इसी काल में राज- 
नीतिक बंदियों की रिहाई के लिए गांधी जी ने सफल प्रयत्न किये | सन्‌ १६३७ 
में, परिवर्तित परिस्थिति के कारण, मुस्लिम लीग का भी ध्येय पूर्ण स्वाधीनता 
हो गया | इसी काल में कांग्रेस में बामपक्तियों का जोर बढ़ा श्रौर किसान और 
मजदूर-अ्रांदोलन खड़े हुए । ये सब घटनाएँ महत्वपूर्ण थीं, इसमें संदेह नहीं, 
पर इनसे भी कहीं श्रधिक महत्वपूर्ण वह घटना थी जब कांग्रेस ने, गांधी जी 
और वाहसराय द्वारा संबेधानिक स्पष्टीकरण के पश्चात्‌, प्रांतीय मंत्रि-मंडलों के 
निर्मित करने का निश्चय किया श्रोर खात प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रि-मंडल स्थायित 
हुए | आधुनिक भारत के राजनोतिक इतिहास में विरोधी दल द्वारा उत्तरदायी 
सरकार स्थापित करने का यह सर्वप्रथम प्रयत्न था । 


सन्‌ १६३५ के संविधान पर कायोरंभ--भारतीय शासन-संबंधी सन्‌ 
१६३५ का अधिनियम, तीन गोलमेज परिष्दों तथा संयुक्त पालंमेंटरी कमेटी 
द्वारा विचार के पश्चात्‌, ब्रिटिश पालंमेंट द्वारा स्वीकृत हुश्रा था। कांग्रेस 


१. कांग्रेस का रियासरतों संबंधी अस्ताव सन्‌ १६२८ मैं स्वीकार हुआ था। सन्‌ १६३५४ 
मैं कांग्रेस-कार्य-सलति ने उस प्रस्ताव को दोहराया | गांधीजी के विचारानुकूल “रिया- 
सतों में कांग्रेस द्वारा हस्तक्षेप का प्रयत्न रियासती प्रजा के उद्द श्य की पूर्ति के लिए 
हितकर न था। ...में अभी तक इस बात से निराश नहीं हुआ हूँ कि नरेश अपनी 
प्रजा के सच्चे संरक्षक बनेंगे । में उनके दर्जे को गिराना नहीं चाहता ।” 


( ३२ ) 


उसकी विरोधिनी थी शोर जन्म के पूर्व ही उसका संहार कर देना चाहती थी । 
मुस्लिम लीग उसके सांप्रदायिक निर्णय तथा प्रांतीय अंश के पक्ष में थी, पर 
संघीय अंश उसे भी नापसंद था ।' भारतीय नरेश या उनके प्रतिनिधि गोलमेज 
परिषदों में तो संघ-राज्य की स्थापना के संत्रंध में श्रोजस्वी भाषण दे आये थे, 
पर कालांतर में गवर्नर जनरल के विशेष उत्तरदायित्वों' तथा कांग्रेस के बढ़ते 
हुए प्रभाव के कारण उनका समर्थन क्रमशः शिथिल हो गया ओर वे संध- 
राज्य के उतने पक्तपाती न रह गये जितने पहले थे। भारत का उदार दल ही 
संविधान को श्रपर्यांस और असंतोषप्रद बतलाते हुए. भी, उसे कार्यान्वित करने 
के पत्न में था। पर देश में उसका प्रभाव नहीं के बराबर था। अतएव यह 
कह्दना अतिशयोक्ति नहीं कि भारत के प्राय; सभी प्रमुख दल नये संविधान या 
उसके महत्त्वपूर्ण श्रंशों के विरोधी थे । 

फिर भी भारतीय-शासन-संबंधी सन्‌ १६३५ का अधिनियम कार्य रूप में 
परिणत किया गया | होम गवर्मेट की संस्थाओं, विशेषतया भारत-मंत्री की 
कोंसिल श्र स्वयं भारत-समंत्री की स्थिति में आपेक्षिक परिवर्तन कर दिये गये। 
भारत का संघीय न्यायालय स्थापित हो गया ओर संघीय लोक-सेवा-श्रायोग 
( 727 0॥0 807ए४06 (ए०गशायां5907 ) अ्रपने काम में लग गया। इसके 
पूर्व सन्‌ १६३५ में ही रिजव बेंक स्थापित हो चुका था | ब्रिटिश सरकार की 
इच्छा थी कि संघ-राज्य की स्थापना के पूर्व उत्तकी आर्थिक स्थिरता के लिए 
रिज॒व बैंक स्थापत किया जाय | भारत में उसकी चर्चा कुछ दिन पहले से हो 
रही थी । संविधान के संघीय और प्रांतीय अंशों की मी तैयारियाँ होने लगीं । 
नये संविधान की विरोधिनी होते हुए, भी कांग्रेस श्रपनी स्थिति को सुदृढ़ रखना 
चाहती थी | श्रतएव वोटरों की पूरीन्यूरी सूची बनाने तथा निर्वाचन संबंधी 
अन्य कामों के करने के लिए वह तेयार थी | कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष श्री 
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१, फरवरों सन्‌ १६३५ में भारतोय असेंबली ने संयुक्त पालमेंटरी कमेटी की रिपोर्ट पर 
विचार किया । कांग्रेसी सदस्य उसकी समस्त योजना के बिरोधी थे। पर उनका 
तत्संबंधी श्रस्ताव ६१ के विरुद्ध ७२ मतो में गिर गया । उसके स्थान पर मिस्टर जिन्‍ना 
वा अस्ताव स्वीकृत हुआ । उर्का प्रथम अंश सांप्रदायिक निर्णय ओर दूसरा प्रांतीय 
स्वायत्त शासन के ग्रहण करने के पक्ष में था और तीसरा अंश संघ-योजना के विरुद्ध । 

२, गवनेर जनरल के शांति और व्यवस्था संबंधों विशेष उत्तरदायित्व के कारण यह आशंका 
निमृूल न थी कि रियासतों के आंतरिक शासन में उत्तरदायी भारत-सरकार का इस्तक्षेप 
धोने लगता । 


( रैऐ ) 


राजेंद्र प्रसाद ने, एक पत्र-संवाददाता से अ्रक्टूबर सन्‌ १६३५ में ही अपने 
विचार बोटरों की सूची बनाने के पक्ष में प्रकट किये थे ।' पद-ग्रहण के विषय 
में भी चर्चा हो रही थी। कांग्रेस के अंतर्गत वाम-पत्ती पद-ग्रहण के घोर 
विरोधी थे, पर दक्षिण -पक्ती कुछ श्रावश्यक आश्वासन पर पद-गरहण को 
अनुचित न समभते णे | फेजपूर कांग्रेस ने कांग्रेसवादियों को, अखिल-भारतीय 
कांग्रेस-कमेटी के आशानुसार, निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, निवांचन 
लड़ने का अधिकार दिया; पर पद-पग्रहण की समस्या का निर्णय उस समय तक 
के लिए स्थगित कर दिया जब तक प्रांतीय विधान-सभाओं के निर्वाचन का 
फल ज्ञात न हो जाय | अ्रतएव फरवरी सन्‌ १६३७ के नि्चांचन में कांग्रेस ने 
अपने अभ्यर्थी ( उम्मेदवार ) खड़े किये और उनको आशा से श्रधिक 
सफलता मिली | उनके विरोध करने वाले कुछ उदार दल के सदस्य थे और 
कुछ जमींदार । कहीं-कही, विशेषतया पंजाब और बंगाल में, हिंदू महासभा 
ने भी कांग्रेस के विरुद्ध अपने श्रभ्यर्थी खड़े किये थे। इसका मुख्य कारण 
कांग्रेस की सांप्रदायिक नीति थी, जिससे हिंदू महासभा सहमत न थी | मुसलिम 
स्थानों के लिए भी कांग्रेस ने ४८ अभ्यर्थी खड़े किये, जिनमें से केवल २६ 
दी सफल द्वो सके । निवांचन के नतीजे के संबंध में निम्नलिखित बातें उल्लेख - 
नीय हैं--- 

(१ ) लगभग ५४ प्रतिशत मतदाताश्रों ने मत-दान किया था । 

(२) प्रांतीय विधान-सभाओ्रों के १५८९ स्थानों में से ७११ कांग्रेस के 
हाथ आये थे । 

(३ ) मुस्लिम स्थानों में से ४२४ ऐसे व्यक्तियों के हाथ आये थे, जो 
कांग्रेसवादी न थे | कांग्रेस के मुस्लिम श्रभ्यर्थी उत्तरी-पश्चिमी सीमांत प्रदेश में 
विशेष रूप से सफल हुए थे । अतएव निवांचन से यह स्पष्ट हो गया था कि 
देश की मुस्लिम जनता पर कांग्रेस का उतना प्रभाव न था जितना मुस्लिम 
लीग का था | 

(४ ) पाँच प्रांतों अथांत्‌ मद्रास, संयुक्त-प्रांत ( उत्तर-प्रदेश ), मध्य- 
प्रदेश, बिहार श्रोर उड़ीसा में कांग्रेस को आधे से अ्रधिक स्थान मिले थे | 
बंबई प्रांत के ४६ प्रतिशत स्थान उसके हाथ आये थे और श्रासाम और उत्तरी- 
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( ३४ ) 


पश्चिमी सीमांत प्रदेश में कांग्रेसी सदस्यों की संख्या श्रन्य दलों की अपेक्षा 
ग्रधिक थी | 

(५ ) देश का बहुमत भी कांग्रेस के पक्ष में था। कई प्रांतों में कांग्रेस 
को मिले हुए वोटों का श्रनुपात जीते गये स्थानों की अ्रपेज्ञा अधिक था । 


(६ ) बंगाल और पंजाब में कांग्रेस की शक्ति कम थी। किंतु मद्रास में 
उसकी शक्ति इतनी अधिक थी कि दूसरे सदन में भी उसका बहुमत था । 


अंतःकालीन मंतजि-मंडल--निवांचन में कांग्रेस की विजय तो हुई पर 
कांग्रेसी मंत्रि-मंडलों का निर्माण तुरंत ही न हो सका। कांग्रेस के दक्षिण -पत्षियों 
और वाम-पक्तियों में इस विषय में भयंकर मतभेद था। जो लोग पद-पग्रहण 
के पक्त में थे, उनके मतानुकूल मंत्रि-पद न ग्रहण करना जनता के साथ धोखा- 
बाजी करना था और जो पद.-प्रहदण के विरोधी थे उनके विचार में मंत्रि-पद 
ग्रहण करना कांग्रेस के साथ धोखाबाजो करना था। पर अंत में पद-ग्रहण करने 
वालों की विजय हुईं | श्रखिल-मारतीय कांग्रेस-कमेटी ने यह निर्णीत किया कि 
जिन प्रांतों में कांग्रेस का बहुमत है वहां इस शर्ते पर पद-अ्रहण किया जाय कि 
गवर्नर संवैधानिक कारवाइयों के संबंध में मंत्रिमंडल की मंत्रणा को अस्वीकार न 
करेंगे श्र न उनके संबंध में अपने विशेष अधिकारों का ही उपयोग करेंगे ।' 
प्रांतीय विधान-मंडलों के कांग्रेसी नेताओं को इस विषय का स्पष्ट आश्वासन मांगना 
चाहिये और श्राश्वासन मिलने पर ही मंत्रिमंडल निर्मित करने के लिए राजी 
होना चाहिये। कुछ लोग कांग्रेस की इस मांग को अ्रनुचित समझते थे । पर 
सदियों पुराने परस्पर अविश्वास के कारण, कांग्रेसवादियों के विचारानुकूल इस 
प्रकार का आश्वासन उचित एवं श्रावश्यक था । कांग्रेस के तत्कालीन श्रध्यत्ष 
पं० जवाहरलाल नेहरू ने, ह्स विषय में अपने विचार इस प्रकार प्रगट किये थे- 


“जब तक इस प्रकार का आश्वासन प्राप्त न कर लिया जाय तब तक 
जिम्मेदारी मजाक होगी, क्‍योंकि उसमें अधिकार न होंगे। यदि ब्रिटिश 
सरकार के वादे सच्चे होते, तो इस प्रकार का श्राश्वासन अवश्य दिया जाता। 
सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह जो कुछ उचित समझभेगी, वही 
१, भारत के कुछ विधान-शाखज्ञों का मत था कि इस प्रकार के आश्वासन का मांगना 

अनुचित था | इनमे सरतेज बहादुर रुप्त का नाम उल्लेखनीय है । श्री तारापुरवाला, 

श्री बह्ादुरजी तथा डाक्टर ऑर्थर बेरीडील कीथ आश्वासनों के समर्थक थे । 


( है ) 


करेंगी, चाहे भारत के करोड़ों निवांचकों की इच्छा का उससे समर्थन होता हो 
या न होता हो ।”! 

प्रांतीय गवर्नर इस प्रकार का श्राश्वासन न दे सके। श्रतएवं कांग्रेस- 
बादियों ने मंत्रि-मंडल बनाने से इनकार कर दिया | इस परिस्थिति को संभालने 
के लिए अल्पसंख्यक दलों के अ्रंतःकालीन मंत्रिमंडल बने । इनके साथ न तो 
जनता का बहुमत था ओर न विधान-सभाओ्रों का। फिर भी कुछ समय तक 
इनके चलाने का प्रयत्न किया गया । कुछ लोग तो इनको संवैधानिक सिद्ध 
करने के लिए, संविधान के ही नये नये अथ लगाने लगे | जब तक अंतःकालीन 
मंत्रिमंडल पदासीन रहे, तब तक गवनरों ने विधान सभाओ्रों के अधिवेशन बुलाने 
से भी इनकार कर दिया । पर इस प्रकार अधिक से अधिक छुः महीने तक काम 
चल सकता था । इसके पश्चात्‌ या तो विधान-समाएँ बुलायी जातीं या उनका 
नया निवांचन किया जाता | नये निवरांचन से परिस्थिति के बदलने की विशेष आशा 
नथी। अ्रधिवेशन बुलाने से मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास के विधेयक का भय 
था जिसे कांग्रेसवादी श्रवश्य प्रेषित करते श्रौर जो निश्चय ही पास होता । ऐसी 
अवस्था में अंतःकालीन मंत्रिमंडल को त्याग-पन्न देना पड़ता ओर मत्रिमंडल के 
निर्माण की समस्या देश के सम्मुख पुनः: आती | आश्वासन प्राप्त किये बिना कांग्रेस- 
वादी, मंत्रि-मंडल बनाने से पुनः इनकार करते ओर तब असाधारण परिस्थिति 
के कारण, प्रांतीय गवनर, संभवतः संविधान को स्थगित करके आवश्यकतानुसार 
अपने प्रांतों का शासन अपने अधीन करते | भारत के राजनीतिक वायुम॑ंडल में 
इस प्रकार के वातावरण का प्राघान्य था। पर परिस्थिति अत्यधिक न बिगड़ने 
पायी और छुः महीने की श्रवधि के पूर्व ही, अंतःकालीन मंत्रिमं डलों के स्थान पर 
कांग्रेसी मंत्रि-मंडल स्थापित हो गये । 

कांग्रेसी मंत्रिमिंडल--निर्वांचन के पश्चात्‌ जब तक कांग्रेसवादियों ने 
ग्रपने मंत्रिमंडल नहीं बनाये तब तक संवेधानिक स्थिति के स्पष्टीकरण के लिए, 
भारत-मंत्री, वाइसराय, गांधीजी और अन्य भारतीय नेताओं ने अनेक वक्तव्य 
प्रकाशित किये जिनके कारण समाचार-पत्रों में काफी चहल-पहल रही ओर 
देश के सम्मुख संवेधानिक समस्याश्रों का जाल फैला रहा | यदि कांग्रेस चुपचाप 
मंत्रि-पद को ग्रहण कर लेती तो सन्‌ १६३४ के संविधान की वह व्याख्या न हो 
पाती जो इस परिस्थिति के कारण हुई ओर जिसके परिणाम-स्वरूप संविधान के 
संबद्ध श्रनुच्छेदों का वास्तविक श्रर्थ लोगों को ज्ञात हो गया | कांग्रेस और 
गांधीजो मंत्रि-पद ग्रहण के पूर्व दो बातें चाहते ये-- 


( ३६ ) 


( १ ) यह आश्वासन कि संवैधानिक कारवाइयों के संबंध में गवनेर मंत्रि- 
मंडल की मंत्रणा को न तो अ्रस्वीकार करेंगे ओर न इनके संबंध में अपने विशेष 
अधिकारों का उपयोग करेंगे | 


( २ ) यदि ऐसी कारवाइयों के संबंध में गवर्नर और मंत्रिमंडल में गंभीर 
मतभेद होगा तो गवनर मंत्रिमंडल से त्यागपत्र न मांग कर, उसको बरखाख्त 
करंगे । 

२२ जून सन्‌ १६३२७ को वाइसराय ( लॉड लिंलिथगो ) ने एक वक्तव्य 
निकाला जिससे स्थिति सुलक गयी और कुछ दिन पश्चात्‌ कांग्रेसी मंत्रिमंडल भी 
बन गये | वाइसराय ने श्रपने वक्तव्य में कहा था कि माँ गे गये आश्वासनों की 
आवश्यकता न थी। मंत्रियों के अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत सभी मामलों में, 
जिनमें श्रल्पसंख्यकों और नौकरियों की बातें भी सम्मिलित हैं, गवर्नर साधारणतया 
मंत्रियों की मंत्रणा पर ही चलेंगे। केवल उन मामलों में जिनमें गवर्नर के विशेष 
उत्तरदायित्व हैं, विशेष कर प्रांत की शांति और व्यवस्था के मामलों में, गवर्नर 
श्रपने उत्तरदायित्व पर काम करेंगे। ये विशेष उत्तरदायित्व बहुत ही सीमित 
हैं ।' इनमें भी गवर्नर मंत्रियों को अपने साथ रखने की इच्छा करेंगे मंत्रियों के 
शअ्धिकार-त्षेत्र की बात में गवनर मंत्रियों की मंत्रणा पर चलने के लिए बाध्य होंगे 
चाहे बे मंत्रियों की मंत्रणा से बिल्कुल ही असंतुष्ट क्‍यों न हों। त्यागपत्र और 
बरखास्तगी के विषय में वाइसराय ने कहा कि यदि गंभीर मतभेद के अवसरों पर ५ 
विचार विनिमय के पश्चात्‌ भी, गवर्नर और मंत्रिमंडल का मतभेद दूर न हो तो 
मंत्रिमंडल को या तो त्यागपत्र दे देना चाहिये या गवनंर को चाहिये कि उसे 
बरखास्त कर दे | त्याग-पत्र और बरखास्तगी में से प्रचलित संवैधानिक प्रथा का 
अत्यधिक भ्ुकाव त्यागपत्र को श्रोर है| त्याग-पत्र मंत्रिमंडल की प्रतिष्ठा के अधिक 
उपयुक्त श्रौर गवर्नर के कार्य के प्रति मंत्रियों के सा्व॑जनिक रुख प्रगट करने का 
अधिक प्रभावशाली तरीका है | साथ ही त्यागपत्र मंत्रिमंडल की इच्छा से किया 
हुआ कार्य है । बरखास्तगी का तरीका संवैधानिक प्रयाओ्रों में प्रचलित नहीं है । 





१. गवनरों के विशेष उत्तरदायित्व कुछ समुदायों, स्थापित स्वार्थों और क्षेत्रों से संबंधित थे | 
समुदाय थे अल्पसंख्यक लोग; स्वार्थ थे अंगरेज़ों के संबंध के और क्षेत्र थे ब्रिटिश भारत 
और भारतोय रियासतों के कुछ चुने हुए भाग । वाइ्सराय के मतानुकूल पालंमेंट ने 


श्त विशेष उत्तरदायित्वों की व्यवस्था उनके मांगे जःने पर को थी। उनका क्षेत्र भ्रपिक 
से अधिक संकुचित था । 


( ३२७ ) 


इसमें एक प्रकार की छोटाई प्रगट होती है जिसको हम नये संविधान में कोई 
स्थान नहीं देना चाहते । 

वाइसराय के उक्त वक्तव्य के कारण देश की राजनीतिक स्थिति में महान ' 
परिवतन हुआ । सभी लोग उनकी दूरदशिता श्र व्यावहारिक राजनीति की 
कुशलता की प्रशंसा करने लगे | « जुलाई सन्‌ १६३७ से ८ जुलाई तक वर्धा में 
कांग्रेस-कार्यसमिति की अत्यंत महत्त्वपूर्ण बेठक हुई श्रौर उसमें मंत्रि-पद स्वीकार 
करने का प्रस्ताव पारित हुआ | प्रस्ताव के संबंधित अ्रंश इस प्रकार हैं-- 

“क्रायसमिति का मत हैं कि परिस्थितियों और घटनाओं के परिणाम- 
स्वरूप जो परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है उससे विश्वास होता है कि गवनरों 
के, लिए विशेषाधिकार। का प्रयोग आसान न होगा | कमेटी ने विधान-सभाश्रों 
के कांग्रेसी सदस्यों ओर साधारण कांग्रे सजनों की रायों पर भी विचार किया 
है। इसलिए कमेटी इस परिणाम पर पहुँची है कि कांग्रे सवादियों को, जहाँ 
वे मंत्रि-पद ग्रहण के लिए आमंत्रित किये जायें, मंत्रि-पद्‌ स्वीकार करने को 
अनुमति दे दी जाय । परंतु बह इस बात को स्पष्ट कर देना चाहती है कि 
मंत्रि-पद की स्वीकृति ओर उसका प्रयोग कांग्रेस की चुनाव-विज्ञप्ति में बताये 
गये कार्यक्रम के अनुसार कार्य करने और नये संविधान ( सन्‌ १६४५ का ) 
से लड़ने की कांग्र स-नीति को हर संभव उपाय से अग्नसर करने ओर रघचना- 
व्मक काय-क्रम को पूरा करने के लिए होगा |! 

कांग्रेस कार्य समिति के उपयुक्त प्रस्ताव के पश्चात्‌ प्रांतीय गवनरों ने 
कांग्रेसी नेताश्रों को मंत्रिमंडल निर्मित करने के लिए आमंत्रित किया और 
उन्होंने उस कार्य के संपादन का भार अपने ऊपर लिया | अ्रंतःकालीन मंत्रि- 
मंडल त्यागपत्र देकर शासन-भार से श्रलग हो गये श्रौर उनके स्थान पर 
कांग्रेसी मंत्रिमंडलों का शासन आरंभ हुश्रा । 

मंत्रि-पत््‌ अरहण करने के कारण--हम ऊपर लिख चुके हैं कि मंत्रि- 
पद प्रहण करने के विषय में कांग्रेसवादियों में मतभेद था। कार्य॑समिति में 
उपयुक्त प्रस्ताव के पास होने पर भी यह मतभेद पूर्ववत्‌ बना रहा । समाज- 
वादियों ने श्रपने को मंत्रिमंडलों से बिल्कुल श्रलग रखा। जिन लोगों ने 
मंत्रि-पद ग्रहण किया उनकी मनोबृत्ति में भी विशेष परिवर्तेन न हुआ था | वे 
अब भी १६३५ के संविधान को अपयांतप्त और निराशासूचक समझते थे ओर 
उन्हें इस बात की लेशमात्र भी आशा न थी कि उसको कार्यान्वित करके वे प्रांतों 
की स्थिति में भनचाहे परिवतन और सुधार कर सकेंगे । फिर भी निम्नलिखित 


( वरेघ ) 


तीन कारणों से कांग्रेसवादियों ने सात प्रांतों में मंत्रि-पद को ग्रहण किया-- 


( श्र ) यदि कांग्रेसबादी अ्रपने मंत्रिमंडल न बनाते, तो या तो अंतः३- 
कालीन मंत्रिमंडलों का शासन बना रहता या संविधान स्थगित कर दिया 
जाता । दोनों हालतों में राष्ट्रीय विकास और राष्ट्रीय शक्ति की वृद्धि की उतनी 
ग्राशा न थी जितनी उस हालत में, जब कि कांग्रेसी मंत्रिमंडल विधानांतगंत की 
गयी कारवाई से जनता के उभारने की कोशिश करते । 


( ब ) चार महीने के संवेधानिक वातावरण से यह स्पष्ट हो गया था कि 
राष्ट्रीय विचारों के अनुशासित मंत्रिमंडल, प्रांतीय शासन की कुछ भूत-कालीन 
बुराइयों को दूर कर सकेंगे श्रौर कुछ दृद तक जानता की आर्थिक स्थिति को 
सुधार सकेंगे | 


(स ) कांग्रेस को यह प्रतीत होता था कि यदि वे व्यक्ति, जो कुछ दिनों 
पूर्व नौकरशाही के शिकार थे और पुलिस के डंडे खाते थे, प्रांतीय शासन का 
संचालन करेंगे तो जनता के हृदय से नौकरशाही का डर निकल जायगा आर 
वह अधिक ऐक्य और आत्म-सम्मान से प्रेरित होकर नोकरशाई। का मुकाबला 
कर सकेगी । 


इन शुभाकाक्षाओं से प्रेरित होकर कांग्रेस ने सात प्रातों का शासनस्‌त्र 
अपने हाथ में लिया । कुछ दिनों तक शांतिपूवंक कामकाज चलता रहा । पर 
यह आशा कि प्रातीय गवर्नर और कांग्रेसी मंत्रिमंडल हमेशा पूण सहयोग से 
काम कर सकेंगे, निमूल सिद्ध हुई । कुछ ही दिनों में, परस्पर मतभेद के कारण, 
० पर गँ ५ 
संबेधानिक गुत्थियाँ श्रा उपस्थित हुई, जिनके कारण कई बार त्यागपत्र देने 
या त्यागपत्र देने की तैयारी करने की नौबत आयी। अंत में कांग्रेसी मंत्रिमंडल 
त्यागपत्र देकर शासन-भार से श्रलग हो गये । 


कांग्रेस की चुनाव-घोपणा--इसके पूर्व कि सन्‌ १६३५ के संविधान 
के कायान्वित रूप पर प्रकाश डाला जाय, कांग्रेस की चुनाव-घोषणा पर कुछ 
प्रकाश डालना आवश्यक प्रतीत होता है । आरंभ ही से कांग्रेस सन्‌ १६३९ के 
संविधान की विरोधिनी थी। अ्रतएव विधान-मंडलों में जाकर भी वह उसके 
साथ सहयोग करने के पक्त में न थी | संविधान का श्रंत ही उसका लक्ष्य था। 
कांग्रेस की इच्छा थी कि “कोंसिलों के भीतर की कारबाई ऐसी हो जिससे 
कांग्रंस के बाहरी कार्मो में सहायता मिल सके, जनता की शक्ति बढ़े और उन 
सभी उपायों को प्रोत्साइन मिले जो स्वराज्य-प्राप्ति के लिए आवश्यक हैं |” 


( ३6 ) 


कांग्रसवादी कोंसिलों में ऐसे विधेयकों का विरोध करने को थ जा “भारतीय द्वित के 
विनाशक हैं | वे भारत की स्वतंत्रता की लददर को कुचलने वाली सभी दमनकारी 
विधियों श्रोर श्रध्यादेशों के रद करने के सभी उपाय करेंगे। वे नागरिक स्वतंत्रता 
की स्थापना के लिए राजनीतिक कैदियों तथा नजरबंदियों की रिहाई के लिए 
ओर राष्ट्रीय युद्ध के समय सताये गये किसानों और अन्य लोगों को मुश्राविजा 
दिलाने के लिए पूरी फोशिश करेंगे |” देश की गरीबी, बेकारी श्रोर किसानों 
के कर्ज की समस्या के विषय में कांग्रेस का यह विश्वास था कि इन सबकी जड़ 
लगान और मालगुजारी का दकियानूसी एवं घातक तरीका था। श्रतएव 
उसका ध्येय “बंदोबस्त, लगान तथा मालगुजारी के मोजूदा नियमों में संशो- 
वन कराना है, छोटे-छोटे किसानों के मौजूदा लगान व मालगुजरी में काफी 
क्रमी कराना है, ऐसी जमीनों का लगान बिल्कुल माफ कराना है जिनसे 
किसानों को कोई फायदा नहीं है तथा काश्तकारी की जमीन के बोक को उचित 
ढंग से कम कराना है |” कांग्रेध किसानों के कज-अ्रदायगी को मुल्तबी करने 
और ऐसी विधियों के बनाने के पक्ष में थी जिनके द्वारा सरकार से सस्ती दर से 
कुज़ मिल सके । मजदूरों के लिए कांग्रेस गुज़रबसर का उचित प्रबंध करना 
चाहती थी और यह चाहती थी कि ' उनके काम करने के घंटे ओर काम करने 
के नियम, भारत की आर्थिक अ्रवस्था पर ध्यान रखते हुए, अंतराष्ट्रीय ढग 
पर हों ।”” वह स्त्रियों श्र पुरुषों की असमानता, चाहे वह कानूनी हो या 
सामाजिक, दूर करने के पक्ष में थी, खादी-प्रचार तथा ग्रामीण उद्योग-धंधों का 
प्रात्साहित करना चाहती थी श्र सांप्रदायिक निर्णय का तीब्र विरोध करते हुए 
यह विश्वास करती थी कि इस प्रश्न का संतोषजनक निरणंय मुख्य मुख्य जातियों 
की सद्भावना तथा सहयोग से ही हो सकता था। अतएव कांग्रंस का निर्णय 
था कि “सांप्रदायिक निर्णय से पैदा हुई परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए, 
हमको अपनी श्राजादी की लड़ाई को श्नोर भी प्रभावशाली बनाना चाहिये ।?? 
साथ ही साथ हमें विभिन्न जातियों में परस्पर समझौते की कोशिश करनी 
चाहिये जिससे भारतीय एकता की नींव सुदृढ़ दो । संविधान के श्रंत के लद्बंय को 
सामने रख कर, कांग्रस का यह निश्चय था कि संघ-शासन वाली योजना 
काम में न लायी जा सके | 

संवेधानिक संकट--जुलाई सन्‌ १६३७ से १६३६ तक के दो बरसों 
में, प्रांतीय-शासन-संचालन में संवेधानिक गुत्थियों के कारण कई बार राजनी- 
तिक स्थिति ने संदिग्धमय रूप धारण किया, किंतु परस्पर दूरदर्शिता और 
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समभौते की भावना के कारण स्थिति बिगड़ने के पूर्व ही, संवेधानिक गुत्पियाँ 
संतोषपूवंक सुलका ली गयीं। इन गुत्थियों में से निम्नलिखित ध्यान देने 
योग्य हैं-- 

( श्र ) बिहार और संयुक्तन्प्रात के मंत्रिमंडलों का त्यागपत्र--आ्रारंभ से 
ही काग्रेस, राजनीतिक वंदियों की रिहाई का कार्य-क्रम अपना चुकी थी। शासन 
की बागडोर को हाथ में लेने के कुछ ही दिनों बाद इस विषय में गवर्नर श्रोर 
प्रांतीय मंत्रिमंडलों में मतभेद हुआ जिसके कारण १५ फरवरी, सन्‌ १६३८ को 
बिहार और संयुक्त-प्रांत के मंत्रिन्मंडलों ने अपना त्यागपन्न दे दिया । इस 
विषय में बिहार के मुख्य मंत्री ने यह वक्तव्य निकाला-- 'मैं राजनीतिक वंदियों 
के छोड़ने के प्रश्न पर बहुत गंभीरता से विचार रहा हैँ । मैंने कई बार गवर्नर 
से इस संबंध में परामर्श किया पर इसका कोई परिणाम होता छुआ्ला न देख कर 
मैंने इन वंदियों की रिहाई की आशा दे दी। भारतीय संविधान की धारा 
१२६ ( ९ ) के अनुसार गबनर-जनरल से आदेश पाकर, गवनर ने मेरी श्राश्ञा 
को कार्यान्वित होने देने में श्रपनी ग्रसमर्थता प्रकट की | ऐसी ग्रवस्था में मेरे 
लिए पदत्याग करने के सिवा कोई दूसरा उपाय ही न रह गया |?” संयुक्तन्य्रांत 
के मुख्य मंत्री ने अपने त्यागपत्र के साथ गवनर को निम्नलिखित आशय का 
पत्र लिखा--“आपने ( गवर्नर ने ) मुके ओर मेरे साथियों को यह लिखा है 
कि भारतीय-संविधान की धारा १२६ (५) के अनुसार गवर्नर-जनरल के 
आशानुसार आपने राजनीतिक वंदियों की रिहाई की हमारी मं|्रणा श्रस्वीकार 
कर दी है। राजनीतिक वंदियों की रिह्ई हमारा कतव्य है । श्रव हमारे सामने 
केवल यही एक मार्ग है कि हम त्यागपत्र दे दें। अ्रतए्व इम त्यागपन्र देते 
हैं।?? प्रांतीय गवर्नरों ने भी श्रपनी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए, अपने वक्तव्य 
निकाले | संयुक्त-प्रांत के गवर्नर के सेक्रेटरी ने अपने वक्तव्य में कह्दा कि “संयुक्त- 
प्रांत के मंत्रिमंडल ने १५ राजनीतिक वंदियों की रिहाई के संबंध में गवनर से 
बातचीत की थी। एक के सिवा इनमें से सब हिसात्मक कामों के कारण 
सजा पाये हुए थे । मंत्रिमंडल ने यह आशा प्रकट की कि उनकी रिहाई 
से हिंसा का प्रचार न होगा । गवनर ने उनके व्यक्तिगत मामलों पर विचार 
करना स्वीकार भी कर लिया, पर मनत्रियों ने उनकी तुरंत रिह्वई पर जोर दिया। 
इस पर गवरनंर ने यह मामला वाइसराय के पास भेजा। वाइसराय ने भारतीय- 
संविधान की धारा १२६ (५ ) के श्रनुसार इन कैदियों को छोड़ने से इनकार 
कर दिया। मंत्रियों को इसकी सूचना देने पर उन्होंने अपने त्यागपत्र 
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दे दिये |? ब्रिहार के गवर्नर का वक्तव्य भी इसी आशय का था | 

त्यागपत्र देने के पश्चात्‌ कांग्रेसी मंत्री हरिपुर की ओर रवाना हुए | देश 
के राजनीतिक आकाश में पुनः काले बादल मेडराने लगे। शअ्रनेक नेताश्रों 
और विद्वानों ने इस संकट के विषय में अपने विचार प्रगट किये | गांधीजी का 
ख्याल था कि चंद कैदियों की रिहाई से, चाहे उन्हें हिंसात्मक अपराधों के 
लिए ही सजा क्‍यों न दी गयी हो, शांति और व्यवस्था को खतरा नहीं हो 
सकता ।” अतणएव संवैधानिक संकट के अवांछुनीय दुष्परिणामों की ओर संकेत 
करते हुए उन्होंने गवनर-जनरल से अपने किये गये पर फिर से विचार करने 
की प्रार्थना की | हरिपुरा कांग्रेस ने भी इस विषय में बड़ी सावधानी से काम 
किया । आंदोलन, सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा अ्रथवा लड़ाई आदि से गूँजे हुए 
वायुमंडल का पुनः शांति को ओर अग्रसर करके हरिपुरा कांग्रेस ने शेप पॉच 
सूत्रों के इस्तीफे रोक दिये ओर गबनेर-जनरल को फिर से अपने निश्चय पर 
विचार करने का निमंत्रण दिया । श्राखिर में वाइसराय ने पुनः एक वक्तव्य 
प्रकाशित किया | उसका भावार्थ निम्नलिखित है-- 

“वावनेर खुशी से हरेक बंदी के व्यक्तिगत मामले पर गौर करने के लिए 
तैयार हैं । कांग्रेसी प्रांतों में व्यक्तिगत रिहाई का सिद्धांत कई महीनों से स्थिर 
किया जा चुका है। मंत्री व्यक्तिगत जाँच के सिद्धांत से सहमत नहीं हो सके। 
अंत में अपनी ज़िम्मेदारियों का ख्याल रखते हुए गवनरों ने राजनीतिक वबंदियों 
को रिहाईं संबंधी बात को आदेश के लिए मेरे पास भेज दिया। गवनेर अरब 
भी इस बात के लिए तैयार हैं कि रिहाई के मसले पर व्यक्तिगत रूप से 
विचार किया जाय और जिनसे, उनके तथा अन्य प्रांतों को कोई खतरा न हो, 
वे बंदी छोड़ दिये जायें। न तो गवनर-जनरल और न गवनर यह चाहते हैं 
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१, इस संक्रद की आलोचना करते हुए कुछ लोगों का मत था कि कांग्र सी मंत्रि-मंडलों 
ने अति व्यग्रता से काम किया था | वास्तविकता इस से भिन्न थी। वे राजनीतिक 
वंदियों की रिहाई का वचन दे चुके थे । हरिपुरा कांग्रेस मैं उनसे इस संबंध के स्पष्ट 
प्रश्न पूछे जाते। साथ ही उन्होंने जेल में जाकर अत्येक बंदी की अलग अलग जॉच कर 
ली थी | अतः जाँच संबंधी दलील व्यथं थी । चंद राजनीतिक वंदियों के छोड़े जाने के 
कारण ब्रिटिश सम्राज्य का समाप्त हो जाना असंभव था । पर गवनंर अब भी अपने को 
शांति और व्यवस्था की रक्षा के लिए उत्तरदायी समझते थे। उनकी इस मनोबगृत्ति के 
कारण संवैधानिक संकट हुआ था, कांग्रेस की व्यग्रता के कारण नहीं । 
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कि मंत्रियों की ज़िम्मेदारी पर हमला किया जाय । में इस बात पर ज़ोर देना 
चाहता हूँ कि मैंने जो कारवाई की है वह इस भावना से प्रेरित होकर नहीं की 
है कि काँग्र सी मंत्रियों की स्थिति को कमज़ोर बनाया जाय । मेरी यह हार्दिक 
अभिलाषा है कि इन दोनों प्रांतों की स्थिति शीघ्र ही अपनी पूर्व व्यवस्था को 
प्राप्त कर लेगी और मंत्री लोग गवनरों से बातचीत करके अपने काम को फिर 
से संभालने में समर्थ होंगे।”” 

वाइसराय के वक्तव्य के जवाब में गांधीजी ने इस बात पर संतोष प्रकट 
किया कि वाइसराय ने समभोते का दरवाजा खुला रखा है । केदियों की रिहाई 
के पहले उनके मामलों की जॉच करने से किसी को इनकार नहीं है । लेकिन 
यह जाँच गवरनंर को नहीं, मंत्रियों को करनी चाहिये। यदि गबरनर मंत्रियों को 
यह आश्वासन दे दें कि वे मंत्रियों के इस अधिकार का अपहरण नहीं करेंगे 
तो समभोते का रास्ता निकल सकता है। वाइसराय ओर गांधीजी के वक्तव्यों 
के आधार पर संयुक्त-प्रात के गवनर ओर मुख्य मंत्री में विचार-विनिमय हुआ 
श्रौर दोनों ने अपने संयुक्त वक्तव्य में निम्मलिखित समझौते की घोषणा की-- 
“व राजनीतिक बंदी जिनके मामलों की जाँच हो चुकी है, मंत्रियों की मंत्रणा 
के श्रनुसार शीघ्र ही रिह्य किये जा रहे हैं | बाकी राजनीतिक वंदियों के मामलों 
की जाँच मंत्री करेंगे औ्रोर मुनासिब हुक्म जारी करेंगे |? वक्तव्य में यह भी 
बतलाया गया कि गवनरों का इरादा मंत्रियों के संवेधानिक कामों में हरगिज 
अड़ंगा लगाने का नहीं हे । बिद्दार में भी इसी प्रकार की घोषणा की गयी । 
इस प्रकार संवैधानिक संकट का अंत हुआ | राजनीतिक वायुमंडल में पुनः 
शांति की स्थापना हुई। लड़ाई और झआंदोलन की बातचीत बंद हुई श्रोर 
कांग्रेसी मंत्रिमंडल पुनः अपने रचनात्मक काय-त्षेत्र में उत्साह से श्रग्नसर हुए | 

( ब ) उड़ीसा का संवेधानिक संकट--संयुक्त-प्रांत और बिहार के संवेधा- 
निक संकट के लगभग तीन महीने पश्चात्‌ उड़ीसा में संवेधानिक संकट आरा 
उपस्थित हुआ । उड़ीसा के गवर्नर सर जॉन हबक छुट्टी पर जाने को थे | 
उनकी छुट्टी मंजर हो गयी थी और उनके स्थान पर, मारतीय सिविल सर्विस 
के एक अनुभवी सदस्य मिस्टर डेन, जो उड़ीसा-सरकार के मातहत थे, स्थाना- 
पन्न गवर्नर नियुक्त किये गये ये | उड़ीसा के मंत्रिमंडल को यह नियुक्ति नाप- 
संद थी। उसके विचार में एक ऐसे पदाधिकारी को, जो मंत्रिमंडल के मातहृत 
काम करता हो, उसी मंत्रिमंडल का तिरताज बनाना अ्रनुचित था। अतएव 
उड़ीसा के मंत्रिमंडल ने, कांग्रेस पाल॑मेंटरी बोडे को अ्रनुमति से, यह घोषित 


( ४३ ) 


किया कि यदि मिस्टर डेन, स्थानापन्न गवर्नर का काम करेगे तो मंत्रिमंडल 
को त्यागपत्र देने के सिवा कोई दूसरा मार्ग न रह जायगा । देश के राजनीतिक 
वायुमंडल में पुनः काले बादल मँडराने लगे | कांग्रेसी प्रांतों के मंत्रिमंडलों के 
इस्तीफे की बातचीत होने लगी | प्रांतीय स्वराज्य की निःसारता की ओर लोगों 
का ध्यान आकर्षित किया जाने लगा ओर भारतीय नेताश्रों के संबंधित वक्तब्यों 
से समाचार-पत्रों में कुछ दिन फिर चहल-पहल रही | इस विषय में गांधीजी के 
विचार निम्नलिखित थे-- 


“जो कुछ भी कश्कर बात है वह सिफ़ इसी में है कि एक मातहत 
अफसर अपने प्रांत का स्थानापन्न गवनेर बन जाय और उसके साथ मंत्री 
काम करें, रोज़मर्रा अपने कागज़ों को पेश करें ओर उसकी अध्यक्षता में श्रपनी 
बठक करें । यह बात असंगत और अशोभनीय है । इससे प्रांतीय स्वराज्य 
मखोला हो जाता है ।'''''अधिपति सत्ता को पहले की तरह कोई कार॑वाई 
नहीं करनी चाहिये। उसके हरेक काम को नियम और प्रथा के अ्रनुसार होना 
चाहिये | उसे भारत-मंत्री या गवनर-जनरल की सनक पर निमर नहीं रहना 
चाहिये | *' “मुझे उम्मेद है कि यह भूल अति विलंब होने से पहले सुधार 
ली जायगी । इसे सुंदरता के साथ सही करने के कई तरीके हैं, किंतु कोई भी 
सुंदर तरीका हूँढ़ निकालने के पहले इस तरह की इच्छा का होना आवश्यक 
है। मुझे उम्मेद है कि यह गलती सुधार ली जायगी ।"” 

हुआ भी ऐसा ही , पर छुट्टी शुरू होने के एक दिन पहले, अर्थात्‌ ४ मई, 
सन्‌ १६३८ तक, देश की राजनीतिक स्थिति डॉवाडोल रही। ४ मई को गवर्नर- 
जनरल और भारत-मंत्री के परामर्श से सर जान हबक ने श्रपनी छुट्टी मंसूख 
करवा ली। इस विषय में उनके सेक्रेटरी ने निम्नलिखित विज्ञप्ति प्रकाशित की-- 

“राजनीतिक परिस्थिति की अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए, जो कि 
गवनर के प्रस्थान करने के बाद उनके उत्तराधिकारी पर पडुती, उड़ीसा के 
गवनेर, अपने पूर्व निश्चित कार्य-क्रम को अमल में लाना उचित नहीं समभते। 
उनका ख्याल है कि प्रांत के हित को ध्यान में रखते हुए, सिवा इसके 
उनके पास कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कि वे अपनी स्वीकृत छुट्टी को मंसूख 
करवा दें । भारतमंत्री ने गवर्नर-जनरल से परामर्श करके उनकी यह प्रा्ंन्रा 
स्वीकार कर ली है ।”” 


गवनेर की इस दुरदर्शिता के कारण उड़ीसा का संबंधानिक संकट टल गया। 
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देशमें पुनः शांतिकी स्थापना हुई और संक्रट टल जाने के कारण सभी क्षेत्रों में 
संतोष और प्रसन्नता प्रगट की गयी । 

(स ) मध्य-प्रांत का संवैधानिक संकट--उड़ीसा के संवैधानिक संकट के लग- 
भग दो महीने पश्चात्‌ मध्य-प्रांत में संवैधानिक संकट की बारी श्रायी | यह संकट 
उपयुक्त दोनों संकटों से भिन्न था। अन्य प्रांतों के संवेधानिक संकटों का कारण 
या तो श्रनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप था या कांग्रेसी मंत्रिमंडलों की प्रतिष्ठा की 
रक्षा। परतु मध्य-्प्रांत के संकट का कारण मंत्रिमंडल के मंत्रियों का परस्पर ऋगड़ा 
था| बहुत दिनों से यह प्रश्न देश के सामने था | मंत्रियों पर यह दोषारोपणश 
किया जाता था कि थे कांग्रेस के ऊँचे आदशों के अनुसार न चल कर व्यक्ति 
गत तथा खांप्रदायिक पक्पात से प्रभावित हो रहे थे। धीरे धारे मंत्रियों का 
मतभेद बढ़ता गया ओर अंत में ऐसी नोबत आयी जिसका कोई श्रनुमान तक 
न कर सकता था । मध्य-प्रांत के मुख्य मंत्री डा० खरे श्रोर दो अन्य मंत्रियों 
ने अपने इस्तीफे दे दिये। शेष तीन मंत्रियों ने इस्तीफा देने से इनकार कर 
दिया । इस पर गवर्नर ने अपने विशेषाधिकारों का उपयोग करके उनको बर- 
ख/स्त कर दिया । तलश्रात्‌ डा० खरे पुनः मुख्य मंत्री नियुक्त हुए और उन्होंने 
अपना नया मंत्रिमंडल बनाया | अ्रनचाहे मंत्रियों के निकालने का यह अनोखा 
तरीका था| गवर्नर के विशेषाधिकारों का उपयोग, विशेषतया जिस तरीके से 
बह इस अवसर पर किया गया था, कांग्रेस की प्रतिष्ठा एवं मर्यादा के विरुद्ध 
था | डाक्टर खरे के काम करने करा ढंग भी अनुचित और व्यग्रता से भरा 
हुआ था, विशेष कर इसलिए कि कांग्रेस कार्य-समिति का श्रधिवेशन कुछ ही 
दिनों के बाद होने को था। राजनीतिक वायुमंडल में पुनः बिजली दौड़ गयी । 
डा० खरे और मध्य-प्रांत के गवर्नर के काम करने के ढंग पर टिप्पणियाँ 
होने लगीं और नेताश्रों ने पुनः अपने वक्तः्य निकाले । २३ जुलाई, सन्‌ 
१६३८ से २७ जुलाई तक वर्धा में काय-समिति की बैठक हुईं । मध्य-प्रांत के 
संवैधानिक संक्रट के विषय में वह इस नतीजे पर पहुँची कि डा० खरे ने कई 
बार बेसमकी की भारी मूल की थो। जिसके कारण मध्य-प्रांत में कांग्रेस 
हास्यास्पद हुईं थी और उसकी शान घटी थी। चेतावनी देने पर भी वे अपनी 
जल्दबाजी से बाज न ग्राये थे । इसलिए वे अमुसाशन-मंग के दोषी थे । कार्ये- 
समिति की राय में मध्य-प्रांत के गवर्नर ने श्रपनी भद्दी जल्दबाज़ी से, जिसके 
द्वारा उन्होंने रात को दिन बना दिया, यद्ट साबित किया था कि वे अ्रपनी शक्ति 
भर कांग्रेस को कमज़ोर और बदनाम करने को उत्सुक थे | अतएब काय-समिरति 
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ने डा० खरेको यह श्राशा दी कि अपने जिम्मेदार पद के योग्य न होने के कारण 
बह दुबारा इस्तीफा दें। डा० खरे ने समिति द्वारा लगाये गये आरोपों को 
अ्स्थीकार करते हुए कहा कि उन्होंने जो कुछ क्रिया था स्थिति के श्रनुकूल 
झोर उचित किया था । उनका विचार कांग्रेस के विरुद्ध कारबाई करने का 
कदापि नहीं था । इस्तीफे क बारे में उन्होंने कहा कि उन्हें कार्य-समिति की 
ग्राशा स्वंथा मान्य थी | अश्रतएब उन्होंने अपना इस्तीफा गवर्नर के पास भेज 
दिया । तल्पश्चात्‌ कार्यन्समिति के आशा।नुसार मध्य-प्रांत की कांग्र स पार्टी के 
नेता का चुनाव हुआ। श्री रविशंकरजी शुक्ल, जो पुराने मं,त्रमंडल के 
सदस्य थे ओर जिनको विशेषाधिकार का उपयोग करके गवनर ने मंत्रिपद से 
निकाला था, कांग्रेस पार्टी के नेता चुने गये ओर गवनर से आमंत्रित होकर 
उन्होंने अपना मंत्रिमंडल बनाया । 

मध्य प्रांत के संवेधानिक संकट की वजह से कुछ लोग कांग्र स की नीति की 
कड़ी झालोचना करने लगे । उनके विचार में कांग्रस क्रमशः फासिस्टवादी 
होती जाती थी | परंतु वास्तव में परिस्थिति ऐसी न थी। अनुशासन की दृष्टि 
से का्य-समिति ने जो कुछ किया वह ठीक था। गांधी जी के कथनानुसार 
“फासिज़्म तो नंगी तलवार है। उसके नीचे तो डाक्टर खरे का सिर धड़ से 
गलग हो जाना चाहिये। आंतरिक विकास और शासन के लिए कांग्र स एक 
लोकतंत्रात्मक संस्था है किंतु साम्राज्यवादी संस्था से लड़ने की वजह से उसे 
बतोर सेना के काम करना पड़ता है ।” ऐसी अवस्था में यदि कार्य-समिति डा० 
खरे के कार्य की निंदा करके उनके खिलाफ अनुशासन-संबंधी कारवाई न 
करती, तो कांग्रेस की प्रतिष्ठा ओर देश की मयांदा की दृष्टि से एक भारी 
भूल होती । 

( द ) राजकोट औ्रौर संवेधानिक संकट की आशंका--श्रभी आठ महीने 
भी न हो पाये थे कि संवेधानिक संकट की आशंका से देश में पुनः काले बादल 
मंडराने लगे । इस बार का संवेघानिक संकट एक भारतीय रियासत की वजह 
से था जिसके कारण गांधीजी ने आमरण श्रनशन आरंभ किया था। राज- 
कोट में संवेधानिक सुधार की बातें बहुत दिनों से चल रही थीं। ठाकुर साहब 
और सरदार पटेल में इस विषय में समभौता भी हो चुका था, परंतु समभौते 
की शर्तों के पालन न होने की शिकायतों की वजह से राजकोट में सत्याग्रह 
आरंभ हुआ । गांधी जी ने सत्याग्रह को स्थगित करवा दिया ओर लड़ाई का 
सारा भार अ्रपने ऊपर लिया । कुछ जाँच-पड़ताल करने के बाद उन्होंने ठाकुर 
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साहब के पास कुछ शर्तों के स्वीकार करने के लिए एक अल्टीमेटम भेजा औ्रोर 
उसमें यह स्पष्ट कर दिया कि यदि वे शर्तें' स्वीकार न की जायँगी तो वे निर्धारित 
दिन से श्रामरण अभ्रनशन आरंभ कर देंगे | ठाकुर साहब ने गांधीजी की शततों 
को स्वीकार करने में श्रपनी श्रसमथता प्रकट की। ग्रतए्‌ब गांधीजी का आमरण 
ग्रनशन आ्रार भ हुआ । देश का कोना कोना इस कठोर तपस्या को खबर से 
विहल हो उठा । लाखों आदमियों ने गांधीजी की सफलता के लिए ईश्वर से 
प्राथना की । अ्रगणित मनुष्यों ने अनशन आरंभ के दिन स्वयं मोजन नहीं 
किया। कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने इस परिस्थिति के अंत के लिए वाइसराय से प्रार्थना 
की और यह स्पष्ट कर दिया कि यदि वाइसराय शीघ्र ही इस मसले को न 
सुलझा सकेंगे, तो वे अपना इस्तीफा भेजने के लिए मजबूर होंगे | संवेधानिक 
संकट पुनः निकट दृष्टिगोचर होने लगा । वाइसराय शीघ्र ही दिल्‍ली वापस 
आये | दिन भर दिल्‍ली, राजकोट, लंदन और वाइतराय में तार द्वारा बात- 
चीत होती रही । अंत में वाइसराय के हस्तक्षेप और श्र श्वासन से संतुष्ट होकर, 
चार दिन के बाद गांघोजी ने श्रपना आमरण अनशन समाप्त किया । देश 
की भयंकर चिता दूर हुई | गाधीजी के श्रात्मबल की विजय हुई । संवेधानिक 
संकट की आशंका मिटो और १९ और १६ मार्च सन्‌ १६३६ को वाइसराय 
और गांधीजी की महत्वपूर्ण मुलाकात हुई जिसमें रियासतों स संबंध रखनेवाली 
ग्रनेक समस्याएँ हल की गयीं । 

उपयुक्त सवेधानिक सकटों के अ्रतिरिक्त प्रतीय स्वराज्य के दो बरसों में कई 
बार और संवेधानिक संक्रटों की बातचीत हुई । उन सबका वर्णन लिखना यहाँ 
पर संभव नहीं । परंतु जिन संकटों का विवरण ऊपर दिया गया है उनके 
आधार पर हम निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुँचते हँ--क#ांग्रेस मबांदापूवंक शासन 
करना चाहती थी। वह उत्तरदायी शासन संबंधी उन प्रथाश्रों को स्थापित 
करना चाहती थी जो ग्रेट ब्रिटेन ओर डोमीनियनों में प्रचलित थीं। किंतु ब्रिटिश 
सरकार की भारतीय मनोदृत्ति में वह परिवर्तन नहीं हुआ था, जो डोमीनियनों 
के संबंध में हो गया था | अतएव अपनी प्रतिष्ठा और राष्ट्रीय आत्म-सम्मान की 
रक्षा के लिए कांग्रेस को आवश्यकता पड़ने पर संवेधानिक संक्रटों का सहारा 
लेना पढ़ा । सोभाग्य से दोनों पार्टियाँ समझौते के दरवाजे को खुला रखती 
थीं जिसकी वजह से स्थिति बिगढ़ने के पूर्व द्वी संबेधानिक संकट मिट जाता था। 

कांग्रेसी मंत्रि-मंडलों के काम--जिस चुनाव-घोषणा को कार्य-रूप में 
परिणत करने के लिए कांग्रेस ने चुनाव में आए लए णए कौर रस 
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अपने मंत्रिमंडल बनाये थे, कया लगभग ढाई बरस तक सात प्रांतों में शासन 
करने के पश्चात्‌ बे उसे कार्यान्वित करने में सफल हुए थे ! फ 

इस प्रश्न का एक शब्द में उत्तर देना सरल नहीं। इतना अवश्य कहा 
जा सकता है कि विभिन्न प्रांतों के कांग्रेसी मंत्रिमंडल अ्रनेक कठिनाइयों के 
होते हुए भी अपने काम में लगे रहे थे और कांग्रेस की चुनावन्घोषणा को 
साथंक बनाने की कोशिश कर रहे थे। संघ-राज्य की स्थापना न हो सकी 
थी | संवेधानिक मंकरटों के सहारे कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने संविधान के प्रांतीय 
अंश के कानूनी रूप को व्यवहार में इस प्रकार बदल दिया था कि उसका 
अर्थ बिल्कुल ही भिन्न हो गया था | अ्तएव वे संविधान के विध्वंश में पूर्णा- 
तया सफल हुए थे । 

कांग्रेसी मंत्रियों ने चुनाव-धोषणा की अन्य बातों को भी काय-रूप में 
परिणुत किया था । राजनीतिक बंदी छोड़ दिये गये थे | गांधीजी के प्रयत्नों 
के कारण बंगाल के भी अधिकांश राजनीतिक प्रुकदमे उठा लिये गये थे | 
अखबारों से जमानतें माँगने वाली नोटिसें मंसूख कर दी गयी थीं और कुछ की 
जब्त जमानतें लौठा दी गयीं थीं। राजनीतिक कार्यकर्ता कांग्रेसी प्रांतों में स्वतं- 
त्रता से राजनीतिक श्रोर सामाजिक काम करते रहे थे और जिन संध्थाश्रों को 
पहले गैर-कानूती घोषित किया गया था, वे भी पुनर्जोबित होकर अपने-अपने 
कामों में लग गयों थीं। राजनीतिक चित्रपटों से प्रतिबंध हटा लिये गये थे 
और बहुत सी जब्त किताबें फिर से छुपने ओर बिकने लगी थीं । इन कामों को 
देखते हुए, किसी निष्पक्ष मनुष्य को यह कहने में लेशमात्र भी संकोच नहीं हो 
सकता क्रि कांग्रेसी मंत्रिमंडल नागरिक स्वतंत्रता के कार्यक्रम को कार्यांन्बित 
करने में बहुत कुछ सफल हुए थे । 

कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने किसानों श्लोर मज़दूरों की भलाई के कई काम किये 
थ्रे। ऋण के बोर से दबे हुए किसानों की रक्षा के लिए पुराने ऋण कम 
कर दिये गये थे । कही-कह्दीं पर, जैसे मद्रास, पुराने ऋण समाप्त कर दिये गये 
थे। नये ऋणों के लिए ब्याज की दर निर्धारित कर दी गयी थी | मालगुजारी 
झौर लगान में कमी करने को कोशिश की गयी थी। विभिन्न प्रांतों में हक 
आआराजी विधेयक ( "०॥9707 37]]$ ) पास हुए थे और कर्ज अदायगी 
के नीलाम रोक दिये गये थे | ग्राम-पुधार के लिए कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने 
यथाशक्ति कोशिश को थी। नये ओषधालय ओर अस्पताल खोले गये थे । 
खेती की उन्नति के उपाय कार्य-रूप में परिणत किये गये थे और देह्ातियों के 
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मनबहलाव एवं शिक्षा के लिए वायरलेस का प्रबंध किया गया था | इन कामों 
से यह विदित होता है कि कां?सी मंत्रिमंडल किसानों की दशा से भली 
भाँति परिचित थे और चुनाव-घोषणा के अनुसार उसे सुधारने की कोशिश 
कर रहे थे | 

पर मजदूरों के विषय में, कुछ लोगों का कहना था, कि कांग्रेस-सरकार 
उस सहानुभूति से काम नहीं कर रही थी जिसकी उससे आशा थी। 
कई स्थानों पर, मजदूर-हड़ताल आदि के कारण मजदूरों पर शांति और 
सुब्यवस्था के नाम पर गोली चलायी गयी थी | अत्तर्व समाजवादी 
झौर साम्यवादी कांग्रेस से कुछ अ्रसंत॒ुष्ट से रहने लगे थे। पर विचारपूर्बक 
देखने से यह विदित होता है कि इस विषय में भी कांग्रेसी मंत्रिमंडल चुपचाप 
न थे । संयुक्तनप्रांत में मील-्मालिकों और मजदूरों के झंगड़ों को निबटने के 
लिए एक लेबर कमिश्नर नियुक्त हुआ था। बंबई की एक विधि के अनुसार, 
मील-मालिक श्रोर मजदूर, उचित समय की नोटिस दिये बिना, न तो कोई 
नियम बदल सकते थे ओर न हड़ताल फर सकते थे | इस विधि के कारण 
मील-मालिकों पर एक भारी प्रतिबंध लगा दिया गया था और उन मजदूरों- 
नेताओं का भी नियंत्रण हो गया था जो व्यर्थ ही मजदूरों को उकसा कर हड़- 
ताले करा देते थे । इसमें संदेह नहीं कि इन विधियों के कारण मजदूरों की 
ग्राये दिन हड़ताल करने की स्वतंत्रता छिन गयी थी। पर स्वतंत्रता की भी 
कुछ सीमाएँ होती हैं | उनके बिना नागरिक स्वतंत्रता कदापि उपयोगी नहीं 
हो सकती । 

इन कामों के श्रतिरिक्त कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने श्र भी श्रनेक उपयोगी 
काम किये थे | संयक्त-प्रांत में घूसबंदी का नया विभाग खुला था । कांग्रेस- 
सरकार के पहले, कुछ सरकारी विभागों में, खुल्लमखुल्ला धृस ली जाती थी । 
कांग्रेती-सरकार ने इसके बंद करने का प्रयत्न किया था। शिक्षा-प्रचार और 
स्थानीय स्वशासन की बाबत कई कमेटियाँ नियुक्त हुईं थी। मद्य-निषेध की 
कोशिश की गयी थी और इस कारण घटी हुई आय की पूर्ति के लिए, थिएटर, 
सिनेमा, खेल और घुड़-दोड़ के टिकटों पर सरकारी टेक्स लगाया था ओर 
कोट-फ़ीस बढ़ा दी गयी थी । 

कांग्रेसी मंत्रिमंडलों द्वारा किये गये उपयुक्त काम भारतीय समस्याश्रों श्रोर 
कांग्रेस के पूव वादों की देखते हुए पर्यात तो न थे पर वास्तव में वे इतने 
महत्वपूर्णा और उपयोगी थे ओर इतने अल्प समय में किये गये थे, कि उनको 
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यथेष्ट कहना अनुचित नहीं प्रतीत होता' | यदि कांग्रेसी मंत्रिमंडल इसी त्याग 
ओर परिश्रम से काम करते हुए, अपने पद पर कुछ वर्षों" तक टिक जाते तो 
संभव था कि सरकारी अ्रफ़सरों का रबेया बिलकुल बदल जाता और जनता के 
उभारने के अनेक काम किये जाते | किंतु ऐसा न हो सका । नये युरोपीय महा- 
युद्ध के कारण सरकार ओर कांग्रेस में पुनः मतभेद हुआ, जिसके कारण कांग्रेसी 
मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया । 

कांग्रेसी मंत्रिमंडलों की कठिनाइयाँ--कांग्रेसी मंत्रिमंडल श्रपने 
कामो में विध्मरहित न थ। उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा 
था | उनमें से निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं-- 

( श्र ) उदार वादे श्लोर कम समय--कांग्रेसवादियों ने पद-म्रहरण के पूर्व, 
विरोधी दल की देसियत से सैकड़ों वादे किये थे। पुरानी सरकार के दोषों का 
दिखलाते हुए, भूतकाल में उन्होंने एसा रुख अख्तियार किया था कि उनसे 
सभी सुधारों की आशा की जाती थी। कांग्र स की चुनाव-घोषणा में सभी महत्त्व- 
पूरा बातों का उल्लेख था | श्रतएब कांग्रेसी मंत्रिमंडलों को आवश्यकता से 
अधिक काम करना पड़ा ओर प्राय; प्रत्येक महत्त्वपूर्ण विषय में उनकी एक 
कमेटी ने जांच आरंभ को | उन्हें शासन करते हुए अभी थोड़े ही दिन हुए 
थे पर लोगों को आशाएँ इतनी अधिक थीं कि इस अल्प काल में ही वे दिये 
गये सारे वादों को पूरा करा लेना चाइते थे। ऐसा होना इतनी जल्दी से 
संभव न था | मंत्रि-पद के कामों ओर सावजनिक व्याख्यानों में बढ़ा अंतर 
होता है | अतएव अपने उदार वादों, लोगों की आशाओं, श्रल्प समय और 
मंत्रिपद की जिम्मेदारियों के कारण कांग्र सी मंत्रिमंडलों को कुछ कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ा था | 
१, कांग्रेसी मंत्रिमंडलो की सफलता की प्रशंसा वाश्सराय भौर गवर्नरों तक ने की थी। लॉ 

लिनलिथगो के मतानुकूल, सन्‌ १६३५ के संविधान के अंतर्गत, उन्होने अपने काम 

को सफलतापूर्वक किया था । इसके विषय में किसी प्रकार के संदेह का स्थान न था । 

“इन आंतों मैं चाहें किसी दल का बहुमत रहा हो, वे सब पिछले ढाई बरस के प्रशंसनीय 

कामों को संतोषप्रद कहलाने के अधिकारी हैं |” सर सेम्युअल होर ने, जो भारत-मंत्री 

के पद पर थे, भारत के आंतीय स्वायत्त शासन की सफलता की प्रशंसा करते हुए, उन 
देशों से उसकी तुलना को थी जहाँ पर संवेधानिक सरकारें विफल हो रही थीं। 

(००००४ : [7089॥ ?0]005 996-42 ४०, [ 7. ॥57. 
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(व ) संवेधानिक संकटों की आशंका--कांग्रेसी मंत्रिमंडलों की दूसरी 
कठिनाई संवैधानिक संकटों की थी | वे पूर्ण स्वतंत्रता के पत्तपाती थे और इस 
उच्च आदर्श का हमेशा अपने सम्मुख रखते थे । वे स्वाधीन देशों में प्रच- 
लित प्रथाश्रों के अनुसार अपने प्रांतों का शासन-संचालन करना चाहते थे । 
ऐसा करने में उन्हें कुछु कठिनाइयों का सामना करना पड़ा | प्रांतीय गवनर 
आर कभी कभी भारतीय सिविल सर्विस! के सदस्यों के कारण उनके सामने 
संवैधानिक कठिनाइयाँ आ उपस्थित हुई थीं। ऐसी अ्रवस्था में उन्हें अंत में 
संबेघानिक संकटों का सहारा लेना पड़ा था। इनके कारण शासन-संचालन 
की मनोद्ृत्ति, तुरंत ही भावी संग्राम की ओर जाने लगती थी | 

(स ) सांप्रदायिक वेमनस्प--कांग्रेसी मंत्रिमंडलों की तीसरी कठिनाई का 
संबंध सांप्रदायिक वेमनस्थ से था। ढिंदू ओर मुसलमानों के दंगे भारत की 
पुणप-मूमि को बहुत दिनों से रक्त-रंजित करते आये थे | इन दंगों को दबाने 
में कांग्रेसी मंत्रियों को श्रनोवी परिस्थिति का सामना करना पड़ा | हिंदू लोग 
उन पर यह दोषारोपण करते थे कि वे मुसलमानों का पक्षपात करते थे। मुसल- 
मान लोग कांग्रेस-सरकार को हिंदू-सरकार कहते थे ओर उस पर अपने अधि- 
कारों श्रार हितों पर कुडाराबात करने का आरोप लगाते थे | इस परिस्थिति में 
शांति और व्यवस्था की रक्षा के लिए कांग्र सी मंत्रिमंडलों द्वारा किया गया काई 
भी काम बदनामी से न बच सका । तिस पर संवेधानिक संकटों तक का सहारा 
लेकर कांग्र सी मंत्रिमंडलों ने शांति श्नोर व्यवस्था का उत्तरदायित्व अपने ऊपर 
लिया था | सांप्रदायिक दंगों के कारण यह जिम्मेदारी मखोल सी हो गयी थी । 
संतोष इसी बात का था कि इन दंगों की बाबत कांग्रेस की नीति निष्यक्ष थी | 
दोनों वर्गों द्वारा पक्षपात का दोपो ठहराया जाना, निष्पक्षता का प्रत्यक्ष 
प्रमाण था । 


िकनीनफी जनम नऔ न 





१, मिस्टर कूपलेंड के विचारानुकूल कांग्रेसी मंत्रि-परिषदों को संगठित शासन मिला, 
लगभग ५००,००० ऐसे कर्मचारी मिले, जिन्हे अपने काम का पूर्ण ज्ञान था, और 
परामशे देने, प्रोत्साहित ओर सावधान करने के लिए अनुभवी गवर्नर मिले। ये बाते 

उनकी सफलता के अनुकूल थीं । वास्तविक स्थिति इससे सबंथा मिन्‍न थी। सिविल 
सर्विस वालों और गबनंरों की मनोशृत्ति इस प्रकार की थी कि वे सरलतापूवंक उत्तरदायी 
शासन के भनुकूल न बनाये जा सकते थे । ९०एरफीशावे ; [70ं५॥ ?0॥005 
4938-42 ५०।. ।] 7. 22. 


( ४१ ) 


(द ) मजदूरों, किसानों श्रादि के आंदोलन«“-कांग्र सी मंत्रिमंडलों 
की चोथी कठिनाई का संबंध मजदूरों ओर किसानों के श्रांदोलनों से था | 
इसमें संदेह नहीं कि कांग्रेस मजदूरों श्रोर किसानों की हालत सुधारने 
झौर विद्यार्थियों को उन बंधनों से छुड़ाने का वचन दे चुकी थी जिनके 
कारण वे गजनीतिक कामों और आंदोलनों में भाग लेने के कारण 
दंडनीय समझे जाते थे । पर इन समुदायों ने अपने अपने आंदोलन चलाये 
और शथ्ाये दिन हड़ताल और कभी कभी मूख-हड़ताल की नौबत आयी | 
इनके कारण कांग्रेसी मंत्रिमंडलों का काम अत्यधिक बढ़ गया था और उनको 
प्राय: चितित अवस्था में रहना पड़ता था। कांग्रेसी मंत्री इन आंदोलनों को 
दबाना नहीं चाहते थे, पर वे इन आंदोलनों के प्रवतकों से यह प्रार्थना श्रवश्य 
करते थे कि उनके काम ओर चिंता में अनावश्यक बृद्धि न की जाय | उनकी 
प्राथना पर विशेष ध्यान न दिया गया था जिसके कारण उन्हें कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ा था | 

(ये ) आदशशवाद्ति--ंग्र सी मंत्रिमंडलों की पाँचवीं कठिनाई उनकी 
आदशंवादिता थी। उन्हें शासन का अनुभव न था, विशेषकर ऐसे शासन का, 
जो संरक्षणों, विशेष उत्तरदायित्वों, विशेषाधिकारों आदि के कारण, इगलेंड के 
शासन से भिन्न था। दूसरों को विचार-घाराएं उनसे मेल न खाती थीं । 
कांग्रेस हाई कमांड के आदेशों से बंधे होने के कारण, वे व्यावहारिक श्रनु- 
भव के आधार पर, अपने विचारो को बदलने में असमर्थ थे | परिणाम-स्वरूप 
उन्हें अपने समस्त कामों को न्यूनाधिक अकेले ही करना पड़ता था । यदि उन्हें 
दूसरे दलों का सहयोग प्राप्त होता, तो बहुत संभव था कि उन्हें प्राप्त सफलता 
से कुछ अधिक सफलता मिलती । 


द्वितीय युरोपीय महासमर को ओर-कांग्रेती मंत्रिमंडलों के 
अंतिम दिनों में युदप की स्थिति बिगड़ती जा रही थी। कांग्रेस न तो युरोपीय 
राज्यों के साम्राज्यवाद से संतुष्ट थी ओर न उनमें बढ़ते हुए. फासिस्टवाद से | 
मार्च सन्‌ १६३६ में, पं० जवाहरलाल नेहरू ने, त्रिपुरी के अधिवेशन में जो 
प्रस्ताव प्रेषित किया था श्रौर जो कांग्रेस द्वारा पारित किया गया था, उसमें 
ब्रिटिश नीति को लोकतंत्र के लिए. घातक बतलाते हुए फासिस्टवाद ओर 
साम्नाज्यवाद के संबंध में निम्नलिखित विचार सम्मिलित किये गये थे-- 

“कांग्रेस साम्राज्यवाद भर फासिस्टवाद दोनों के विरुद्ध है। उसका 
विश्वास है कि संसार की शांति और स्वतंत्रता के लिए दोनों का भ्रंत भ्ावश्यक 


( ४२ ) 


है। कांग्रेस का मत है कि भारत को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी पर-राष्ट्- 
नीति का संचालन करना चाहिये जिससे वह साम्राज्यवाद और फासिस्टवाद 
दोनों से बच जाय और शांति और स्वतंत्रता के श्रपने मार्ग का श्रनुसरण 
कर सके | १9 ह 

पं० नेहरू के मतानुकूल इंगलेंड ओर फ्रांस में लोकतंत्रात्मक भावनाएँ 
थीं। यदि लोकतंत्र के संरक्षण में इनका उपयुक्त प्रयोग किया जायगा, तो 
भारत का दृष्टिकोण उनके अनुकूल होगा ओर वह इनके समर्थन में अ्रपर्ना 
सहायता प्रदान करेगा | 


श्रप्रेल के महीने में युद और भी निकट प्रतीत होने लगा था | उसके 
सफल संचालन के लिए यह आवश्यक था कि युद्ध के काल में केंद्रीय सरकार 
अधिक शक्तिशाली बनायी जाय । श्रतः सन्‌ १६३५ के संविधान में संश।धन 
करने का विधेयक पालमेंट में प्रेषित कि4॥ गया । मूल संविधान के अनुसार 
ही गवनर-जनरल को श्रापात-काल की घोषणा का अ्रधिकार था। इसके 
अंतगत वे केंद्रीय विधान-मंडल को, किसी प्रांत या उसके भाग के लिए, 
प्रांतीय सूची के विषयों के कानून बनाने का अधिकार दे सकते थे | किंतु केंद्रीय 
कार्यपालिका को यह श्रधिकार न था कि वह प्रांतीय सरकारों को कायपालिका 
संबंधी आदेश दे सकती | श्रतः संविधान में अनुच्छेद १२६ ( श्र ) बढ़ाया 
गया | इसके अनुसार युद्ध की आशंका के कारण की गयी श्रापत-काल को 
घोषणा की अ्रवधि में, केंद्रीय सरकार को यह अधिकार दिया गया था कि वह 
प्रांतीय सरकारों को कार्यपालिका-शक्ति के प्रयोग के संबंध में आ्रादेश दे सकेगी। 
संशोधन के अनुसार केंद्रीय विधान-मंडल को भी प्रांतीय विषयों के ऐसे कानून 
बनाने का अ्रधिकार मिला जिनके द्वारा कार्यपालिका-शक्ति, केंद्रीय सरकार या 
उसके अधिकारियों को प्राप्त हो सकती थी | संशोधन के संबंध में भारत-मंत्री 
लॉड जेटलेंड के विचार निम्नलिखित थे--“मुझे आशा है कि लोग इस बात 
को समझ लेंगे कि वाइसराय और में दोनों, श्रावश्यकता पड़ने पर, संचालन 
झौर नियंत्रण की एकता के लिए ही, इस व्यवस्था को आवश्यक समभते हैं | 
हमारा इरादा लेशमात्र भी इस बात का नहीं है कि प्रांतीय सरकारों की सत्ता 
को दुबेल बनाया जाय |?” पूर्वकालीन तोड़े गये वादों के कारण कांग्रेस को 
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भांरत-मंत्री की सफाई में विश्वास न था | श्रतः मई में अ्रखिल-भारतीय कांग्रेस 
कमेटी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया +- 

“यद्यपि कांग्रेस को भारतीय शासन-संबंधी अधिनियम के संशोधन में 
किसी प्रकार की दिलचस्पी नहीं है और यद्यपि वह उसकी समाप्ति के उद्देश्य 
से क्रियाशील रही है, तो भी वह उसमें किये गये किसी ऐसे संशोधन को 
सहन नहीं कर सकती जो प्रांतीय स्वायत्त-शासन की नींव को खोद॒ता और 
युद्ध के काल में उसे मखौल बनाता हो, जो वास्तव में भारत को केंद्रीय 
सरकार का युद्ध-कालीन अधिनायकत्व स्थापित करता हो और जो प्रांतीय 
सरकारों को साम्राज्यवाद का असहाय एजेंट बनाता हो। भारत पर इस 
प्रकार के संशोधन लादे जाने का कांग्रेस को हर प्रकार से विरोध करना 
चाहिये और विरोध किया भी जायगा। श्रतः प्रांतीय सरकारों को इस बात 
की चेतावनी दी जाती है कि इस संबंध में, अखिल-भारतीय कांग्र स कमेटी 
या कार्य-समिति द्वारा जो कुछ भी नीति निधांरित की जाय, उसे कार्य-रूप 
में परिणत करने के लिए वे तैयार रहें ।”” कमेटी ने भारतीय सेनाओं को 
एड्रेन भेजने का भी विरोध किया । “कांग्रेस इस बात का दृढ़ संकल्प कर 
चुकी है कि वह उन सब प्रयत्नों का विरोध करेगी जिनके परिणाम-स्वरूप 
युद्ध भारत पर लादा जायगा और भारतीय जनता की अनुमति के बिना, 
भारतीय साधनों का प्रयोग युद्ध में किया जायगा ।”!' 


युरोपीय महासमर का श्रीगणेश और कांग्रेंसी मंञ्रिमंडलो 
का पद्त्याग--३ सितंबर सन्‌ ६६३६ को वाइसराय ने सप्राट श्र जमनी 
में युद्ध छिड़ने की घोषणा की और उसी दिन भारत जमनी के विरुद्ध युद्धरत 
देश हो गया | यह सब काम शिमला रेडियो स्टेशन से किया गया था । 
भारतीय जनता भ्रथवा उसके नेताओं का, इस गंभीर काम में, परामश तक न 
लिया गया था | अन्य डोमिनियनों की ओर से युद्ध की घोषणा इस प्रकार से 
नहीं की गयी थी | श्रॉस्ट्रेलिया और न्यूजीलेंड की संसदों की संपु्टि के पश्चात्‌ 
ही वे देश युद्धरत हुए थे । कैनाडा और दक्षिणी अ्र्रीका की संसदों की अनु- 
मति के बिना इस प्रकार की घोषणा नहीं की गयी थी। किंतु भारत अभी तक 
डोमीनियनों के समकक्ष न था। भारतीय राष्ट्रीय भावना को इस प्रकार 
], 0०ए०एॉ2॥0 ; ]70899 ?0॥00$ 936-4? 9. 209-0. 
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ठेस लगाते हुए भी वाइसराय ने निम्नलिखित शब्दों में भारत से सहायता की 
आशा प्रगट की थी-- मुझे विश्वास है कि भारत पशुबल के विरुद्ध मनुष्य 
की स्वाधीनता का पक्ष ग्रहणु करेगा और संसार की ऐतिहासिक सभ्यता की 
हैसियत से दुनिया के महान राष्ट्रों के बीच में अ्रपने स्थान के अनुरूप अपने 
हिस्से का कार्य पूरा करेगा |” ' 

वाइसराय ने, युद्ध के प्रयत्नों में भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए, 
गांधी जी को शिमला बला भेजा। पर वे तो दृढ़-संकल्प अहिसावादी थ । 
पशु-बल के संग्राम में उनसे सहायता की आशा निराधार थी। मानवता के 
नाते उन्होंने यह अवश्य कहा था-- 

“कि मेरी सहानुभूति इ'गलेंड और फ्रांस के प्रति है। उस लंदन के 
विनाश की, जिसे अब तक श्रभ्नेद्य माना जाता रहा है, कल्पना करते ही मेरा 
रोम-रोम कॉँप उठता है।.......में बेचेन हूँ । में अपने दिल में ईश्वर से लगा- 
तार लड़ता हूँ कि वह ऐसी बातें क्‍यों होने देता है। मेरी अहिंसा एक प्रकार 
से प्रभावहीन-सी जान पड़ती है। लेकिन ईश्वर से इस रोज की लडाई के 
बाद जवाब मिलता है कि ईश्वर या प्रहिसा में से एक भी शक्तिहीन नहीं 
है। शक्ति का अभाव तो मनुष्य में है। श्रद्धापूवेक मुझे कोशिश करते रहना 
चाहिये, भले ही ऐसा करते-करते में खत्म ही क्यों न हो जाऊं ।?? १ 


समभोते की चर्चा करते हुए गांधीजी ने बतलाया कि यदि समभोता द्वाता 
है तो उसे कांग्रेस ओर सरकार के बीच में होना चाहिये। 

१४ सितंबर को परिस्थिति पर विचार करने के लिए, कांग्रेस कार्य-समिरति 
का श्रधिवेशन हुआ । उसने इस संबंध में एक लंबा प्रस्ताव पारित करके 
निम्नलिखित बातों के स्पष्टीकरण की माँग प्रस्तुत की--(१) स्पष्ट और निश्चित 
अ्रथंवाले शब्दों में लोकतंत्र, साम्राज्यवाद और नवीन व्यवस्था के संबंध में 
युद्ध के उद्देश्य ; ( २ ) ये उद्दे श्य किस सीमा तक भारत पर लागू होंगे और 
वत्तमान में का्यान्वित किये जायँंगे ! ( ३ ) क्या उनमें साम्राज्यवाद का अ्रंत 
तथा भारत के प्रति ऐसे स्वतंत्र राष्ट्र की भाँति बतांव सम्मिलित है जिसको नीति 
उसकी जनता की इच्छा के अनुकूल निधारित की जायगी ! 

वाइसराय ने सम्राट की सरकार तथा श्रपनी भोर से उत्तर देने के पूर्व 


१. पट्टामि सीतारामय्या : कांग्रेस का इतिहास, दूसरा भाग, एष्ठ १३० । 
२. वहीं, पृष्ठ १३१०-२१ । | 
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भारतीय नेताओं से पुनः मुलाकात की । सितंबर के अंत में गाधी जी बुलाये 
गये ओर अ्रक्टूबर के आरंभ में मिस्टर जिन्ना, ५० जवाहर लाल नेहरू, सर- 
दार वल्‍लभ भाई पटेल, श्री राजेंद्र प्रसाद आदि अन्य ४० नेता । १७ 
अक्टूबर को कांग्रेस द्वारा की गयी मॉगो के संबंध में, वाइसराय ने निम्नलिखित 
ग्राशय का वक्तव्य प्रकाशित क्रिया--( १ ) ब्रिटिश सरकार अभी तक स्थूल 
रूप में अपने युद्ध के उद्द श्यों को परिभाषित नहीं कर सकी है | पर वह अपने 
भोतिक लाभ की और नहीं देखती । उसकी इच्छा है कि वत्तमान से श्रेष्ठ तर 
अंतराष्ट्रीय व्यवस्था तथा वास्तविक श्रोर स्थायी शाति की स्थापना की जाय । 
(२ ) भारत में बत्रिट्श नीति का उद्द श्य देश को डोमीनियन का दजां देना 
€। युद्ध के अंत के पश्चात्‌ , सम्राट की सरकार विभिन्‍न संप्रदायों, दलों ओर 
स्वार्थों के प्रतिनिधियों तथा भारतीय नरेशों के परामश से सन्‌ १६३५ के अधि- 
नियम में संशोधन करने के लिए तेयार रहेगी । (३ ) युद्ध के संचालन में 
भारतीयों की सहायता लेने का सबसे अच्छा साधन एक युद्ध परामशं-दात्री कोंसिल 
का स्थापित करना है जिसमें भारत के विभिन्‍न: राजनीतिक दलों ओर भारतीय 
नरेशों के प्रतिनिधि होंगे और जिसका सभापतित्व गवर्नर-जनरल करेंगे | इंग- 
लंड की पालंमेंट में भारत-मंत्री ने भी न्यूनाधिक इसी प्रकार के विचार प्रगट 
किये थे । 

२२ अक्टूबर सन्‌ १६३६ को कांग्रेस-काय-समिति का अ्रधिविशन वध में 
हुआ | राजनीतिक परिस्थिति के संबंध में उसने जो प्रस्ताव पास किया बह 
प्रयाशित ही था। उसमें वाइसराय के वक्तव्य का अ्रसंताषप्रद तथा नाराज 
पैदा करने वाला बतलाया गया था-- 

“इसमें बस्तुतः पुरानी साम्राज्यवादी नीति को दोहराया गया है। विभिन्न 
राजनीतिक दलों के मतभेदों को, ब्रिटेन के इरादों पर पद डालने का, बहाना 
बना लिया गया है ।........ऐसी परिस्थिति में समिति ब्रिटेन का किसी भी 
तरह समथेन करने को तैयार नहीं है क्‍योंकि ऐसा करने का मतलब दूसरे 
शब्दों में यही लगाया जायगा कि कांग्रेस उस साम्राज्यवादी नीति का 
समर्थन करने जा रही है जिसका अंत करने के लिए वह सदा से प्रयत्नशील 
रही है ।!! । 

इस दिशा में पहला पग उठाने के लिए कार्य-समिति ने कंग्रेसी मंत्रि- 
मंडलों द्वारा त्यागपत्र दिलाने का निश्चय किया । अपनी आंतरिक स्थिति की 
दृढ़ता के लिए उसने कांग्रेस कमेटियों को एक और तो सभी परिस्थितियों के 
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लिए तैयार रहने को कहा ओर दूसरी श्रोर संयम से काम करने के लिए, जिससे 
कोई ऐसी परिस्थिति न उत्पन्न हो जो भारत के सम्मान या कांग्रेस के सिद्धांतों 
के विरुद्ध हो | समिति ने सविनय अ्रवशा, हड़ताल या इसी प्रकार को किसी 
ग्रन्य कारवाई के विरुद्ध चेतावनी दी ओर यह आश्वासन दिया कि समय आने 
पर वह उचित कार्रवाई करने में हिचकिचाहट न करेगी | 

इसके पश्चात्‌ कांग्रेस पालमेंटरी बोर्ड ने का4-समिति की अ्रनुमति से मंत्रियों 
और कांग्रेसी दलों के लिए निम्नलिखित श्रादेश जारी किये--( १ ) कांग्रेस 
कार्य-समिति ने अपने प्रस्ताव द्वारा, कांग्रेसी सरकारों को त्यागपन्र देने को कहा 
हैे। यह काम विधान-सभाओं के उन अ्रधिवेशनों के पश्चात्‌ पूरा हो जाना 
चाहिये, जो महत्त्वपूर्ण कार्यों के लिए. बुलाये जायेंगे। ३१ अक्टूबर सन्‌ 
१६३६ तक सब त्यागपत्रों को पहुँच जाना चाहिये। (२ ) मध्य-प्रांत और 
उड़ीसा की विधान-समाश्रों के अधिवेशन नवंबर के आरंभ में बुलाये गये हैं । 
इन प्रांतों की सरकार ऊपर निधांरित अ्रवधि के पश्चात्‌ भी अपने पदों पर रह 
सकेंगी। ( २ ) विधान-समाश्रों के प्रमुख, उप-प्रमुख श्र सदस्य और कोंसिलों 
के प्रधान, उप-प्रधान ओर सदस्य अपने पदों ओर स्थानों पर बने रहेंगे | इस 
ग्रवसर पर केवल मंत्रियों ओर पालमेंटरी सेक्रेटरियों से त्यागपत्र देने की आशा 
की जाती है। (४ ) विधान-सभाश्रों में युद्ध के उद्द श्यों के संबंध में जो 
प्रस्ताव पेश किये जायेँ उनमें परिस्थिति के श्रनुकूल परिवर्तन कर लेना 
चाहिये | 

इन आदेशों के पालन करने के लिए विभिन्‍न कांग्रेसी प्रांता को विधान- 
सभाश्रों में युद्ध के उद्द श्यों के प्रस्ताव पेश किये गये | उनकी भाषा एक-स' 
ही थी। मुस्लिम लीग ने उनके संबंध में जो संशोधन रखे वे सब श्रस्वीकृत 


१, प्रेषित पस्तावों की शब्दावली इस प्रकार थी-- 

“यह अलेबली इस बात पर अफसोस जाद्विर करती है कि ब्रिटेन ओर जर्मनी के बीच 
में होने वाली लड़ाई में, ब्रिटिश सरकार ने, भारत को उसकी जनता को इच्छा जाने 
बिना हिस्सेदार बना दिया है । साथ हवी उसने ऐसी कार्रवाई की है भोर ऐसे कानून 
पास किये हैं मिनके कारण प्रांतीय सरकारो के कार्य-क्षेत्र श्रोर अ्रषिकारों भे कमी दो 
गयी हैं | 

“यह असेबली सरकार से सिफारिश करत हैं कि वद्द भारत-सरकार और उसकेद्वारा . 
ब्रिटिश सरकार को सूचित करे कि वर्तमान युद्ध के कथित उद्दे श्यो को ध्यान में रखते 
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हो गये और कांग्रेसी दल का मूल प्रस्ताव श्रत्यघिक बहुमत से पारित हो गया । 
तसश्रात्‌ कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने, एक के पश्चात्‌ एक, त्यागपन्र दे दिया।१५ दिन 
के भीतर कांग्रेस के उस पाल॑मेंटरी प्रयोग की इतिश्री हो गयी, जिसे उसने सन्‌ 
१६३५ के संविधान के अंत के लिए किया था। यह असहयोग को दिशा में 
प्रथम पग था| भविष्य में असहयोग के अ्रधिक व्यापक्र होने की श्राशंका 


सववंथा निशाधार न थी । 


शा ॒॑ 


हुए, मारतोय जनता का सहयोग प्राप्त करने के उद्द श्य से, मुसलमानों ओर दूसरे अल्प- 
संख्यकों के लिए प्रभावपूर्ण संरक्षणो के साथ लोकतंत्र के सिद्धांतों को भारत मैं लागू 
किया जाय, भाग्त की नीति उसको ज्नता निर्धारित करे ओर भारत ऐसा रवाधीन 
राष्ट्र माना जाय जिसे अपने संविधान के निर्माण का अधिकार हो | जहाँ तक संभव हो, 
तात्कालिक भविष्य भे हो इस सिद्धांत को भारत के शासन में कार्यान्वित किया जत्य । 
“असेंबली का »फसोस है कि सम्राट की सरकार ने भारत के बारे मैं जो वक्तव्य 
प्रकाशित करने की भ्ाज्ञा दी है, उसमे भारत की परिस्थिति को ठीक तरह नहीं समका 
गया है। चूँकि ब्रिटिश सरकार भारत की इस तरद की मॉंग को पूरा करने में असफल 
हुई है, इसलिए यह असेंबली यह मत प्रकट करती है कि सरकार, मिटिश सरकार के 
मत से सहमत नहीं है ।” पटटामि सीतारामय्या--कांग्र स का इतिहास, दूसरा भाग, 


पृष्ठ १४६ | 


३ 
१६३५ के संविधान का कायान्वित रूप (२) 
गेर-कांग्रेसी प्रांत 
( १६३७ से ४९ तक ) 


सुस्लिम लीग ओर सन्‌ १६३५४ का संविधान--मुस्लिम 
लीग का पालेमेंटरी बोड --निवाचन का नतीजा--मुस्लिम लीग के 
दृष्टिकोण में परिवतेन--गेर-कांग्र सी मंत्रिमंडलों की विशेषताएँ-- 
गैर-कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के काम--गैर-कांग्र सी मंत्रिमंडल ओर 
राष्ट्रनिमाण । 


मुस्लिम लीग ओर सन्‌ १६३५ का संविधान--कांग्रेस की भाँति 
मुस्निम लीग भी भारतंय शासन-सबंधों सन्‌ १६३४ के अधिनियम से असंतुष् 
थी। उसके बंबई के अधिवेशन में, सर सेयद वजोर हसन ने सभापति की हैसियत 
से, उस अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित विचार प्रगट किये थे-- 

व्िटिश सरकार सचमुच ( ,679)]ए7 ) हमारे ऊपर ऐसा संविधान 
लाद रही है जिसे कोई भी पसंद नहीं करता श्रौर जिससे कोई भी सहमत 
नहीं है। कई बरस तक कमीशनों, रिपोर्टी, सम्मेलनों और कमेटियों के 
पश्चात्‌ एक भयंकरता ( '(०757097ए ) की स्ट्धि की गयी है और वह 
हमें संवेधानिक अधिनियम के रूप में दी जा रही है। वह लोक-तंत्र से विमुख 
है । उसके कारण प्रतिक्रियावादी अंशों को शक्ति बढ़ेगी । प्रगतिशील विकास 
को ओर ले जाने की श्रपेत्षा वह हमारी उन शक्तियों को दबा तथा #टंखला- 
बद्ध कर देगा जो हमें लोकतंत्र तथा स्वतंत्रता की ओर अ्रग्नसर कर रही हैं । 


अतः कांग्रेस की भाँ ति मुस्लिम लीग ने भी सन्‌ १६३५ के भारतीय शासन- 
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संबंधी अधिनियम की निंदा की | अंतर केवल इतना ही था कि कांग्रेस समस्त 
अधिनियम के विनाश पर दृढ-संकल्प थी और मुघ्लिम लीग संरक्षणों की निदा 
करते हुए भी उसके प्रांतीय भाग को ( जेसा कुछ वह था ) कार्य रूप में परि- 
णत करने को तैयार थी । 

मुस्लिम लीग का पालमेंटरी बोड--सन्‌ १६३५ के अधिनियम के 
प्रति उक्त मनोबृत्ति के कारण मुस्लिम लीग ने आगामी चुनाव में भाग लेने 
का निश्चय किया | बंत्रई के अधिवेशन में उसने मिस्टर जिन्‍ना को, अपनी 
ग्रध्यक्षता में, कम से कम २४ सदस्यों के एक पालमेंटरी बो्ड की स्थापना 
का अधिकार दिया । कालातर में यह बोर्ड स्थापित हो गया। ११ जून सन्‌ 
१६३६ को उसने अपनी चुनाव-पोषणा प्रकाशित की । इसमें सन्‌ १६०६ से 
सन्‌ १६३४ तक मुस्लिम राजनीति की समीक्षा के पश्चात्‌ निम्नलिखित काय- 
क्रम पर जोर किया गया था--(१) मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों की रक्षा; 
(२) दमनकारी कानूनों के निरसन के लिए सब प्रकार के प्रयत्न; (३) उन सब 
प्रस्तावों की अस्वीकार करना, जो भारत के हित में न हों, जो नागरिकों की 
मूल स्तंत्रताश्रों का अतिक्रमण करते हों ओर जो देश के आर्थिक शोषण 
की दिशा में हों; (४) केंद्रीय. और प्रातीय सरकारों के शासन-व्यय को घटाना 
श्ौर-राष्ट्रनिमांण विभागों के लिए. अधिक धन देना; (५) सेना का राष्ट्रीय- 
करण ओर सैनिक व्यय में कमी; (६) घरेलू उद्योगों सहित भारतीय दस्तका- 
रियों का प्रोग्साहन; (७) मुद्रानीति, विनिभय और मूल्य का भारत के आधिक 
विकास के अनुकूल नियमन; (८) देहाती जनता के शेत्षिक, सामाजिक और 
आशिक उत्थान के पक्ष को ग्रहण करना; (६) उन प्रस्तावों को प्रेषित करना 
जो किसानों की कजंदारी को कम करते हों; (१०) निःशुल्क ओर अनिवाय॑ 
प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था; (११) उर्दू भाषा ओर लिपि का संरक्षण; 
(१२) मुसलमानों की सामान्य अवस्था के सुधारने का प्रयत्न; (१३) ऐसे प्रयत्न 
करना कि टेक्स-मार में कमी हो जाय और देश में सच्चे लोकमत और राज- 
नीतिक जागृति का उदय हो | 


निवाचन का नतीजा--मुस्लिम लीग के पालंमेंटरी बंर्ड ने प्रायः सभी 
मुस्लिम स्थानों के लिए उम्मीदवार खड़े किये | उनकी कुल संख्या ४८२ थी | 
यद्यपि कांग्रेस श्रपने को समस्त देश की प्रतिनिधि संस्था समभती थी, तो भी 
उसने केवल ५४ मुस्लिम स्थानों के लिए अपने अभ्यर्थी खड़े किये और उनमें 
से २६ उसके हाथ श्राये । शेष समस्त स्थान मुस्लिम लीग या अन्य मुस्लिम 


( ६० ) 


दलों द्वारा जीते गये। ये समस्त भारत में बिखरे हुए थे। मद्रास, बिहार, मध्य- 
प्रांत, संयुक्त-प्रांत, सीमा-प्रांत भर बंबई की श्रसेंबलियों में कांग्रेसी सदस्यों की संख्या 
कुल सदस्यों की संख्या के आधे से अधिक थी। शेष पॉच प्रांतों में मी उसके 
सदस्य थे। मुस्लिम लीग के सदस्य किसी मी प्रांतीय असेबली में आधे से 
अधिक न थे। परिणाम-स्वरूप जब कांग्रेस ने मंत्रि-पद ग्रहण करना स्वीकार 
किया' तो वह छ प्रांतों में किसी दूसरे दल को सहायता के बिना अपने स्थायी 
मंत्रिमंडलों के बनाने की स्थिति में थी, पर भारत के किसी भी प्रांत में मुस्लिम 
लीग की स्थिति इस प्रकार की न थी।" यह स्थिति मुस्लिम लीग को 
ग्रसह्य थी । उसने कांग्रेस के सम्मुख मिल्ले-जुल्ले मंत्रिमंडलों की स्थापना का 
सुझाव रखा; पर उत्तरदायी सरकार के आरधार-मभूत सिद्धातों के कारश, कांग्रेस, 
मुस्लिम लीग के इस सुझाव की उस समय तक स्वीकार करने में श्रसमथ थी, 
जब तक वह कांग्रेस की चुनाव-घोषणा को स्वीकार न कर ले। मुस्लिम लीग 
के लिए यह करना कुछ कठिन-सा था। इसका परिणाम अंततः मुस्लिम लीग 
का कांग्रेस में विलीन होना होता । अ्रतः गेर-कांग्रेसी प्रातों में मिल्ते-जुले मंत्रि- 
मंडल बने । येनतो स्थायी थे श्रोर न कांग्रेसी मंत्रिमंडलों की निर्भीकता से 
अपनी नीति का निधारण तथा कामों का संचालन कर सकते थे । 

मुस्लिम लीग के दष्टि-कोण में परिवर्तन--निर्वाचन के उक्त परि- 
णाम तथा कांग्रेस के प्रति उसकी दूपित मनो्वत्ति के कारण, मुस्लिम लीग के 
दृष्टिकोण में एक महान परिवर्तन हो गया । अ्रपने लखनऊ के अ्रधिवेशन में, 


१, यह निणय जुलाई सन्‌ १६३७ में कांग स-कार्य-समिति के वर्धा के अधिवेशन में किया 
गया था। 

२. बंगाल की शअ्रसेंबली में कुल सदस्यों की संख्या २५० थी। निवांचन भें परिणाम स्वरूप 

६० स्थान कांग स के हाथ भाये, ४१ स्वतंत्र मुसलमानों के द्वाथ, ४० मुस्लिम लीग के 

हाथ, ३५ प्रजापाटी के हाथ, २५ युरोपियनों के हाथ, २३ स्वतंत्र श्रनुसचित जाति- 

समूह के हाथ और १४ सजातीय रतंत्र हिंदुओं के हाथ । पंजाब की श्रसेंवली में कुल 

१७५ स्थानों मे से &६ स्थान यूनियनिस्ट पार्टी द्वारा जीते गये । आसाम की असेंबली 

मैं कुल सदस्यों को स'ख्या १०५ थी । इनमे से ३५ स्थान कांग स, ३४ मुस्लिम दलो, 

१० स्वतंत्र हिंदुओं तथा शेष अन्य दलों के द्वाथ भाये। सिंध की असे बली के कुल 

६० सदस्यों में, १८ स्थान सिंध युनाइटेड पार्टी, ११ सिंध हिंदू सभा, & स्वतंत्र मुस्लिम 

पार्टी, ८ कांग्रेस पार्दी, ४ सिंध मुस्लिम पार्टी, ३ सिंध आजाद पार्टी, २ स्वतंत्र हिंदुओं, 

१ स्वृतत्र मजदूर भोर ४ ऐसे अभ्यथियों द्वारा जीते गये थे जो किसी भी दल के न थे । 





( ६९१ ) 


जो ११ अक्टूबर सन्‌ १६३७ को झारंम हुआ्आा था, उसने श्रपना ध्येय निधा- 
रित निबंधनों के सहित, भारत की स्वतंत्रता निश्चित क्रिया--'श्रखिल 
भारतीय मुस्लिम लीग का उद्देश्य संघ-राज्य के रूप में भारत की पूर्ण स्वतंत्रता 
का प्राप्त करना है। संघ-रज्य स्वतंत्र लोकतंत्रात्मक राज्यों के मेल से बनेगा 
झौर उसमें मुसलमान और दूसरे अल्प-संख्यकों के अधिकारों श्रौर द्वितों के 
लिए पर्याप्त और प्रभावशाली संरक्षण सम्मिलित किये जायँगे |”! इस उद्देश्य 
को प्राप्ति के लिए मुत्लिम लीग ने विशिष्ट साधनों का निधारण नहीं किया | 
संभवत; वह परिस्थिति के अनुकूल साधनों के अपनाने के पन्ष में थी ओर 
कांग्रेस की भाँति सत्याग्रह, श्रहिंसा, आदि के साधनों से सीमाबद्ध द्वोना 
नापसंद करती थी । एक दूसरे प्रस्ताव द्वारा उसने मुसलमानों की आर्थिक, 
सामाजिक ओर सांस्कृतिक उन्नति का कार्यक्रम अपनाया। इसके द्वारा वह 
कुछ बुद्धिवादियों तक ही सीमित न रह कर, मुस्लिम जनता से संपक स्थापित 
करना चाहती थी। इस कार्यक्रम की महत्त्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं-' 
फैक्टरियों में काम करने वाले तथा अन्य श्रमिकों के लिए काम के घंटों का 
निर्धारण; कम से कम वेतन का निर्धारण; श्रमिकों के मकानों और स्वास्थ्य- 
संबंधी वातावरण का सुधार; अस्वस्थ औ्रोर गंदे निवासुन्षेत्रों की सफाई; 
देहाती श्रोर शहराती ऋणों की कमी झोर अ्रत्यधिक ब्याज की दर का अंत; 
जबरदस्ती लिये जाने वाले श्रम का अंत; गआमों के उत्थान के काम; परेलू 
दस्तकारियों का प्रोत्साहन; स्वदेशी वस्तुओं, विशेषकर हाथ से बुने कपड़ों के 
प्रयोग, का प्रोत्साहन; बेकारी के दूर करने के साधन; अनिवाय प्राथमिक 
शिक्षा; मद्य -निपेष; पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति के साधनों का निर्धारण ओर इस 
उद्देश्य से भारत के अन्य राजनीतिक दलों का सहयोग प्राप्त करना । जनता 
के संपक द्वारा मुस्लिम लीग भारत के समस्त मुसलमानों को लीग के मंच पर 
लाना चाहती थी। चुनाव के परिणाम जानने के पश्चात्‌, अलीगढ़ विश्व- 
विद्यालय में भाषण देते हुए, मिस्टर जिन्‍मा ने इस संबंध में अपने विचारों को 
निम्नलिखित शब्दों में प्रगटण किया था-- 


“मेरी आप लोगों से अपील है कि आप लीग के मंच पर शञ्रा जाये। 
यदि मुसलमान मिल जायेंगे तो समझौता आपकी आशा के पहले हो 
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जायगा । कुछ ही दिनों के काम के पश्चात्‌ लीग का नाम भारत के कोने-कोने 
में विख्यात हो गया है। लोग लाखों की संख्या में उसमें सम्मिलित हो रहे 
हैं। थे लोग भी जो हमारे विरुद्ध हैं अपने अम को समझ जायँगे और इस 
निष्कष पर पहुँचेंगे कि उन्हें लीग में सम्मिलित होना तथा समस्त मुसल- 
मानों को एक स्वर से बोलना चाहिये ।”” ' 

लखनऊ के श्रधिवेशन के पश्चात्‌ इस उद्द श्य की पूर्ति के लिए मिस्टर 
जिनना ने भारत के विभिन्‍न भागों का दोरा किया ओर बंगाल के मिस्टर 
फजलुल हक और उनकी पार्टी तथा पंजाब के सर सिकंदर हैयात खां श्रौर 
उनकी पार्टी को लीग में सम्मिलित कराने में सफल हुए । चुनाव्र के परिणाम 
जानने तथा लखनऊ के अधिवेशन के पश्चात्‌ मुस्लिम लीग और उसके 
नेताश्रों ने कांग्रेस और उसके नेताओं को बदनाम करने का कार्यक्रम अपनाया | 
उन्होंने कांग्रेस-राज को हिंदू-राज बतला कर कांग्रेस और उसके नेताश्रं के 
विरुद्ध हिंदुश्रों के प्रति पक्षतात, तथा मुमलमानों के प्रति अत्याचार का 
लाइन लगाया | 

“कांग्रेस के काम और उसके श्रांदोलन हिंदू-विचारों से उत्पन्न होते 
हैं। कांग्रेस गांधी-जयंती, तिलक-दिवस श्रादि बडी तेजी से मना लेती है । 
उसकी समस्त बातों जैसे आश्रम, वंदे मातरम्‌ आदि के हिंदू नाम हैं । राष्ट्रीय 
संगठन से यह ञ्राशा की जाती है कि वह प्रत्येक वर्ग की भावनाओं का प्रति- 
निधित्व करें । किंतु उसका संपूर्ण नेतृत्व हिंदुओं और उनके पिठुओं के हाथ 
में हैं ।!! * 

कालांतर में मुस्लिम लीग का यह कार्य-क्रम इतना अधिक विस्तृत हुआ कि 
उसने कांग्रेस के विरुद्ध मुसलमानों पर अत्याचार' करने का दोषारोपण किया, 
ओर जब कांग्रेसी मंत्रिमंडल, द्वितीय महासमर के आरंभ होने पर, त्यागपत्र देकर 
शासन-भार से मुक्त हुए तो मुस्लिम लीग के अ्रध्यक्ष मिस्टर जिन्‍ना ने मुसल- 
मानों को मुक्ति-दिवस शोर प्राथना-दिवस मनाने का आदेश दिया । 

गर-कांग्रेंसी मंत्रिमंडलो की क्शिषताएँ--सन १६३४ के भारतीय 


4. 6 '१0०797) : ४घ५७॥४७ 770]9 7. 338 

2, [909 2, ३359 

३२. अखिल भारतोय मुस्लिम लीग ने इन भत्याचारों की जाँच के लिए एक कमेटी नियुक्त 
की थी जिसके अ्रध्यक्ष पौरपुर के राजा मोहम्मद मेहदी थे । 


8. 





( ६३ ) 


शासन-संबंधी अधिनियम के अंतर्गत, मारत के पाँच प्रांतों श्रथांत्‌ बंगाल, 
पंजाब, सिंघ, ग्रासाम और उड़ीसा में गेर-कांग्र सी मंत्रिमंडलों की स्थापना 
हुई थी | इनकी निम्नलिखित विशेषताएँ उल्लेखनीय हैं-- 

(१) ये सब मंत्रिमंडल मिले-जुले मंत्रिमंडल थे | कभी-कभी इनमें से कुछ, 
कांग्रेसी सदस्यों को भी अपने में सम्मिलित कर सके थे, पर साधारणतया इन 
प्रांतों की अ्रसेबलियों में कांग्रेस विरोधी दल की हेसियत से काम करती थी | 

(२) इन मंत्रिमंडलों की दूसरी विशपता उनका अस्थायीपन था | उन्हें 
बार-बार आंतरिक संकटों का सामना करना पड़ता था | पंजाब का मंत्रिमंडल 
दी इस दुबलता से कुछ सीमा तक मुक्त था। फ्रांस के मंत्रिमंडलों के विषय में 
कहा जाता है कि उनके जन्म का समय एक शिशु के जन्म के समय से भी 
कम होता है। इन मंत्रिमंडलों का कार्य-काल बिल्कुल ही इस प्रकार का तो 
न था किंतु न्यूनाधिक इससे मिलता-जुलता अवश्य था । 

(३) इन मंत्रिमंडलों के ऊपर किसी प्रकार के हाई-करमांड का अ्रस्तित्व न 
था। कुछ समय तक मुस्लिम लोग ने हाई-करमांड का स्थान अवश्य ग्रहण 
किया था, किंतु अधिकांश काल तक ये विधान-पमा के प्रति उत्तरदायी हो 
कर अपने समस्त कामों को करते रहे थे | मिस्टर कूपलेंड के मतानुकूल इन 
मंत्रिमंडलो की स्थिति उत्तरदायी सरकार के अनुकूल थी । उन्होंने कांग्रेस हाई- 
कमांड की आलोचना यह कह कर की थी कि कसी के प्रति उत्तरदायों हुए 
ब्रिना वह उत्तरदायी मंत्रिमंडलों की अपने इशारे के अनुसार चलाता था।" 


(४) इन मंत्रिमंडलों की स्थिति कांग्रेसी मंत्रिमंडलों की स्थिति से मुख्यतः 
इस बात में मिन्‍न थी कि ये सन्‌ १६३५ के संविधान को कायान्वित करना 
चाहते थे और कांग्रेसी मंत्रिमंडल उसके अंत पर ठुले हुए थे । फल-स्वरूप, 
जब द्वितीय युरोपोय महासमर छिड़ा, कांग्रेतो मंत्रिमंडलों ने सहयोग करने से 
इनकार करके पद-त्याग कर दिया और इन मंत्रेमंडलों ने सरकार के साथ 
सहयोग करने का वचन दिया । बंगाल के मुख्य मंत्री' ने लड़ाई के छिड़ने पर, 
बंगाल की जनता से, मित्र-राष्ट्रों को सहायता करने को कहा और स्वयं उन्होंने 
और उनके सहयोगियों ने, युद्ध-प्रयत्नों में केंद्रीय सरकार के साथ सहयोग करने 
में तपरता दिखलायी | पंजाब के मुख्य मंत्रो ने इसी प्रकार का आश्वासन 
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दिया और पजाब की विधान-सभा ने इसी श्राशय का एक अरस्ताव $ 
पारित किया । 

(३) इन मंत्रिमंडलों के कामों के संबंध में गवर्नर अ्रपने विशेष उत्तरदा- 
यित्व के अ्रधिकारों का प्रयोग करते रहे । कांग्रेसी मंत्रिमंडलों की भाँति, इन 
मंत्रिमंडलों ने पद-ग्रहणा के समय गवर्नरों स विशेष उत्तरदायित्व के श्रधिकारों 
के प्रयोग के संबंध में किसी प्रकार का आश्वासन न लिया था। परिणाम- 
स्वरूप सन्‌ १६३१५ के संविधान के श्रनुच्छेदों के अनुसार गवर्नर अपने समस्त 
अधिकारों का प्रयोग करते रहे | कांग्रेसी बहुमत प्रांतों के मंत्रिमंडलों ने गवर्नरों 
के विशेष उत्तरदायित्व के अधिकारों से बचने के लिए संबंधानिक संकट का 
सहारा पकड़ा और अंत में मुख्यतः अपनी ही बात रखने में सफल हुए । 

गेर-कांग्रेंसी मंजिमंडलो के काम - प्रायः सभी गेर-कांग्रेसी मंत्रिमंडल 
मिले-जुले मत्रिमंडल थे। जिन दलों के मेल से वे बने थे, उन्होंने अपने 
निर्वाचन-पोषणा-पत्रों में अपने कार्यक्रम पर प्रकाश डाला था, पर उन सबका 
मिला कर किसी समन्त्रयात्मक कार्य-क्रम की घोषणा न की गयी थी। परिणाम- 
स्वरूप विभिन्न प्रांतों के कार्यक्रम में पूर्णा एकरूपता का अ्रभाव था । फिर भी 
उन्होंने जो काम किये उनके आधार पर यह निष्कर्ष अनिवाय हो जाता है कि 
उन सब का क्ुकाव एक ही श्रोर था ओर वे सब उसी प्रकार के कामों को कर 
रहे थे जिस प्रकार के कामों को कांग्रेसी मंत्रिमंडल कांग्रेस-बहुमत प्रांतों में । 

इन मंत्रिमंडलों का पहला काम युद्ध-प्रयत्नों में सरकार का साथ देना था | 
ऊपर हम इस विषय पर कुछ प्रकाश डाल चुके हैं। दूसरा काम शांति 
और व्यवस्था की रक्षा करना था। कांग्रेसी प्रांतों की भाँति इनमें भी क्रांतिका- 
रियों का श्रस्तित्व था ओर सांप्रदायिक उपद्रव हुआ करते थे । इन मंत्रिमंडलों 
ने इन दोनों कठिनाइयों का सामना किया और उसमें बहुत-कुछ सफल भी हुए । 

बंगाल ओर पंजाब में क्रांतिकारियों की समस्या श्रन्य प्रांतों की अपेक्षा 
ग्रधिक गंभीर थी । जिस समय मिस्टर फजलुल हक के नेतृत्व में बंगाल का 
मंत्रिमंडल बना था उस समय बंगाल के विभिन्न जेलों में कम से कम २३०४ 
ऐसे वदी ये जिन पर मुकदमा न चलाया गया था और जो बंगाल क्रिमिनल 
लॉ एमेंडमेंट ऐक्ट या पुराने रेग्यूलेशनों के श्रधीन वंदी बनाये गये थे। अनु- 
मान लगाया जाता है कि ये समस्त केदी या तो क्रांतिकारी थे या गुप्त सोसाइटियों 
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के सदस्य । इनमें से ११५२ विभिन्न कारागारों में थे श्रौर शेष अ्रपने घरों या 
गाँवों में निझद्ध कर दिये गये थे । इनके अ्रतिरिक्त सन्‌ १६३८ के श्रारंभ में 
३८७ ऐसे बंदी थे जिन पर क्रांतिकारी अपराधों के कारण मुकदमें चलाये गये 
थे और जिन्हें न्यायालय द्वारा दंडादेश मिला था। इनमें से ६५ कैदियों 
को हत्या के कारण दंड मिला था, १० को हत्या के प्रयत्न के कारण और 
१०२ को डकेती ओर हत्या के प्रयत्न के कारण | बंगाल के मंत्रिमंडल ने इन 
बंदियों की उनके अपराध की गंभीरता के अनुसार, विभिन्न श्रेणियों में विभक्त 
किया ओर सबको एक साथ न छोडकर, उनके क्रमश; मुक्त करने की नीति 
को अपनाया । २४ श्रगस्त सन्‌ १६३१४ तक वे सब वंदी छोड़ दिये गये जो 
जेलों या अपने घरोया गाँवों में निरुद्ध किये गये थे। इन रिहाइयों से ही 
बंगाल और भारत का लोकमत संतुष्ट न था। वह उन अभियुक्तों की भी 
रिहाई के पक्ष में था जिन्हें न्यायालय द्वारा दंडादेश दिया गया था। बंगाल 
के मंत्रिमंडल ने इनके संबंध में निम्नलिखित नीति का निर्धारण किया--( १ ) 
उन सब कैदियों की तुरंत रिहाई जो बीमार थे और जिनकी बीमारी स्थायी 
अथवा गंभीर थी ; ( २ ) उन सब केदियों की यथाशीघ्र रिहाई, जिन्हें हत्या 
या गंभीर हिंसा के लिए दंड' मिला था ओर जिनकी सजा समाप्त होने के लिए 
१८ महीने का समय था; (३ ) अन्य अभियुक्तों के लिए ६ सदस्यों की एक 
परामश-दात्री समिति की नियुक्ति की गयी । जाँच के पश्चात्‌ यह कमेटी इन 
श्रभियुक्तों के संबंध में सरकार के पास सिफारिश भेजने को थी | इस नीति को 
कार्यान्वित करने के परिणाम-स्वरूप, श्रक्टूबर सन्‌ १६३६ तक, ४१ के अतिरिक्त 
ग्रन्य समस्त अभियुक्त मुक्त कर दिये गये । 


बंगाल की अपेक्षा पंजाब में राजनीतिक वंदियों को समस्या कम गंभीर 
थी | वहाँ पर लगभग ४४ ऐसे अ्रमियुक्त थे, जो न्यायालय द्वारा दी गयी सजा 
को भोग रहे थे | इनमें से १६ को हत्या के श्रपराध के कारण सजा मिली थी, 
२ को हत्या के प्रयत्न के कारण और ७ को डकेती ओर हत्या के प्रयत्न के 
कारण । इनकी रिहाई के लिए एक राजनीतिक वंदी-मुक्ति सोसाइटी ( 700॥- 
(08) [?77907679 00]०9७50 5009॥9 ) स्थापित की गयी ओर सन्‌ 
१६३८ के आरंभ में वंदियों ने स्वयं अपनी रिहाई के लिए श्रनशन करना 
आरंभ किया । गांधीजी को रिहाई के लिए श्रनशन का साधन पसंद न था । 
उनके हस्तक्षेप के परिणाम-स्वरूप बंदियों ने अ्रनशन को समाप्त कर दिया | 
इसके कुछ दिनों पश्चात मार्च सन्‌ १६३८ में ७ ऐसे बंदी, जो हिंसा के श्रप- 

रू 
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राधी न ये श्रोर ४ क्रांतिकारी बंदी इस शर्त पर मुक्त कर दिये गये कि भविष्य 
में, यदि वे इसी प्रकार के अपराध करेंगे, तो पुनः गिरफ्तार कर लिये जायंगे। 
बंगाल शोर पंजाब की सरकारों को, उन लोगों का भी सामना करना पड़ा, 
जो विद्रोह फेलाने बात भापणों को देते थे। इनमें अधिकतर, साम्यवादियों 
और कांग्रेसी नेताश्ों की गणना की जाती थी। कांग्रेसी नेता, कांग्रेसी सर- 
कारों से तुलना करके, इस बात पर जोर देते थे कि गेर-कांग्रेसी प्रांतों में जनता 
को स्ततंत्रता-संबंधी उतने अधिकार प्राप्त न थ जितने कांग्रेसी प्रांतों में । इन 
प्रांतों के मंत्रिमंडलो ने इन लोगों का भी सफलतापूर्वक सामना किया | 
शांति श्रोर व्यवस्था की दूसरी समस्या का संबंध सांप्रदायिकता से था। 
बंगाल में सन्‌ १६३६ तक, इस समस्या के कारण किसी प्रकार की कठिनाई 
नहीं हुई थी किंतु, कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के पद-त्याग और मिस्टर जिन्‍ना द्वारा 
मुक्ति-दिवस और प्राथना-दिवस भनाने के झ्रादेश के पश्चात, इस समस्‍या ने 
विकराल रूप धारण किया ओर सन्‌ १६४० से सांप्रदायिक उपद्रव होने लगे | 
श्रगस्त सन्‌ १६४० में ढाका का सांप्रदायिक दंगा हुग्रा ; सितंबर में बदंबाम 
के जिले में सांप्रदायिक उत्पात उठ खड़े हुए श्रोर मार्च सन्‌ १६४१ में खुलना 
को बारी श्रायी | बंगाल को सरकार ने इन सब उपद्रवों का सफलतापूर्वक 
सामना किया । मिस्टर कूपलेंड के मतानुकूल बंगाल के मंत्रियों न जिस ढंग से 
शांति और व्यवस्था के संरक्षण का काम किया उसके आधार पर सत्ता के 
हस्तांतरण के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा जा सकता" । 
पंजाब में सांप्रदायिकता को समस्या बंगाल थी अपेक्षा कहीं श्रधिक गंभीर 
थी | मंत्रिमंडल के बनने के पश्चात ही मुसलमानों शोर हिंदुओं और मुसल- 
मानों श्रोर सिक्‍खों में सांप्रदायिक दंगे हुए | सन्‌ १६३१८ के आरंभ में शहीद- 
गंज मस्जिद के स्वामित्व का मामला उठा। उसे मुसलमानों के अधीन रखने 
के अददरारों' ने सविनय अबज्ञा का मार्ग श्रपनाया । परिणाम -स्वरूप लगभग 
8,.  (0०परष्रोथात ४ [709॥ ९०॥॥05 ]9१6-42 ५०], [[ 7, 37 
१. इस दल को उत्पत्ति सनू १६३० मे हुई थी। इसके संस्थापकों मे मुख्य मौलाना जफर 
अली खाँ , चौधरों अफजल हक, सैयद श्रताउलला शाह बोखारी, मौलाना मुहम्मद 
दाउद गजनवी; मौलवी मजहर अली आदि थे। यह दल कांग्रेस के कार्य-क्रम को 
दब्यू एवं अधमना समझता था और समाजवादियों की भाँति अधिक ऋतिकारी कार्य- 
क्रम के पत्च में था | 
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२०० गिरफ्तारियाँ हुई और १४८ मनुष्यों को कारागार का दंड मिला | 
खाकसारों१ के संगठन ने भी जोर पकड़ा। सन्‌ १६३६ के आरंभ में उनकी 
संख्या लगभग ७००० के थी और उनका संगठन सेनिक संगठन था | कालांतर 
में उनकी संख्या में और भी श्रधिक बृद्धि हुई ओर उनका संगठन देश व्यापी 
हो गया । उनकी कारंवाइयों के कारण, दूसरे संप्रदाय के लोगों का भयभीत 
होना अनिवार्य था। अतः पंजाब की सरकार ने उनके संगठन को गैर-कानू नी 
प्रोपित कर दिया और उनके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। अगस्त सन्‌ 
१६३६ में कंद्राय सरकार ने प्राइवेट सेनाश्रों' के विरुद्ध एक श्रॉर्डीनेंस जारी 
की। इससे पंजाब की सरकार को बड़ी सहायता मिली । उसने समभोते के 
द्वारा भी खाकसारों की समस्या के सुलमाने का प्रयत्न किया और इसमें सफल भी 
हुई | सितंबर सन्‌ १६३६ में, सदाचरण का वचन देने पर खाकसारों के विरुद्ध 
निषेधाशा उठा ली गयी। किंतु उन्होंने अपने संगठन को कायम रखा और कुछ 
दिनों पश्चात्‌ पुनः अपने कामों में लग गये | ५ जून सन्‌ १६४१ को, केंद्रीय 
सरकार का आदेश पाकर खाकसार संगठन पुनः गेर-क्रानूनी घोषित कर दिया 
गया । इन बातों से यह स्पष्ट है कि बंगाल को गेर-काग्रेसी सरकार की भांति, पंजाब 
की गैरूकांग्रेती सरकार भो शांति ओर व्यवस्था बनाये रखने में सफल हुई । 
पंजाब की भाति सिंध में भी, सांप्रदायिक शांति की समस्या एक कठिन 
समस्या थी | यहाँ का सांप्रदायिक र॒त्पात मंजिलगाह नामी दो भवनों के कारण 
आरंभ हुआ । ये सककर नगर में स्थित थे श्रोर अति काल से सरकार के कब्जे 
में थे। मुसलमानों का कहना था कि इनमें से कम से कम एक भवन, एक 
समय मस्जिद था। शअ्रतः सरकार को चाहिये कि वह उसे मुसलमानों को दे 
दे | सिंध का मंत्रिमंडल इस विषय में एक्रत न था। अतः १ अक्टूबर सन्‌ 
१६३६ को मुसलमानों ने सविनय अ्रवशा श्रांदोलन चलाने का निश्चय किया 
और ३ अक्टुबर को मुसलमानों की एक भीड़ ने, पुलिस को निकाल कर उतत 
भवन पर कब्जा कर लिया | विंध के ढिंदू इस कार्रवाई के विरुद्ध थे । उनका 


१. इस दल की स्थापना श्नायतुल्ला खो मशरिकी ने सन्‌ १६३० में की थी। इरका 
संगठन सैनिक था ओर प्रत्येक खाकसार अपने साथ एक बेलचा रखता था। इसका 
संगठन न्यूनाविक देश व्यापी दो गया था। इसके आधार पर इसके संस्थापक की इच्छा 
थी कि समस्त भारत पर उसका राज स्थापित हो जाय और अपने अधीन १४ श्रपि- 
कारियों को नियुक्त करके वह उनकी सहायता से उस पर शासन करे । 


( दि८ ) 


मत था कि समझौते का प्रश्न न करके, उन लागो को दंड देना चाहिये 
जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया हे। इसी बीच एक हिंदू कवि की हत्या कर 
दी गयी | परिणाम-स्वरूप हिन्दू-मुस्लिम दंगा हुआ | सिंध के अन्य नंगरों में 
भी यह उपद्रव फैल गया और अल्पसंख्यक दिंदुओ्रों पर तरह तरह के अत्या- 
चार होने लगे। श्रतः सिंध के मंत्रि-मंडल के दो हिंदू सदस्यों ने ग्पने त्याग- 
पत्र दे दिये | मंजिलगाद का मामला न्यायाधीश वेघ्टन के श्रधीन उनके 
निर्णय के लिए कर दिया गया । उन्होंने अपने निर्णय में बतलाया कि पश्चिमी 
भवन मस्जिद की भांति प्रयोग के लिए बनवाया गया था। इस निर्णय के 
पश्चात्‌ सरकार ने मंजिलगाह को एक बोर्ड के अधीन कर दिया | मुस्लिम 
लीग मुसलमानों की अ्रर््गगति से संतुष्ट न थी। वह मंजिलगाह को मुसलमानों 
के श्रधीन करने के पक्त में थे । ओम्‌-मंडली और हूरो के उल्मात के कारण 
भी तिंध के मंत्रिमंडल को शांति और व्यवस्था की रक्षा में कुछ कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ा, पर अंत में अन्य गर-कांग्रेसी सरकारों की भांति बह शांति 
श्रोर व्यवस्था की रक्ता में सफल हुई । 

सारांश यह कि जहाँ तक शांति और व्यवस्था की रक्ता का प्रश्न था, वहाँ 
तक यह कहना अनुचित नहीं, कि गेर-कांग्रेसी मंत्रिमंडल इस काम में उतने ही 
प्रयत्षशील थे जितने कांग्रेसी मंत्रिमंडल । यदि इस संबंध में उनकी सफलता 
कांग्रेसी मंत्रिमंडलों से कुछु कम थी तो इसका कारण यह न था कि वे कम 
प्रयक्षशील थे, वरन्‌ यह कि थे मिलते-जुल्ले मंत्रिमंडल थे, जो अपनी किसी नीति 
का दृढ़ता से अनुसरण न कर सकते थे | 

गेर कांग्रेसी मंत्रिमंडल ओर राष्ट्रननिर्माण-शांति और व्यवस्था 
की रक्षा के अतिरिक्त, गेर काग्रसी मंत्रिमंडलों ने, का््रेसी मंत्रिमंडलों को भाँति 

१. ओऔओमू-मंडलो, आधुनिक विचारों के मनुष्यों का एक समाज था । इसका कोई सांप्रदायिक 
आधार न था | पर अधिकांश सदस्य हिंदू थ। ख्री-सदस्यों को संख्या भी काफी था । 
कहा जाता था कि मंडली के कारण अनेतिकता का प्रचार हो रहा था। सरकार ने भ्रोम्‌- 
मंडली के मामलों की जॉच के लिए एक न्यायालय नियुक्त किया । उसको सिफारिश के 
अनुसार ओम्‌-मंडलो एक गेर-काननो संस्था घोषित कर दी गयी । 

२. यद्द कट्टर कबाइली लोगों का एक संगठन था, जो पीरों के आदेशानुकूल अपने समस्त 
काम करते थे। इनके कारण सिंध में बड़ा उत्पात मचा, पर अंत में सिंध की सरकार 
ने लगभग २००० हूरों को पकड़ कर उन पर मुकदमा चलाया । ४५ को फॉसी को 
सजा दी गयी। भ्रतः यह आंदोलन सम्राप्त हो गया । 


( ६६ ) 


गष्ट्र-निमाण के कार्य-क्रम को भी अपनाया । बंगाल की सरकार ने मालगुजारी 
ऊँ प्रश्नों की जाँच के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की | किसानों की दशा 
पुधारने के लिए बंगाल टिनेंसी ऐक्ट में संशोधन करके जमींदारों के अधिकार 
त्रटाये गये और साहूकारों के लाइसेंसों की व्यवस्था करके ब्याज की दर अ्रधिक 
से अधिक १० प्रतिशत निधारित की गयी | बंगाल शाप और इस्टेब्लिशमेंट्स 
अधिनियमों के द्वारा दूकानों के बंद करने के समय तथा नोकरों की छुट्टी की 
व्यवस्था की गयी। कलकत्ता म्युनिसिपल्टी के संविधान में संशोधन करके 
वुसलमानों और श्रांग्ल-भारतीयों के लिए प्रथक निवांचन की व्यवस्था की गयी 
ओर अ्नुसू चित जातियों के लिए, स्थान सुरक्षित कर दिये गये | शिक्षा और 
मद्य-निषेध के विषय में बंगाल के मंत्रिमंडल ने जो कुछु किया वह नगरशय-सा 
था । पंजाब के गेर-सरकारी मंत्रिमंडल ने राष्ट्र-निर्माण के जो काम किये वे 
यूनाधिक बंगाल के कामों के समान थे | पंज,ब एलियेनेशन आफ्‌ लेंड 
(.]60॥4/70॥ 0[ ,870) ग्धिनियम को तीन नये अ्रविनियमों द्वारा संरा।- 
धित करके कृषि की भूमि का बेचना या गिरवी रखना अ्रधिक कठिन कर दिया 
गया। दि रेस्टीय्यूशन आफ मारगेजूड लब्स ( [॥6 ॥805007000॥ ० 
0607॥8988060 4,070$ ) अधिनियम के द्वारा सुविधापूर्ण शर्तों पर उस 
भूम को वापसी को व्यवस्था की गयी जो सन्‌ १६०१ के पहले गिरवी रखी 
गयी थी। एग्रीकल्चरल मारकेट्स प्राइक्ट्स (4 87707]0778] (४7॥:०॥७ 
7700(7060 ) अ्रधिनियम के द्वारा भोतेभाले किसानो की धोखंबाजां से 
बचाने का प्रयत्न किया गया | बंगाल की भोंति पजाब में मी साहूकारों की 
रजिस्ट्री का अधिनियम बना, ओर कजंदारों को ऋण-भार से मुक्त करने श्रथवा 
उसे घटाने, अथवा ऋण संबंधी दुष्परिणामों स बचाने का प्रयत्न किया गया । 
सरकार ने नगरों में स्थित अ्रचल संपत्ति पर टेक्स लगाया, किराये की बृरद्धि को 
रोका और बिक्री-कर संबंधी एक अधिनियम पारित किया | शिक्षा-प्रचार के 
प्रयत्नों में पंजाब के मंत्रिमंडल का काम बंगाल से अ्रं8तर था, पर मद्यनिषेष के 
संबंध में उसका काम बंगाल से भी ढीला था | 

गेर-कंग्रेसी मंत्रिमंत्रलों के राष्ट्र-निर्माण के कामों के उक्त विवरण से यह 
स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेसी ओर इन मंत्रिमंडलों के कार्य-क्रम में विशेष श्रंतर 
न था| यदि अंतर था तो कार्य-संपादन के उत्साह एवं उसके ढंग में था । 
कांग्रेसी मंत्रिमंडल, देश-प्रेम की मावना से प्रेरित हो, अपने कामों को जिस 
उत्साह एवं लगन से करते थे उसका गेर-कांग्रेसी मंत्रिमंडलों में ग्रभाव था | 


( ७० ) 


गैर-कांग्रेसी मंत्रिमंडलों की कठिनाइयाँ--कांग्रेसी मंत्रिमंडलों की 
भाँति गेर-कां)सी मंत्रिमंडलों की भी कुछ कठिनाइयाँ थीं। उनमें से निम्नलिखित 
उल्लेखनीय हँ--€ १ ) गेर-कांग्रेती मंत्रिमंडल एक प्रकार से अस्थायी से थे । 
वे कई दलों के मेल से बने थे, जिन्हें मिला कर हमेशा एक सूत्र में बॉधना 
कठिन था। फल-स्वरूप थोड़े-थोड़े समय में नये-नये मंत्रिमंडल बने श्रथवा 
पुगने मंत्रिमंडलों में परिवर्तन किये गये | यह स्थिति दृढ़ उत्तरदायी-शासन के 
अनुकूल न थी । ( २) दूसरी कठिनाई राजनीतिक दलों की थी। उत्तरदायी 
सरकार और राजनीतिक दलों में घनिष्ट संबंध होता है। सफल उत्तरदायी 
सरकार के लिए यह श्रावश्यक है कि राजनीतिक दलों की संख्या कम ओ्रोर 
उनकी शक्ति सतुलित हो। गेर-कांग्रेसी प्रांतों में राजनीतिक दलों की संख्या 
श्रत्यधिक थी। पंजाब के निवांचन में १५, बंगाल के निवांचन में ११, 
ग्रासाम के निवांचन में १४ और पिध के निर्वाचन में ८ राजनीतिक दलो ने 
भाग लिया था | यह स्थिति दृढ़ उत्तरदायी-शासन के श्रनुकूल न थी । ( ३ ) 
तीसरी कठिनाई बाहरी हस्तक्षेप की थी। इन मंत्रिमंडलों पर जब कभी मुस्लिम 
लीग का प्रभाव बढ़ता था, तब उन्हें मुस्लिम लीग के श्रादेशों को मानना 
पड़ता था । विंध के मंत्रिमंडल को एक समय न्यूनाधिक वही कार्य-क्रम ग्रप- 
नाना पड़ा था जो कांग्रेसी मंत्रिमंडलों का था । श्रासाम के मंत्रिमंडल में कभी- 
कभी कांग्रेसी मंत्रियों को भी सम्मिलित करना पड़ा था | (४ ) गेर-कांग्रंसी 
मंत्रिमंडलों में कभी-कभी योग्य मंत्रियों की कमी थी | यदि उन्हें योग्य सिविल 
सर्विस की सहायता न मिलती, तो बहुत संभव था कि वे अपने काम में सबंथा 
असफल होते | (५४ ) गेर-कांग्रेसो प्रांतों में, विरोधी दल या तो कांग्रेसवादियों 
का था या उनके नतृत्व में था। कांग्रेसी पार्टी श्रन्य पार्थियों की श्रपेज्ञा श्रधिक 
ग्रनुशासित एवं संगठित थी। इसके विरोध का नैतिक प्रभाव इतना अ्रधिक 
था कि सरकारी दल के लिए. उसका सामना करना कुछु कठिन सा हो गया 
था। (६ ) गेर-कांग्रेसी प्रांतों में सांप्रदायिक समस्या कांग्रेसी प्रांतों से भी अधिक 
गंभीर थी। श्रतः इनकी सरकारों को अपना अ्रधिकांश समय शांति और 
व्यवस्था की रक्षा में व्यतीत करना पड़ा था । 


2, 
कांग्रेस की आंतरिक स्थिति 
अग्रगामी दल की स्थापना 


प्रस्तावना--भारत में मजदूर श्रांदोलन--कांग्र स समाजवादी 
दल का उदय- कांग्रेस वामपक्षी की शअ्रध्यक्षता में - भारत में 
किसान श्रांदोल्न-हरिपुरा अ्रधिविशन और सुभाषचंद्र बोस-- 
त्रिपुपी अधिवेशन की अध्यक्षता--श्रध्यक्ष संबंधी मतभेद को 
समीक्षा--अ्रग्गगामी दुल की उत्पत्ति और उसका कार्य-क्रम--झ्तिम 
दृश्य, अनुशासन की कारवाई । 


प्रस्तावना--आरंभ ही से कांग्रेस का कार्य-क्रम रचनात्मक और विषध्व॑- 
शात्मक दानों ही था | एक ओर वह ब्रिटिश सरकार से संघर्ष करके देश को 
स्वतंत्र बनाना चाहती थी और दूसरी ओर अपने रचनात्मक का+-ऋरम को 
कार्यान्बित करके, भारतीय जनता की सामाजिक औ्लोर श्रार्थिक उन्नति के लिए, 
प्रयःनशील थी । सन्‌ १६३५४ के अधिनियम के अंतर्गत निवांचन में भाग लेकर 
ओर तसश्रात मंत्रि-पद-ग्रहण की अनुमति देकर, कांग्रेस ने इसी दोहरे कार्य-क्रम 
की अपने सामने रखा था । वह सन्‌ १६३५ के संविधान के विनाश पर तुली 
हुई थी | वह विधान-मंडलों में सहयोग के लिए नहीं वरन्‌ लड़ाई के लिए, 
प्रवष्ट हुई थी | साथ ही साथ वह अपने रचनात्मक कार्य-क्रम को पूरा करना 
चाहती थी । सन्‌ १६३५४ से १६३६ तक इस कार्य-क्रम तथा उसके कायान्वित 
करने के लिए अपनाये गये साधनों के कारण, कांग्रेस के सदस्यों में आधारभूत 
मतभेद हो गया । वे उग्र और नरम वर्गों में विभक्त दिखलायी पड़ने लगे । 
लोक-मान्य तिलक का यह कथन चरितार्थ होता दिखलायी पड़ता था कि “वि 
लोग जो आज गरम हैं, कल नरम हो जाते हैं ।!” एक समय था जब भारत 
के उदार नेता उग्र समझे जाते थे। सन्‌ १६०७ में ऐसा प्रतीत हुआ कि वे 
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मुधारवादी हो गये थे | अ्रतः लोकमान्य तिलक और उनके श्रनुयायी उग्र कहे 
जाने लगे | सन्‌ १६२० में श्रसहयोगियों के उदय के कारण, लोकमान्य 
तिलक श्रौर उनके अनुयायी भी नरम कहे जाने लगे । सन्‌ १६३४ तक गांधी- 
जी श्र उनके अ्रस॒हयेगी अनुयायियों को भी नरम दल का बतलाया गया 
और कांग्रेस समाजवादियों, साम्यवादियों और रायवादियों का उग्रदलों को 
उपाधि मिली । इन्हें सामूहक रूप में दक्षिण-पक्ती श्रोर वाम-पत्षी भी कहा 
जाता था । 

भारत मे मजदुर-आंदोलन--भ!रत में वामपक्षी (,06079() विचार 
की उन्नति उद्याग-घधा का उन्नत के साथ साथ हुई | प्रथम महासमर के काल 
में, जब युरुप के कल-कारखाने युद्ध-सामग्री के तयार करने में लगे थे, भारत को 
अपनी व्यावसायिक और व्यापारिक उन्नति का शुभ अवसर मिला और महेँ- 
गाई के कारण मिल मालिकों को श्रमजीबियों के वतन, बोनस श्रादि का माँगों 
को स्वीकार करना पड़ा | सन्‌ १६२० में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 
की स्थापना हुई | यहीं से भारत में श्रमजीवियों के आंदोलन एवं उनके संगठन 
का श्रीगशश हुआ । महासमर के पश्चात्‌, भारतीय और विदेशी उद्योग- 
घंधों की प्रतिस्पधों के कारण भारताय मिल मालिका के मुनाफे में कुछ कम 
हुई ओर उन्होंने इस कमी को पूर्ति के लए श्रमजीवियो के वेतन आर बोनस 
में कटांती करना चाहा। इसके उत्तर में श्रमर्जीबियों ने हड़ताल को धमका दी। 
_्ममोते के प्रयत्नो को श्राशातात सफलता न मिली। अतः वे लोग जी मजदूर! 
की समस्या का सुधारवादी ढंग से सुलभाना चाहत थे, विफल-मनोरथ हुए | 
इसी काल में भारत में समाजवादी विचारों का भी प्रचार हुआ ओर कांग्रेस 
के श्रनेक सदस्य समाजवादी विचारों के हैं गये । 

सन्‌ १६२७ में मजदूर-आदालन ने राजनीतिक क्षेत्र में पदापंण किया । 
भारत की श्रन्य संस्थाश्रों की मांति मजदृर-संगठन ने भी साइमन कमीशन का 
विरोध एवं बहिष्कार किया । इसी साल कम्यूनिस्ट पार्टो के लोग भी संगठित 
रूप से मजदूर-आ्रंंदालन में सम्मिलित हुए। वे लोग सुधारवादी ढंग के विरोधी 
ये और भेणी-संघर्ष ( 0]858- छ&7 ) के द्वारा श्रमजीवियों की अवस्था को 
सुधारना चाहते थे | कुछ कांग्रेस के सदस्य भी मजदूुर-अ्रंदोलनों को तहायता 
करने लगे | सन्‌ १६२७ में कम्यूनिस्टों और उपयु क्त कांग्रेस के सदस्यों का 
ट्रेड-यूनियन-कांग्रेस की नीति के निधारण में पर्याप्र हथ था | किंतु सुधार- 
वादियों, साम्यवादियों और कांग्रेसवादियों का, सैद्धांतिक मतभेद के कारण, 
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एक साथ मिल कर काम करना अ्रसंभव था । अ्रतः सन्‌ १६३० तक भारतीय 
मजदूरों की तीन अखिल भारतीय संस्थाएँ बन गयीं--( १ ) श्रखिल भारतीय 
ट्रेड-यूनियन कांग्रेस, जो कांग्रेस के प्रभाव में थी; ( २) अखिल-भारतीय ट्रेड 
यूनियन फेडेरेशन, जो दक्षिण पथ की ओर क्कुकी हुई एवं सुधारवादियों 
के प्रभाव में थी ओर (३ ) लाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो साम्यवाद की ओर 
भुकी हुई थी । 

कांग्रेस समाजवादी दल का उदय--उन्‌ १६३२ में सविनय 
ग्रवश्ा आंदोलन के स्थगित होने पर कांग्रेस के कुछु सदस्य माक्संवाद 
की ओर कुक गये। कम्यूनिस्ट पाटी ओर इनमें एक एक महत्वपूर्ण 
अंतर यह था कि ये कांग्रेस के अंतर्गत अपने कामों को करना चाहते 
थे और कम्यूनिस्ट पार्टी के लोग कांग्रेस के विरोधी थे। कांग्रेस के इस 
दल के सदस्यों में वे लोग भी सम्मिलित थे जो सन्‌ १६२७ से मजदूर ग्रांदोल्न 
में भाग ले रहे थे | क्रमशः इस दल का प्रभाव बढ़ता गया । सन्‌ १६३४ में 
जब कांग्रेस के अनेक दक्षिण-पथ के अनुगामी, स्वराजपार्टी की स्थापना और 
को सिल-प्रवेश पर जोर दे रहे थे, उस समय समाजवादी विचारों के लोग इन 
दोनों बातों के विरुद्ध थे । ग्तएव तत्कालीन परिस्थिति पर बिचार करने के 
लिए, १७ मई सन्‌ १६३४ को आचाय नरेंद्रदेव की श्रध्यक्षता में, पटना में 
समाजवादियों का प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ । इसके द्वारा स्वीकृत 
दूमरे प्रस्ताव के अनुसार कांग्रेस के अंतगंत समाजवादी दल की स्थापना का 
निश्चय किया गया | इस प्रकार कांग्रेस समाजवादी दल का उदय हुआ । 
नाम के साथ कांग्रेस शब्द के जोड़ने के मुख्यतः दो कारण थे- (१) साम्ब- 
वादी दल की भाँति यह दल कांग्रेस का विरोधी न था और ( २ ) यह कांग्रेस 
के अंतर्गत अपने कार्य-क्रम को पूरा करना चाहता था । सम्मेलन में यह भी 
निश्चित हुआ कि समाजवादी दल का कोई भी सदस्य न तो स्वराजपार्टी का 
सदस्य होगा और न किसी सांप्रदायिक संगठन का | कुछ समाजवाद। कांग्रेस 
से पूर्णतया स्वतंत्र संस्था की स्थापना के पक्ष में थे, पर सम्मेलन में सम्मिलित 
अधिकांश समाजवादी कांग्रेस से पूर्णरूपेण संबंध-विच्छेद के विरोधी थे । 
सम्मेलन ने समाजवादी कार्य-क्रम भी निधारित किया । उसको निन्‍्मलिखित 
बातें उल्लेखनीय हैं--( १ ) जनता के ह्वाथ में समस्त सत्ता का हस्तांवरण ; 
(२) देश के श्रारथिक जीवन के विकास का राज्य द्वारा आयोजन श्रोर नियंत्रण; 
(३) मुख्य दस्तकारियों जैसे लोहा, कपास, जूट, रेलों, जहाजों, खानों, बंकी 
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ग्रादि का समाजीकरण ताकि उत्पादन, वितरण श्रौर विनिमय के समस्त साधनों 
का उत्तरोत्तर समाजीकरण होता जाय; (४) आर्थिक जीवन के जिस श्रंश का 
समाजीकरण न हो उसमें विदेशी व्यापार, उत्तादन, वितरण और साख पर 
राज्य का अ्रधिकार, ( ५ ) नरेशों, जमींदारों श्रोर श्रन्य शोपक वर्गों का अ्रंत; 
(६ ) भूमि का किसानों में पुनर्वितरण; ( ७) सहकारी सामूहिक कृषि का 
वृद्धि और विकास ताकि अंत में समस्त कृषि का समष्टीकरण किया जा सके; 
(८ ) किसानों और मजदूरों के ऋण का अंत; (६ ) कार्यात्मक श्राधार पर 
वयस्क मताधिकार । 

कांग्रेस के अनेक दक्षिण पक्षी नेता नये दल के विरोधी थे । १८ जून सन्‌ 
१६३४ को कांग्रेस-कार्य समिति तक ने अपने एक वक्तव्य में, कांग्रेस के अंतर्गत 
विभिन्न विचार-धाराश्रों के समहों के निर्माण का स्वागत करते हुए. समाजवा दियों 
के व्यक्तिगत संपत्ति के अपहरण तथा श्रंणी-संघप की असंगत बातों का कराची 
ओर बंबई में स्त्रीकृत कांग्रेस की अहिंसात्मक कार्य-पद्धति से असंगत बतलाया 
था | समाजवादियों ने कार्य-समिति के वक्तव्य के खंडन में अपने वक्तव्य प्रका- 
शित किये और विरोध पर विशेष ध्यान न देकर अपने कार्य-क्रम को पूरा करने 
में लगे रहे | २९ ओर २२ अ्रक्टुबर सन्‌ १६३४ को बंबई मे अखिल भारतीय 
समाजव्रादी सम्मेलन का प्रथम खुला अधिवेशन हुथ्ाा। इसमें समाजवादी दल 
का संविधान स्वीकृत हुआ । इन दिनों आचा4 नरेंद्रदेव, श्री जयप्रकाश 
नारायण, श्रीमती कमलादेवी चद्ढीपाध्याय, डाक्टर राममनाहर लोहिया, श्री 
मोहनलाल गौतम, श्री श्रच्युत पटवर्धन, श्री एम०आर० मसानी, श्री श्रीप्रकाश, 
श्री सम्पूर्णानंद, श्रीमती अ्रदरणा आसफ श्रली आदि मुख्य समाजवादी नेता थे 
और पं० जवाहरलाल नेहरू और श्री सुभाषचंद्र बोस भी समाजवादी समझे 
जाते थे | 

कांग्रेंस वामपक्ती की अध्यक्षता में--श्रप्रेल सन्‌ १६३६ में कांग्रेस 
का वाषिक श्रधवेशन लखनऊ में हुआ्आ था श्रोर दिसंत्रर सन्‌ १६३६ में 
फेजपुर में | दोनों में पं० जवाहरलाल नेहरू ने श्रध्यक्षु के पद को सुशोमित 
किया था । अ्रपनी धर्मपत्नी श्रीमती कमला नेहरू के शरीरांत के पश्चात्‌ च 
मार्च सन्‌ १६२६ में युछप से लोटे थे श्रोर साम्यवादी ( 0०शधधपाएं5६ ) 
विचार-धारा से भली भाँति प्रभावित हो चुके थे | कांग्रेस की विचार-धारा उससे 
भिन्‍न थी। अतः नेहरूजी को एक भयंकर मानसिक द्वंद् का सामना करना 
पड़ा | अपनी भावना और विश्वास में वे कांग्रेस के साथ थे किंतु बुद्धि और 
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कतंव्य में साम्यवाद के साथ | इस विकट स्थिति के सभालने के लिए उन्होंने 
नवीन और प्राचीन के मिलाने का प्रयत्न किया | वे गांधोवाद श्रोर साम्यवाद 
के बीच में एक पुल की तरह थे | अतः लखनऊ में कांग्रेस के श्रध्यक्ष के पद 
को ग्रहण करने के लिए सर्वोत्तम व्यक्ति थे । उन्होंने अपनी का4-समिति में 
तीन समाजवादियों, श्री जयप्रकाश नारायण, आाचाय॑ नरेद्रदेव और श्री अच्युत 
पटवर्धन को रखा | कार्य-समिति के अन्य दस सदस्य दक्षिण-पक्ती थे और 
उन्हें गांधीजी का सहयोग प्राप्त था | अ्रवशिष्ट ग्यारहवें सदस्य, श्री सुभाषचंद्र 
बोस, का अपना प्रथक व्यक्तित्व और कार्य-क्रम था। नेहरूजी को यह स्थिति 
कुछ खटकती सी थी | किंतु वे दिये गये काम से विचलित होने को तैयार न 
थे | इस संघर्ष के काल में उनके साम्यवादी विचार समाजवादी विचारों में 
ब्रदल गये, ओर कुछ दिनों पश्चात्‌ उनका समाजवाद, गाधोवाद के निकट 
जा पहुँच, | अपने पिछले कुछ महीनों के कामो की सर्माक्षा करते हुए उन्होंने 
ग्रपने समाजवाद का चित्रण निम्नलिखित शब्दों में किया था-- 

“मैं जिस चीज को चाहता हूँ. वह यह है कि समाज से मुनाफे का भाव 
निकल जाय और उसकी जगह समाज-सेवा की भावना श्रा जाय | प्रतिद्व॑द्वता 
को जगह सहयोग ले ले । उत्पादन लाभ के लिए न होकर उपभोग के लिए 
हो । वजह यह है कि मैं हिंसा से शणा करता हूँ और उसे निद्यव समभता हूँ । 
वर्तमान व्यवस्था हिंसा पर खड़ी हुईं है। मैं उसे स्वेच्छा से सहन नहीं कर 
सकता । इसलिए मैं एक ऐसी स्वेच्छापूर्ण सुध्द और समर्थ व्यवस्था चाहता 
हूँ जिसमें से हिंसा की जड़ें निकाल दी गयी हों, जहाँ घृणा लुप्त हो गयी हो 
और उनकी जगह श्रेष्ठठर भावनाओं ने ले ली हो । इस सबको में समाजवाद 
कहता हूँ ।?! ' 

नेहरूजी के उक्त विचारों से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनके समाजवाद 
की गहराई कितनी थी | बे वास्तव में गांधीवादी थे श्रौर उसका परित्याग करके 
पूण-रूपेण मार्क्सवादी न बन सकते थे । 

फेजपुर के श्रधिवेशन के श्रध्यकज्ञ के लिए नेहरूजी का नाम पुनः प्रस्तावित 
किया गया। दूसरा नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। किंतु उन्होंने श्रपना 
नाम वापस कर लिया था | वे पं० जवाहरलालजी से सब बातों में सहमत न 
थे | वास्तव में उनके और पं० जवाहरलाल नेहरू के विचारों में भारी मतभेद 


१, पटटामि सीतारामय्या--कां० १०, दूसरा भाग, पृष्ठ २६ । 


( ७६ ) 


था | किंतु, देश की तत्कालीन परिस्थिति में, वे पं० जवाहरलाल नेहरू को ही 
ग्रध्यक्षपद के लिए सर्वोत्तम व्यक्ति सममते थे । “इसीलिए में प्रतिनिधियों को 
यह बताता हूँ कि देश में जो विभिन्‍न शक्तियाँ काम कर रही हैं उनका ठीक 
दिशा में नियंत्रण ओर निदेशन करने और साथ ही राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने 
के लिए जबाहरलालजी ही सर्वोत्तम व्यक्ति हैं |?१ पं० जवाहरलाल नेहरू भी 
अपने को सवंथा उपयुक्त मानने से इनकार करते थे | इस संबंध में उनके 
विचार निम्नलिखित थे-- 

“मैं एक विचित्र स्थिति में हूँ और विवाद में नहीं पड़ना चाहता। मैं 
फिर राष्ट्रपति चुना जाना नहीं चाहता था और मैंने यह कहा था कि जिस 
किसी दूसरे आदमी का चुनाव होगा उसको मैं सहर्ष सहयोग दूँगा। बड़े 
योग्य और सम्मान्य साथियों के नाम इस पद के लिए पेश किये गये हैं और 
उनमें से किसा का भी चुनाव उपयुक्त हंता। लेकिन जेंसा में पहले कह चुका 
हूँ वतमान परिस्थितियों में में “नहीं? नहीं कह सकता ।” * 

नेहरूजी के उक्त दृष्टिकाश के कारण उनका पुनर्निवाचन अनिवार्य हो 
गया । दूसरे कार्य-काल में उनका समाजवाद पहले की श्रपेज्ञा कुछ और 
शिथिल हो गया | अ्रध्यक्ष-पद से दिये गये अपने भाषण में उन्होंने निम्न- 
लिखित विचार प्रगट किये थ--- 

“कांग्रेस आज भी हिंदुस्तान में पूरा तरह लोकतंत्र लाना चाहती है और 
उसीके लिए लड़ती है । वह साम्राज्यवाद के विरुद्ध है और राजनीतिक और 
सामाजिक ढाँचे में बड़े-बड़े परिवत्तनों की कोशिश में है। मेरी ऐसी आशा 
है कि घटनाओं के श्रवाह में समाजवाद आ जायगा, क्योंकि मुझे एसा लगता 
है कि हिंदुस्तान की आधिक बीमारी का सिफ वही एपुक इलाज है ।” 

भारत मे किसान-आंदोलन--भारत में मजदूर श्रांदोलन का विवरण 
ऊपर दिया जा चुका है| सन्‌ १६३२६ और १६३७ में वह पू्बंबत्‌ चलता 
रहा | इन्हीं दिनों भारत में किसान-आ्रांदोलन ने भी जोर पकड़ा | अखिल- 
भारतीय किसान कांग्रेस का पहला श्रधिविशन लखनऊ में और दूसरा फैजपुर 
में हुआ | किसान-आंदोलन के समर्थक भी उग्रवादी कह्दे जाते थे । उनमें से 
अनेक कां)स समाजवादी दल के साथ थे। किसान-श्रांदोलन के मुख्य उद्देश्य 
निम्नलिखित थे-- 
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( ७७ ) 


(श्र) थ्रार्थिक शोपण से पूर्ण मुक्ति प्राप्त करना और किसान, मजदूर 
एवं अ्रन्य शोषित वर्गों को आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति दिलाना ; 

(ब ) किसानों को संगठित करना और तत्कालीन श्रार्थिक और राजनीतिक 
माँगों के लिए लड़ना ताकि अंत में वे सब प्रकार के शोषण से बरी हो जाये : 

(स ) स्वाधीनता के युद्ध में भाग लकर अंत में उत्पादन करने वाले 
वर्गों को आर्थिक और राजनीतिक शक्ति दिलाना | 

इन उद्द श्यों की पूर्ति के लिए किसान-अआरंदोलन चाहता था कि बकाया 
लगान श्रोर मालगुजारी माफ कर दी जाय, अपना ऋण चुकाने के लिए 
किसानों को उचित मोहलत मिले, ऋण के लिए गिरफ्तारी और जेल में भेजा 
जाना बंद कर दिया जाय, ब्याज की दर निर्धारित की जाय, पोस्टकाड का 
दाम एक पैसा कर दिया जाय इत्यादि । अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 
किसान-सभाएँ जलूस निकालती थीं, लगान-बंदी की धमकी देती थीं ओर कर्मी 
कभी सत्याग्रह आरंभ करने की घोषणा करती थीं | 

मजदूर श्रोर किसान-आंदोलन, ट्रेड यूनियन कांग्रेस और अखिल-भारतीय 
किसान कांग्रेस, तथा अनेक संबंधित संस्थाएँ इस बात की परिचायक थीं कि 
भारत की राष्ट्रीय जाग्रति अब मध्यम श्र णी के मनुष्यों तक ही सीमित न रह कर 
मजदूरों श्रोर किसानों तक फेल गयी थी । यह परिबरतन समाजवाद के अनुकूल 
ही था | इसे अ्रधिक से अधिक चरितार्थ करने के लिए, कांग्रेस के अधिवेशन, 
बड़े-बड़े नगरों श्रोर शहरों में न होकर देद्वातों में होने लगे थे | मजदूरों और 
किसानों की अ्रधिकांश माँग कांग्रेस की चुनाव-घोषणा में सम्मिलित कर ली 
गयी थीं | 

हरिपुरा अधिवेशन ओर खुभाषचंद्र बोस-सन्‌ १६३८ में श्री 
सुभाषचंद्र बोस हरिपुरा कांग्रेस के अध्यक्ष निवाचित हुए । ये भी वामपक्षी थे 
ओर जिस गति से कांग्रेस आगे बढ़ रही थी, उससे असंतुष्ट थे । इनकी काय- 
समिति भी न्यूनाधिक वही थी जो पं० जवाहरलाल नेहरू की । काय-समिति 
के अधिकांश सदस्य इनके साथ न होकर गांधीजी के साथ थे। चुनाव के 
पश्चात्‌ इन्हेंने अपनी नीति का स्पष्टीकरण निम्नलिखित शब्दों में क्रिया-- 

“कांग्रेस के अ्रध्यक्ष के रूप में मेरे काय-काल में संघ-योजना व उसकी 
अराष्ट्रीय ब अलोकतंत्रीय विशेषताओं का विरोध किया जायगा । यह विरोध 
शांतिपूण व जायज उपायों द्वारा, जिनमें आवश्यकता पड़ने पर श्रहिंसात्मक 


झसहयोग भी शामिल किया जा सकता है, किया जायगा । साथ ही योजना 


( ७४८ ) 


का सामना करने के लिये देश के संकल्प को दृढ़तर बनाने का भी प्रयत्न 
किया जायगा ।?" 


इस स्पष्टीकरण से ही श्री सुभाषचंद्र बोस की उग्रता का कुछ आ्राभास हो 
जाता है | वे कांग्रेस के सबसे कम उम्र वाले अध्यक्ष थे । अपने देश-प्रम के 
लिए उन्होंने नाना प्रकार की यातनाएँ भोगी थीं। अतः उनके लिए उमग्रवादी 
होना स्वाभाविक था | 

श्री सुभाषचंद्र बोस के कार्य काल में कांग्रेस को अनेक बाह्य श्रौर आाभ्यां- 
तरिक समस्याश्रों का सामना करना पड़ा। उनके संबंध में उसने जो प्रस्ताव 
पारित किये उनको उम्रवादी नहीं कहा जा सकता | संयुक्त-प्रांत और बिहार 
के मंत्रिमंडलों के त्याग-पत्र के संबंध में उसने गवर्नर जनरल को फिर से अपने 
फेसले पर विचार करने के लिए आमंत्रित किया था और अन्यप्रांतों के त्याग-पत्रों 
को रोक दिया था। वह भारतीय रियासतों के राष्ट्रीय श्रांदालन का भार अपने 
ऊपर लेने को तैयार न थी, यद्यपि उसने रियासतों में कांग्रेस समितियाँ स्थापित 
करने को अनुमति दे दी थी। उसका यह निर्णय बीच के मार्ग पर आधारित 
था।' उसकी किसानों के आंदोलन से सहानुभूति थों पर वह उसके उन 
कार्मों से सहमत न थी जो कांग्रेस की नीति से असंगत थे । किसानों ने कितनी 
ही जगह लाल भंडा फहराया तथा कांग्रेत के प्रति अपने विरोध का परिचय 
दिया था । वे व्यग्रता दिखला कर ऐसे कार्यों में सहयोग दे रहे थे जो कांग्रेस 
के स्पष्ट आधार-मूत सिद्धांतों के विरोधी थे और इस प्रकार कांग्रेत की नीति और 
सिद्धांतों के विरुद्ध वातावरण तैयार करने मे सहायक हुए थे। इरिपुरा 
कांग्रेस ने, प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों को, इन तथ्यों को ध्यान में रखने तथा 

१, पटटामि सीतारामय्या - कांग्रेस का इतिहास, दूसरा भाग पृष्ठ ७३ । 

२. इस संबंध मै कांग्रंस द्वारा ख्वाकृत प्रस्ताव का संबद्ध अंश इस प्रकार हें-.. “इसलिए 
यह कांग्रेस आदेश देतां हे कि रियासतों की कांग्रेस समितियाँ कार्य-समित्ति के 
निर्देशन तथा नियंत्रण में रह कर कार्य करें और ,कभी कांगेस के नाम पर या 
उसकी तरफ से किसी पालमेंटरी काम या प्रत्यक्ष कार्य वही में भाग न लें। रियासतों 
की कोर मातरी लडाई कांग्रेस के नाम पर न लड़ी जानो चाहिये। इसके अलावा 
कांग स-समितियों के रंगठन का कार्य आरंभ किया जा सकता हैं और जहाँ 
समितियां पहले से ही चल रही हों वहाँ उनके काम को जारी रखा जा सकता 
है । पट्टामि सौतारामय्या-कांग्रेंस का इतिद्वास, दूसरा भाग, पृष्ट ८० । 


( ७८ ) 


उपयुक्त कारवाई करने का आदेश दिया था। एक प्रस्ताव द्वारा उसने 
उन विदेशी कंपनियों की निंदा की थी जो युद्ध की तैयारी फे लिए भारत के 
प्राकृतिक साधनों का दुरुपयोग कर रही थीं। “यदि भारतीय उद्योगों के 
वर्तमान विस्तार के परिणाम-स्वरूप विदेशी श्रौद्योगिक संस्थाओं की, इस 
देश के प्राकृतिक साधनों के उपयोग के लिए, भग्मार हो जाती थी तो 
कार्य-समिति झ्द्योगिक उन्नति मुल्तवी करना ही उचित समझेगी।” कांग्र्स के 
उक्त प्रस्तावों में से एक भी ऐसा न था जो श्री सुभाषचंद्र बोस के व्यक्तिगत 
विचारों से मेल खाता हो। फिर भी वे साल भर तक कांग्रेस की अध्यक्षता 
करते रहे । 

शजिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षतता-सन्‌ १६३६ में कांग्रेस का अधि- 
वेशन त्रिपुरी में हुआ । अध्यक्ष के पद के लिए, प्रांतीय कांग्र स कमेटियों ने 
श्री सुभाषचंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद और पट्टामि सीतारा- 
मय्या के नाम प्रस्तावित किये | गाँधी जी मोलाना आजाद के समर्थक थे । 
देश की सांप्रदायिक समस्या, मुस्लिम लीग द्वारा, कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के विरुद्ध 
लगाये गये आरोपों के कारण, पहले की श्रपेज्ञा जटिलतर हो गयी थी। मौलाना 
ग्रजाद से इस बात की आशा की जाती थी किवे सांप्रदायिक समम्या के 
हल में सहायता पहुँचा सकेंगे। किंतु वे निर्विरोध निांचन के पत्त में थे | 
अतः उन्होंने ग्रपना नाम डा० पट्टामि सीतारामय्या के पक्ष में वापस कर 
लिया । २४ जनवरी सन्‌ १६३६ को कांग्रेस कार्य-समिति के सात सदस्यों ने, 
कार्य-समिति में इस प्रश्न पर विचार हुए बिना, एक वक्तव्य निकाला जिसमें 
अध्यक्ष, काय-समिति, निरवांचन श्रादि कई महत्वपूए! बातों की विवेचना को 
गयी थी ओर डा० पट्टामि सीतारामय्या के निर्विरोध निर्वाचन के लिए श्री 
सुभाषचंद्र बोस से अपने निणेय पर पुनर्विचार करने की प्रार्थना की गयी थी । 
वक्तव्य की निम्नलिखित बातें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं-- 

(१) श्रध्यक्ष का निवांचन बहुत दिनों से निर्विरोध होता आया है | 

(२) जब तक कोई विकट परिस्थिति उत्पन्न न हो जाय, तब तक श्रध्यक्ष 
को दुबारा न चुना जाना चाहिये । 

(३) कांग्रेस की नीति और कार्य-क्रम को या तो स्वयं कांग्रेस निर्धारित करती 
है या कांग्रस कमेटी | श्रध्यक्ञ का स्थान केवल संवेधानिक श्रध्यक्ष-ता है । 
वह केवल राष्ट्र की एकता का प्रतीक है। इस वक्तव्य से सहमत न होकर 
श्री सुभाषचंद्र बोस ने अपने वक्तव्य में निम्नलिखित बातों पर जोर दिया-- 
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(१) अध्यक्ष का निर्वाचन निश्चित समस्याश्रों और कार्य-क्रम के आधार 
पर लड़ा जाना चाहिये | 

(२) कांग्रेस के इतिहास में कितने ही व्यक्ति एक से श्रधिक बार अध्यक्ष 
चुने गये हैं । 

(३) अध्ययक्ष का स्थान केवल संवेधानिक श्रथ्यक्ष कासा न होकर 
संयक्त-राज्य-श्रमरीका के अध्यक्ष का सा है | 

(४) सन्‌ १६१४ के पश्चात एक वामपक्षी, दोनों पक्षों के समथन से 
राष्ट्रपति चुना गया है । संध-राज्य के विरोध के कारण इस बार भी वाम- 
पक्षी का चुना जाना आवश्यक है। 

मतभेद को इन महत्वपूर्ण बातों पर श्रन्य नेताओं ने भी अपने विचार 
प्रगट किये। श्री सुभाषचंद्र बोस ने भी उनका प्रत्युत्तर दिया। महात्मा गांधी 
तक ने श्री सुभाष बोस के पास उम्मेदवार न रहने के लिए एक तार भेजा | 
पर वे अपने निश्चय पर दृढ्ट रहे । वे उसी श्रवस्था में उम्मीदवार न रहने के 
लिए तैयार ये यदि कोई ऐसा व्यक्ति उम्मेदवार बनाया जाता जो निश्चित रूप 
से संघ का विरोधी था | फलस्वरूप बोट पड़ना अनिवार्य हो गया । श्री सुभाष- 
चंद्र बोस को १४८० वोट मिले और डा० पट्टामि सीतारामय्या की १३७७ | 
२०४६ अधिक वोटों से भी सुभाषचंद्र बोस राष्ट्रपति चुने गये । 

निर्वाचन का फल तो भी सुभाष बोस के पत्त में हुआ, पर इसके कारण 
कांग्रेस के वातावरण में उलझन उत्पन्न हो गयी | गांधीजी ने उसके सबंध में 
निम्नलिखित वक्तव्य निकाला-- 

“श्री सुभाषघंद्र बोस ने अपने प्रतिदंंदी, डा० पट्टामि सीतारामय्या पर 
निश्चय ही विजय प्राप्त की है। में यह मानता हूँ कि कुछ कारणों से, जिन्हें बत 
लाना उपयुक्त नहीं, में उनके पुनरनिवाचन का विरोधा था। में उनके घोषणा- 
पश्नों में बतलायी गयी बातों तथा दलीलों से सहमत नहीं हूँ। में समझता हूँ 
कि अपने सहयोगियों के विषय में उन्होंने जो बातें कही हैं न तो वे युक्तियुक्त 
हैं और न कहने योग्य ही हैं। तो भी मैं उनकी विजय से प्रसन्न हूँ । चूँकि 
मौलाना साहब के हट जाने पर, डा० पद्टामि सीतारामय्या द्वारा नाम वापस 
न लिये जाने में मेरी जिम्मेदारी है इसलिए उनकी हार उनकी नहीं, मेरी 
है। यदि मैं निश्चित सिद्धांतों और नीति का प्रतिनिधित्व नहीं करता, 
तो मैं कुछ भी नहीं हूँँ। इसलिए मुझे यह स्पष्ट है कि डढेलीगेट लोग 
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मेरी नीति और सिद्धांतों से सहमत नहीं है। मैं अपनी इस पराजय में 
प्रसन्न हूँ ।!”* 

तत्पश्नात परामी कार्य-समिति के १३ सदस्यों ने अपने त्यागपत्र दे 
दिये' | यह थ्राशा कि गांधो जी अथवा पं० जवाहर लाल नेहरू समभोता 
करा सकेंगे, निर्मल सिद्ध हुई। त्रिपुरी कांग्रेस का अधिवेशन मेघाब्छादित वाता- 
बर्गा में हुआ | गांधी जी उसमें सम्मिलित न हो सके थे | अध्यक्ष, सुभाष 

स. स्वयं रोगन्ग्रसित थे। उनके विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव की भी सूचना 

गयी थी | परिस्थिति को संभालने के लिए, अखिल भारतीय त्रांग्रेस कनेटी 

पं पं० गोविंद बल्त॒भ पंत ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रेषित किया और उसे 
क्रमेटा ने पास भी कर दिया-- 

“कमेटी कांग्रेस की उन आधारभूत नीतियों के प्रति अपना विश्वास 
प्रगट करती है, जिन पर महात्मा गांधी के नेतृत्व में, पिछुले वर्षो में कांग्र स 
का कार्य-क्रम आधारित रहा है। कमेटी का यह निश्चित मत है कि इन 
नीतियों में कोई अंतर न पदना चाहिये और भविष्य में भी कांग्रेस का काय- 
क्रम इन्हीं पर आधारित रहना चाहिये । 

“कमेटी उस कार्य-समिति के कार्यों पर अपना विश्वास प्रगट करती है 
जिसने पिछले वर्ष काय किया था और इस बात पर खेद प्रगट करती है कि 
उसके सदस्यों पर आक्षेप किये गये हैं । 

“चूँकि आगामी बष में विकट परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है और चूँकि 
ऐसे संकट के समय केबल महात्मा गांधी ही कांग्रेस तथा देश को विजय के 
एथ पर ले जा सकते हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि कार्य-समिति में उनका 
पूर्ण विश्वास हो । अतः कमेटी अध्यक्ष से अनुरोध करती है कि वे आगामी 
वर्ष की कार्य-समिति का चुनाव गांधीजी को इच्छा के अ्रनुसार करें ।” 3 


अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने इस प्रस्ताव को बहुमत से पास कर 
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फरवरी सन्‌ १६१६ मै । 
अखिल भारतीय कांग्रंस कमेटी के जिस जविवेशन में यह प्रस्ताव पास हुआ था उसमे 
न तो गांवीजी उपस्थित थे और न सुमाप बोस | अतः कुछ लोगों के मतानुकृल कमेटी 
ने आवश्यकता से अश्रविक जल्दीबाजी से काम किया था। ].#6 १॥00677 २८४शा०फ्, 
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दिया । कांग्रेस का समाजवादी दल इस प्रस्ताव पर तटस्थ रहा, यद्यपि उसके 
अधिकांश सदस्य श्रध्यक्ष के निवाचन में श्री सुभाष बोस के समर्थक थे । श्री 
जयप्रकाश नारायण ओर आचार्य नरेंद्रदेव ने, इस संबंध में समाजवादियों की 
स्थिति को स्पष्ट करते हुए, अपने अपने वक्तव्य प्रकाशित किये। श्री जयप्रकाश 
नारायण के वक्तव्य के संबद्ध अंश इस प्रकार हैं-- 

“हमने श्री सुभाष बोस को इस लिए बोट दिया था कि हम उन्हें दूसरे 
श्रभ्यर्थी डा० पट्टामि सीतारामय्या से श्रेष्ठर समभते थे। किंतु हमारा 
यह अनुमान न था कि इसके कारण कांग्रंस में फूट हो जायगी।........... 
हमने यथासंभव फूट रोकने का प्रयत्न किया........हम दोनों पक्षों से मिले । 
िक यदि दोनों पक्ष हमसे सहयोग करते तो समझौता हो सकता था। हम 
इस भूगड़े में भाग नहीं लेना चाहते । अ्रतः हम लोगों ने तटस्थ रहने का 
निश्चय किया है।”' ' 

आ्रचारय नरेंद्रदेव ने अ्रपने वक्तव्य में वाम पत्तियों की दुर्बलता पर प्रकाश 
डाला झोर इस बात पर जोर दिया कि पंतजी के प्रस्ताव को अस्वीकृत न 
कराया जा सकता था | श्रतः समाजवादी तटस्थ रहे | 

पंतजी के प्रस्ताव का अथ, अपने व्यावहारिक रूप में, अ्रध्यक्ष को नगण्य 
करना था । श्री सुभाष बोस, कांग्रेस के अध्यक्ष को, संयुक्त-एज्य-श्रमरीका के 
अध्यक्ष के समान समभते थे । प्रस्ताव के व्यावहारिक रूप में वह संवेध।निक 
श्रध्यक्ष से भी गिया हुआ हो जाता । गांधी जी पुरानी काय-समिति पर अवश्य 
ही जोर देते। भ्री सुभाष बोस श्रोर उसमें भयंकर मतभेद था ।* उन्होंने इस 
दिशा में कुछ प्रयत्न भी किया, पर उसका कुछ परिणाम न निकला | अंत 
में अध्यक्ष को अ्रपना त्यागपत्र देना पड़ा श्रोर उनके स्थान पर ड/० राजेंद्र- 
प्रसाद शअ्रध्यक्ष चुने गये | 

अध्यक्ष संबंधी मतभेद की समीक्तषा-श्रध्यक्ष के निवांचन संबंधी 
उपरिवर्शित मतभेद को जानने के पश्चात यह आवश्यक है कि हम वास्तविक 
परिस्थिति का थोड़ा-बहुत ज्ञान प्राप्त कर लें। इसके लिए सर्व प्रथम हमें 





१, कन्हैयालाल वर्मा-भारत का समाजवादी दल, पृ० 5 । 

२. गांधीजी ऐसी कार्य-समिति के पक्त में थे जिसमें एकरूुपता हो। ओ सुमाषचंद्र बोस 
मिली-जुली कार्य-समिति के पक्त में थे । वे अन्य लोगों की भाँति गांधीजी के पूर्ण॑रुपेण 
अनुगामी भी न थे | 
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इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि गांधी-युग के आरंभ के पश्चात, कांग्रेस 
एक ओर तो अपने संविधान द्वारा संचालित होती थी श्रोर दूसरी ओर गांधी 
जी के व्यक्तित्व द्वारा | इन दोनों के प्रभावों को समझे ब्रिना, इस काल के 
कांग्रेम के इतिहास का समझना कठिन है। श्री सुभाष बास गांधी जी के 
असीमित प्रभाव से अ्रपरिचित न थे। किंतु अपने पुनरनिवांचन में उन्होंने 
गांधी जी के प्रभाव की अपेक्षा कांग्रस के संवधान ओर उससे संबद्ध प्रथाओ्रों 
को ग्धिक महत्वपूर्ण समझा । फलस्वरूप एसी परिस्थिति उज्न्न हुई, जिससे 
गाधी जी और उनके अनुयायी श्री बोस के विरोधी हो गये, समाजवादियों ने 
तटस्थ रहने का निश्चय किया और श्री सुभाष बोस का अकेले गांधी जी 
श्रोर उनके अनुभवी साथियों का सामना करना पड़ा। आश्चर्य नहीं, कि 
संबेधानिक दृष्टि से सुदृढ़ स्थिति में होते हुए भी उन्हें पराजय मिली, 
विशेष कर इसलिए कि अपनी रुग्णावस्था तथा गाधी जी स मतभेद के 
कारण वे काग्रेम-कार्यसमिति तक बनाने में अ्रसमर्थ रहे। इसके कारण 
कांग्रेस की राजनीति में गतिरोध होने की आशंका थी, जो समकालीन 
महत्वपूर्ण समस्याओ्रों के कारण अबांछुनीय थी। अ्रतः श्री सुभाप बोस के 
लिए त्यागपत्र देना कुछ अनिवार्य सा था । 

श्रैंसुभाप बास के दूसरी बार अ्रव्यक्ष न बने रहने में गांधी जी का 
प्रधान हाथ था। उन्होंने पहलत्ते तो सुभाष बोस को उम्मेदवार होने के 
लिए मना किया। उनके न मानने पर उन्होने डा० पद्टामि सीतारामय्या 
को अपना उम्मेदवार बनाया और जब पद्टामि सीतारामय्या हार गये, तो 
उन्होंने उनकी पराजय को अपनी पराजय समझा । परिणाम-स्वरूप उन्होंने 
तथा पुरानी काय-समिति के सात सदस्यों ने सुभाष बीस तथा उन लोगों के 
साथ असहयोग का निश्चय किया जिन्होंने सुभाष बोस के पक्ष में अपना 
बोद दिया था। वे चाहते थे कि सुभाप बोस को अ्रपनी कार्य-समिति के 
बनाने की पूर्ण स्वतंत्रता है। उधर अ्रखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने, 
श्रपने स्वीकृत प्रस्ताव द्वारा, सुभाप बोस को ऐसी कार्य-समिति के बनाने का 
आदेश दिया था जिप्तमें गांधी जी का विश्वास हो। श्री सुभाष बोस ने इस 
प्रस्ताव के कार्यान्वित करने के हेतु, गाधी जी का परामशश माँगा, किंतु वे 
तटस्थ रहे । इस घटना-चक्र के कारण एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गयी 
जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेत कमेटी ऐसी कार्य-समिति की नियुक्ति के 
पक्तु में थी जिसमें गांधी जी का विश्वास हो और गांधी जी स्वयं परामश 
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देने को तैयार न ये। गांधी जी के इस दृष्टिकोण के कारण, सुभाष बोस का 
त्यागपन्र अनिवाय था | 

कांग्रेस काय-समिति के सात सदस्यों ने इस घटना में जो भाग लिया, वह 
कांग्रेस को परंपरा के अनुकूल न था । इसके पूर्व कांग्रेस की किसी भी कार्य-समिति 
के सदस्यों ने अपने अध्यक्ष के संबंध में एसा वक्तव्य न निकाला था जैसा कि 
मुमाष बोस द्वारा नियक्त कार्य-समिति के सात सदस्यों ने। अ्रध्यक्ष ने भी 
अपनी कार्य-समिति के सदस्यों के संबंध में ऐसी बातें न कही थीं जेसी श्री 
सुभाष बोस ने श्रपनी कार्य-समिति के सदस्यों के संबंध में कहीं । उसका मुख्य 
कारण श्रध्यक्ष की स्थिति का वास्तविक मूल्यांकन था। कार्य-समिति के सात 
सदस्य इस बात पर जोर देते थे कि अध्यक्ष की वास्तविक स्थिति संबेधानिक 
प्रमुख की सी थी और सुभाष बोस के मतानुकूल अध्यक्ष के अधिकार, संयुक्त- 
राज्य-श्रमरीका के राष्ट्रपति की भाति, वास्तविक थे | व्यावहारिक दृष्टि से इनमें 
से एक भी पक्त ठीक न था। अब तक अध्यक्ष श्र कार्य-समिति के सदस्य एक 
टीम (]'०७॥) की भाँति मिल-जुल कर काम करते थ्राये थे। श्री सुभाप बोस 
के दूसरे कार्य-काल में ऐसा न हो सका | परिणाम-स्वरूप, प्रभाव में निर्बल पत्त 
होने के कारण, श्री सुभाष बोस को त्यागपत्र देना पड़ा | 

पंत प्रस्ताव' के संबंध में समाजवादियों ने जो रुख लिया वह अशोभनीय 
था । वे गांधी जी के प्रभाव से अनभिश न थे शोर यह भी जानते थे कि डा० 
पट्टामि सीतारामय्या उनके उम्मेदवार थे | श्रपने उम्मेदवार की पराजय की 
स्थिति में वे गांधी जी की प्रतिक्रिया का अनुमान लगा सकते थे। फिर भी 
उन्होंने सुभाष बोस के पक्ष में मतदान करके, उन्हें अध्यक्ष निर्वाचित होने में 
सहायता पहुँचायो | इसका स्वाभाविक परिणाम पंत प्रस्ताव का विरोध था | 
किंतु उसके संबंध में वे तटस्थ रहे | श्री जयप्रशाश नारायण और आचाय 
नरेद्रदेव ने इस संबंध में जो वक्तव्य दिये, वे संतोष-प्रद न थे | जटिल स्थिति 
उत्न्न करने के पूर्व श्री जयप्रकाश नारायण कांग्रेस में विच्छेद की कल्पना 
कर सकते थे । आचार्य नरेंद्रदेब पंत प्रस्ताव के नतीजे का अनुमान कर सकते 
थे | कोई भी उन्हें इस श्रधिकार से वंचित न कर सकता था | पर नतीजे से 
भयभीत होकर समाजवादियों के लिए यह उचित न था कि वे उस व्यक्ति का 
साथ न देते जो उनकी सद्दायता से अध्यक्ष निर्वाचित हुआ था। वास्तविक 
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कारण तो गाधी जी का प्रभाव था | समाजवादी गांधी जी को अ्रपना विरोधी 
बनाने के लिए तैयार न थे | अ्रतः उन्होंने पंत प्रस्ताव के संबंध में तटस्थ रहने 
का अशाभनीय निश्चय किया । 

जब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी श्री सुभाष बोस के त्यागपत्र पर विचार 
कर रही थी, ५० जवाहर लाल नेहरू ने स्थिति के समालने का अंतिम प्रयत्न 
क्रिया । उन्होंने एक प्रस्ताव द्वारा यह सुराव प्रस्तुत किया कि श्री सुभाष बीस 
अपना त्यागपत्र वापस ले लें, ओर उन्हीं लोगों की काय-समिति बनायें जो सन्‌ 
2६३८ में काय-समिति के सदस्य थे। नये सदस्यों का साम्मलित करने के 
संबंध में उन्होंने यह स्पष्ट किया कि श्री जमनालाल बजाज ओर श्री जयराम दास 
दोलतराम अच्छे स्वास्थ्य में न द्वाने के कारण शाघ्र ही त्यागपत्र दे देंगे। 
थ्रतः उनके रिक्त स्थानों को, श्री सुभाष बोस, श्रपने सहयोगियों के परामर्श स, 
दुसरे दलों के सदस्यों से भर सकेंगे। यह सुकाव पंत प्रस्ताव के संबंथा 
अनुकूल न था। अत; श्री सुभाष बोस ने इसके संबंध में जा उत्तर दिया वह 
कुछ अनिश्चित सा था। फलस्वरूप १० जवाहर लाल नेहरू का सुझाव, 
वांग्रेस कमेटी को अनुमति से वापत ओर श्री सुभाष बोस का त्यागपत्र स्त्रीकृत 
दी गया । तलश्रात्‌ श्री राजेंद्र प्रसाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेंटी द्वारा 
श्रध्यक्ष निवांचित हुए और उन्होंने श्रपनी कार्य-समिति की भी घोषणा कर दा। 

अश्नगामी दल की उत्पत्ति आर उसका काय-क्रम--श्रध्यक्ष पद 
तल त्यागपत्र देने के पश्चात्‌ श्री सुभाष बस ने ३ मई सन्‌ १६३६ को कांग्रस के 
अंतर्गत एक अ्ग्रगामी दल ( 70787 ]00०४ ) के बनाने की घोषणा 
की । श्रपने कलकत्ते के भाषण में उन्होंने कहा कि “इस दल का उद्देश्य उन 
लोगों को एकत्र करना है जो उग्र विचार वाले एवं साम्राज्यवाद के विरोधी 
हक, यह दल कांग्रेस का अंग रद्देगा, उसके वर्तमान संविधान, लक्ष्य, 
नीति और कार्यक्रम मानेगा, महात्मा गांधी के व्यक्तित्व का सम्मान करेगा और 
उनके अ्रहिंसात्मक अ्रसहयोग के राजनीतिक सिद्धांत में पूर्ण विश्वास रखेगा |?” 
जून के श्रंतिम सप्ताह में बंबई में अग्रगामी दल का प्रथम सम्मेलन हुआ और 
उसमें उसका कार्य-क्रम निर्धारित किया गया | राजनीतिक कार्य-क्रम की निम्न- 
लिखित बातें ध्यान देने योग्य हैं--- 

( १ ) कांग्रेस को स्थिर स्वार्थ वाले धनी लोगों से बचाना | 


(२ ) ऐसा प्रयत्न करना कि कांग्रेसी मंत्रिमंडलों का प्रभुत्व॒ कांग्रेस पर 
स्थापित न होने पावे ; 
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( ३ ) कांग्रेस को जनतावादी तथा उमग्रवादी बनाना : 

( ४ ) किमान-आंदोलन को सहायता पहुँचाना ; 

( ५ ) कांग्रस और अ्रन्य साम्राज्यराही विरोधी मसंस्थाश्रों में एकता 
स्थापित करना ; 

( ६ ) अखिल भारतीय म्वयंसेवक-दल का बनाना : 

( ७ ) भारतीय रियासतों की जनता के आंदालनों को सहायता पहुँचाना ; 

( ८ ) संघ-शासन का, किसी प्रकार का समझौता किये ब्रिना, विरोध 
करना ; 

( £ ) साम्राज्यवादी युद्ध में भारत को सम्मिलित न होने देने का प्रचार 
करना ; 

( १० ) विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना ; 

( ११ ) स्वतत्नता का लड़ाई को शीघ्र द्वी श्रारम करने की तैयारी करना ; 

श्रग्रगामी दल के इस काय-क्रम से श्री सुभाष बास की मनोबृत्ति का आमा/ 
मिलता है | उनका मत था कि कांग्रेत क दक्षिण पत्नी नेता क्रातिवादी न रद्द 
कर सुधारवादी द्वो गये थे। वे संवेबानिक आंदालनों में विश्वास करने लगे थे, 
क्रांति को तिलांजलि दे चुके थे और लड़ाई का नाम तक न लेना चाहत 
थे, यद्यपि समय लड़ाई के लिए अनुकूल था और राष्ट्र इसके लिए तेयार था | 
तैयारी की कमी केवल नेताश्रों में ही थी। भविष्य की घटनाओं ने निश्चित 
रूप से यह सिद्ध कर दिया कि श्री सुभाष बोस ने वास्तविक स्थिति के समभने 
तथा अपनी शक्ति के अनुमान में भूल की थी | 

अंतिम दृश्य, अनुशासन की कारवाई--जुलाई सन्‌ १६३६ के 
प्रथम सप्ताह में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का एक महत्वपूरा बैठक बंबई 
में हुई | श्रन्य प्रस्तावों के श्रतिरिक्त उसने निम्नलिखित दो महत्वपूरण प्रस्ताव 
पारित किये-- 

“भारतीय कांग्रेस कमेटी की यह बेठक निश्चय करती है कि कोई क्र स- 
जन, संबद्ध प्रांतीय कांग्र स कमेटी की पूर्ण अ्रनुमति के बिना, भारत के प्रांतों में 
न तो सत्याग्रह करे श्रौर न उसके लिए संगठन करे” | 

“यह कमेटी इस बात पर बार बार जोर दे रही है कि मंत्रिमंडल, कांग्रेस 
पार्टी और प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों में परस्पर सहयोग हों। सहयोग के बिना 
आंति उत्पन्न होगी और कांग्रेस का प्रभाव घटेगा । शासन संबंधी मामलों में 
प्रांतीय कांग्रेस कमेटी को मंत्रियों को स्वाधीनता देनी चाहिये, परंतु वह 
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निजी तौर पर मंत्रियों का ध्यान किसी भी गलती एवं कठिनाई की ओर 
आक्ृष्ट कर सकती है। नीति के विषय में यदि मंत्रिमंडल तथा प्रांतीय कांग्रेस 
कमेटी में मतभेद हो तो पालमेंटरी बोड को उसका हवाला देना चाहिये। ऐसे 
मामलों की सावजनिक चर्चा नहीं करना चाहिये” | 

कांग्रेस के कुछ उग्र सदस्यों ने इन प्रस्तावों का अर्थ जनता के अधिकारों 
पर कुठाराघात समझा । उनका मत था कि उपरिलिखित दूसरे प्रस्ताव के 
परिणाम-स्वरूप प्रांतीय कांग्रेस कमेटियाँ, मंत्रियों ओर विधान-मंडलों में पार्टी 
के सदस्यों के श्रधीन हो जायेगी । श्रतः इन लोगों ने उक्त प्रस्ताव के विरोध 
का निश्चय किया । श्री सुभाप बोस, इन लोगों में सम्मिलित ही नहीं, वरन्‌ 
उनका नेतृत्व कर रहे थे | £ जुलाई सन्‌ १६३६ को समस्त भारत में विरोध 
दिवस मनाने की घोषणा की गयी । काग्रेस ने इसे भ्रनुशासन-भंग समझा ओर 
उभके अध्यक्ष श्री राजेंद्र प्रसाद ने, १८ जुलाई सन्‌ १६३६ को, श्री सुभाष 
बस के नाम, एक पत्र भेज कर, उनसे अपनी सफाई देने को कहा । ७ श्रगस्त 
सन्‌ १६३६ के अपने पत्र में उन्होंने अपनी सफाई के संबंध में निम्नलिखित 
बरतें लिखीं-- 

“पहली बात तो यह है कि किसी प्रस्ताव का विरोध करने श्रोर उसकी 
अ्वज्ञा या उसके विरुद्ध कारवाई में हमें भेद करना चाहिये | श्रमी तक केवल 
इतना ही हुआ है कि मेंने अखिल-भारतीय कांग्रेस-कमेटी के दो प्रस्तावों के 
विरुद्ध केवल विरोध ही प्रगठ किया है। 

“अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी द्वारा पास किये गये किसी प्रस्ताव पर 
मत प्रगट करना मेरा वैध अधिकार है। श्राप कदाचित स्वीकार करेगे कि 
कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त होने पर कांग्रेस-जनों में, अखिल भारतीय 
कांग्रेस कमेटी में पास हुए, प्रस्तावों के संबंध में, मत प्रगठ करने का रिवाज सा 
चला आया है। यदि श्राप श्रखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में पास हुए अस्तावों 
के संबंध में विचार प्रगट करने का श्रधिकार कांग्रेस-जनों को देत हैँ तो आप 
यह नहीं कह सकते कि केवल श्रनुकूल-मतों को ही प्रगट करने दिया जायगा 
श्रौर प्रतिकूल-मतों को रोक दिया जायगा | यदि हमें विचार प्रगठ करने का 
वेध अधिकार प्राप्त है तो विचारों के श्रनुकूल या प्रतिकूल होने का प्रश्न नहीं 
उठता । आपके पत्र से यह ध्वनि निकलती है कि सिफ प्रतिकूल-मतों पर रोक 
लगायी गयी है ।”? 

“हम इतने दिनों से ब्रिटिश सरकार से श्रन्य बातों के अतिरिक्त नागरिक 


( एम ) 


स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं | में यह भी मान लेता हूँ कि नागरिक स्वतंत्रता 
में भाषण की स्वतंत्रता सम्मिलित है। आपका दृष्टिकोण तो यह है कि यदि 
हमारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी या कांग्रेस के बहुमत से विरोध है तो हम 
भाषण की स्वतंत्रता का दावा न करना चाहिये........ ” 

“श्राप अनुशासन शब्द का जा श्रथ लगा रह हैँ उसे म स्वाकार नह। 
कर सकता । में अपने को कड़ा अनुशासक मानता हूँ, किंतु श्राप ता अनुशा- 
सन के नाम पर उचित आल।|चना का राक रहे है । अनुशासन का मतलब यह 
तो नहीं है कि किसी व्यक्ति स बंध और लाकतत्रीय श्रिकार छीन लिये जाये । 

“इस संबंध में मे आपका ध्यान सन्‌ १६२२ का गया काअऔुस तथा उसक 
पश्चात्‌ की कतिपय घटनाओं का औ्रार आइष्ट किय बना नहीं रह सकता । 
कृपया यह न भूलिये कि उन ददनां स्वराज पार्टो ने क्या किया था। इपया 
यह भी न भूलिये कि जब अखिल भारतीय कांभ्रेस कमेर्टी ने गया काग्रत के 
प्रस्ताव में संशोधन किया, तो गुजरात प्रांतीय कांग्रेस कमेटी न उसका श्रवज्ञा 
करने का निश्चय किया था |? 

“ग्रंतिम बात यह ह कि महात्मा गाधा ने थग इंडिया म॑ लिखा था + 


प्रल्प-संख्यक समुदाय को विद्रोह करने का श्रांथकार है....... 
0 मुझे आशा हं कि आपको मेरा सफाई संताषनजनक जान 
ड़ेगी ।........ यदि ६ जुलाई को अखिल भारतीय दिवस का मनाना अपर।व 


थातो में मानता हूँ कि पुकस बड़ा अ्रपराधा काइ और न था | 

कांग्रेस काय-समत ने श्री सुभाप बोस को सफाई पर उत्सुव तापूब4 
विचार किया । उसका मत था कि श्री सुभाष बास का श्रव्यक्ञ क आदश। व, 
पालन राष्ट्र के सेवक के रूप में करना चाहिये, चाहे उनका उनसे विराध है 
क्यों न हो | कांग्रेस संसार की सबसे शक्तिशाली साम्राज्यवादी शक्ति से टक्कर 
लेने को थी | ऐसी स्थिति में काय-समिति श्री सुभाष बोस का यह तक मानने 
में असमर्थ थी कि प्रत्येक सदस्य को कांग्रेस के संविधान के मनमाने श्र लगाने 
की स्वतंत्रता थी। ऐसा करने से कांग्रेस में अराजकता फेल जाने तथा उसके 
समाप्त हो जाने की आशंका थी | इसलिए काय-समिति ने श्री सुभाष बोरु को 
बंगाल कांग्रेस कमेटी के अ्रध्यक्ष-पद के लिए. तथा श्रगस्‍्त सन्‌ १६३६ से तीन 
बरस के लिए किसी भी निवांचित कांग्रेस कमेटी में चुने जाने के लिए अ्रयोग्य 
ठहरा दिया । 


हि 
समकाते के प्रयत्न 
१६३६-४२ 


एक व्यक्ति का शासन--सममभोत की नीति--पहली नवंबर 
सन्‌ १६३६ का प्रयत्न--कांग्रेस काय-समिति की प्रतिक्रिया-- 
समभोते की मनोबृति जारी--सर स्टेफड क्रिप्स की भारत-यात्रा -- 
काय-समिति का वधा अधिवेशन - € फरवरी सन्‌ १३४० का 
पुनसिलन-- रामगढ़ कांग्रेस--ब्रिटेन की सरकार में परिवतन--- 
सामरिक स्थिति में परिवर्तन - अहिसा और हिंसा--समभोौते का 
नवीन प्रयत्न-- ८ अगस्त सन्‌ १६४० की घोषणा-कांग्रेस की 
प्रतिक्रिया--व्यक्तिगत सत्याग्रह--कार्य - समिति का बारदोली 
अधिवेशन । 


एक व्यक्ति का शासन--ऊांग्रेसी मंत्रिमंडलो के त्यागपतन्न के पश्चात्‌, 
कांग्रसी बहुमत प्रांतों में गवनरों का शासन स्थापित हुआ | उत्तरदायी सरकार 
के सिद्धांतों के अनुसार ऐसी परिस्थिति में नये निर्वाचन द्वारा लोकमत को 
जानना चाहिये था | सरकार ने यह काम संभवतः इसलिए नहीं किया कि नये 
निवांचन के परिणाम-स्वरूप परिस्थिति के बदलने की संभावना न थी | उसने 
कांग्रेस द्वारा आपेक्षित युद्ध के उद्देश्यों और वे किस सीमा तक भारत पर 
लागू होंग, इसकी भी संतोषप्रद उद्घोषणा नहीं की | विपरीत इसके निरंकुशता 
का नग्न तांडव होने लगा | अध्यादेश जारी किये गये ओर साव॑जनिक सेवाश्रों 
के सदस्यों और पुलिस के अधिकारियों की शक्तियों में अ्रत्यधिक इृद्धि हुई। 
कांग्रेसी सरकारों की स्थापना के पहले, इन अधिकारियों की जो स्थिति थी, 
अरब उससे भी श्रधिक बिगड़ गयी | निवांचित विधान-मंडल एक प्रकार से 


( €० ) 


समाप्त समझे गये और गवनरों की अध्यक्षता में सरकारी अधिकारी मनमाना 
आ्राचरण करने लगे | युद्ध की ओट में समस्त काम ठीक समझे गये। कांग्रेसवा दी 
कारागारों में बंद किये जाने लगे । मुस्लिम लीग तथा लीगी प्रांतों ने कांग्रेसी 
मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र के पश्चात्‌ नुक्ति दिवस मनाया | कांग्रेस और मुस्लिम 
लीग के आपसी मत-मेद का यह एक ज्वलंत उदाहरण था | 

समभोतें की नीति--का्रेसी मंत्रि-मंडलो क॑ त्यागपत्र के पश्चात्‌ भी 
क्रंग्रेस ने ब्रिटिश सरकार के प्रति पूर्णरूपेण विरोध को नीति को नहीं 
अपनाया । वह स्वाधीनता शोर लोकतंत्र की समर्थक थी ओर कई बार इसकी 
स्पष्ट घोषणा कर चुकी थी। घुरी-राष्ट्रों के साथ न तो उसका विचार-धारा 
में साम्य था और न आदर्शों में एकरूपता। कांग्रेसी मंत्रिमंडल द्वारा दिये 
गये त्यागपत्रों को, कांग्रेत के साथ सहानुभूति रखने वाले अनेक देश-भक्त 
अप्रत्याशित ओर देश के लिए अहितकर समभते थ | अनेक कांग्रेसवादी 
भी इसी मत के थ | शअ्रतः कांग्रेस क लिए यह म्वाभाविक था कि वह देश 
के आत्म-सम्मान के साथ साथ, समभोते के लिए तैयार रहती । वह प्रथम 
महासमर काल के होमरूल लागियों ' की भाति इस सिद्धात पर काम करने 
को तैयार न थी कि इंगलेंड का संकट भारत का अवसर था। सत्याग्रह में 
विरोधी की श्रसहाय अवस्था से लाभ उठाना वर्जित था। ब्रिटिश सरकार भी 
समभोते के लिए प्रयत्नशील थी पर अपनी ही शर्तों पर । वह चाहती थी कि 
युद्ध के प्रयत्नों में भारत मित्रराष्ट्रों के साथ सहयोग करे श्रोर युद्ध के काल में 
छोटे-मोटे परिवतनों के अतिरिक्त, स्वाधीनता संबंधी समस्त बातों को युद्ध के 
अंत के पश्चात्‌ के लिए छोड़ दे । श्रतः समभौते की प्रत्येक चर्चा पर उसकी 
तदनुकूल प्रतिक्रिया होती थी। कांग्रेल और ब्रिटिश सरकार की उक्त 
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१, यह २२ दिसंबर सन्‌ १६४० को मुस्लिम लीग के सभापति मिस्टर मुहम्मद अली 
जिन्‍ना के आदेशानुकूल मनाया गया था । 


२, प्रथम युरोपोय महासमर ( १६१६-१८) के काल में भारत मे द्वोम मल आंदोलन 
चलाया गया था। श्सके मुख्य नेता श्रीमती एनावेसेंट श्र लोकमान्य बालगंगाधर 
तिलक थ। इनका मत था कि जब तक ब्रिटेन संकट मे न हो तब तक उससे किसी 
काम का कराना असंभव था। श्रतः ये र॑गलड के संकट को भारत का भ्रवसर कहते 
थ | सत्याग्रह को लड़ाई में विरोधी को असहाय अवस्था से लाभ उठाना मना था | 
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मनोवृत्तियों के अतिरिक्त युद्ध की परिम्थिति, ब्रिटेन की सरकार में परिवर्तन" 
आर अंतराष्ट्रीय दबाव का भी समभोते के प्रयत्नों पर गहरा प्रभाव 
पड़ाथा | 

१ नवंबर सन १६३६ का प्रयत्न--काग््रेसी मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र के 
पश्चात्‌, १ नवंबर सन्‌ १६३६ वाइसराय और गांधीजी की भेंट हुईं । गांधीजी 
के साथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्री राजंद्र प्रसाद भी थे | मिस्टर जिन्‍मा भी बुलाये 
गय थ और व पहले ही से बाइसराय के भवन में उपस्थित ० | सामान्य 
बातचीत के पश्चात्‌, वाइसराय ने नेताओं के सम्मुख निम्नलिखित सुझाव 
प्रस्तुत किया--' जिस समस्या पर मैंने आप ( गांधीजी ) तथा कांग्रेस और 
भास्लम लीग के उपस्थित नेताओ्रों को विचार करने के लिए श्रामंत्रित 
किया है वह यह है कि कंद्र में मेल-जोल और सहयोग के साथ काम 
करने के महत्व को स्वीकार करते हुए, आप लोगों को यह जानने के लिए 
भ॑ विचारूविनिमय करना चाहिये कि, क्या प्रांतीय ज्षेत्र में काम करने के बारे में 
आप लोगों में कोई समभोीता हो सकता है या नहीं ? इसके पश्चात्‌ आप 
मरे समक्ष वे सुझाव प्रस्तुत करें जिनके परिणाम-स्वरूप शीघ्र ही दोनों 
“गठनो ( काग्रेस और मुस्लिम लीग ) के प्रतिनिधि कंद्रीय सरकार की 
कायपालिका कॉमसिल के सदस्यों के रूप मे भाग ले सके |”! * 

वाइसराय का उक्त सुकाव ब्रिटन की उस चिरकालीन नीति के अनुसार 
था जिसको सहायता से वह उन स्थलों में मतभेद उत्पन्न करने में सफल हुआ 
था जहाँ उसका पहले सवंथा श्रभाव था । इसके कारण भारतीय समस्या का 
रूप ही बदल गया। कांग्रेस ने अपनी माग में निम्मलिखित बातें सम्मिलित 
की थीं (१ ) युद्ध के उद्देश्यों की घोषणा की जाय, ( २) यह बतलाया जाय 
किवे भारत पर किस प्रकार लागू होंगे, (३ ) बाह्य प्रभाव से मुक्त 
संविधान-सभा का आयोजन किया जाय (४ ) भारत को एक ख्वतंत्र राष्ट्र 
घोषित किया जाय और उसकी बत॑मान स्थिति को उसी पद के अ्रनुरूप 
परिवर्तित कर दिया जाय, (५) भारतीय स्वतंत्रता, लोकतंत्र, एकता 
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१. इंगलड के कुछ राजनीतिक दल, दूसरे दलों की श्रपेक्षा, भारत के राष्ट्रीय उत्थान से 
अधिक सहानुभूति रखते थे। '्रतः सरवार में परिवर्तन के साथ-साथ शंगलेंड की 
भारतीय नीति में परिवतन होते थे । 

२,  पट्टामि सीतारामय्या-कांग्र स का इतिहास, दूसरा भाग, पृ० १५० | 


( ९२ ) 


और समस्त अल्प-संख्यकों के ग्रधिकारों की स्वीकृति एवं संरक्षण पर 
थ्राधारित हो । वाइसराय के सुझाव ने इन आधारभूत बातों को गौण स्थान 
देकर प्रांतीय स्तर पर सांप्रदायिक समझौते की समस्या को मुख्य स्थान दिया । 
इसके पश्चात्‌ ही केंद्रीय कार्यपालिका कोंसिल के पुर्ननिमाण संबंधी सुकाव 
उनके समक्ष प्रस्तुत किये जा सकते थे | 
प्रांतीय स्तर पर सांप्रदायिक विचार-विनिमय शोर समझते का वास्तविक 
लच्य क्या था, यह बतलाना कठिन है । मिस्टर जिन्ना प्रांतों में मिलेजुले 
मंत्रिमंडल बनाना चाहते थे। उत्तरदायी सरकार के आधारभूत सिद्धांतों के 
कारण कांग्रेस इसके विरुद्ध थी। त्यागपत्र देने के पश्चात्‌ मंत्रिमंडल बनाने 
का आधार ही समाप्त हो गया था ।* अतः कांग्रेस के लिए यह असंभव था 
कि वह मुस्लिम लीग से विचार-विनिमय करके मिले-जुले मंत्रिमंडला का बनाना 
स्वीकार करती । मिस्टर जिन्ना ने वाइसराय के सुकाव श्रोर उसके संबंध में 
दिये गये वक्तव्य के अनुसार काग्रसी नेताओं से बातचीत की, पर कुछ 
परिणाम न निकला । ४ नवंबर सन्‌ १६३६ का उन्होंने वाइसराय को यह 
लिख भेजा क्रि उन्होंने कांग्रेसी नेताश्रों से बातचीत की श्रीर उन्हाने ( कांग्रेसी 
नेताश्रों ने ) उन्हें केवल इतना ही बतलाया कि वे उन बातो के विषय में 
कोई बातचीत नहीं करना चाहते थ जिनका उल्लेख वाइसराय के २ नवंबर 
के पत्र में किया गया था। पल स्वरूप ५ नवंत्रर का वाइसगय का वक्तव्य 
प्रकाशित हुआ | इसमें घटनाओं की ऐतिहासिक समीक्षा कर के दोनों संगठनों 
में गहरे मतभेद के कारण, वाता की विफलता का घोषणा की गयी थीं | 
वाइसराय के इस वक्तव्य में भारतीय नरेशां की और भो संकेत किया गया 
गया था। इसके कारण समस्या के श्रधिक जटिल हो जाने की आशंका 
सबंथा निमूल न थी | 
१, कांग्रेस ने कांग्रेसी बहुमत प्रांतों भे संवंधानिक स्पष्टाकरण के पश्चात्‌ मंत्रिमंडल 
का निर्माण किया था । थुरोपीय महासमर के कारण दिये गये आश्वासन एक प्रकार 
से समाप्त से हो गये थे । भारतीयों के श्रनुमति के बिना भारत युद्धरत दश बन गया 
था ओर सरकारा भ्रधिकारियों की शक्तियों असीमित रुप से बढ़ाया गयी थी । ऐसी 
स्थिति मे उत्तरदायी सरकार का चलना असंभव था । अतः कांग्रेसी मंत्रिमंडल त्याग- 
पत्र देकर शासन-भार से मुक्त हो गये थ। सरकार के दृष्टिकोण भे परिवर्तन के 
बिना प्रांतीय भंत्रिमंडलों का पुननिर्माण अब एक प्रकार से असभव सा था । 
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कांग्रेस काय-समिति की प्रतिक्रिया--१६ नवंत्रर से २३ नवंबर सन 
38३६ तक कांग्रेस काय-तमिति का अधिवेशन इलाहाबाद में हुश्रा | देश की 
राजनीतिक परिस्थिति तथा वाइसराय के वक्तव्य पर विचार करने के पश्चात्‌, 
उसने इस बात पर जोर दिया कि स्वतंत्रता के प्रश्न के साथ सांप्रदायिकरता 
के प्रश्शग का मिलाना ठीक नथा। क्रांग्रेस की मांगों को पूरा करने में 
किसी प्रकार के सांप्रदायिक प्रश्न नहीं उठते |? ' कमेटी के मतानुकूल 
ब्रिटेन की नीति से साम्राज्यवाद को निकालने तथा भविष्य में कांग्रेस के 
सहयोग को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक था कि भारत की स्वतंत्रता 
नथा उसकी जनता द्वारा अपने संविधान के निर्माण के अधिकार की घोषणा 
फी जाय । कमेटी ने इस बात पर भी जोर दिया कि ब्रिटिश सरकार की 
पोषणाओं के अ्रपर्याप् होने के कारण, कांग्रेस ने सरकार के प्रति असदहृयोग 
की नीति अपनायी थी। उसका प्रथम पग कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र 
द्वारा उठाया गया था। “असहयोग को नीति अ्रतब॒ भी कांग्रेस की नीति है 
और यह नीति उस समय तक बनी रहेगी जब तक सरकार अपनी नीति में 
परिवर्तन करके कांग्रेस की मांग को स्वीकार नहीं करती ।??* अ्रतः कार्य- 
समिति ने सविनय अ्रवज्ञा की तेयारी पर जोर दिया। उसके लिए यह 
ग्रावश्यक्र था कि कांग्रेसी व्यक्ति चर्खा चलावें, खादी पहनें श्रोर विभिन्न 
मंस्थाश्रों में मेल-मिलाप स्थापित करना अपना कतेव्य समझे; । 

समभोते की मनोवृक्ति जारी--सरकार और कांग्रेस में उक्त गहरे 
मतभेद तथा बातो की विफलता के हांते हुए भी दानां पन्नों ने समझते का द्वार 
खुला रखा | बाइसराय अपनी त्रिफलता से हतोत्साह न हुए थे । “में तो इस 
समय सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि में इस अ्रसफलता से हार कर बेठने वाला 
नहीं हूँ । में उचित समय पर पुनः इन बड़े दलों के नेताओ्रों श्रोर नरेशों से 
परामश करके, यह कोशिश कर देखना चाहता हूँ कि क्या अब भी इनमें एकता 
कायम हो सकने की संभावना है ।,..अ्रब तक में भले ही असफल रहा, लेकिन 
में फिर प्रयत्ञ करूँगा |?” 3 कांग्रेस कार्य-समिति ने अ्रसहयोग की नीति को 
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श्रपनाते हुए भी, सत्याग्रह के संबंध में अपने विचारों को इस प्रकार प्रकट 
किया था--अ्रगर अ्रद्दिसात्मक लड़ाई कभी शुरू हा तो सत्याग्रही उसके लिए 
हमेशा तैयार रहता है | पर वह शांति के लिए अपने प्रयत्नों में कमी शेथिल्य 
नहीं ग्राने देता और उसके प्राप्त करने के लिए सदा तखर रहता है |? 
सत्याग्रह, विरोधियों के साथ समझौता करने में काई प्रयत्न उठा नहीं रखता । 
इसलिए “कार्य-समिति सम्मानपृूर्णा समझते के लिए प्रयत्नशील रहेगी, 
यद्यपि सरकार ने कांग्रेस के लिए समझौते का दरवाजा बंद कर दिया है | 
सरकार और कांग्रेस की उक्त मनोत्नत्तियों के कारण मविष्य में समझते की 
चर्चा का होना श्रनिवार्य था | 

सर स्टेफड क्रिप्स की भारत-यात्रा -समभोते की उक्त मनोर्गृत्त 
को सर स्टेफड क्रिप्स के वक्तव्यों से भी प्रोत्माहन मिला | ये ८ दिसंबर सन्‌ 
१६३६ को कराची में पहुँचे थे। उसी दिन श्रपनी पहली मुलाकात में उन्होंने 
यह कह कर गांधी जी की प्रश॑ंपा की थी कि उन्होंने व्यग्रता न दिखला कर 
वार्ता का द्वार खुला रखा था। सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने यह भी बतलाया कि ब्रिटेन 
के लोगों की यह धारणा हो गयी है कि भारत से समभोता कर लिया जाय । 
ग्रनुदार दल का दृश्कोण भी भारत के संबंध में स्पष्ट रूप से बदल गया है | 
इस समय कोई भी व्यक्ति भारत की सहानुभूति को खोना नहीं चाहता | 
१० दिसंबर सन्‌ १६३६ को इलाहाबाद में पत्र संवाददाताशओ्रों के सम्मेलन में 
उन्होंने बतलाया कि पालंमेंट के सदस्य भारतीय मामलों में अधिक दिलचस्पी 
लेने लगे हैं श्र कॉमन सभा के उन समूहों की शक्ति में वृद्धि हो रही है जो 
भारत की आरकांक्षाओं के अनुकूल हैं | सर स्टेफड ने भारतीय नेताश्रों से भी 
भेंट की और उन्हें इस बात की सूचना दी कि भारतीय स्थिति के अध्ययन के 
लिए. एक स्ंदलीय प्रतिनिधि-मंडल शीघ्र ही भारत आने वाला है। 
ब्रिटिश राजनीतिशों की उक्त प्रकार की बातों से भारतीय नेता अ्रनभिज्ञ न थे | 
वे उनके वास्तविक अर्थ को मलीभाति समझते थे | पर सर स्टेफर्ड क्रिप्स के 
व्यक्तित्व के कारण उनकी बातों शोर वक्तव्यों में विशेष रूप से विश्वास किया 
गया और फलस्वरूप समभोते की मनोवृत्ति बनी रही | 

काय-समिति का वर्धा अधिवेशन-- इलाहाबाद अधिवेशन के लग- 
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भग एक महीने पश्चात कांग्रेस का4-समिति का अधिवेशन १८ दिसंबरसे २२ दिसंबर 
सन्‌ १६३६ तक वर्धा में हुआ । देश की राजनीतिक परिस्थिति में किसी प्रकार 
का अंतर न हुआ था । १४ दिसंबर सन्‌ १६३६ को भारत-मंत्री लॉड जेटलेंड 
ने, लॉर्ड-सभा में दी गयी एक वकक्‍्तृता में भारतीय परिस्थिति और कांग्रेस 
की व्यंग श्रालचना करते हुए न्यूनाधिक उन्हीं बातों का दोहराया था जिनका 
उल्लेख वाइसराय ने अपने & नवंबर सन्‌ १६३६ के वक्तव्य में किया था ।'* 
ग्रतः कार्यय्समिति की कारबाई में नवीनता का श्रभाव था। उसके द्वारा 
स्वीकृत प्रस्तावों में निम्नलिखित बातों पर जार दिया गया था-(१) मारत- 
मंत्री की वक्‍तृताओं पर खेद-प्रकाश ; ( २ ) सांप्रदायिक समस्या पर जोर देने 
की निंदा | जब तक विभिन्‍न दल तीसरे दल पर आश्रित रहेगे, संतोषजनक 
हल का होना असंभव सिद्ध द्वोगा ; (३ ) संविधान-सभा का मार्ग ही एक 
ऐसा माग था जिसके अनुसरण द्वारा समभोता हो सकता था | ( ४ ) सविनय 
अ्रवशा की तैयारी पर जोर। देश की संकटमय परिस्थिति के कारण कार्य« 
समिति ने यह अनुभव किया कि सन्‌ १६४० में को जाने वाली स्वाधोनता 
दिवस की प्रतिशा इस प्रकार निधारित की जाय कि उससे सविनय श्रवशञा की 
तैयारी में सहायता मिल सके। कार्य -समिति ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि यदि 
प्रतिज्ञा में सम्मिलित बातों में किसी की श्रास्था न हो तो वह केवल दिखाने के 
लिए प्रतिज्ञा न करे । कार्य-समिति क्रिसी अनिच्छुक व्यक्ति पर प्रतिज्ञा को 
लादना नहीं चाहती थी | संशाभित प्रतिज्ञा इस प्रकार थी-- 


“हमारा विश्वास है कि संसार के दूसरे लोगों की भाँति भारतीय जनता 
का भी यह जन्मसिद्ध ग्रधिकार है कि उसे आजादी मिले। वह अपनी मेहनत 
का फल भोगे ओर जीवन के लिए. आवश्यक चीजें उसे इतनी मिले जिससे 
उसे अपने विकास की पूरी सुविधा हो जाय । हमारा विश्वास है कि यदि कोई 
सरकार प्रजा के इन अ्रधिकारों को छाने और सताये, तो प्रजा का भी यह हक 
हो जाता है कि वह उस सरकार को बदल दे या मिटा दे । हिंदुस्तान ( भारत) 
की अंगरेजी सरकार ने भारतीय प्रजा से उसकी आजादी ही नहीं छीनी हैं, 
बल्कि जनता के शोपण पर अपनी बुनियाद रखी है और हिंदुस्तान ( भारत ) 
को आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टियों से तबाह कर 
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दिया है इस लिए हमारा विश्वास है कि भारत को अंगरेजों से नाता तोड़ 
कर पूर्णा स्वराज्य हासिल करना चाहिये । ; 

“हम जानते हैं कि आजादी धासिल करने का सबसे अधिक प्रभावशाली 
उपाय हिंसा नहीं है । शांतिएर्ण और बेध साधनों के बल पर ही भारत ने 
बल श्रौर स्वावलंबन प्राप्त किया और स्वराज्य का बहुत सा रास्ता तय कर 
लिया है । इन्हीं तरीकों पर टड़ रहने से हमारा देश स्वाधीनता प्राप्त कर 
सकेगा । 

“हम भारत की स्वाधीनता का फिर नये सिरे से अहद करते हैं और 
पूरी गंभीरता से शपथ ठोकर निश्चय करते हैं कि जब तक पूर्ण स्व॒राज्य न 
प्राप्त हो जायगा, तब तक हम अहिसात्मक तरीके पर श्रपनी आजादी की 
लड़ाई को जारी रखेंगे । 

“हमारा यकोन है कि श्रामतोर पर किसी अहिसात्मक कारबाई के लिए 
गौर खास कर अ्रहिंसात्मक सविनय भंग जैसी सीधी लड़ाई के लिए खादी, 
कौमी एकता श्रौर अस्एश्यता-निवारण के रचनात्मक कार्य-क्रम का सफलतापूचक 
संचात्नन आवश्यक है। हम जात-पांत या धरम का भेद-भाव छोड़कर अपने 
देशवासियों में सदभाव फैलाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने ठेंगे । जिन 
लोगों को आज तक किसी ने परवाह नहीं की है, उनको अज्ञान और दरिद्रता 
से बाहर निकालने और जो पिछड़े हुए या दबाये हुए समझे जाते हैं उनके 
हितों की सब प्रकार से रक्षा करने की भरसक चेटा करंगे। हम जानते हैं कि 
यद्यपि हम साम्राज्यवादी प्रणाली का अंत कर देने पर तुले हए हैं, तो भी 
हमारा अंगरेजों से कोई झगड़ा नहीं है, चाहे वे सरदारी कर्मचारी हों अथवा 
गेर-सरकारी व्यक्ति हों। हम जानते हैं कि सवर्ण हिंदओं और हरिजनों के 
बीच में मेदभाव को अवश्य मिटा देना चाहिये श्र हिंदुश्रों को अपने प्रति- 
दिन के आचरण में इस भेदभाव को भूकल जाना चाहिये। ऐसे भेदभाव 
अहिंसात्मक आचरण के मार्ग में बड़ी रुकावट हैं । हमारे धार्मिक विश्वास भत्रे 
ही अ्रलग अलग हों, तो भी आपसी व्यवहार में हम भारत-माता के संतान 
की भांति काम करेंगे, क्‍योंकि हम सब का एक ही राष्ट्र हे और सबके राज- 
नीतिक तथा आर्थिक हित समान हैं । 


“भारत के सात लाख गांवों में फिर से नवीन जीवन डालने और आम 
जनता की कमर तोड़ गरीबी मिटाने के लिए चर्खा और खादी हमारे रचनात्मक 
कार्य-क्रम के अटूट अंग हैं। इसलिए हम नियमपुथ्क चर्खा कातेंगे और अपनी 
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निजी आवश्यकताओं के लिए केवल खादी का ही इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ 
तक हो सकेगा गाँव की हाथ की बनी हुई वस्तुएं ही अपने काम में लायेंगे 
और दूसरों से भी ऐसा ही कराने का यत्न करेंगे । 

“हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम कांग्रेस के सिद्धांतों और नीतियों का कड़ाई 
के साथ पालन करेंगे श्रौर भारत की स्वतंत्रता के संग्राम के लिए जब कभी 
कग्रिस हमें बुलावेगी, हम सदा उसकी श्राज्ञा को मानने के लिए तैयार 
रहेंगे ।?? १ 

स्वाधीनता-दिवस के उक्त प्रतिज्ञापत्न में खादी, चखां, कौमी एकता, 
धार्मिक सहिष्णुता ओर श्रस्पृ श्वता के अंत पर विशेष जोर दिया गया था। 
गांधीजी के मतानुकूल इनके बिना सविनय ग्रवशा की सफलता असंभव थी। 

४ फरवरी सन्‌ १६४० का पुनर्मिलन--५ फरवरी सन्‌ १६४० को 
बाइसराय और गांधीजी का पुनर्मिलन हुश्ना । इसके पूर्व १० जनवरी सन्‌ 
१६४० को, बंत्रई के ओ्ोरियंटल क्लब के मांषण में बाइसराय ने राजनीतिक 
परिस्थिति से संबद्ध निम्नलिखित विचार प्रगट किये थे--(१) प्रांतीय स्त्रायत्त 
शासन का गतिरोध अस्थायी था। (२) भारत में उनक्ा उद्देश्य वेस्टमिंस्टर 
स्टेच्यूट ( १४०५४॥795/67 8(80४॥6 ) में परिभाषित ओऔपनिवे- 
शिक स्वराज्य का स्थापित करना था । ( ३ ) यदि मुख्य दलों में 
समभोता हो जाय तो वे, केंद्रीय कार्यपालिका में कुछ भारतीय नेताश्रों को 
सम्मिलित करके उसके बढ़ाने के लिए तैयार थे । (४ ) भारत-सरकार और 
सम्राट की सरकार श्रोपनिवेशिक स्वराज्य की अवधि को कम से कम करने में 
कोई भी कसर न उठा रखेंगी। (५) सद्‌भावना की अ्रपील ।* “प्रस्ताव आपके 
सामने हैं | राजनीतिक दलों और उनके नेताओं पर बहुत गंभीर उत्तरदायित्व 
आरा पड़ा है। उन्होंने भूतकाल में मेरी सहायता की है और आज में उनसे पुनः 
अपनी और भारत की सहायता करने की प्रार्थना करता हूँ । यथासंभव शीघ्र ही 
वर्तमान स्थिति को समाप्त करने के लिए मैं उनकी सहायता ओर सहयोग को 
मॉँगता हूँ । संबेधानिक प्रगति में श्रास्था रखने वाले सभी व्यक्तियों को 
वर्तमान स्थिति की निंदा करनी चाहिये । उससे प्रत्येक मान-प्रिय और मारत- 
हितैषी व्यक्ति को निराशा होती है |” ५ फरवरी की मुलाकात में वाइसराय ने 
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इन सब बातों को गांधीजी के सम्मुग्ब रखा | दोनों में लगभग २॥। घंटे तक 
बातचीत होती रही । वाइसराय के सुझावों से कांग्रेस की माँगों की पूर्ति न होर्त; 
थी। देश में सांप्रदाविक समस्या के हलके प्रयत्न हो रहे थे | श्रतः गांधी जी 
ने वाइसराय को बातचीत के स्थगित करने का परामश दिया और उन्होंने 
गांधजी के परामर्श को स्वीकार कर लिया । वाइसराय के सुझाव वास्तव में 
झ्रपयांप्त थे । गांधीजी के मतानुकूल सुझावों का आधार भारत के भाग्य का 
अंतिम निरशय ब्रिटेश सरकार के हाथों में रखना था और कांग्रेस का ध्येय 
स्वभाग्य-निरय के सिद्धांत को कार्यान्वित करना था । 

रामगढ़ कांग्रेस-मार्च सन्‌ १६४० में कांग्रेस का साधारण अ्रधिवेशन 
रामगढ़ में हुझ्आ। श्री राजेंद्र प्रसाद स्वागत-समिति के श्रध्यक्ष ये और 
मौलाना श्रबुल कलाम आजाद कांग्रेस के । दोनों के माषण-विद्वत्तापूर्ण तथा 
समकालीन राजनोतिक परिस्थिति पर सारगभित प्रशाश डालने वाले थे | 
मौलाना श्राजाद के भाषण के दो मुख्य आधार थे--(१) ३ सितंबर को युद्ध 
की घोषणा के पेश्चात्‌ कांग्रस ने जो कदम उठाया था वह देश को किघर 
लिये जा रहा था! और (२) वतमान समय में देश की क्या स्थिति थी ! 
अपने भाषण में उन्होंने फासिस्टवाद, नाजीवाद और साम्राज्यवाद का विरोध 
करके, कांग्र स की माँग पर प्रकाश डाला और यह बतलाया कि वास्तविकता 
की कसोटी के पहले ही प्रद्दार से इंगलेंड और फ्रांस के उत्तरदायी राज विज्ञों की 
पोषणाएँ और वक्तव्य चकनाचूर हो गये ये । “हमारी स्थिति बिल्कुल साफ 
है | हम ब्रिटिश साम्राज्यवाद को विजयी ओर मजबूत होता हुआ नहीं देखना 
चाहते और इस तरह अपनी गुलामी को अवधि को भी बढ़ाना नहीं चाहते | 
हम ऐसा करने से कत्तर इनकार करते हैं । हमारा रास्ता बिल्कुल ही दूमरी 
दिशा में है ।!” इसके पश्चात्‌ मोलाना आजाद ने सन्‌ १६३७ के सहयोग को 
श्रोर संकेत करके निम्नलिखित आशय के विचार प्रगट किये--सन्‌ १६३७ में 
हमने अ्रस्थायी ओर श्रांशिक सहयोग का जो हाथ बढ़ाया था, उसे युद्ध की 
घोषणा के पश्चात्‌ हमने खींच लिया है। स्पष्ट है कि हमारी इच्छा असहयोग 
की दिशा में आगे बढ़ने की है । जिस स्थिति में हम आज हैं उसके संबंध में 
हमें यह निशय करना है कि हमें इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिये या पीछे की 
श्रोर कदम उठाना चाहिये। एक बार पग उठा लेने के पश्चात्‌ उसे पंछे की 
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शोर नहीं हटाया जा सकता । पग रोकना भी ठीक नहीं है। उसका तालये 
पीछे की ओर हटना है और हम पीछे हटने से इनकार करते हैं। इसलिए हम 
सिर्फ आगे ही की ओर पग उठा सकते हैं । 

रामगढ़ के अधिवेशन में कांग्रेस ने राजनीतिक स्थिति के संबंध में वही 
प्रस्ताव पारित किया जिसे उसकी कार्य-समिति ने अपने पटना के श्रधिवेशन मेँ 
र॒८ फरवरी सन्‌ १६४० को पारित किया था। उसके द्वारा कांग्रेस का यह 
निश्चय उद्घोषित किया गया कि वह निस्संदेह उस समय सविनय अवशा 
आरंभ कर देगी जब उसका संगठन इस उद्द श्य की पूति के लिए उपयुक्त 
समझा जायगा या जब परिस्थिति उसे ऐसा करने के लिए विवश कर देगी | 
उसमें यह भी उद्घोषित किया गया कि पूर्ण स्वतंत्रता से निम्नतर कोई भी 
बात भारत के लोगों को स्वीकार्य न होगी । “ाम्राज्यवाद के अंतर्गत भारत 
की स्वतंत्रता असंभव है | साम्राज्यवादी संगठन के अंतर्गत डोमीनियन का 
दर्जा या कोई दूसरा दजां मारत के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता | वह उसकी 
राष्ट्रीय गरिमा से अ्संगत होगा और उसे ब्रिटेन के राजनीतिक और आर्थिक 
संगठन से संबद रखेगा |” पारित प्रस्ताव में इस बात पर भी जोर दिया गया 
था कि "भारत के लोग वयस्क्र मताधिकार के आधार पर निवाचित संविधान- 
समा द्वारा स्वयं ही अपने लिए. ठीक ठीक संविधान को बना सकते और 
संत्वार के दूसरे राष्ट्रों से अपना संबंध निश्चित कर सकते हैं |” ' 


रामगढ़ का अधिवेशन कांग्रेस का सब से छोटा अधिवेशन था, पर उसका 
वातावरण विरोधात्मक विचार-घाराश्रों के कारण पयाप्त मात्रा से क्षुब्ध था। 
देश में सांप्रदायिक दंगे हो चले थे ओर मारत में दो राष्ट्रों के सिद्धांत पर 
आधारित पाकिस्तान को कल्पना मूर्तिमान स्वरूप धारण कर रही थी। कांग्रेस के 
कुछ सदस्य शीघ्रातिशीघत्र सबिनय अ्रवज्ञा आरम करने के लिए उतावले हो 
रहे थे, पर गांधी जी के विचार इसके विरुद्ध थे । रामगढ़ में देश और कांग्रेस 
की स्थिति तथा सविनय श्रवशज्ञा के संबंध में उन्होंने जो विचार प्रगट किये उनमें 
से निम्नलिखित विचारणीय हेँ'-.. इस बार में देखता हूँ कि पहले की अपेक्षा 
श्राज हम लोग चारों ओर कठिनाइयों से कहीं ज्यादा घिरे हुए हैं | कठिनाइयां 
भीतरी ओर बाहरी दोनों प्रकार की हैं |?” उन्हें बाहरी कठिनाइयों से विशेष 
।,  (0०प्रणैथाते ; [7097 70॥05 4936-42 7?७7 ॥] 7, 237 
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भय न था। मैंने अक्सर कहा है कि अगर आ्रांदोलन ठीक आधार पर चले 
तो बाहरी कठिनाइयों से सत्याग्रही को डरने की जरूरत नहीं है?” | किंतु भीतरी 
कठिनाई अधिक कष्टदायिनी है। “कांग्रेस के रजिस्टर ऐसे सदस्यों से भरे हैं 
जो यह जानकर भर्ती हो गये हैं कि कांग्रेस में घुसने का श्रर्थ सत्ता का प्राप्त 
करना है ।........कांग्रेस में कोई अनुशासन नहीं है | लोग दलों में बँटे हुए हैं 
आ्रौर उनमें लड़ाई भगड़े हें ।............ हमारी संस्था लोकतंत्रात्मक श्र लड़ावृ 
दोनों ही है। हमारी लड़ाई श्रभी समाप्त नहीं हुई हे । जब हम सेना के रूप 
में श्रागे बढ़ते हैँ तब हम लोकतंत्रवादी नहीं रह जाते ।........सेना में जो कुछ 
सेनापति कहे वही कानून हांता है ।........में आपका सेनापति हूँ........मेर 
पास कोई अधिकार नहीं है। मेरा एकमात्र बल आपका प्रेम है। जब आपने 
मुझे अ्रपना सेनापति बनाया है तो आपको मेरे आदेश का पालन करना ही 
पड़ेगा? । गांधी जी ने सफल सेन्‍्य-संचालन के लिए कुछ आदेश भी जारी 
किये | उनका भावाथ इस प्रकार है'--(१) प्रत्येक कांग्रेस कमेटी को सत्याग्रह 
कमेटी में बदन देना चाहिये श्रोर उन सब लोगों के नाम लिख लेना चाहिये 
जो नियमित रूप से कावते हों, आदतन खादी पहनते हों, सबके प्रति सद्भाव 
पैदा करने में विश्वास रखते हों, थ्रोर जिनमें किसी भी रूप में छुआाछुत न 
हो। (२ ) नाम लिखाने वाले सत्याग्रहियों को रोजनामचा रखना चाहिये | 
इसमें उन्हें उन सब कामों को लिग्बना चाहिये जो वे नित्य करें | श्रपनी कताई 
के अतिरिक्त उन्हें कांग्र स के चत्रज्गी सदस्यों के पास जाना चाहिये और उन्हें 
खादी के प्रयाग, कताई करने ओर अपना नाम लिखाने के लिए समभाना 
चाहिये। ये सदस्य चाहे ऐसा कर या न करें, पर उनके साथ संपक बनाये 
रखना चाहिये | (३ ) हरिज्नों के घर भी जाते रहना चाहिये और जहाँ तक 
हो सके उनकी तकलीफ को दूर करना चाहिये | (४ ) उन्हीं लोगों को अपना 
नाम लिखाना चाहिये जो जेल के कष्ट उठाने के लिए तैयार तथा समर्थ हों | 
(४ ) सत्याग्रही कैदियों का अपने या अपने आ्राश्रितों के लिए. किसी तरह को 
आर्थिक सहायता की श्राशा न रखनी चाहिये। उत्ठ पांचों आदेश उन लोगों 
लिए थे जिन्हें गांधी जी ने सक्रिय सत्याग्रहियों के वर्ग में रखा था। इसके 
श्रतिरिक्त उन्होंने निष्किय सत्याग्रहियों का एक वर्ग बनाया था। इनमें उन 
लोगों की गणना थी जो चाहे कातते या न कातते, जेल जाते अ्रथवा न जाते, 
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पर जिनका सत्याग्रह के दोनों सिद्धांतों में विश्वास था, जो संघर्ष क। स्वागत 
करते तथा उसकी सफलता चाहते थे। गांधी जी चाहते थे किवे व्यग्रता 
दिखला कर लड़ाई के प्रवाह में दृस्तक्षेप न करें। उनकी इस प्रकार की 
हायता सक्रिय सत्याग्रहियों की सहायता के बराबर समझी जायगी | गांधी जी 

सफल संग्राम के लिए उक्त आदेशों का पालन अनिवाय समभते थे । “श्राने 
वाली लड़ाई में--श्रगर लड़ाई आनी है तो--श्रधकचरी वफादारी से काम न 
चलेगा” | शंकाशील ओर बे-तैयार सिपाहियों को लेकर यदि कोई सेनापति 
रणज्षेत्र की ओर बढ़ेगा तो उसकी पराजय निश्चित है | 

रामगढ़ में, कांग्रेस के संगठन की दुर्बलता के कारण गांधी जी ने एक 
ऐसी मनोवृत्ति का परिचय दिया जिसका अभी तक किसी को ज्ञान न था । वे 
कांग्रेस के नेतृत्व को छोड़, चंपारन ओर अहमदाबाद की भाति, श्रकेले सत्याग्रह 
करने की समस्या पर गंभीरतापूवंक विचार कर रहे ये। गांधीजी की उक्त 
मनोब्ृत्ति का उत्तरदायित्व उन लोगों पर था जो संघर्ष के लिए उतावले से हवा 
रहे थे। व गाधीजी से पूछुते थ कि “आंदोलन कब आरभ होगा?” आर गांधी 
जी का उत्तर था “जब आप तयार है जायँंगे ””। गांध॑।जी ने रामगढ़ में इस 
मनोबृत्ति को कार्यान्वित न करने का निश्चय किया । 

रामगढ़ में गांधजी ने उन लोगो की भी आलोचना की जो उनके का4- 
क्रम को मानने को तेयार न थे। इनमें साम्यवादियों, समाजवादियों, राय- 
वादियों और अ्रग्रगामी दल के सदस्यों की गणुना थी। ये चर्ख ओर कताईस 
अ्संतुष्ट थं। गाधीजी के मतानुकूल चर्ख और सत्याग्रह में शरीर ओर प्राण का 
संबंध था। “मेरे विश्वास का जितना विरोध होता है उतना ही वह ओर पक्का 
होता जाता है |?” वे अहिंसा और सत्य पर पहले ही की भात अटल थे । 
“आपका मार्ग सत्य ओर अद्विंसा से अ्रलग हो सकता है | पर मेरा ता वही 
पुराना रास्ता है ।??" ऐसे लोगों को गांधीजी ने यह परामश दिया के वे 
कांग्रेस में रह कर उसके नेतृत्व के इच्छुक न हों। वे कांग्रेस से अलग अ्रपना 
अ्रंदोलन चला सकते थे | पर कांग्रेस में रहकर उनके (गांधी जी के) नेतृत्व को 
चाहने वाले लोगों के लिए यह अनिवार्य था कि वे उनके श्रनुशासन को 
स्वीकार तथा आदेशों का पालन करे | 

ब्रिटेन की सरकार मे परिधतन--रामगढ़ के अधिवेशन के पश्चात्‌ 
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ब्रिटेन की सरकार में परिवर्तन 'हुआ । चेंबरलेन के स्थान पर धचर्चिल प्रधान- 
मंत्री नियुक्त हुए श्रोर लॉड जेटलेंड के स्थान पर मिस्टर एमरी भारत-मंत्री । 
भारत के निवासी, इनके भारत संबंधी विचारों से भली-भीति परिचित थे | उन्हें 
इनसे किसी प्रकार की विशेष आशा नहों सकती थी। किंतु कुछ टरोयीय 
विद्वान, इनके चरित्र से इस बात की आशा करते थे कि ये बहुत शीघ्र भारतीय 
परिस्थिति पर काबू पा लेंगे | युद्ध के कारण यह आशा स्वंथा निमूंल न थी । 
'माचलास्ट! नामी अपनी पुस्तक में मिस्टर एमरी ने भारत के संबंध में 
निम्नलिखित विचार प्रगट किये थे--'भारत अब ऐसी स्थिति में पहुँच गया 
है जब कि वह स्वाधीनता पाने के योग्य है। श्रब उसे ( युरोपीय ) महाद्वीप 
का एक सदस्य समझा जा सकता है | जहाँ तक मानसिक या बौद्धिक प्रगति 
का सवाल है, श्राम एशियाई देशों में भारत का स्थान सबसे ऊँचा दै |! 
किंतु भारतन्मंत्री नियक्त होने के पश्चात्‌ उनके विचार बदल गये। श्रत्र वे 
पुरानी सरकार की नीति का राग अलापने लगे। “पिछली सरकार की भाति 
हमारी नीति का उद्द श्य भी ब्रिटिश कॉमनवेलथ ( राष्ट्रमंडल ) के अंतर्गत 
भारत को स्वतंत्र श्रोर बराबरी का दर्जा देना है |”? भारत-मंत्री ने यह स्त्रीकार 
किया कि भारतीय दृष्टकोण के अनुरूप संविधान बनाने का उत्तरदायित्र स्वयं 
भारतीयों का है | किंतु अन्य सब बातों में उनके विचार न्यूनाधिक वे ही थे जो 
लॉर्ड जेटलंड के। श्रतए्‌व नयी सरकार के निर्माण के कारण भारतीय परिस्थिति 
के बदलने की विशेष आशा न थी। मिस्टर एमरी के उक्त बिचारों की १० 
जवाहरलाल नेहरू पर निम्नलिखित प्रतिक्रिया हुई थी--“भारत मंत्री के भापण 
से यह स्पष्ट है कि उनके विचार मेल-मिलाप की और क्कुके हुए हैं क्रिंतु उनके 
भाषण की बातों का भारत या युरुप की स्थिति से कोई संबंध नहीं है | ........ 
हम संसार को मौजूदा स्थिति मे निहित बातों और भारत पर उनके परिणामों 
से भली भाँति परिचित हैं | में चाहता हूँ कि ब्रिटिश सरकार भी उन्हें उसी 
प्रकार समझे जिस प्रकार हम भारत में समभते हैं और श्रपने मार्ग को, साम्राज्य 
श्रोर आधिपत्य की भावनाश्रों को परित्यक्त करके, निर्धारित करे |?” ' 


सामरिक स्थिति में परियर्तन--मई सन्‌ १६४० तक सामरिक स्थिति 
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बड़ी भयंकर हो गयी थी | डेजिग का पतन हो चुका था, चेकोसलोबाकिया ओर 
पौलेंड हार चुके थे, हॉलेंड, बेलजियम ओर नावे पर गआ्ाक्रमण कर दिया 
गया था और फ्रांस का पतन सन्निकट प्रतीत होता था । १७ जून को फ्रांस के 
पतन का समाचार सारे संसार में फेल गया। ऐसा बिदित होने लगा कि 
इंगलैंड पर बहुत शीघ्र श्राक्रमण होगा | भारत को जनता और नेताश्रों को 
सामरिक स्थिति के इस विद्युत-परिवर्तन की ग्राशा न थी। वे फ्रांत की पराजय 
से दुखी थे और इंगलेंड पर श्राक्रमण के प्रभावों को गंभीरतापू्वक श्रध्ययन 
कर रहे थे | आगे क्‍या होगा, इस बात पर विचार करने के कारण, भारताय 
कांग्रेस में एक ऐसी स्थिति उत्न्‍्न हुई जिसके परिणाम-स्व्ररूप गांध॑।ज॑ के कांग्रेस 
से अलग हाने की चचो व्यापक रूप से होने लगी । 

अहिसा और हिसा--फ्रांत के पतन के पश्चात्‌ कांग्रेस कार्य-प्मिति 
के ग्रधवेशन १७ जून से २१ जून सन्‌ १६४० तक वर्षा में, श्रोर ३ जुलाई से 
3 जुलाई सन्‌ १३४० तक दिल्ली में हुए | वां के अधिवेशन में काय-समिति 
ने युरप की सामरिक स्थिति पर खेद प्रगटठ किया और अ्रद्िंसा की नीत में 
गांधीजी के साथ उनकी सीमा तक जाने में असमर्थता के कारण, उन्हे काम्रत 
के काय-क्रम और कारवाइयों से किचित काल के लिए मुक्त कर दया | इस 
संप्रध में अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी के पूना के अधिवशन" में काग्रत के 
अध्यक्ष मौलाना श्राजाद ने एक सारगणित वक्तत्य प्रकाशन किया था।' 
उसके महत्त्वपूर्ण भागों का तत्त्वांश इस प्रकार है-व्धा के अ्रधित्शन के पूव 
भी गांधीजी ने अ्रहिसा के प्रश्न को उठाया था। दो बरस पूर्व वितंत्र सन्‌ 
१६ ३८ में यह प्रश्न पहले-पहल उठाया गया था। गांधाजी चाहते थे कि कांग्रेत 
ऐसी घ.पषणा करे कि स्वतंत्र भारत मे हिंसा का स्थान न रह जायगा श्रार बाह्य 
आक्रमण से देश की रक्षा के लिए किसी प्रकार की सेना न रहेगी | काग्र स 
कार्य-समिति गांधीजी के विचारों को स्वीकार करने में असमर्थ थी। उसने अपन 
कठिनाइयों को उनके सम्मुख रखा | उस समय म्युनिक के समकाते' के कारण, 
१ अखिल भारतीय कांगेस कमेटी का अ्रधिवेशन पूना मे २७ भोर २८ जुलाई को 


हुआ था । 
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समस्या विकट रूप न धारण कर सकी । पिछले सितंबर में युरोपीय महासमर के 
छिड़ने पर महात्माजी ने इस प्रश्न को पुनः उठाया । रामगढ़ के अधिवेशन में 
प्रश्न तीसरी बार उठाया गया, किंतु मेरे आग्रह पर गांधीजी ने शंतिम 
निर्णय को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया | कार्य-समिति के वर्षो के 
अधिवेशन में गांधीजी ने आ्राग्नह किया कि इस बार कमेटी अपना अ्रंतिम निणय 
कर ले | कांग्रेस में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, जो यथाशक्ति गांधीजी के साथ 
रहने को इच्छुक न हो | किंतु हम वास्तविकता की ओर से अपनी श्राखि बंद 
नहीं कर सकते | हम जानते हैं कि श्रत्च. शस्र ओर गोला-बारूद फ्रांस, हॉलंड 
बेल्जियम औ्रौर नाव की स्वतंत्रता की रक्षा करने में असफल सिद्ध हुए थे । 
हम यह भी जानते हैं कि मानव-प्रकृति, सशख््र विरोध को निरथ्थक समभते हुए 
भी, सेना को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हम में यह घोषित करने का साहस 
नहीं हे कि हम सशस्त्र सेना के बिना इस देश में एक नवीन राज्य का संगठन 
करेंगे । सारांश यह कि हम गांधीजी के साथ उस सोमा तक जाने को तंयार 
नहीं दे जिस सीमा तक वे हमें ले जाना चाहते हैं। मैंने इस प्रश्न का काय- 
समिति के सम्मुख रख दिया। हम में से अधिकाश का यह मत था कि 
शआ्रांतरिक विप्लव ओर विदेशी श्क्रमण की स्थिति में हम हिंसा का पूर्ण-रूपेण 
परित्याग नहीं कर सकते । देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में श्रद्टिसा का वही 
स्थान बना रहेगा जा विगत २० साल से रहा है। महात्मा गांधी अब कांग्रेस 
की नीति के लिए उत्तरदायी न होंगे किंतु कांग्रेस और काभ्र-समिति को अपना 
परामश देते रहेंगे । हमारा संबंध उनके साथ उनके जीवन पयत बना रहेगा 
ग्रोर में ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वे हमारे पथ-प्रदर्शन के लिए दीघांयु हों । 
समभोते का नवीन प्रयत्ल--कांग्रेस-कार्य-समिति ने, किंचित काल के 
लिए, कांग्रेस को गांधीजी के नेतृत्व से ही वंचित नहीं किया, उसने संवेधानिक 
समस्या के सुलभझाने का एक नवीन प्रयत्न भी किया । हे जुलाई से ७ जुलाई 
सन्‌ १६४० तक किये गये दिल्ली के श्रधिवेशन में उसने राजनीतिक परिस्थिति 
से संबद्ध जो प्रस्ताव पारित किया, उसमें तीन मुख्य बातों का समावेश था | 
(१ ) ब्रिटेन और भारत की समस्याश्रों को सुलभाने के लिए भारत की पूर 
स्वाधीनता की माँग की स्वीकृति | (२) इसे तत्काल कार्य-रूप में परिणत करने 
के लिए केंद्र में भ्रस्थायी राष्ट्रीय सरकार की स्थापना, जिसे केद्रीय विधान- 
सभा के सभी निवांचित वर्गों का विश्वास प्राप्त हो श्र जिसके साथ प्रांतों की 
उत्तरदायी सरकारें सहयोग कर सके । (३ ) यदि उक्त दोनों प्रस्ताव स्वीकार 
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किये जायगे तो कांग्र स देश की रक्षा के लिए प्रभावशाली संगठन के रूप में अपना 
पूरा-पूरा सहयोग देने की स्थिति में हो जायगी । कार्य-समिति के उक्त प्रस्ताव 
की संपुष्टि अखिल भारतीय कांग्र स कमेटी द्वारा पूना के अधिवेशन में की गयी 
थी । उक्त प्रस्ताव के भिन्‍न-भिन्‍न लोगों ने भिन्‍न-भिन्‍न ग्रर्थ लगाये । भारत- 
मंत्री को उनमें पूर्ण उत्तरदायी सरकार का आमास हुझ्आ। गांधीजी, कांग्रेस 
की प्राचीन स्थिति के कारण, पूरे-पूरे सहयोग का अर्थ केवल नेतिक बल ही 
लगाते थे | किंतु काय-समिति के अधिकाश सदस्य उनके मत के न थे । श्रत: 
उन्होंने श्रह्टिसा में जीती जागती श्रद्धा रखने वाले लोगों को यह सलाह दी कि 
वे कांग्रेस की इस नीति से अ्रलग रहें | उन्होंने ब्रिटिश सरकार को भी यह 
सलाह दी कि कांग्रेस ने दोस्ती का जो हाथ उसकी तरफ बढ़ाया है उसे वह 
टुकरा न दे ।?! 


८ अगस्त सन्‌ १६९४० की सरकारी घोषणा--कांग्रेस के उक्त प्रस्ताव 
के उत्तर में ८ अगस्त सन्‌ १६४० की सरकारी घोषणा, सम्राट को सरकार को 
अनुमति से, वाइसराय द्वारा की गयी । महात्मा गांधी और कांग्र स के अध्यक्ष 
मॉलाना आजाद को इसकी श्रग्मिम सूचना दी गयी थी और वाइसराय ने इन 
दानों नेताश्रों को घोषणा के संबंध में मिलने को आमंत्रित किया था। घोषणा के 

हत््वपूर्ण अंशों का मावार्थ इस प्रकार) हे--(?) गवर्नर जनरल की कार्य- 
पालिका कौंसिल बढ़ायी जायगी और उसमें कुछ प्रतिनिधि भारतीय सम्मिलित 
किये जा<गे | (२) एक युद्ध-परामशं दात्री-कोंसिल स्थापित की जायगी। इसमें 
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भारतीय रियासतों ओर देश के अन्य अंगों के भी प्रतिनिधि होंगे और निश्चित 
समय पर इसके अधिवेशन हुआ करेगे | (३) युद्ध के काल में ब्रिटिश सरकार 
भारतीय शांति श्रोर व्यवस्था का उत्तरदायित्व किसी ऐसी सरकार के हाथ में 
देने में श्रसम्थ थी जिसकी सत्ता भारतीय जनता के महत्वपूर्ण अंश मानने को 
तैयार न थे, ओर वह यह भी न चाहती थी कि इन अंशों से जबरदस्ती ऐसी 
सत्ता स्वीकार करायी जाय । (४) युद्ध के पश्चात्‌, सम्राट की सरकार, कम से 
कम समय में, भारतीय राष्ट्रीय जीवन के प्रधान अंगों के प्रतिनिधियों की एक 
ऐसी सभा बुलाने की अनुमति देगी जिसका काम भारत के लिए नया संविधान 
बनाना होगा और यथाशक्ति उसके शीघातिशीत्र निर्णय करने में सहायता 
पहुँचावेगी । 
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कांग्रेस की प्रतक्रिया-इस घोषणा में कांग्रेस की माँगों को स्थान 
न दिया गया था | श्रतः कांग्रेस श्रध्यक्ष ने वाइसराय को तार द्वारा यह सूचना 
दी कि मिलने से किसी लाभ की आशा न थी। श्ए से २२ अ्रगस्त सन्‌ १६४० 
तक कांग्रेस काय-समिति ने वर्धा के श्रधिवेशन में सरकारी घोषणा पर विचार 
किया | उसके संबंध में उसके द्वारा पारित प्रस्ताव का भावार्थ इस प्रकार है-- 
कार्य-समिति को इस बात का ज्ञोभ था कि गतिरोध को समाप्त करने श्रोर 
कांग्रस के सहयोग को देने के लिए कार्य-समिति ने दोस्ती का जो हाथ बढ़ाया 
था, ब्रिटिश सरकार ने उसे ठुकरा दिया था | उसे इस बात का विश्वास हो 
गया था क्रि साम्राज्यवादी घेरे में रह कर भारत अपने उद्द श्य की पूर्ति नहीं 
कर सकता। श्रतः उसे स्वतंत्र राष्ट्र का पद प्राप्त करना चाहिये। संविधान- 
सभा की माँग भारत की प्रगति में एक दुस्साध्य कठिनाई बना दी गयी थी | 
ब्रिटिश सरकार किसी भी भाँति सत्ता छोड़ने को तैयार न थी यहाँ तक कि 
युद्ध प्रथत्न में सहयोग प्राप्त करने के लिए भी नहीं | वह एसे लोगों श्रोर दलों 
की मदद से अ्रपना काम जारी रखना चाहती थी जो भारत के बहुमत का विरोध 
कर रहे थे। श्रतः कार्य-समिति घोषणुतर्गंठ बातों को स्वीकार करने में भ्रसमथथ 
थी। उसने जनता को साव॑जनिक सभाझ्रों एवं श्रन्य साधनों तथा प्रांतीय 
विधान-मंडलों में निवाचित अपने प्रतिनिधियों द्वारा सरकारी घोषणा की निदा 
करने के लिए आदेश जारी क्रिया | परिस्थिति की गंभीरता के कारण, दूसरे 
प्रस्ताव द्वारा, उसने १५ सितंत्र को ग्रखिल भारतीय क'ग्रेस कमेटी के श्रधि- 
वेशन बुलाने का निश्चय किया । 

१५ और १६ सितंबर सन्‌ १६४० को अ्रखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का 
अधिवेशन बंबई में हुआ | ब्रिटिश सरकार के दृष्टिकोण पर खेद प्रगट करने के 
पश्चात उसने उसके ( ब्रिटिश सरकार ) विरुद्ध यह आरोप लगाया कि भारतीय 
जनता के सम्मान ओर सामान्य अ्रधिकारों की रक्षा के लिए, वह उसे 
(कांग्रेत को ) युद्ध छेड़ने के लिए. बाध्य कर रही थी। गांधी जी के नेतृत्व में, 
भारत की स्वतंत्रता के लिए, कांग्रेस श्रद्विसात्मकः लड़ाई के लिए वचन-बरद्ध 
थी। श्रतः राष्ट्रीय स्वतंत्रता के आदोलन में तत्कालीन गंभीर परिस्थिति के 
कारण उसने गांध॑जी से यह प्रार्थना की कि वे कांग्रेस द्वारा किये जाने वाले कामों 
में उसका पुनः पथ-प्रद्शन करें । दिल्ली के प्रस्ताव द्वारा, वे इस काम से 
मुक्त कर दिये गये थे | श्रब वह प्रस्ताव लागू न था। वह शुन्य हो गया 
था। कमेटी ने सत्याग्रह के उस अंतरमांव पर भी प्रकाश डाला जिसके कारण 
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कांग्र स ब्रिटिश सरकार को उल्नकन में डालने वाली कोई बात न कर सकती 
थी | किंतु स्वतः लगाया गया यह प्रतिबंध स्वतः विनाश की सीमा तक नहीं 
बढ़ाया जा सकता था। श्रदिंसा के ग्राधार पर कांग्रग अपनी नीति के संबंध 
में पूर्ण रूपेण स्वतंत्र थी। जनता की स्वतंत्रता के संरक्षण के अतिरिक्त उत् 
समय उसका इरादा अर्द्सित्मक अवज्ञा को बढ़ाने का न था । 

अखिल भारतीय कांग्र स कमेटी के इस प्रस्ताव के कारण, गाधी जी पुनः 
कांग्रेस का नेतृत्व करने लगे । अखिल भारतीय कांग्र स कमेटी में उन्होंने 
सरकारी घोषणा और श्रपने नेतृत्व के संबंध में निम्नलिखित विचार प्रगट किये 
थे-“कांग्रस ने युद्ध के प्रयत्नों में सहयोग करने के लिए अ्रपना द्वाथ बढ़ाया 
था | सरकार के लिए इस सहयोग का स्त्रीकीर करना सरल था। दास्ती का 
हाथ बढ़ाने के समय कांग्रेत ने आंतरिक विप्लव ओर ब्राह्म ग्राक्रमण से बचाव 
के लिए अ्र्ट्टिंसा के आदर्श तक का परित्याग कर दिया था। यह बात भी 
मरकार को स्वीकार न थी |........आपने मुके पुनः कांग्रेस के पथप्रदर्शन का 
उत्तरदायित्व दिया है। इसका शअ्रथ सविनय अवज्ञा या असहयोग हो सकता 
है | किंतु इस समय में श्रापको यह नहीं बतला सकता कि में क्‍या करूँगा। में 
स्वयं अंबकार में हूँ | स्मरण रखिये कि आप उस व्यक्ति के नेतृत्व को स्त्रीकार 
कर रहे हैं जो स्वयं अपना मार्ग टटोल रहा है ।... ...आपको में यह नहीं 
बतला सकता कि आपको क्या करना होगा | किंतु यह अवश्य बतला सकता 
हैं कि आपको क्‍या न करना होगा | सामूहिक सविनय अवज्ञा का प्रश्न हमारे 
सामने नहीं है । व्यक्तिगत सविनय अवशज्ञा हो सकती है, पर इस पर भी मेरा 
दृढ़ मत नहीं है |?" 

व्यक्तिगत सत्याग्रह--सरकार ने केबल कांग्रेस की माँग को ही नहीं 
ठुकराया उसने देश में दमन का भी चक्र चलाया। राष्ट्रवादी एवं श्रमजीवी 
नेता, वाकू-स्वतंत्र के अधिकार के प्रयोग के कारण, चुन-चुन कर कारागार में 
बंद किये जाने लगे । ऐसी अवस्था में चुपचाप बेठना दुर्बलता का परिचायक्र 
होता | श्रतः १७ श्रकटूबर सन्‌ १६४० को व्यक्तिगत सत्याग्रह श्रारंभ किया 
गया | इसकी तैयारी में गांधीजी को एक बरस से श्रधिक लगा । इसी से यह 
स्पष्ट हो जाता है कि वे व्यग्रता के साथ आंदोलन चलाने के पक्न में न थे | 
श्रनुशासित तेयारी के पश्चात्‌ भी जब उन्होंने श्रांदोलन का यूत्रपात किया, तब 
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भी सामूहिक सत्याग्रह के रूप में नहीं, वरन्‌ व्यक्तिगत्‌ सत्याग्रह के रूप में । 
सत्याग्रह के संघर्ष में शत्रु की उलभनों से लाभ उठाना वर्जित था | सामूहिक 
सत्याग्रह के कारण इंगलेंड की तकलीफों के बढ़ने की श्राशंका थी । जिन लोगों 
को सत्याग्रह करने की अनुमति मिली, वे भी गांधीजी द्वारा चुने जाते थे | 
सत्याग्रह करने का ढंग भी विलक्षण था। सत्याग्रही, सत्याग्रह करने से पहले ही 
उसकी सूचना मेजिस्ट्रेट ओर पुलिस को भेज देता था । वह जनता के सामने 
इस बात की धोपणा करता था क्र उसका युद्ध के प्रयत्न में सहायता न करने 
का दृढ़ विश्वास था। जिस स्थान और जिस समय उसे सत्याग्रह करना होता 
था उसकी सूचना भी वह अधिकारियों को पहले ही से दे देता था। संभावित 
सत्याग्रहियों की सूची गांधीजी को भेज दी जाती थी | वे खूब छानबीन के पश्चात्‌ 
यह आ्रादेश देते थे कि कोन व्यक्ति सत्याग्रह कर सकता था। सत्याग्रद्टियों का 
चुनाव स्वयं गांधीजी करते थे | श्री बिनोवा भावे स्व प्रथम सत्याग्रही चुने गये 
थे | आंदोलन के परिणाम-स्वररूप लगभग १,२०,००० व्यक्ति कृष्णु-मंदिर के 
अतिथि बने थे |" गांधीजी का आंदोलन से पूर्ण संतोष था। में फिलह्दाल 
ज्यादा तेज कदम नहीं उठाना चाहता । इसका मतलब यह नहीं कि में कोई 
तेज कदम उठाना ही नहीं चाहता, लेकिन अहिंसा के कानून के मुताबिक उसमें 
खुद ब खुद तेजी आ जायगी। श्रगर लोग फोरन ही कोई आश्चय-जनक 
घटना या परिणाम देखना चाहते हेँ तो यह मुमकिन नहीं है । श्रहिंसा उस 
परम-पिता प्रभु का स्वरूप है और उस सबं-नियंता के तरीके अवरणनीय हैं | 
बाणी उनका वर्शान नहीं कर सकती |??" 

आंदोलन की प्रगति से गांधीजी तो संतुष्ट थे, किंतु कुछु लोग उसको व्यर्थ 
समभते थे । अ्रंतराष्ट्रीय जगत में भी भयंकर परिवतंन हो रहे थे । जम॑नी ने 
रूस पर आ्राक्रमण करके एक नवीन स्थिति उत्पन्न कर दी थी । भारत के कुछ 
वामपक्षी नेता रूस की सहायता करने के पक्ष में थे । पर उनकी यह मनोबृत्ति 
थोड़े ही समय तक रही । निर्दलीय नेता सत्याग्रह से अ्रसंत॒ुष्ट होकर गांधीजी से 
यह प्राथना कर रहे थे कि वे आंदोलन को वापस लेल। स्वयं कंंग्रेसवादी 
विधान-मंडलों में अपने स्थान को बनाये रखने, तथा बमा और लंका में भार- 
तीयों के प्रवास के संबंध में कुछ विचाराधीन समस्याश्रों पर अपने विचार प्रगट 
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करने के लिए, विधान-मंडलों के अ्रधिवेशन में उपस्थित होने की श्रनुमति चाह 
थे | कुछ लोग उनके नये निवांचन के पक्ष में थे। सरकार ने भी आंदोलन 
की सांकेतिक-मात्र समक कर, अ्रक्टूबर सन्‌ १६४१ से सत्याग्रही बंदियों को 
मुक्त करने की बातचीत छेड़ दी थी। कुछ दिनों के पश्चात्‌ उनकी रिहाई भी 
होने लगी | इसके कारण आंदोलन को धक्का पहुँचा। गांधीजी भी इसे स्वीकार 
करते थे । “सरकार द्वारा सत्याग्रही वंदियों की मुक्ति के कारण सत्याग्रह का 
संचालन कठिन अश्रवश्य हो गया है |?” फिर भी वे उसमें शिथिलता आने देन 
के विरोधी थे । २१ श्रक्ट्बर सन्‌ १६४१ तक गांधीजी ने इस बात पर जोर 
दिया था कि कारागार से मुक्त सत्याग्रहियों को एक सप्ताह के भीतर पुनः सत्या- 
ग्रह करना चाहिये । रिंहाइयों के संबंध में अपने विचार प्रगट करते हुए उन्होने 
कहा था कि “में इन रिहाइयों का सिर्फ एक ही मतलब समझ सका हूँ श्रोर 
वह यह कि सरकार यह उम्मीद करती है कि उनके विचार बदल जायेंगे। मुझे 
उम्मीद है कि इस बारे में सरकार को निराश हाना पड़ेगा।!?' पं० जवाहरलाल 
नेहरू के विचार मी इसी प्रकार के थे | “एक विदेशी हुकूमत के कहने पर जेल 
जाने ओर उससे बाहर आने में मुके किसी किस्म की खुशी नहीं हो रही है | 
जेल की तंग चहारदीवारी से निकल कर भारत जैसे विशाल केदखाने में श्राना 
कोई खुशी की बात नहीं है ।””' फिर भी आंदोलन-बंदी की माँग तथा सरकार 
द्वारा को गयी रिहाइयों की प्रतिक्रिया इतनी प्रभावशाली थी कि गांधीजी न 
मोलाना अबुल कलाम आजाद से कांग्रेस का्य-समिति और श्रखिल भारतीय 
कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन बुलाने के लिए कहा, और साथ ही साथ यह भी 
स्पष्ट कर दिया कि जब तक कांग्रेस का निश्चय बदला नहीं जाता तब तक 
सत्याग्रह आंदोलन जारी रहेगा | 


कार्य-समिति का बारदोली अधिवेशन--२३ दिसंबर सन्‌ १६४१ 
को कांग्रेस कार्य-लमिति का अधिवेशन बारदोली में आरंभ हुआ | उसने राज- 
नेतिक परिस्थिति पर विचार करके इस बात पर जोर दिया कि “भारत की 
जनता के लिए पूर्ण स्वाधीनता नितांत ग्रावश्यक है विशेष कर संसार के 
बतेमान संकट के समय |?” ब्रिटेन के दृष्टि-कोण पर प्रकाश डालते हुए कमेटी 
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ने बतलाया कि ब्रिटेन की “नीति जान-बुक कर भारतीय राष्ट्रवाद का श्रपमान 
करने, स्वेच्छाचारी शासन को कायम रखने तथा विनाशकारी श्रौर प्रतिगामी 
वर्गों को प्रोत्साहन देने की रही है। उसने न केवल कांग्रेस द्वारा सम्मानपूर्ण 
समभौते के लिए. की गयी कोशिशों को ही ठुकराया है वरन्‌ उसने नरम दल 
के लोगों की राय का भी ग्रपमान किया है।” राजनीतिक वंदियों की 
रिहाई को कार्य-समिति ने महत्वहीन बतला कर यह स्पष्ट कर दिया कि “इस 
संबंध में सरकारी तोर पर जो घोपणा हुई है उससे साफ जाहिर है कि इसका 
संत्रंध नीति में किसी परिवर्तन से नहीं है ।”” फिर भी कार्य-समिति “उस नयी 
परिस्थिति पर पूरी तरह से ध्यान देना चाइता है जो इस लड़ाई के विश्व-व्यापी 
रूप धारण कर लेने तथा उसके भारत के द्वार तक आ पहुँचने के कारण पैदा 
है। गयी है।? कमेटी की राय में भारत का सारा वातावरण अगरेजों के विरोध 
और उनके प्रति अविश्वास की मावना से ओत-प्रोत था | बड़े-बड़े वादों ओर 
घोषणुश्रों से भी इस परिस्थिति में किसी प्रकार का अंतर न हो सकता था | 
अतः कमेटी की राय थी कि १६ सितंबर सन्‌ १६४० को श्रखिल भारतीय कांग्रेस 
कमेटी ने जो प्रस्ताव पास' किया था और उसमें कांग्रेस की जो नीति बतायी गयी 
थी वह गभा। तक कायम है ।?? 

का4-समिति में तत्कालीन परिस्थिति में श्रद्धिसा के प्रश्न पर मी विचार 
किया । जापान के युद्ध में प्रवेश के कारण, भारतोय नगरों पर हवाई इहमलो 
की ग्राशंका सबंथा निराघार न थी। अतः कांग्रेस के अनेक नेता इस परिस्थिति 
को सेभालने की समस्या पर विचार कर रहे थे। वे अ्रद्दिसा का प्रयोग उस 
सीमा तक करने के लिए तेयार न थे जिस सीमा तक गांधी जी चाहते थे । 
गांधी जी स्वयं श्रद्टिसा के सिद्धांत पर अटल थे | पर वे तत्कालीन परिस्थिति में 
कांग्रेस को अथने विचारों के मानने के लिए बाध्य करने को अनुचित समभते 
थे। शअ्रतः काय-समिति ने उन्हें उस उत्तरदायित्व से पुनः मुक्त कर दिया जो 
बंबई के अधिवेशन में उन्हें सॉपा गया था । जनवरी के अधिवेशन में कार्य- 
समिति ने स्वाधीनता-दिवस की प्रतिज्ञा से व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंध रखने 
वाले भागों हटाकर उसमें आवश्यक संशोधन कर दिया | 

कांग्रेस के इन निश्चयों की भारत और इंगलेंड दोनों देशों में प्रतिक्रिया 
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हुई । इसके परिणाम-स्वरूप यह श्राशा बिल्कुल निराधार न थी कि शॉंति- 
स्थापना का पुनः प्रयन्न किया जायगा | कुछ दिनों पश्चात्‌ युद्धकालीन मंत्रि- 
मंडल ने सर स्टेफड क्रिप्स को भेज कर भारतीय समस्या के हल का एक नवीन 
प्रयत्न किया | किंतु मनोबृत्ति में परिवतन न होने के कारण वह उतना ही 
असफल रहा जितना पहले के प्रयत्न | 


६ 
पाकिस्तान आंदालन 
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प्रक्षन - अखंड भारत--मुसल॒मानों के पार्थकय का 
सिद्धांत--वाहाबी आंदोलन, सिपाही-विद्वोह; कांग्र स की स्थापना; 
सांप्रदायिक निवांचन-प्रणाली; बंग-विच्छेद का रद किया जाना; 
लखनऊ-पैक्ट; खिलाफत और असहयोग आंदोलन; मुस्लिम लीग 
का पुनरुत्थान; सांप्रदायिक निर्शाय--पार्थक्य के आधार --दो राष्ट्रों 
का सिद्धांत - पाकिस्तान ऑॉदोलन--सर मुहम्मद इकबाल की 
योजना--अब या कभी भी नहीं--चोधरी रहमत अली की योजना- 
डा० अब्दुल लतीफ की योजना-- एक पंजाबी की योजना -अली- 
गढ़ योजना--सर सिकंदर हेयात खां की योजना--श्रब्दुल्ला 
हारून कमेटी की योजना-- मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की माँग। 


प्राक्थन--सांप्रदायिक समस्या आधुनिक भारतीय राजनीति को एक 
जटिल समस्या थी। उसके हल के जितने प्रयत्न भूतकाल में किये गये थे, वे 
सब निष्फल सिद्ध हुए थे ओर समस्या की जटिलिता बढ़ती गयी थी। सन 
१६३५ से १६४१ तक इस समस्या ने ऐसा रूप धारण किया जिसकी पहले 
कल्पना तक न को गयी थी । भारत में दो राष्ट्रों के सिद्धांत के कारण, देश 
के विभाजन की चर्चा आरंभ हुई | मुस्लिम लीग ने पहले इस चर्चा पर विशेष 
ध्यान न दिया था किंतु कालांतर में उसने पाकिस्तान की विचारधारा को 
अपना लिया और उसकी स्थापना पर इतना अल हो गयी कि अंत में देश. 
का विभाजन करना ही पड़ा । 

अखंड भारत-पाकिस्तान संबंधी विचारधारा के उदय के पूर्व भारत 
के समस्त निवासी श्रखंड भारत के समर्थक थे। वे देश की एकता में विश्वास 
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करते थे। उनके मातानुकूल प्रकृति ने ही भारत को एक मोगोलिक इकाई 
बनाया था । विदेशी विद्वान भी इसी मत के थे । रैमसे मेकडॉनल्ड के मता- 
नुसार “हिमालय से अंतरीप कुमारी ओर बंगाल की खाड़ी से बंबई तक का 
समस्त प्रदेश प्रकृति ने एक सरकार के लिए बनाया है। भारत के मान-चित्र 
की देखते ही यह स्पष्ट हो जाता है ।” बिसेंट स्मिथ का मत भी इसी 
प्रकार था । “समुद्र और पव॑तों द्वाग आच्छादित भारत निविवाद 
रूप से एक भौगोलिक इकाई है। अतएव इस समस्त मूभाग का 
एक ही नाम से पुकारा जाना सवंधा ठीक है। इसकी सम्पता में 
भी कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो ससार के किसी अ्रन्य माग में नहीं पायी जातीं 
और जा सम्रस्त भारत में इतनी मात्रा में विद्यमान हैं कि उनके कारण मानवर- 
समाज के सामाजिक, धार्मिक श्रोर बौद्धिक विकास के इतिहास में इस सम्यता 
का विशिष्ट एवं प्रथक़ स्थान बन गया है |”? जे० टौ० संडरलेंड के विचारा- 
नुकूल “यदि रुसर में कोई ऐसा देश है जिसकी एकता सहखरों साल पुरानी 
एवं इतनी व्यापक है कि वह लोगों के बौद्धिक एवं नेतिक विकास में प्रवि: 
एवं उनके जीवन का एक आवश्यक आधार है तो वह देश भारत है। इसकी 
एकता के सामने युदप ओर अमरीका के राष्ट्रों की एकता दिखाबटी एबं 
क्णिक प्रतीत होती है ।!” बहिन निवेदिता के मतानुकूल भारत की ऊपरी 
विभिन्नताएं उसकी एकता की प्रमाण थों। ““किसी सचेतन प्राणी के कोई भी 
दो अंग एक दी प्रकार के नहीं होते प्रत्युत प्रत्येक अंग अपने ही ढंग से उसकी 
सेवा एवं रक्षा करता है। इसी प्रकार मारत का कोई भी प्रदेश न तो किसी 
दूसरे प्रदेश के समान है ओर न उसके कामों का प्रतिद्वंद्वी । अपनी विभिन्नता 
के कारण बंगाली मराठों की और मराठे बंगालियों की समान रूप से सेवा 
करते हैं। हिंदू ओर मुसलमान एक दूसरे के पूरक हैं और पंजाबी श्रौर मद्रासी 
समान रूप से समस्त देश के लिए आवश्यक हें | 

केवल भौगोलिक और प्राकृतिक दृष्टि से ही भारत एक देश न था, उसके 
निवासियों के सांश्कृतिक, आथिक श्र राजनीतिक जीवन से भी समस्त देश के 
एक होने की बात सिद्ध होती थो | श्राघुनिक भारत का आर्थिक ढांचा समस्त 
देश को एक इकाई मान कर खड़ा किया गया था। कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू 
महा सभा आदि समस्त देश के एक इकाई होने के आधार पर बनायी गयी 
थीं। यातायात की सुविधा के कारण, श्राधुनिक काल में भारत की राजनीतिक 


एकता इतनी अ्रधिक स्थापित हो गयी थी जितनी पहले कभी भी न हो सकी 
छ 
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थी | धार्मिक मतभेद अवश्य था, किंतु इसके कारण देश की एकता में किसी 
प्रकार की बाधा न पड़ी थी । भारतीय गांवों में रहने वाले हिंदू ओर मुसलमान 
एक ही भाषा बोलते, एक ही प्रकार के वस्त्र पहनते और एक ही प्रकार के 
सांतारिक आदर्शों से प्रभावित हाते थे । विदेशी शासन का कुप्रभाव समस्त 
देश पर समान रूप से पड़ रहा था। उसके समस्त निवासी उससे मुक्त होकर, 
देश को स्वतंत्र बनाना चाहते थे। खिलाफत और असहयोग आदोलनों के 
काल में हिंदुश्नों ओर मुसलमानों ने जिस मेल-मिलाप का परिचय दिया तथा 
जिस सहयोग से विदेशी सरकार को निकालने का प्रयत्न किया था उसके 
विवरण को पढ़कर आज भी शरीर रोमांचित हो जाता है। उन दिनों गांधी जी, 
मौलाना मुहम्मद अली, मोलाना शोकत अली तथा अनेक अन्य हिंदू 
झ्रौर मुस्लिम नेता सहयोग से काम करके भारत को स्वतंत्र बनाने के 
लिए प्रयत्नशील थे। सार्वजनिक सभाओं में वंदे मातरम का गीत गाया 
जाता था, राष्ट्रीय कंडा सबका भंडा था, सब लोग एक दूसरे की 
धामिंक भावनाश्रों का आदर करते थे और किसी के द्वदय में दूसरे के प्रति 
संदेह न था। मिस्टर जिन्‍ना को भारतीय राष्ट्रीयता के 'प्रभात-तारा? की 
उपाधि दी गयी थी। वे हिंदू-मुस्लिम एकता के समर्थक थे। कालातर में 
मिस्टर जिन्‍ना के दृष्टिकोण में परिवर्तन हो गया | वे भारत के विभाजन के 
समर्थक बन गये | उनके नेवृत्व में, मुस्लिम लीग भी भारत के विभाजन 
की माँग को प्रस्तुत करने लगी ओर कालांतर में उस पर अड़ गयी । किंतु 
भारत के अधिकांश नेता भ्रखंड भारत का समथंन करते तथा उसके पत्त में 
झपने विचारों को प्रगट करते रहे । भारत की श्रधिकांश संस्थाञ्रों का भी मत 


हसी प्रकार का था |” 


हे + अननलममबनेनल >कल+म। 0५ -उअंल्‍ल->ं)« बज ५००७-०० नकनक मन न» 


१, इस संबंध मैं गांधीजो के विचार इस प्रकार थे-- “में इतिहास मे ऐसा कोई उदाहरण 
नहीं पाता, जो यह प्रकट करता हो कि धर्म बदलने वालों के किसी गिरोह और उनकी 
संतान ने अपने मूल पूव॑जों से अलग राष्ट्र होने का दावा किया हो ।” “मे दो राष्ट्रों के 
सिद्धांत के बारे में जितना ही अ्रधिक सोचता हूँ, उतना ही अधिक भय-प्रद वह मुझे 


दिखायी देने लगता है ।......मे इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ कि भारत 
के मुसलमान शेष भारत-वासियों से मिन्न हैँ । ...... एक बार इस सिद्धांत के स्वीकार 


कर लिये जाने पर भारत को अनेक भागों मे विभाजित करने के दावों का कोर अंत 
नही रह जायगा, जिसका अथे का विनाश होगा ।” डा० एम० आर० जयकर भारत 
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मुसलमानों के पाथकय का सिद्धांत--पाकिस्तान की विचार-धारा के 
के उदय के पश्चात्‌ इस बात पर अधिकाधिक जोर दिया जाने लगा कि 
मुसलमान हिंदुश्रों से सव॑था प_्थक थे श्रोर उन दोनों को मिलाकर एक राष्ट्र का 
बनाना असंभव था। अपने मत के समर्थन के लिए ऐसे विचार के लोगों ने 
ऐतिहासिक छान-बीन करके निम्नलिखित बातों को प्रस्तुत किया-- 

१. बाहाबी आंदोलन--यह आंदोलन उन्‍नीसवत्री सदी की प्रथम दो 
दशाब्दियों में चलाया गया था। भारत में अंगरेजी राज्य की स्थापना के 
कारण, देश का सामाजिक और आर्थिक जीवन विक्ृत हो गया था । मुसल- 
मानों पर इसका प्रभाव विशेष रूप से पड़ा था | राजनीतिक सत्ता उनके हाथ 
से निकल तथा उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गयी थी। श्रतः उन्होंने विदेशियों 
से मुक्ति-लाभ के लिए एक आंदोलन चलाया जिसका नाम अरब में चलाये 
गये इसी प्रकार के आ्रंदोलन के नाम पर वाहाबी आंदोलन पड़ा। आरंभ में 
सैयद अहमद ( आ्रागे चल कर सर सैयद अहमद ) भी, इसमे प्रभावित हुए 
ये | वाहाबियों ने मुसलमान कृषकों को “वाह्ाबी-रफीक-मंडल?? में संगठित 
करके विद्रोह का झंडा खड़ा क्रिया और उसके लिए उन्हें कालेपानी तक का 
दंड मिला। कुछ इतिहासकारों के मतानुकूल भारत में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध, 
स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए यह प्रथम विद्रोह था ।' 

जब कि वाह्यबी लोग विदेशी-शासन के विरुद्ध विद्रोह कर रहे थे, हिंदू 

ओर सर तेज बहादुर सप्र का मत विभाजन के संबंध में इस प्रकार था--“द्म किसी 

ऐसे कार्य का समर्थन नहीं करते जिसका प्रभाव भारत की एकता का विनाश हो ।' 
अखिल भारतीय अञआजाद मुस्लिम सम्मेलन द्वारा इस संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव 
पारित किया गया था--“भारत भौगोलिक तथा राजनोतिक सीमाश्रों की दृष्टि से एक 
श्रविभाज्य इकाई है । श्रतः धर्म ओर जाति का ख्याल न करके वह्द सब नागरिकों को 
मातृभूमि है । वे उसकी संपत्ति के संयुक्त स्वामी हैं। देश के कोने कोने मे मुसलमानों के 
घर तथा उनके धर्म एवं संस्कृति संबंधी ऐसे प्रिय ऐतिहासिक संस्मरण है जो कि उन्हें 
अपने आणों से भी अधिक प्यारे हैं ।...राष्ट्रीय दृष्टि से मत्येक मुसलमान भारतीय हैं।” 
. 7 6 ज्लांडईाणए ० [709?5 क8(079 १0एश7070, 06 59९९(४- 
९९ 0[ 7प४॥7358 | ६0$6 €ा।ए 0995५ ०0०प्रा48९0प5ए एजा।8 (0 


8४८ 0॥6 .:805॥ 67(९७75 76605 40 06 872९ ए 7९0070९0.” 
हैया। 50॥ : ०65 00 6 8678५ २९७॥०४४६४7९९, 0(9४0०04९0 77॥ 


[ए 827730?5 ॥]6 89७35 ० ए॥द54॥ र. 





( ११६ 


लोग, विशेषकर मध्य-वर्गीय हिंदू, अंगरेज शासकों वेः साथ सहयोग कर रहे 
थे | राजा राममोहन राय ने बंगाल के हिंदुओं को, मध्यकालीन मनोदृत्ति से 
मुक्ति दिला कर, पाश्चात्य सम्यता की ओर अग्रसर कर दिया था। उनका 
बौद्धिक विकास हुआ था और उनमें से अनेक भारत की प्राचीन सम्यता के 
पुनरुत्थान के लिए प्रयत्नशील थे | हिंदू-सुधारकों में से कुछ ने अपने वीरों 
की प्रशंसा की थी। अनेक स्थलों पर यह प्रशंसा मुसलमानों की निंदा पर 
अवलंबित थी | अ्रतः हिंदू और मुसलमान, विदेशी-शासन से समान रूप से 
कुप्रमावित होते हुए भी, विपरीत दिशाओं में चल रहे थे | वे एक दूसरे से 
पृथक थे और उनके व्यवहार द्वारा यह आ्रामास न होता था कि वे स्वार्थक्य 
की भावना के सूत्र से बेचे हुए एक ही राष्ट्र के सदस्य थे । 

२. सिपाही-विद्रोह--सन्‌ १८५७ के सिपाही-विद्रोह तथा उसके पश्चात्‌ 
की घटनाओं के कारण इसी प्रकार का निष्कर्ष निकाला गया | सिपाही-विद्रोह 
में हिंदुओं ओर मुसलमानों दोनों का हाथ था| संभवतः यह कहना अनुचित 
न हंगा कि इसमें दोनों ने सहयोग की भावना से काम किया था । पर मुसल- 
लान इतिह्ासकारों के मतानुकूल, भारत के अंगरेज शासकों ने विद्रोह का सारा 
उत्तरदायित्व मुसलमानों के सिर पर मेंढ़ दिया था । फलस्दरूप उनके साथ जान- 
बूक कर एसा बतांव किया गया जो सबंधा अनुचित था ।' अ्रतः वे अंगरेजों 
और अंगरेजी सभ्यता से खिन्‍न हा उसकी ओर से और भी खिंच गये | विपरीत 
इसके हिंदू लोग पाश्चात्य सभ्यता, संस्कृति और शिक्षा को अ्रपनाते गये | 
फलस्व-रूप अनेक सरकारी पद उनके द्वाथ में आरा गये। मुस्लिम उच्च तथा 
मध्यम वर्ग की इतिश्री हो गयी श्रोर उसके स्थान पर मध्यम वर्ग के हिंदुओं का 
उत्थान हुआ । दोनों वर्गों के उक्त विरोधी दृष्टिकोणों तथा सरकारी व्यवहारों 
के कारण दोनों की एकता का आभास न होकर उनको प्रथकता ही सिद्ध 
होती है । 

३, काँग्रेस की स्थापना--कांग्रेस की स्थापना के समय मुसलमानों ने 
उसके प्रति जिस मनोद्त्ति का परिचय दिया इससे भी उनकी प्रथकता सिद्ध 
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होती है | इसमें संदेह नहीं कि आरंभ ही से कुछ मुसलमान कांग्रेस के साथ 
थे, और उसके तीसरे अधिवेशन में एक मुसलमान ( बदरुद्दीन तैयबजी ) को 
ग्रध्यक्ष बनाया गया था। पर इससे इस सत्य पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ता 
कि श्रधिकाश मुसलमान उससे अलग रहे । उनके प्रभावशाली नेता, सर सैयद 
ग्रहमद खां ने, राष्ट्रीय मावनाश्रों' से युक्त होने पर भी, अपने को उससे 
झलग रखा और अपने सहयोगियों को भी उन्होंने इसी प्रकार का परामश 
दिया | सन्‌ श्यणशू से १६०९ तक कांग्रस शासन-सुधार के लिए लोकमत 
को शिक्षित कर तथा भारत और इंगलेंड दोनों देशों में सरकार पर दबाव 
डाल रही थी और सर सैयद अहमद ओर उनके साथी अलीगढ़ कॉलेज की 
स्थापना द्वारा मुस्लिम नव युवकों को शिक्षित करने में लगे थे | सन्‌ १८8३ में 
मोहम्मेडन-एंग्ली-श्रोरियंटल-डिफेस-एसोसियेशन' की स्थापना की गयी । इसका 
एक उद्देश्य ब्रिटिश शासन-सत्ता को दृढ़ करने वाले साधनों का समर्थन था | 
सन्‌ १६०५ में बंग-बविच्छेद के कारण, समस्त देश को हिंदू जनता स्वदेशी, 
बहिष्कार, और राष्ट्रीय शिक्षा के काथ-क्रम में संलग्न थी ओर मुसलमान 
सन्‌ १६०६ में मुस्लिम लीग की स्थापना द्वारा अपने राजनीतिक अ्रधिकारों और 
हितों की रक्षा में | द्िंदु लोग सक्रिय आंदोलन का अश्रवलंबन करके बंग-विच्छेद 


१, सर सैयद अहमद खाँ को श्न दिनों उन मनुष्यों व] दख कर दुख होता था जो मुसल- 
मानो का द्िंदुओं से अलग रखना चाहते थ। उनक मतानुकूल हिंदू और मुसलमान एक 
हैँ हवा भे साँस लेते थ, पवित्र गगा भौर जमुना का जल पीते 4, इश्वर न जो बरतुएँ 
दंश को दी थीं उन्हीं को खाते थे, साथ जीते थे ओर साथ मरते थे। एक ही दश को 
सतान होने के कारण वे दोनों एक ही थे, श्रलग अ्रलग नहीं । “मैने सदैव कहा है कि 
भारत-भूमि एक नव-विवाहिता वधू के समान है। हिंदू और मुसलमान उसकी दो 
सुंदर भ्राँखें हैं. । यदि दोनों एक दूसरे से मिल जुल कर रहेगे तो वधू सदैव कांतिमयी 
श्रोर सुंदर बनी रहेगी किंतु यदि उन्होंने एक दूसरे को नष्ट करने को बात सोची तो 
उसका विहत नेत्रवाली हो जाना अनिवार्य है |” 


२, एसोसियेशन के उद्द श्य इस प्रकार थे--(१) अंगरेजों को विशेषकर भ्रंगरेजी सरकार 
को मुसलमानों के विचारों से परिचित कराना; (ब) मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों 
को रक्षा करना; ब्रिटिश सत्ता को इृढ़ बनाने वाले साधनों का समर्थन करना ; (स) 
झनता में राज-भक्ति का प्रचार करना; (द) राजनीतिक आंदोलन को मुसलमानों मे 
फैलने से रोकना । 


( ११८ ) 


के मिटाने के लिए नाना प्रकार की यातनाएं भोगने को तैयार तथा श्रातंकवादी 
सरकारी अधिकारियों की हत्या कर रहे थे ओर मुस्लिम लीग में संगठित 
मुसलमान “श्रादर पूर्वक अपनी आ्रावश्यकताश्रों श्रोर आकांज्ञाओं को सरकार 
के सम्मुख”? उपस्थित करने में | इन घटनाओं से, मुसलमानों के मतानुकूल, 
मुसलमानों का प्राथंक्य मली भांति स्थापित हो जाता है । 

(४ ) सांप्रदायिक निवाचन-प्रणाल्ी--सा प्रदायिक निवांचन-प्रणाली 
की मांग से भी यह सिद्ध हो जाता है कि मुसलमानों का एक महत्वपूण अंश 
बहु-संख्यक हिंदुओं के आधिपत्य से सशंकित तथा उनसे अलग रहने के पक्ष 
में था | सन्‌ १६०६ में मुसलमानों का एक शिष्ट-मंडल हिज हाईनेस दि आगा 
खां की अध्यक्षता में तत्कालीन गवनर जनरल लॉड मिंदो से मिला था । 
उसने उनके सम्मुख केवल सांप्रदायिक निवांचन नहीं वरन्‌ मुसलमानों के 
प्रतिनिधित्व के लिए. भार के सिद्धांत के अपनाने पर भी जोर दिया था' | 
शिष्ट-मंडल का आदि श्रोत* चाहे कुछ ही हो, पर उसकी मांग, स्पष्ट थी और 
गवर्नर जनरल की भी उसके साथ सहानुभूति थी। शिष्ट-मंडल की मांगों के 
उत्तर में लॉ मिंठो ने अन्य बातों के साथ साथ, यह कहा था कि “तुम्हारी यह 
मांग न्यायपूर्ण है कि तुम्हारा महत्व तुम्हारी संख्या पर ही निर्धारित नहीं होना 
चाहिये अ्रपितु तुम्हारे संप्रदाय की राजनीतिक महत्ता और तुम्हारी साम्राज्य के 
लिए की गयी सेवाश्रों पर भी ध्यान रखना चाहिये,..मैं तुमसे सहमत हैँ ।?” 
कांग्रेस सांप्रदायिक निवांचन-प्रणाली ओर भार के सिद्धांत दोनों की विरोधिनी 
थी और उनकी स्वीकृति के लिए सरकार की श्रालोचना करती थी । निर्वाचन- 
प्रणाली संबंधी मुसलमानों श्रोर कांग्रेस के उक्त विरोधी दृष्टिकोणों से यह स्पष्ट 
है कि वे दोनों एक दूसरे से सबंथा एथक थे | 

(४ ) बंग-विच्छेद का रद किया जाना--सन्‌ १६१२ में दिल्‍्ली- 
दरबार के अ्रवसर पर शाही घोषणा द्वारा बंग-विच्छेद को रह कर दिया गया | 
इसका प्रभाव मुसलमानों और हिंदुओ्ों पर श्रलग अलग था | हिंदू लोग, 
विशेषतया बंगाल के हिंदू , इस घोषणा से संतुष्ट थे | वे आरंभ ही से बंग-विच्छेद 








१. मुसलमानों का अतिनिषित्व जन-संख्या के अनुपातानुसार नहीं वरन्‌ उनकी वास्तविक 
मद्त्ता ओर साम्राज्य की रचा मे उनकी सेवाओं के आधार पर होना चाहिये । 

कुछ लोगों के मतानुकूल शिष्ट-मंडल को माँयों के अंतस्तल में अलीगढ़ कालेज के अंगरेज 
प्रधान मिस्टर भ्राचेबोल्ड का प्रभाव विद्यमान था | 


( ११6 ) 


का विरोध कर तथा उसके रद्द करने का आंदोलन चला रहा रहे थे । उसकी 
सफलता के लिए उन्होंने स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा का कार्य-क्रम 
अपनाया था | मुसलमान लोग बंग-विच्छेद से प्रसन्न थे । अतः पूवकालीन 
धोषणाओं के होते हुए भी जब बंग-विच्छेद रद कर दिया गया, तो उन्हें 
बहुत बड़ा धक्का लगा | लॉर्ड मिंठो ने लॉड-सभा के सम्मुख वक्ता देते हुए, 
इस संबंध में अपने विचार इस प्रकार प्रगट किये थे-- "हमने मुसलमानों से 
कहा था कि बंग-विच्छेद निश्चयता के साथ कर दिया गया है। बारंबार 
हमने इस बात पर भी जोर दिया था कि विच्छेद सदा के लिए था | हमने 
पूर्वी बंगाल की मुस्लिम जनता की उसकी राजभक्ति के लिए प्रशंसा की थी 
और उसे अपने इस निश्चय की सूचना दी थी कि हम उसके हितों की रक्ा 
करेगे | मेरे विचार में सिविल सर्विस का शायद ही कोई ऐसा सदस्य हूं जिसने 
यह घोषणा न की हं। कि ब्रिटिश सरकार के लिए बंग-विच्छेंद का रद करना 
असंभव था |? ' फिर भी बंग-विच्छेद रद्द कर दिया गया | इसके कारण मुस- 
लमानों की श्राशाओं पर पानी फिर गया | बंग-विच्छेद के कारण उनमें कुछ 
स्फूर्ति आ गयी थी । ढाका के नवाब के शब्दों में 'इमें ( मुसलमानों का ) 
विश्वास हो गया था कि पूर्वी बंगाल के लोगों, विशेषतया मुसलमान लोगों, को 
सहानुभूति-मय शासन से बड़ा लाभ पहुँचेगा । वे सरकार के पास सुगमता से 
पहुँच सकेंगे और सरकार अपने समस्त समय ओर ध्यान को उनकी भलाई के 
कामों में लगावेगी ।........ हमारा भला न चाहने वाले लोगों को अब यह 
विदित हो गया था कि पूर्वी बंगाल के मुसलमानों के वे दावे अब सम्मुख आ 
जायंगे जिनकी तब तक अवहेलना की गयी थी | हमे अपने न्यायपू्य भाग 
से अधिक तो न मिला था, पर जो कुछ मिला था वह उन लोगों से छिन गया 
था | अ्रत: वे श्रांदोलन चला कर बंग-विच्छेद के रह के लिए प्रयत्नशील थे | 
सरकार ने उनके राजद्रोहात्मक कार्यो के परिणाम-स्त्रूप बंग-विच्छेद को 
रह करके इस बात का प्रमाण दिया हे कि वेघानिक सरकार के विरुद्ध श्रांदो- 
लनों द्वारा वह नत-मस्तक की जा सकती है।” बंग-विच्छेद के संबंध में 
मुसलमानों श्रौर हिंदुओं की उक्त प्रतिक्रिया से उनका पार्थक्य सिद्ध हो 
जाता है | 
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(६ ) लखनऊ-पेक्ट--सन्‌ १६१६ में लखनऊ-पेक्ट द्वारा कांग्रेस और 
मुघ्लिम लीग दोनों एक दूसरे के निकट आ गयी थीं। सन्‌ १६१३ में मुस्लिम 
लीग के उद्देश्यों में परिवर्तन हुए थे कि सांप्रदायिक बातों को छोड़ कर कांग्रेस 
आर उसका कार्य-क्रम न्यूनाधिक एक-सा हो गया था । श्रतः दोनों ने मिलकर 
कांग्रे स-लीग योजना नामक शासन-सुधार की एक योजना तैयार की थी । यह 
मेल केवल दिखावटी था। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों का प्रथक अस्तित्व 
कायम रखा था। न तो सांप्रदायिक निवाचन-प्रणाली परित्यक्त की गयी थी 
और न भार का सिद्धांत | मुसलमानों को मिलाने के लिए कांग्रेस आदश-च्युत 
ग्रवश्य हो गयी थी । मुस्लिम लीग के प्रति उक्त सद्भावना को दिखला कर 
उसे आशा थी कि भविष्य में साप्रदायिक निवाचन-प्रणाली के स्थान पर संयुक्त 
निर्वाचन-प्रणाली स्वीकार हो जायग | कालांतर मे उसका अनुमान गलत 
निकला । मुस्लिम लीग ने साप्रदायिक निवाचन-प्रणाली को परित्यक्त न करके 
ग्रपनी सांप्रदायिक माँगों की पहले स भी अधिक प्रभावशाली बनाने की कोशिश की । 

(७) खिलाफत ओर असहयोग आंदोलन--लखनऊ-पैक्ट द्वारा 
ग्रारंभित काग्र स और मुस्लिम लीग का मेल सन्‌ १६२१-२२ तक चलता रहा 
था । इन दिनों खिलाफत की समस्या श्रोर उसके हल संबंधी सक्रिय आदालन 
के कारण मुस्लिम लीग कुछ दब सी गयी थी और उसके स्थान पर खिलाफत 
सम्मेलन की प्रधानता थी। गांधजी ने खिलाफत के प्रश्न की अपना लिया था 
झोर असहयोग आंदोलन सर्व प्रथम उसी के हल के लिए. चलाया गया था | 
मौलाना मोहम्मद अ्रली और उनके भाई मोलाना शौकत श्रली, गांधी जी के 
साथ-साथ रहते तथा उनके नेतृत्व में काम करते थे। ऐसा विदित होता था 
हिंदू श्रोर मुसलमान एकता के सूत्र में बँध जायेंगे | पर वास्तविकता ऐसी न 
थी । मोलाना मोहम्मद श्रली, जहाँ तक ईश्वर के आदेश का संबंध था आ्रादि 
से अंत तक मुसलमान थे श्रोर जहाँ तक भारत का संबंध था आदि से अंत तक 
भारतीय ।* कालांतर में जब खिलाफत की समस्या हल हो गयी, वे अ्रपने को 


838 +--पन्कमननकनभकननकन+. 





१. मोलाना मोहम्मद अली के मतानुकूल उनके जीवन के दो मूल मंत्र थे-- 
“9 ृषश6एश ७00 ८एण॥779703, 4 ध्वा)। 3 7709॥7 750, 8 ॥प9)॥ 
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कांग्रेस के अनुकूल न पाने लगे | अतः कांग्रेस और खिलाफती मुसलमानों के 
मेल का अंत होने लगा | यही बात मुस्लिम लीग के संबंध में भी हुईं | असह- 
ये|ग आंदोलन के कारण, जिसका निश्चित परिणाम जेल-यात्रा और कष्ट-सहन 
था, बहुत से मुसलमान कांग्रेस से अलग हो गये | इनमें से मुख्य नाम मिस्टर 
मोहम्मद अली जिन्‍ना का है। मुस्लिम लीग ओर कांग्रेस की मित्रता का 
अंत ही नहीं हुआ, वरन्‌ समस्त देश में सांप्रदायिक दंगे हुए जिनके परिणाम- 
स्वरूप यह सिद्ध कर दिया गया कि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से इतना 
एथक थे कि वे निष्ठुरता के साथ एक दूसरे की हत्या कर सकते थे । 

(८ ) मुस्लिम लीग का पुनरुत्थान -सांप्रदायिक दंगों के कारण 
मुस्लिम लीग का पुनरुत्थान हुआ आऔर उसी रूप में जिसमें वह पहले थी । 
उसकी सांप्रदायिक माँग पहले की श्रपेज्ञा अधिक दृढ़ हो गयी थीं श्रोर उसका 
रुख पहले की अपेक्षा श्रधिक तना हुआ था। उसके अ्रंतगत मोलाना मोहम्मद 
ग्रली और मिस्टर मोहम्मद श्रली जिन्‍ना अभी तक संयुक्त-निर्वांचन ओर 
साइमन कमीशन के बहिष्कार के पक्ष में थे पर सर मोहम्मद शफी ओर सर 
मोहम्मद इकबाल सांप्रदायिक निवांचन ओर साइमन कमीशन के साथ सहयोग 
के पक्ष में | अतः सन्‌ १६२८ में मुसलमानों के सब दलों का एक सम्मेलन हुथा 
जिसमें सांप्रदायिक निवाचन-प्रणाली के जारी रखने, केंद्रीय विधान-मंडल में 
मुसलमानों को एक तिहाई स्थान देने, मुस्लिम बहुमत प्रांतों में उनका बहुमत 
बनाये रखने, सिंध के अलग प्रांत बनाने तथा सीमांत प्रदेश ओर ब्रिटिश बिलो- 
नचिस्तान को अ्रन्य प्रांतों की-ती सरकार के देने के पत्त में प्रस्ताव स्वीकृत हुए । 
इसके लगभग तीन महीने पश्चात्‌ मिस्टर जिन्‍ना की चोंदह शर्ता का ऐलान 
हुआ जो सर्व-मुस्लिम-दलों के सम्मेलन में स्वीकृत प्रस्तावों पर अ्वलंबित 
थीं। शर्तें इस प्रकार थीं-- 

१-मारतीय संविधान संघात्मक हो और अ्रवशिष्ट विषय प्रांतों के 
श्रधीन हों | 

२--सब प्रांतों में समान रूप से प्रांतीय स्वरायत्त शासन स्थापित हो । 

२--सब अ्रल्प-संख्यकों का विधान-सभाश्रों श्रोर विधान-मंडलों में उचित 
एवं प्रभावशाली प्रतिनिधित्व हो किंतु इस शत पर कि बहुसंख्यक अल्पसंख्यक न 
बन जाये। 

४--केंद्रीय विधान-मंडल में मुसलमानों के स्थान कम से कम एक 
तिहाई हों | 
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५--सांप्रदायिक निर्वाचन-प्रणाली कायम रखी जाय । किंतु यदि कोई 
संप्रदाय, सांप्रदायिक निर्वांचन-प्रणाली को छोड़कर, सम्मिलित निर्वाचन के 
पक्ष में ही, तो उसे स|म्मलित निवांचन स्वीकार करने का श्रधिकार हो ! 

६--प्रांतों के निर्माण में कोई ऐसा परिबर्तन न किया जाय जिसका पंजाब 
बंगाल ओर सीमांत प्रांत की मुस्लिम बहु संख्या पर कुप्रभाव पड़े । 

७-पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता की व्यवस्था की जाय । 

८--यदि किसी संप्रदाय के २५ प्रतिशत सदस्य किसी प्रस्ताव या उसके 
किसी अंश का इस आधार पर विरोध करें कि उसका उनके धर्म पर कुप्रभाव 
पड़ता है तो वह प्रस्ताव या उसका संबद्ध अंश विधान-सभा में न पेश 
किया जाय । 

६--बंबई से अलग सिंध का प्रथक प्रांत बनाया जाय | 

१०--उत्तरी-पश्चिमी सीमांत प्रांत तथा ब्रिटिश बिलोचिस्तान में श्रन्य प्रातों 
के समान शासन-सुधार किये जायें | 

११--प्रशासकीय योग्यता को ध्यान में रखते हुए, सरकारी नौकरियों में 
मुसलमानों को यथेष्ट स्थान दिये जायें | 

१२--मुसलमानों के धर्म, संस्कृति ओर बेयक्तिक कानून की रक्षा तथा 
मुस्लिम शिक्षा, भाषा, धर, वेयक्तिक कानून और दातव्य संस्थाओ्रों के परि- 
वर्दन तथा उनकी सहायता आदि के विषय के उपबंध संविधान में सम्मिलित 
किये जाये । 

१३--क्रिसी मंत्रिमंडल में चाहे वह केंद्रीय हो या प्रांतीय, मुस्लिम सदस्यों 
की संख्या कम से कम एक तिहाई हो । 

१४--संघांगां की अनुमति के बिना केंद्रीय विधान-मंडल द्वारा संविधान में 
किसी प्रकार का संशोधन न किया जाय | 

इन शर्तों के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि मिस्टर जिन्‍ना और 
मुस्लिम लीग, जिसने इन शर्ता' को श्रपना लिया था मुसलमानों को भारत के 
अन्य निवासियों से प्रथक समझते थे । उपरिलिखित बारहवीं शर्त से यह बात 
स्पष्ट हो जाती दै | उन्हें भारत के अन्य निवासियों का विश्वास न था। श्रतः 
वे बंगाल, पंजाब और सीमा प्रांत को मुस्लिम बहु-संख्यक प्रांत बनाये रखना 
चाहते थे और इसी आधार पर सिंध के नये प्रांत के निर्माण के पक्ष में थे । 
वे सांप्रदायिक निवांचन के समर्थक थे, सरकारी नौकरियों में मुसलमानों के एक 
तिहाई प्रतिनिधित्व पर जोर देते थे श्रोर किसी विधान-मंडल द्वारा किसी ऐसे 
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सांप्रदायिक प्रस्ताव पर विचार करने के विरोधी थे जिसका कुप्रभाव किसी संप्र- 
दाय पर पड़ता हो ओर उसके २९ प्रतिशत सदस्य उसका विरोध करते हों । 
मिस्टर जिन्‍ना की इन शर्तों से यह स्पष्ट हो जाता है कि वे, मुस्लिम लीग और 
उसके समर्थक मुसलमान, मुसलमानों को अवशिष्ट भारतीयों से प्रथक जन- 
समाज समभते थे | 

(8) सांप्रदायिक निर्णय--दूसरी गोलमेज परिषद में सम्मिलित मारतीय 
प्रतिनिधियों ने सांप्रदायिक समस्या के भी सुलभाने का प्रयत्न किया पर कोई 
सवमान्य समझोता न हो सका । अंत में उन्होंने इंगलेंड के प्रधान-मंत्री को 
साप्रदायिक निणय देने के लिए पंच नियुक्त किया । गांधीजी भी इससे सहमत 
थे, किंतु इस शर्ते पर कि प्रधान-मंत्री का निर्णय मुसलमानों ओर सिक्‍्खों तक 
ही सीमित रहे । १७ अ्रगस्त सन्‌ १६३२ को प्रधान मंत्री का निर्णय प्रकाशित 
हुआ | इसके अनुसार भारतीय निवांचक बारह” प्रकार के प्रथक निवांचक- 
संघों में विभाजित किये गये थे । मुसलमानों के संबंध में मिस्टर जिन्‍ना की 
१४ शर्तों की संबद्ध बातें न्यूनाघिक स्वीकार कर ली गयी थीं। अधिकांश मुस- 
लमानो को निर्णय से संतोष था, पर कांग्रेस उसके संबंध में तटस्थ थी | इसके 
अतिरिक्त, तत्कालीन परिस्थिति में, वह ओर कुछ कर भी न सकती थी | 
सांप्रदायिक निर्णय का स्वीकार करना भारतीय राष्ट्रीयता पर कुठाराघात करना 
था | उसे अस्वीकार करना सांप्रदायिक अग्नि का भड़काना था | कांग्रेस और 
मुस्लिम लीग के उक्त दृष्टिकोणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि मुसलमान शअ्रपने 
को भारत के अन्य निवासियों से एथक्‌ समभते थे । 

(१०) सन्‌ १६३७ के निर्वाचन--भारतीय शासन संबंधी सन्‌ १६३४ 
के अधिनियम को कार्य रूप में परिणत करने के लिए सन्‌ १६३७ में जो 
निवांचन किये गये थे, कांग्रेस ने उनमें भाग लेने का निश्चय किया था | 
मुस्लिम लीग का निश्चय भी इसी प्रकार का था। निवांचन में कांग्रेस की 
शानदार विजय हुई | छः प्रांतों में उसका बहुमत था ओर दो में कांग्रेसी 
सदस्यों की संख्या सब से श्रधिक थी । कुल ४८५ मुस्लिम स्थानों में से केवल 
भर८् के लिए, काग्रेस ने अपने अभ्यर्थी खड़े किये थे, ओर इनमें से २६ स्थान 
उसके हाथ आये थे। निर्वाचन के परिणाम से यह स्पष्ट था कि देश की गेर- 
मुस्लिम जनता पर कांग्र स का पूर्ण प्रभाव था, पर मुस्लिम जनता पर नहीं | 


चिंतन चलन +-ल लचजजक नल ल्‍ 5 “5 जप 


१. कन्हेया लाल वर्मा-मांरतीय राजनीति ओर शासन-पद्धति (१८५८-१६३५) ५. ३०४, 





( १४१४ ) 


उसके संबंध में मुस्लिम लीग का प्रभाव कांग्रस या कांग्रेसी मुसलमानों की 
अपेक्षा कहीं श्रधिक था । 

निवांचन के पश्चात्‌ कांगस ने मंत्रिपद ग्रहण करने का निश्चय किया । 
यह बात मुस्लिम लीग को खल गयी | कांग्रेस छुः श्रांतों मे, लीग तथा अन्य 
राजनीतिक दलों की परवा न करके अपने मंत्रिमंडल बना और अपनी नीति को 
कार्य रूप में परिणत कर सकती थी। इसके विपरीत मुस्लिम लीग बहु-संख्यक 
मुस्लिम प्रांतों में भी, गेर-मुस्लिम सहायता के बिना, एक भी मंत्रिमंडल न 
स्थापित कर सकती थी। इस परिस्थिति के कारण मुस्लिम लीग को यह 
ग्राभास हुआ कि यदि सत्ता भारतीयों के हाथ में श्रा जायगी, तो कांग्रेस स्थान 
स्थान पर इसी प्रकार बहुमत प्राप्त कर लेगी ओर मुस्लिम लीग का कोई स्थान 
ही न रह जायगा । मुस्लिम लीग की उक्त मनोबृत्ति मुसलमानों के पार्थिक्य की 
परिचायक थी। 

मंत्रिमंडल-निर्मांण के पूर्व कांग्र स ने मुस्लिम लीग के सहयोग को प्राप्त 
करने के लिए बातचीत आरंभ की थी। उसका सुभाव यह था कि विधान- 
मंडलों में कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिल कर कांग्र स-लीग पार्टी का निर्माण 
कर और इस पार्टी की एक ही नीति तथा कार्यक्रम हो | कांग्रेस के मतानुकूल 
उत्तरदायी सरकार को सफलता के लिए ऐसा करना आवश्यक था | मुस्लिम 
लीग इससे सहमत न थी। वह अपने प्रथक अ्रस्तिःव को बनाये रखते हुए 
शासन-कार्य मे भाग लेना चाहती थी। अ्रतः कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडलों में 
एसे मुसलमानों को सम्मिलित किया, जो उसके साथ सहयोग करने को तैयार 
थे। कांग्रस का यह काम जले पर नमक छिड़कने के समान सममभका गया | 
कांग्रस के साथ सहयोग करने वाले मुसलमानों की निंदा यह कह कर की गयी 
कि वे न तो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते थे और न मुसलमानों की ओर से 
बोल ही सकते थे | कांग्रस के प्रतिकूल भी जली-भुजी बातें कही गयीं श्रौर 
उसके विरुद्ध भयंकर प्रचार-कार्य किया गया | सन्‌ १६३७ में, मुस्लिम लीग 
के लखनऊ के अ्रधिवेशन में सभापति के पद से भाषण देते हुए, मिस्टर 
जिन्‍ना ने इस संबंध में निम्नलिखित विचार प्रगटठ किये थे--“ “मुसलमानों को 
ग्रधिकाधिक विरोधी बनाने का उत्तरदायित्व कांग्रेस के नेताश्रों पर हैं, विशेष 
कर पिछुले दस वर्षों के, क्योंकि उन्होंने पूरी तौर पर हिंदू नीति का अनुसरण 
किया है। जब से उन्होंने छुः प्रांतों में, जहाँ वे बहुमत में हैं, अ्रपनी सरकारें 
स्थापित की हैँ उन्होंने अपने बचनों, कार्यों एवं कार्यक्रम से यह और भी 
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अधिक स्पष्ट कर दिया है कि मुसलमान उनसे किसी प्रकार के न्याय अथवा 
ईमानदारी की आशा नहीं कर सकते | जहाँ कहीं भी वे बहुमत में हैं ओर 
जब कमी उन्हें यह ठीक प्रतीत हुआ है उन्होंने मुस्लिम लीग से सहयोग करना 
अस्वीकार कर दिया है और प१णो-रूपेण आत्म-समपंण तथा अ्रपने प्रतिशा-पत्रो 
पर हस्ताक्षर कराने की माँग प्रस्तुत की है |” अपने भाषण में मिस्टर जिन्‍मा 
ने इस बात पर भी जोर दिया कि अब “हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होगी और 
बदे मातरम्‌ राष्ट्रीय गीत होगा ! कांग्रेस के ऋंडे को प्रत्येक व्यक्ति को स्वीकार 
करना पड़ेगा ओर उसका आदर करना पढड़ेगा। जो थोड़ी सी शक्ति और 
उत्तरदायित्व उनके हाथ में आया है, उसके प्रारंभ में ही इन बहुमत वालों ने 
अपनो यह करामात दिखा दी है कि दिंदुस्तान हिंदुश्नों के लिए है । कांग्र स, 
राष्टीयता का केवल बहाना करती है श्रोर हिंदू महासमा के कोमल शब्दों तक 
का प्रयोग नहीं करती ।?” मुस्लिम लीग और उसके नेता मिस्टर जिन्‍ना ने 
कांग्रेस के विरुद्ध विष-वमन ही नहीं किया, उन्होंने जाँच कमेटी' नियुक्त करके, 
यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि कांग्रेसी बहुमत प्रांतो की सरकारें मुसलमानों 
पर वास्तव में अत्याचार कर रही थीं। कांग्रेस ओर मुस्लिम लीग का विरोध 
इतना अधिक बढ़ा कि दूसरे युरोपीय महासमर के छिड़ने पर, जब कांग्रेसी 
मंत्रिमंडली ने त्यागपत्र दिया तो मिस्टर जिन्‍मा ने मुस्लिम लोग को “प्रुक्ति 
दिवस! और 'प्राथना दिवस' मनाने का आदेश दिया। कांग्रेस और मुस्लिम 
लीग के उक्त पारस्परिक संबंध से मुसलमानों के पाथक्य को पुष्टि होती है । 
पार्थंकय के आधार--उपरिलिखित बातों से यह निष्कर्ष निकालना 
कठिन नहीं कि भारतीय मुसलमान अपने को भारत के अन्य निवाप्तियों से भिन्‍न 
समभते श्राये हैं | उनके पार्थक्य के निम्नलिखित श्राधार विचारणीय हैं--- 
(१) ऐतिहासिक आधार--मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अ्रध्ययन से 
पाठकों के मन में यह भावना उत्पन्न होती है कि मुसलमान बांदशाहों और 
शासकों ने अपनी हिंदू प्रजा के साथ बेसा बतांव नहीं किया था जैसा उन्हें 
करना चाहिये था । मुहम्मद इृब्न कासिम, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी 
जैसे आ्राक्मणकारियों और अलाउद्दीन खिलजी, मुहम्मद तुगलक और 
औरंगजेब ऐसे बादशाहों का हिंदुश्रों के प्रति व्यवहार अनुचित के अतिरिक्त 
और कुछ भी नहीं कहा जा सकता । इसमें संदेह नहीं कि इतिहासकार संवादी 
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स्वरों की अ्रवहेलना करके विवादी स्वरों पर अधिक जोर देते हैं, पर विवादी 
स्वर स्वेथा श्राधार-विहीन नहीं होते । भारतीय मुसलमान स्वयं अपने पूर्वजों 
के कामों से परिचित थे । उन्हें इस बात का गोरव था कि कुछ दिन पहले वे 
हिंदुओं पर शासन करते ओर उन्हें दबाकर रखते थे | अ्रतः उनमें इस बात 
की आशंका का होना स्वाभाविक था कि यदि गेर-मुसलमानों के हाथ में शासन 
सत्ता आरा जायगी तो संमवतः उन्हें अपने पूबजों के कामों का फल भोगना 
पड़ेगा | फल-म्वरूप वे अ्रयने को शेष भारतियों से अलग रख कर अपने लिए 
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स्वतत्र शासकीय इकाइयों के माँगने के लिए प्रयत्नशील हुए | 

(२) सांस्कृतिक भेद--हिंदुश्रों ओर मुसलमानों में सांस्कृतिक विभेद भी 
था । यह मुसलमानों के पार्थक्य का दूसरा आधार था। दोनों के रहन-सहन का 
ढंग अलग-अलग था श्रोर सामाजिक जीवन में दोनों विभिन्‍न आदर्शों से 
प्रभावित होते ये । जिन वीरों की वे पूजा करते थे वे भी अलग-अलग और 
प्रायः विरोधात्मक थे | हिंदू लोग महाराणा प्रताप तिह और छन्रपति शिवाजी 
को अपना उद्धारक समझते थे और मुसलमान उनको विपरीत दृष्टिकोण से 
देखते थे । हिंदुश्रों में गोहत्या पाप समझा जाता था और मुसलमान गऊ की 
कुग्बानी अपना धामिंक अधिकार समभते थे। भाषा में मी विभेद था। 
मुसलमान हिंदुस्तानी को, जो उदू का दूसगा नाम था, समस्त भारत की भाषा 
बनाना चाहते ये, और हिंदू लोग दिंदी के समर्थक थे | इस सांस्कृतिक 
विभिन्‍नता के कारण, भारतीय मुसलमानों के लिए यह स्वाभाविक था कि वे 
अपने को भारत के अन्य विवासियों से प्थक एक स्वतंत्र इकाई समभते | 

(३) श्र्थिक आधार--पाथक्य के तीसरे आधार का संबंध श्रार्थिक बातों 
से था | भारत के कुछ भागों जैसे पूर्वी बंगाल के अधिकांश मुसलमान अ्रल्पांश 
हिंदुओ्रों के ग्राथिक दासत्व में थे | हिंदू या तो जमोदार थे या साहूकार । अ्रतः 
मुसलमानों को उनके श्रधीन रहना तथा उनकी श्राथिक दासता को स्वीकार 
करना पड़ता था । इस श्रार्थिक विभेद के कारण भी मुसलमान अपने को 
हिंदुश्नों से प्रथडू्‌ समभने लगे थे । 

(४) छुआछूत की भावना--हिंदुश्रों की छुग्राछृत को भावना मुसलमानों 
को खटकती थी । मुसलमान, गेर-मुसलमानों को काफिर समझते थे। हिंदू 
लोग उन्हें श्रछृतों की श्रेणी में रखते, तथा उनके साथ उसी प्रकार का व्यवहार 
करते थे । वे उनके साथ न तो सामाजिक संबंध रखते थे और खान-पान का 
संबंध । बड़े से बड़ा और योग्य से योग्य मुसलमान भी छोटे से छोटे ब्राह्मण के 
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लिए अछूत के समान था । वह उसके छुए हुए मोजन को खाने से इनकार 
करता था। वह उसका छुआञ्रा पानी तक न पी सकता था। कुछ हिंदू दुकानों 
में मुसलमान ग्राहकों के हाथ से पेसा तक न लिया जाता । कुछ मुसलमानों के 
मतानुकूल हिंदुओं की छुआछूत को उक्त मावना मुसलमानों के पार्थक्य के 
लिए उत्तरदायी थी । 

(५) हिंदू प्रतिक्रिया का विरोध--मुसलमान, आगमन के पश्चात्‌ से ही 
जबरदस्ती, या समभा-बुकाकर या प्रलोभन देकर हिंदुश्नों को मुसलमान बनाते 
रहे थे | कभी-कभी हिंदुश्नों का अंध-विश्वास ही घर्म-परिबतन के लिए उत्तर- 
दायी था । कालांतर में इसके विरुद्ध हिंदू-प्रतिक्रिया हुई। आय-समाज की 
स्थापना हुई और उसने शुद्धि और संगठन का कार्य आरंभ किया । हिंदू महा- 
सभा भी हिंदू हितों की रक्षा के प्रयत्न करने लगी | हिंदू मुस्लिम दंगों के 
पश्चात हिंदुश्रों को आत्म-रक्षा संबंधो भावना ओर भी दृढ़ हो गयी । पं० मदन 
मोहन मालवीय ने अमृतसर के दंगे के पश्चात हिंदुओं को निम्निलिखित 
अ्राशय का उपदेश दिया, “प्रिय बंधुओं, स्त्रियों का सा जीवन मत व्यतीत 
करो |” लाहौर की एक समा में उन्होंने कहा कि “यदि में जीवित रहा तो हिंद 
जाति की प्रत्येक त्ली तथा बालिका को शीघ्रातिशीत्र पिस्तोल चलाना सिखला- 
ऊँगा ।” अनेक अन्य हिंदू नेताओं के विचार भी इसी प्रकार थे। सांप्रदायि- 
कता-प्रिय मुसलमानों की दृष्टि में, इस प्रकार के उपदेश, अरक्षम्य अपराध के 
समान थे | आत्म-रक्षा के लिए बल का प्रयाग किसी भी सम्य समाज में वर्जित 
नहीं समझा जाता । किंतु भारत के मुस्लिम नेताश्रों की मनोद्ृत्ति दूसरे प्रकार 
की थी | वे चाहते थे कि वे हिंदुओं को मुसलमान बनाते जायें किंतु हिंदू लोग 
न तो श्रात्म-रक्षा के लिए संगठित हों और न खोए हुए हिंदुश्रों को पुनः हिंदू 
बनाने का प्रयत्न करें | इस प्रकार हिंदू-प्रतिक्रिया, मुसलमानों और हिंदुश्रों के 
पार्थक्य का एक आधार बन गयी । 

(६ ) विदेशी सरकार--कुछ लोगों का कहना है कि भारत की अ्रंगरेजी 
सरकार हिंदुश्रों श्रोर मुसलमानों के पार्थक्य के लिए उत्तरदायी थी। 
भेद और शासन की नीति के कारण, भारत के ब्रिटिश शासकों ने, 
हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे से अलग रखने की नीति का 
आश्रय लिया था | कभी वे मुसलमानों का पक्षपात करते थे श्रौर कभी हिंदुश्रों 
का | बंग-विच्छेद द्वारा, लाडे कजन ने, पूर्वी बंगाल के मुसलमानों के लिए 
एक ऐसे प्रांत को बनाया था जहाँ वे बहुसंख्यक थे श्रोर जहाँ वे श्रपनी संस्कृति 


( १रं८ ) 


के अनुसार अपनी उन्‍नति कर सकते ये | सांप्रदायिक निवाचन का संकेत दे 
कर तथा उसे स्वीकार करके लॉड मिंटो ने मुसलमानों को भारत के शेष निवा- 
सियों से पूर्ण-रूपेण प्रथक कर दिया था। मारत के विभाजन तक अंगरेजी 
सरकार की यह नीति किसी-न-किसी रूप में बनी रही | श्रतः यह कहना अ्रति- 
शयोक्ति नहीं कि भारत के हिंदुओं ओर मुसलमानों के पाथक्य का एक महत्व- 
पूणे आधार भारत में अ्ंगरेजी सरकार का अस्तित्व था । 

दो राष्ट्री का सिद्धांत-मुसलमानों के पार्थक्य की उपरिवर्शित बातों के 
आधार पर इस निष्कष के निकालने में कोई कटिनाई नहीं रह जाती कि उनका 
एक प्रथक राष्ट्र था। १७ सितंबर सन्‌ १६४२ को गांधो जी के पास भेजे गये 
अपने पत्र में मिस्टर जिन्ना ने मुसलमानों के प्रथक राष्ट्र होने का दावा 
निम्नलिखित तकों' से किया था -- हम समभते हैं और कहते हैँ कि राष्ट्र की 
किसी भी व्याख्या से देखिये मुसलमान ओर हिंदू भारत के दो प्रधान राष्ट्र 
हैं | दस करोड़ की जनसंख्या का हमारा राष्ट्र है। इससे भी अधिक महत्व को 
ब्रात यह है कि हमारी अपनी संध्कृति और सभ्यता है और अपनी भाषा ओर 
अपना साहित्य है | कला, स्थापत्य, नाम श्रोर नामकरण का ढंग, वस्तुओ्रों का 
माप और मूल्यांकन, बेयक्तिक कानून और नेतिक नियम, रीतिरेबाज श्रौर 
पंचांग, इतिहास और परंपराएँ, अभिरचियों और आकाक्षाएँ सब अपनी हें । 
मंक्षेर में कहें तो जीवन के बारे में तथा जीवन का हमारा अपना दृष्टिकोण है 
अंतर्राष्ट्रीय विधान के सब नियमों के श्रनुसार हम एक राष्ट्र हैं । इसके बहुत 
पहले से भी भारत के कुछ मुसलमान इसी प्रकार क दावे करते थे। मिस्टर जिन्‍ना 
ओर उनके समर्थकों के इन तकों को महात्मा गांधी तथा भारत के अनेक नेता 
स्वीकार करने में अ्रसमथ थे । 

भारत के मुसलमान एक एथक राष्ट्र थे अथवा नहीं, इस बात के निर्णय के 
लिए हमें राष्ट्र शब्द की ठीक-ठीक परिभाषा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिये। अनेक 
विदेशी विद्वानों ने राष्ट्र की परिभाषा करने का प्रयत्न किया है। उनकी परिभा- 
पाएँ दा विभिन्‍न समूहों में रखी जा सकती हैं । पहले समूह में उन परिमाषाश्रों की 
गणना की जाती है जिनमें भाषा, जाति, धर्म, प्रदेश आदि बाह्य समानताओं 
पर जोर दिया जाता ओर इन्हीं के आधार राष्ट्र की परिभाषा की जाती है ।' 
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प्रो० बर्गस के अनुसार राष्ट्र वह जन-समृह है जो जातीय एकता के सूत्र में 
बंध कर किसी निश्चित भौगोलिक सीमा के अंतर्गत निवास करता हो । जातीय 
एकता के अंतर्गत भाषा और साहित्य, परंपरा ओर इतिहास, एक ही तरह वी 
रीतियों श्रौर भावनाओं का समावेश होता है | दूसरे समूह' में उन परिभाषाश्रों 
की गणना की जाती है जिनमें आंतरिक भावनाओं पर अधिक जोर दिया जाता 
है | इनके श्रनुसार राष्ट्र का निर्मांण मनोवृत्तियों का परिणाम होता है। रेनन 
( ॥8०7॥97 ) के मतानुकूल जाति और भाषा की एकता से राष्ट्र का निर्माण 
नहीं होता | इसके लिए विजय और गौरव तथा मूतकाल में सह्दे गये कश्ठों एवं 
किये गये महान त्यागो पर श्रवलंत्रित सामान्य पेतृक स्मृति की भावनाश्रों, एक 
राज्य में एक साथ रहने, तथा परंपरागत प्राप्त वस्तुओं का आगे आने वाली 
पीढ़ी को प्रदान करने की इच्छा की आवश्यकता होती है । डुगई (॥)प९2प) 
के श्रनुसार एक जाति से उत्पत्ति ही राष्ट्रनिमांण के लिए. पयांत्त नहीं होती । 
इसके लिए यह भी आवश्यक है कि श्रात्म-नि्भरता की मावना समूह के सभी 
व्याक्तयों में पूर्ण रूप से व्याप्त हो गयी हो, चाहे वे सबल हों या निबंल, धनी 
या निर्धन, विद्वान या मूख । 

राष्ट्र की ऊपर दी गयी परिभाषाओ्ं के आधार पर यदि हम मिस्टर जिन्ना 
के तक की परीक्षा कर तो हमें यह विदित होता दे कि वे उक्त दूसरे आधार 
पर भारत के मुसलमानों को हिंदुओं से अलग एक प्रथक राष्ट्र समझते थे । 
हिंदुश्रों ओर मुसलमानों में जातीय अंतर न था | भारत के ८०५४८ मुसलमान 
स्वयं ऐसे अथवा ऐसे लोगों के वंशज थे जो पहले हिंदू थे। जातीय मिश्रण के 
कारण भी यह न कहा जा सकता था कि वे अलग-अलग जातियों के थे । वे 
एक ही देश में रहते थे, और उस देश की एक ही सरकार थी। यदि यह 
सरकार चाहती तो हिंदुओं श्रोर मुसलमानों का समन्वय करके भारत में एक 
राष्ट्र का निमाण कर सकती थी। किंतु वह भेद और शासन की नीति की 
समर्थक थी | अतः इन वर्गों का मेल उस सीमा तक न हो सका जिस तक वह 
अन्यथा हो सकता था। वे एक ही भाषा बोलते थे, पर शिक्षित मुसलमानों की 
भाषा अरबी की ओर भ्रुकी हुई थी ओर शिक्षित हिंदुश्रों की भाषा संस्कृत की 
और | उनके धर्म अलग-अलग थे पर केवल धर्म के आधार पर एथक राष्ट्र 
को कल्पना नहीं की जा सकती | पर उनके स्वा्थ कुछ मात्रा में श्रलग-अलग 
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ये | मुख्यतः इन्हीं के आधार पर प्रथक मुस्लिम राष्ट्र की कल्पना को श्रोर 
उसके लिए एक स्वतंत्र देश पाकिस्तान की माँग की प्रस्तुत की गयी । 

पाकिस्तान आंदोलन; (१) सर मोहम्मद इकबाल की योजना-- 
पाकिस्तान की सर्व-प्रथम कल्पना का श्रेय सर मोहम्मद इकबाल को है। इनका 
जन्म सन्‌ श्यूछ३ में हुआ था और परलोकवास सन्‌ १६३८ में । ये सोलह 
ग्राना मुसलमान थे | जीवन के संध्या काल में इन्होंने दो ऐसे भाषण दिये 
जिनसे भविष्य के पाकिस्तान का संकेत मिलता है। पहला माषण' सन्‌ १६३० 
में इलाहाबाद के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में सभापति के पद से दिया गया 
था। “में चाहता हैँ कि पंजाब, उत्तरी-पश्चिमी सीमांत प्रांत, सिंघ ओर बिलों- 
निस्तान को मिला कर एक राज्य बनाया जाय। इसे ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर 
श्रथवा बाहर स्वायत्त-शासी होना चाहिये | उत्तरीगश्चिमी भारत के मुसलमानों 
के भाग्य का अ्रंतिम निबटारा सुशढ़ उत्तरो-पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य के 
द्वारा होगा ।.... ... 

“भारतीय हिंदुओं को इस विचार से मयभीत न होना चाहिये ।....... 
सांस्कृतिक दृष्टि से इस देश में इस्लाम करा जीवन, बहुत बड़ी सीमा तक निश्चित 
प्रदेश में केद्रीकरण पर निर्भर करता है । 

“मुसलमानों की माँग स्वतंत्र विकास की वास्तविक इच्छा का परिणाम 
है । यह विकास उस एकात्मक सरकार में न्यूनाधिक असंभव है जिसकी कल्पना 
राष्ट्रवादी हिंदू-राजनीतिज्ञ समस्त मारत में सांप्रदायिक आधिपत्य बनाये रखने 
के लिए करते हैं । 

“हिंदुओं को इस बात से भी भयभीत न होना चाहिये कि इस प्रकार के 
स्वायत्तशासी मुस्लिम राज्यों का अर्थ, इन राज्यों में धार्मिक शासन है । 

“यह सिद्धांत कि प्रत्येक समूह अपने इच्छानुकूल अपना स्वतंत्र विकास 
कर सके, सांप्रदायिकता का किसी संकुचित भावना से अनुप्राणित नहीं हुआ्रा 
है |.......में दूसरे वर्गों के चलनों, विधियों और धामिक और सामाजिक 
संस्थाओं का अधिक से अ्रधिक आदर करता हूँ। कुरान की शिक्षाश्रों के 
अनुसार, झ्रावश्यकता पड़ने पर, उनकी रक्षा करना मेरा कतेव्य है ।”” 

इस भाषण के दो बरस पश्चात्‌, गोलमेज परिषद से लोटने पर सर मोहम्मद 
इकबाल ने अखिल भारतीय मुस्लिम सम्मेलन में दिये गये भाषण में, मुसल- 
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मानों को यह परामश दिया कि उन्हें न तो हिंदुश्रों का मरोसा करना ज्हिये 
और न अ्रंगरेजों का | उन्हें अपने लोगों को शिक्षित करके उन्हीं का भरोसा 
करना चाहिये। “भारत के समस्त मुसलमानों का, प्रांतीय ओर जिलों की 
शाखाओं के सहित, एक ही राजनीतिक संगठन होना चाहिये । उन्हें ५० लाख 
रु० जमा करके एक निधि का निर्माण करना चाहिये, ओरे केंद्रीय संगठन के 
नियंत्रण ओर संचालन में समस्त देश में नवयुवकों की लीगों और सुसजित 
स्वयं-सेबक दलों का संगठन करना चाहिये |”? ' 

सर मोहम्मद इकबाल के उक्त विचार आदशंवादी के अ्रतिरिक्त ओर कुछ 
भी नहीं कद्दे जा सकते | उनके संबंध में मिस्टर जिन्‍ना का निम्नलिखित मत 
उल्लेखनीय हैं--“यह मली-मैति विदित है कि पाकिस्तान का विचार स्वर्गीय 
हजरत अललामा इकबाल की मस्तिष्क की उपज हैं | उस समय इसका विरोध 
किया गया और कटु आलोचनाएँ की गयीं । कहा गया कि इस्लाम के कवि- 
दाशनिक का तक और बुद्धि उनकी कवि-कल्पना के साथ कल्पना-लोक में 
विचरण कर रही है । उस प्रकार के विचार कवि-कल्पना और श्रव्यवहाय हें | 
यह बड़ी सुगमता से विस्मरित कर दिया गया कि पाकिस्तान का सुझाव केवल 
कवि-कह्पना ही नहीं था, वरन्‌ उसके गर्भ में कुछ और ही बात थी | इकबाल 
अपने युग की प्रगति के दपण थे | वे अपनी संस्कृति और राष्ट्रीय भावनाओं 
के संदेश-वाहक थे |?! 

सर मोहम्मद इकबाल के पाकिस्तान संबंधी विचारों का उनके भाषण के पश्चात्‌ 
चाहे कुछ अर्थ निकाला गया हो किंतु जिस समय वे प्रगट किये गये थे वे 
व्यक्तिगत विचारों के श्रतिरिक्त श्रोर कुछ भी न थे । वे मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांतों 
को भारतोय संघ के अंतर्गत स्वरायत्तशासी इकाई के रूप में देखना चाहते थे । 
अत: वे भारत को दो राज्यों में विभाजित करने के पक्ष में न थे | कुछ लोगों 
का मत है कि मुस्लिम लीग के अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने उक्त विचार प्रगट 
किये थे। एडवर्ड टामसन ने अपनी पुस्तक “77]96 |#08& 07 +९७- 
(077? इस संबंध में इस प्रकार लिखा हे--“'इकबाल हमारे मित्र थे । 
पाकिस्तान के संबंध में उन्होंने हमारा भ्रम दूर किया | अपनी उदासीनता और 
निराशा की चचा करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें यह स्पष्ट दीख रहा था कि 
उनकी विस्तृत भूमि बुभुक्षित ओर अनियंत्रित हो रही थी श्रोर एक महा-विक- 
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राल तूफान अपना मुँह बाये हुए था। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान की 
योजना अंगरेजी सरकार के लिए विनाशकारी होगी और हिंदुश्रों श्रोर मुसल 
मानों के लिए भी संहारक होगी। किंतु में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष हूँ। 
इसलिए हमारा यह कतंव्य है कि हम उसका समर्थन करें |? 

(२) “अब या कभी भी नहीं --पराकिस्तान की परि-कल्‍्पना में दूसरा 
स्थान केब्रिज विश्वविद्यालय के चार विद्यार्थियों का है जिनके नाम थे मोहम्मद 
अस्तम खाँ, रहमत अली, शेग्व मुहम्मद सादिक ओर इनायतुल्‍ला खाँ | जिन 
दिनों संयुक्त पालमेंटरी कमेटी भारत के भावी संविधान पर विचार कर रही थी, 
उन्हीं दिनों इन्होंने चार प्रष्ठ की एक पुस्तिका प्रकाशित की थी जिसमें पहली 
बार भारत को दो स्वतंत्र भागों में बॉँटने का विचार प्रतिपादित किया गया था | 
उनका मत था कि भारत के मुसलमान, गेर-मुसलमानों से सब तरह से, 
( श्रथांत्‌ खान-पान, पहराब, रीति-रेबाज, विवाह के ढंग आदि ) मिन्‍न थे | 
ख्तः उनका एक राष्ट्र था और वे एक धवंत्र राज्य के अधिकारी थे | प्रकृति 
ने पंजाब, काश्मीर, सिंघ, सीमाप्रांत के प्रांतों को इसके लिए निधारित किया है। 

केब्रिज विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में इस प्रकार की भावना केसे आयी 
श्रोर केंब्रिज पाकिस्तान की जन्म-भूमि केसे बना, ये कुछ विचारणीय बातें हैं | 
भारत में अँगरेजी राज “'भिद श्रौर शासन! की नीति पर आधारित था । 
सांप्रदायिक निर्वाचन के आरंभ, तथा मुस्लिम लीग को स्थापना के संकेत 
सरकारी अ्रधिकारियों से मिले थे। पाफिस्तान की कल्पना के संबंध में इसी 
प्रकार का संकेत सबंधा निराधार नहीं प्रतीत होता | सन्‌ १६३२ में तीसरी गोल- 
मेज परिपद के समय, मिस्टर कोटमैन ने निम्नलिखित विचार प्रगट किये थे-- 
सुदृढ़ संयुक्त भारत, जिसमें ब्रिटिश भारत, भारतीय रियासता और उत्तर. 
पश्चिम के सीमांत प्रदेश ( जिसका शामिल करना भारत की राष्ट्रोयता का 
प्रथम और अनिवार्य आधार है ) सम्मिलित हों दिन पर दिन असंभव होता 
जा रहा है ओर ऐसा विदित हाता है कि उसके स्थान पर उत्तर-पश्चिम में 
एक शक्तिशाली मुस्लिम राज्य को स्थापना होगी जिसको आँखें भारत से फिरी 
हुई, तथा उस अ्रवशिष्ट मुस्लिम जगत की ओर होंगी जिसकी सीमा पर वह 
होगा | उसके विपरीत दक्खिन ओर पूर्व को तरफ एक संयुक्त, एक रूपता-युक्त 
भारत होगा ।”” ' संभवतः कोटमैन के इस संकेत पर ही केब्रिज विश्वविद्यालय 
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के विद्यार्थियों ने अपनी योजना बनायी थी | पर इसके संबंध में निश्चित रूप से 
कुछ भी नहीं कहा जा सकता । 

कंत्रिज विश्व-विद्यालय के इन विद्यार्थियों ने अपनी योजना को प्रतियों को 
पालेमेंट और गोलमेज परिषद के सदस्यों में बैंटयाया था। उस समय प्राय: 
सभी लोगों ने उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखा था। कुछ के मतानुकूल वह केवल 
विद्यार्थियों की योजना थी । कोई भी उत्तरदायी व्यक्ति उसे प्रस्तुत न कर 
सकता था । कुछ उसे अव्यावहारिक समझते थे । कुछ ने यह कहकर उसको 
आलोचना की थी कि उस प्रकार की योजना को अब तक न तो किसी प्रतिनिधि 
व्यक्ति ने प्रस्तुत किया था और न समुदाय ने | मुस्लिम नेताओं की प्रतिक्रिया 
तो उक्त प्रकार की थी, पर गोलमेज परिषद के अ्रधिवेशन में अ्रगरेज सदस्यों ने 
इस विषय में अधिक दिलचस्पी लेकर तत्संबंधी जाँच-पड़ताल श्रारंभ की थी | 
इससे भी पाकिस्तान के जन्मदाताओं का कुछ संकेत मिलता है । 

चोधरी रहमत अली की योजना--उपरिलिखित पुस्तिका के श्रति- 
रिक्त चोधरी रहमत अली ने दूसरी पुस्तिकाओं के द्वारा भी मारत के विभाजन 
का समथन किया | सन्‌ १६३४ में पुराने तक को दोहराते हुए उन्होंने 
पाकिस्तान के निर्माण पर पुनः जोर दिया | यदि भारत से शथक बर्मा का एक 
स्वतंत्र राज्य बन सकता था तो पाकिस्तान के निर्माण में किसी प्रकार की 
कठिनाई न हा सकती थी । ः 

सन्‌ १६४० में चौधरी रहमत अ्रली ने बंगिस्तान और उस्मानिस्तान की 
भी माँग प्रस्तुत की ।! पाकिस्तान, बंगिस्तान और उस्मानिस्तान को मिला कर 
भारत से स्वतंत्र मुस्लिम मिल्लत की स्थापना होने को थी। चौधरी रहमत अली 
भारत ओर मिल्लत के पूर्ण पार्थक्य के पक्ष में थे। वे मुस्लिम लीग को 
श्रखिल भारतीय मुस्लिम लीग के नाम से पुकारना तक नापसंद करते थे । 
“हमें निश्चित रूप से भारत का परित्याग करना चाहिये |?” “यदि हम वास्तव 
में मारतीयता से मुक्त होना और अपने राष्ट्रीय प्रदेशों को परस्पर और दक्षिणी 
पूर्वी एशिया से संबद्ध करना चाहते हैं तो हमें मौजूदा अ्रखिल भारतीय मुस्लिम 
लीग को मिटा देना चाहिये और उसके स्थान पर पाकिस्तान, बंगिस्तान और 
१. इस योजना का प्रतिपादन उनकी पुस्तिका [79९८ ?(॥]४६ ० 9]07॥ 27०0 (६6 
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उस्मानिस्तान की मिल्‍्लत का निर्माण करना चाहिये |”? ' चौधरी रहमत अली 
के उक्त विनारों से यह स्पष्ट हो जाता है कि वें भारत के विभाजन पर 
कटिबद्ध थे | 

सन्‌ १६४२ में चोधरी रहमत अली ने एक ओर पुस्तिका प्रकाशित की 
जिसका नाम दि मिल्‍लत एंड दि मिशन (70४० ४४३७६ था 40 
(590ा) था । इसमें पाक योजना के अन्य भागों तथा 'दीनिया' के सातवे 
महाद्वीप फे लिए सात आदेशों का उल्लेख था। भारत का नाम बदल कर 
“दीनिया? किया जाने को था ।' सात आदेश इस प्रकार थ--(१) अल्पर्सख्यक- 
बाद ( 'वठायॉफ़ाशआ ) का अंत । मुसलमानों को दिंदू प्रदेशों में 
अपने अल्पसंख्यकी को न छोड़ना चाहिये, चाहे हिंदू ओर ऑँगरेज उनके लिए 
सवंधानिक संरक्षण का वादा क्‍यों न करे (२) राष्ट्रीयता के सिद्धात की उद्‌- 
घोषणा । दीनिया के हिंदु-बहुसंख्यक प्रदेशों में मुसलमानों के साथ राष्ट्रीय 
अल्प-संख्यकों का सा बताव हो ओर पाकिस्तान, बंगिस्तान झौर उस्मानिस्तान 
में हिंदू और सिख अल्पसंख्यकों का यही स्थान है! | (३) जनसंख्या के अनु- 
पातानुसार प्रदेश की माँग करके हिंदू बहुसंख्यक द्लेत्रा में सिद्दोकिस्तान, 
फारुकिस्तान, हिंदुस्तान, मोमिनिस्तान, मोपलाइस्तान, सफीइस्तान, और नास- 
रिस्तान की स्थापना । इस आदेश का मंशा यह था कि दीनिया के महाद्वीप 
में मुसलमानों को ग्रपनी जनसंख्या के अनुपातानुसार भूमि का दावा करके, 
हिंदू बहुसंख्यक सात प्रदेशों में उपरिलिखित सात मुस्लिम प्रदेशों का निर्माण 
करना चाहिये। (४) व्यक्तिगत राष्ट्रों को सुदढ़ बनाना | दीनिया और लंका 
में मुसलमानों को छितरा हुआ न रखकर जनसंख्या के अनुपातानुसार प्राप्त ज्षेत्रों 
में, सुदृढ़ राष्ट्रीय इकाइयों के रूप में रखना । (५) इन राष्ट्रों की मिला कर 
पाक राष्ट्रमंडल का निर्माण । (६) भारत के महाद्वीप का नाम बदल कर 
दीनिया कर देना । (७) दीनिया ओर उसके अ्रधीन प्रदेशों को पाकेशिया के 
अंतर्गत संगठित करना । 


(४) डा० अब्दुल लतीफ की योजना--तन्‌ १६३६ में पाकिस्तान 
की याजना ने वेशानिक क्षेत्र में पदापंण किया | उस्मानिया विश्वविद्यालय के 
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भूतपूव प्राध्यापक डा० अब्दुल लतीफ ने, अपने ग्रंथों) में इस मत का प्रति- 
पादन किया कि भारत में एक राष्ट्र के विचार का परित्याग कर देना चाहिये । 
अतः उन्होंने भारत को पाँच सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभिक्त करने की योजना 
प्रस्तुत की । पहला ज्षेत्र उत्तरीन्‍पश्चिमी क्षेत्र था। इसमें भारत के मुस्लिम 
बहुसंख्यक प्रांत अर्थात्‌ पंजाब, सिंध, बिलोचिस्तान, सीमांत प्रांत तथा खेरपुर 
बहावलपुर आदि भारतीय रियासतें सम्मिलित की जाने को थीं । बह क्षेत्र स्वयं 
स्वादत शासी तथा अन्य मुस्लिम न्षेत्रों से संघीय आधार पर संबद्ध होने को 
था| इसकी कल्पना मुस्लिम संघ के केद्र के रूप में की गयी थी। इसकी 
मुस्लिम जनसंख्या लगभग २ करोड़ ५० लाख थी। दुरुरा क्षेत्र उत्तरी-पूर्वी 
क्षेत्र था । इसमें कलकत्ता सहित पूर्वी बंगाल तथा श्रासाम के प्रदेश सम्मिलित 
किये जाने को थे। इसकी मुस्लिम जनसंख्या लगभग ३ करोड़ अनुमानित क| 
गयी थी। इसे भी स्वायत्त शासन का श्रधिकार दिया जाने को था । तीसरा 
क्षेत्र दिल्‍ली-लखनऊ क्षेत्र था । इसकी मुस्लिम जन-संख्या १ करोड़ २० लाख 
अनुमानित को गयी थी। यह न्षेत्र पटियाला रियासत को पूर्वी सीमा से आरभ 
हाकर दिल्‍ली ओर रामपुर को सम्मिलित करता हुआ लखनऊ तक विस्तृत दने 
को था। इस खंड के निकटवर्ता मुसलमानों का इस बात के लिए प्रात्साहत 
किया जाने को था कि वे अपने पुराने स्थानों को छोड़ कर इस क्षेत्र में बस 
जायें। चोथा त्षेत्र दक्षिणी क्षेत्र था। इसमें उन १ करोड़ २० लाख मुसल- 
मानों की व्यवस्था की जाने को थी जो दक्षिण भारत के विभिन्‍न भागों में बस 
हुए थे । इनके लिए हेदराबाद की रियासत इस प्रकार बढ़ायी जाने को थी कि 
करनूल, कडप्या, चित्तूर, उत्तरी अकाद्‌ और चिंगलपेट के जिले इसमे आ 
जाये | मद्रास का नगर भी इसो ज्षेत्र में सम्मिलित किया जाने की था | दक्षिण 
भारत के मुसलमान इसी क्षेत्र में बसने को ये। इन क्षेत्रों के अतिरिक्त राज- 
पूताना, गुजरात, मालवा ओर पश्चिमी भारत की रियासतों के मुसलमान 
भूपाल, टोंक, जूनागढ़ आ्रादि मुस्लिम रियासतों तथा श्रजमेर के स्वतंत्र नगर 
में जनसंख्या के विनिमय के आ्राधार पर बसने को थे | 

मुस्लिम सांस्कृतिक क्षेत्रों की भाँति डा० श्रब्दुल लतीफ ने हिंदू सांस्कृतिक 
क्षेत्रों की कल्पना की थी | वे इस प्रकार थे--(१) बंगाल और बिहार के उन 


१, डा० भ्रब्दुल लतीफ के मुख्य दो ग्रथों के नाम है , ८एप्राध फप्राएा6 ० 
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जिलों को मिला कर जहाँ के निवासियों का रहन-सहन ओर भाषा बंगालियों 
के समान थी, बंगाल का हिंदू ज्षेत्र । (२) उड़िया बोलने वालों के लिए 
उड़ीसा क ज्षेत्र । (३) हिंदुस्तान का क्षेत्र | इसमें पश्चिमी बिहार ओर 
लखनऊ-दिलली क्षेत्र तक उत्तर-प्रदेश के भाग तथा मध्यभारत की रियासतों के 
सहित हिमालय से विंध्याचल तक के समस्त प्रदेश सम्मिलित किये जाने को 
थे | इसमें हिंदुश्रों के प्रमुख तीथ नगर अयोध्या काशी, मथुरा, प्रयाग, हरिद्वार 
आदि आ जाते । इस क्षेत्र के निवासियों की भाषा हिंदी थी। (४) राजपृतान 
की हिंदू रियासतों का क्षेत्र । (४) गुजरात और काठियावाड़ की हिंदू रियासतों 
का क्षेत्र | यहाँ की भाषा गुजराती थी। (६) मराठों का क्षेत्र । (७) कन्नढ़ 
भाषा-भाषियों का क्षेत्र | इसमे मेसूर के अतिरिक्त वे प्रदेश सम्मिलित किये 
जाने को थे जिनके निवासी कन्नड़ भाषा बोलते थे। (८) तामिल भाषा-मापियां 
का क्षेत्र | (६£) मलयालम भाषा भाषियों का क्षेत्र । (१०) आप्न का क्षेत्र | 
(११) उत्तरी पश्चिमी मुस्लिम क्षेत्र में सिक्‍खों और हिंदुओं का ज्षेत्र । 
मुस्लिम ओर हिंदू क्षेत्रों की उक्त सीमाएँ संक्रेत मात्र थीं। उनके वास्तविक 
निर्धारण के लिए डा० अब्दुल लतीफ ने एक शाही कमीशन की स्थापना पर 
जोर दिया था | 

हिंदुओं, सिक्खों और मुसलमानो के अतिरिक्त, डा० लतीफ की योजना में 
भारत की अन्य जातियों की भी व्यवस्था थी । उनके मतानुकूल ईसाइयों, पार- 
सियों, अंगरेजों और बोद्धों की समस्या का अ्रस्तित्व ही न था | अ्रतः जब तक 
उनके अलग होने का समय न आवे, वे हिंदू ओर मुस्लिम न्षेत्रों में रहने को 
थे | उनके आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा 
की यथेष्ट व्यवस्था की गयी थी। अछूतों के संबंध में डा० लतीफ का मत था 
कि उनकी अपनी संस्कृति ओर सम्यता ही न थी। अतः उन्हें इस बात की 
स्वतंत्रता थी कि वे जिस धर्म को चाहें ग्रहण करें, और हिंदू या मुस्लिम त्षेत्रों 
में जहाँ चाहें वहाँ बस जायें। प्रत्येक क्षेत्र में दूसरे धर्म वालों की रक्षा की 
यथोचित व्यवस्था थी। उनके धार्मिक स्थानों, स्मारकों आदि की रक्षा का 
उत्तरदायित्व केंद्रीय सरक,र पर था | 

डा० अ्रब्दुल लतीफ ने भारत के लिए, एक संविधान की भी कल्पना की 
थी | यह भारतीय शासन-संबंधी सन्‌ १६३५४ के अधिनियम का स्थान लेने को 
था | समस्त भारत के एक संब की कल्पना की गयी थी | संघांतरित श्रंगों की 
एक-रूपता के कारण संघ के अधिकारों का सीमित होना अनिवार्य था । रक्षा, 


( ३७ ) 


परराष्ट्-संबंध, वाणिज्य, यातायात के साधन तथा इसी प्रकार के अन्य विषय 
संघ के अधीन किये गये थे और अवशिष्ट विषय सघांतरित इकाइयों के अधीन | 
क्षेत्रीय बोडों' की भी व्यवस्था थी | इनमें वे अपनी उन समस्याओ्रों पर विचार 
करने को थे जो उनके संबंध में थी | 

डाक्टर लतीफ की योजना की आलोचना के संबंध की निम्नलिखित बातें 
उल्लेखनीय हे--( १ ) इसमे भारत को सास्कृतिक ज्षेत्रों में विभक्त करके, 
समस्त भारत की एकता के बनाये रखने की व्यवस्था थी। (२ ) जन-राख्या 
की अदला-बदली इस योजना की सब से बड़ी दुबंलता थी। अ्रपार व्यय के 
त्रतिरिक्त इसमें उस भावना का बलिदान कर दिया गया था जो प्रत्येक मनुष्य 
में अपने निवास-स्थान के प्रेम के कारण होती है। इसमें संदेह नहीं कि आरंभ 
में उक्त अदला-बदली लोगो की इच्छा पर निर्भर थी। किंतु यह आशंका 
निमूंल न थी कि कालांतर में जबरदस्ती अदला-बदली की जाय | (३ ) 
योजना में भारतीय राज्यों को, न्यूनाधिक अपने मौजूदा रूप मे, स्थायी बना 
दिया गया था | जिस संघ की कल्पना की गयी थी वह अंगरेजों के अधीन था 
ओर शासकों और शासितों के राजनीतिक संबंध का निर्धारण भविष्य में जनता 
के निर्णय पर छोड़ दिया गया था । संप्रदाय एवं संस्कृति के लिए. राजनीति 
का यह बलिदान गअक्तम्प था | 


( ४ ) एक पंजाबी की योजना -भारत के विभाजन के दूसरी योजना 
एक पंजाबी? की योजना' के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें भारत को पाँच संघ- 
राज्यों में विभाजित करके उन सबको मिला कर एक राज्य-संघ ( (४०॥6- 
06780) ) के बनाने का प्रयत्न किया गया था । पृष्ठ १३८ की तालिका से हमें 
संघ-राज्यों के नाम, उनके क्ञ त्रफल तथा उनमें निवास करने वाले हिंदुश्नों ओर 


मुसलमानों की जन-संख्या के अनुपात का पता चलता है । 


इंडस्तान संघनराज्य में पंजाब ( पूर्वी पंजाब के हिंदू भाग के श्रतिरिक्त ), 
सिंध, उत्तरीपरश्चिमी सीमांत प्रदेश, बिलोचिस्तान, बहावलपुर, स्वात, 
चितराल, खेरपुर, कलात, कपूरथला, मलेरकोटला श्रादि के प्रदेश सम्मिलित 
किये गये थे; हिंदुस्तान संघ-राज्य में संयुक्त-प्रदेश, मध्य-मारत, बिहार ( बंगाल 
१, भ्रनुमान है कि सर शाह्द नवाज ने अपनी विभाजन की योजना को 'एक पंजाबी' के 
नाम से प्रकाशित किया था । 


( ईैरे८ ) 
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के कुछ भागों के सहित ) उड़ीसा, आसाम, मद्रास, बंबई ओर कुछ भारतीय 
रियासतों के प्रदेश; राजिस्तान के संघ-राज्य में राजपूताना और मध्यभारत की 
की समस्त भारतीय रियासतों के प्रदेश; दक्खिन संघनराज्य में हेदराबाद, 
मेसूर ओर बस्तर की भारतीय रियासतों के प्रदेश; बंगाल के संघ-राज्य में पूर्वी 
बंगाल, गोलपारा और सिलहट के प्रदेश | उक्त विभाजन में दो ऐसे संध- 
राज्यों की व्यवस्था है जिनमें मुसलमान बहु-संख्यक हें, ओर तीन ऐसे जिनमे 
हिंदू बहु-संख्यक हैं । ये पाँचों प्रदेश मिल कर भारत के राज्य-संघ ( (१०॥6- 
0७7७० ) का निमांण करने को थे | इसके सर्वोत्तम अधिकारी को वाइसराय 
की उपाधि दी गयी थी श्रोर उसकी सहायता के लिए, एक असेंबली की व्यवस्था 
थी जिसके सदस्य विभिन्‍न संघ-राज्यों द्वारा भेजे जाने को णे। राज्य-संघ के 
निम्नलिखित विषय निधारित किये गये थे--पर-राष्ट्र-संबंध, रक्षा, प्राकृतिक 
श्रोतों से पानी लेने के संबंध की समह्त बातें, भारतीय नरेशों और क्राउन के 
संबंध-संबंधी समस्त बातें। अंतिम विषय संघनराज्यों के गवर्नर-जनरलों के 
ग्रधीन रखा गया था और वे वाइसराय के प्रति उत्तरदायी होकर उसकी देख- 
भाल करने को थे। उपरिवर्णित योजना की आलोचना के संबंध की निम्न- 
लिखित बातें विचारणीय हें--( १ ) योजना में भारत की भौगोलिक एकता 
को खंडित करने का प्रयत्न नहीं किया गया था | उसका उद्द श्य भारतीय उप- 


( १३६ ) 


महाद्वीप को सांस्कृतिक आधार पर उसके दो मुख्य संप्रदायों में विभाजित 
करना, और तत्पश्चात उन्हें मिला कर एक इकाई का निर्माण करना था। 
( २ ) योजना में इस बात पर जोर दिया गया था कि भारत, हिंदुश्नों ओर 
मुसलमानों दोनों का घर था| अतः दोन! संप्रदायों में देश के बाहर देखने 
वाले दृष्टिकोण' का अभाव था। (३) भारत का विभाजन केवल बहु-संख्यक 
जन-समुदाय के आधार पर किया गया था। इसके कारण हिंदू बहु-संख्यक 
संघ-राज्यों के प्रदेशों के एक दूसरे स मिले होन पर लेशमात्र भी ध्यान नहीं 
दिया गया था | यही दुर्बलता मुस्लिम संध-राज्यों के विषय में थो | ( ४ ) 
यदि सब हिंदू बहु-संख्यक प्रदेशों को मिला कर, जिनमे मुसलमानों को संख्या 
मिला कर २ करोड़ के लगभग थी, एक सघनराज्य बन सकता था तो शेष 
मुसलमानों का मिला कर समस्त भारत का भी संध-राज्य स्थापित किया जा 
सकता था। (५ ) योजना का लक्ष्य एक आदश इस्लामिक राज्य का स्थापित 
करना था | याजना के निर्माण के काल में हिंदू ओर मुस्लिम संघ-राज्यो को 
मिला कर भारतीय राज्य-संघ की व्यवस्था अवश्य थी, किंतु मुस्लिम बहु- 
संख्यक संघ-राज्यों की पूर्ण स्वाध।नता की भावना का सर्वथा अभाव न था | 
हिंदू बहु-संख्यक प्रदेशों से पार्थक्य, आदश मुस्लिम राज्य की स्थापना का, 
साधन-मात्र था। 

(६ ) अलीगढ़ योजना--विभाजन की तीसरी योजना अलीगढ़ 
योजना के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें भारत को निम्नलिखित छु: प्रभुत्व-संपन्‍न 
स्वतंत्र राज्यों में विभाजित किया था--(१ ) पाकिस्तान- इसमें पंजाब, 
उत्तरी-पश्चिमी प्रदेश, सिंघ, बिलोचिस्तान, के प्रांत तथा जम्मू और काश्मीर, 
मांडी, चंबा, कपूरथला, मलेरकोटला, चितराल, कलात, बहावलपुर आदि की 
भारतीय रियासते सम्मिलित की जाने को थीं। इसमें मुस्लिम जन-संख्या का अनु- 
पात ६०.३ प्रतिशत था। ( २ ) बंगाल इसमें हावड़ा ओर मिदनापुर जिलों के 
अतिरिक्त बंगाल, बिहार का पुर्णिया जिला, तथा आसाम की सिलहृट कमि- 
श्नरी सम्मिलित की गयी थी । इसमें मुसलमानों की जन-संख्या का अनुपात 
१, यही कारण था कि बहु-संख्यक मुस्लिम संघ-राज्य को पाकिस्तान का नाम न देकर 

इंडस्तान का नाम दिया गया था । ह 
२. इस योजना को अलीगढ़ के दो म्राध्यापकों, जिनके नाम सैयद जफरुल इसन ओ* 

मुहम्मद अफजल इसेन कादिरी थे, वनाया था | 


( १४० ) 


५७० प्रतिशत था | ( ३ ) हिंदुस्तान--इसमें हेदराबराद, पाकिस्तान, बंगाल 
और इनमें सम्मिलित भारतीय रियासतों के अतिरिक्त, अवशिष्ट भारत सम्मिलित 
किया गया था | हिंदू बहु-संख्यक थे ओर मुसलमानों का श्रनुपात समस्त जन- 
संख्या का ६*७ प्रतिशत था | ( ४ ) हैदराबाद--इसमें देदराबाद, बरार ओर 
कनांटक के प्रदेश सम्मिलित थे | इसमें मुसलमानों की जनसंख्या ७४ प्रति- 
शत थी । (५) दिल्ली का प्रांत--इसमें दिल्‍ली, मेरठ और रुहेलखंड को 
कमिश्नरियाँ तथा अलीगढ़ का जिला सम्मिलित किया गया था। इसमें 
मुसलमानों की जन-संख्या का अनुपात २८ प्रतिशत था । (६) मलाबार,....इसमें 
मलाबार ओर दक्षिणी केनारा सम्मिलित किया गया था | मुसलमानों की जन- 
संख्या का अनुपात २७ प्रतिशत था | *७) भारत के समस्त नगर जिनको जन- 
संख्या ४०,००० से अधिक थी, स्वतंत्र नगर समझे गये थे | उनको अ्रत्यधिक 
स्वायत्त-शासन दिया गया था | 

योजना में पाकिस्तान, बंगाल और हिंदुस्तान के स्वतंत्र राज्यों के परस्पर 
संबंध की निम्नलिखित व्यवस्था की गयी थी-(१) तीनों राज्यों द्वारा एक दूसरे 
का अमिज्ञात करना, तथा एक दूसरे के प्रति समानता का व्यवद्ार करना; (२) 
पाकिस्तान ओर बंगाल को मुसलमानों और दिंदुस्तान को हिंदुओ्रों का देश 
समभना । प्रत्येक संप्रदाय के सदस्य अपने इच्छु।नुकूल, जब चाहें तब, अपने 
देश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश मे आ-जा सकते थे (३ ) दिंदुस्तान के 
मुसलमान मुस्लिम राष्ट्र के अल्प-संख्धक सदस्य समझे जाने को थे। वे 
पाकिस्तान ओर बंगाल मे रहने वाले मुस्लिम राष्ट्र की शाखा-मात्र थे| ( ४ ) 
हिंदुस्तान के मुस्लिम ओर पाकिस्तान के गेर-मुस्लिम अल्प-संख्यका को उनकी 
जन-संख्या के अनुपातानुसार प्रतिनिधित्व दिया गया था । तीनों राज्यों मे, 
प्रत्येक क्षेत्र में, अल्प-संख्यकों के प्रथक निवांचन और प्रतिनिधित्व तथा प्रभाव- 
शाली संरक्षण की व्यवस्था थी | ( ५ ) हिंदुस्तान में मुसलमानों के एक राज- 
नीतिक संगठन की व्यवस्था | वह भारत में रहने वाले मुसलमानों का एक- 
मात्र प्रतिनिधि-संगठन समझता जाने को था। 

पाकिस्तान, बंगाल और हिंदुस्तान के राज्य ब्रिटिश सरकार से अलग 
अलग संधियाँ करने को थे | उनके झआ्रापसी तथा सम्राट के प्रतिनिधि से ऋगढ़ों 
के निबटाने के लिए एक संयुक्त पंचायती न्यायालय की व्यवस्था थी | 

योजना में हेदराबाद की श्रनोखी व्यवस्था की गयी थी। बह ब्रिटिश 
सरकार के मित्र की भाति अभिज्ञात किया गया था। योजना-निमांताश्रों के 


मतानुकूल, संधियों के आ्राधार पर उसका वास्तविक स्थान प्रमुता-संपन्‍्न राज्यों 
का सा था | बरार श्रोर कनांटक के प्रदेश प्रकासकीय सुभीते के कारण उससे 
छीन लिये गये थे | अ्रतः योजना में उनके लोदाने की व्यवस्था थी | कर्नाटक 
के लोटाये जाने के कारण हेदराबाद का राज्य समुद्र तट तक विस्तृत हो 
जाता | यह मुस्लिम भारत के दक्षिणी भाग के समान था | 

इस योजना की ग्रालोचना की निम्नलिखित बातें विचारणीय है--( £ ) 
ममस्त योजना एकांगी थी। मुसलमानों को जो अधिकार दिंवुस्तान में दिये 
गये ये, ये ही अधिकार पाकिस्तान में गेर-मुसलमानों को न दिये गये थे | 
उदाहरणाथ हिंदुस्तान के मुसलमान, पाकिस्तान और बंगाल के मुस्लिम राष्ट्र 
के अल्प-संख्यक समझे गये थे पर पाकिस्तान के हिंदू, हिंदुस्तान के हिंदू राष्ट्र 
के अंग समझे जाने से वंचित कर दिये गये थे । हिंदुस्तान में मुसलमानों के 
लिए एक प्रतिनिधि-संगठन की व्यवस्था थी, पर पाकिस्तान श्र बंगाल के 
हिंदुओं के लिए इस प्रकार की व्यवस्था का अभाव था | ( २ ) खतंत्र नगरों 
की व्यवस्था के कारण प्रस्तावित राज्यों की शांति के भंग होने की आशंका 
थी | युरुप में छेजिंग के स्वतंत्र नगर का अनुभव इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण 
था | (३) हेदराबाद का विशिष्ट स्थान याजना के मूल सिद्धांतों स असंगत 
था | हैदराबाद की अधिकांश जनन-संख्या हिंदू थी और शासक मुसलमान | 
ग्रतः वह मुम्लिम राज्य समझा गया था | काश्मीर की अधिकांश जन-संख्या 
मुसलमान थी झ्रोर शासक हिंदू, पर हेदराबाद के आधार पर वह हिंदू राज्य 
न समझा जाकर, पाकिस्तान में सम्मिलित कर लिया गया था । डा०» राजंद्र 
प्रसाद के मतानुकूल योजना का मूलमंत्र था “सन तुम हारे मच्छी मैं 
जीता |? ' ( ४ ) योजना उन समस्त दुबंलताओं से परिपूर्ण थी जिनका 
उल्लेख “एक पंजाबी” की योजना की आलोचना के संबंध में किया गया है । 


(७ ) सर सिकंदर देयात खाँ की योजना--भारत के विभाजन 
की चौथी योजना सर सिकंदर हैयात खाँ की थी। इसमें देश को सात भू-खंडों 
में विभाजित करके, उसकी शासन-व्यवस्था के निधारण का प्रयत्न किया था। 
सात भू-खंड निम्नलिखित थे--( १) आ्रासाम और कुछ पश्चिमी जिलों के 
श्रतिरिक्त बंगाल; बंगाल की भारतीय रियासतें ओर सिकिम | (२ ) बिहार 
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ओ्रोर उड़ीसा । उड़ीसा में वे जिले भी सम्मिलित थे जो उसे बंगाल से मिलते 
थे। (३ ) संयुक्त प्रांत और संयुक्त-प्रांत की भारतीय रियासतें | ( ४ ) मद्रास 
शोर ट्रावनकोर, मद्रास की भारतीय रियासतें श्रोर कुग। (५ ) बंबई ओर 
हेदराबाद ; पश्चिमी भारत ओर बंबई की भारतीय रियासतें ; मध्य-प्रांत की 
रियासतें ओर मेसूर। ( ६ ) बीकानेर और जैसलमेर को निकाल कर राजपूताना 
की रियासतें ; खालियर झौर मध्य-भारत की रियासतें ; बिहार और उड़ीसा 
की रियासतें ; मध्य-प्रांत और बरार। ( ७ ) पंजाब और सिंध ; उत्तरी-पश्चिमी 
सीमांत प्रांत ओर काश्मीर; पंजाब की भारतीय ग्यासतें और बिलोचिस्तान: 
बीकानेर ओर जैसलमेर । देश का उक्त विभाजन सुझाव-मात्र था ओर उसमे 
परिवर्तन क्रिया जा सकता था | 

देश की शासन-व्यवस्था के निर्धारण में सर सिकंदर हैयात खां ने तीन 
स्तरों की व्यवस्था को थी | पहला स्तर समस्त भारत का संघ-राज्य था। इसके 
सर्वोच्च कायंपालिका अ्रधिकारी का वाइसराय की उपाधि दी गयी थी। यह 
सम्राट के प्रतिनिधि की भांति काम करने को था । उसकी सहायता के लिए 
कम से कम सात ओर अधिक ने ग्रधिक ११ मंत्रियों की व्यवस्था थी | इनमें 
प्रधान मंत्री को भी गणना थी | प्रधान मंत्री को नियुक्ति का ग्रधिकार वाइस- 
राय को था। वे इस पद पर संघीय विधान-मंडल के किसी सदस्य की नियुक्त 
कर सकते थे | निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत अन्य मंत्री प्रधान-मंत्री की 
मंत्रणा पर वाइसराय द्वारा नियुक्त होने को थे (श्र ) प्रत्येक भू-खंड का एक 
मंत्री अवश्य हो ; ( ब ) कम से कम एक तिहाई मंत्री मुसलमान हों ; (स ) 
यदि कुल संख्या ६ से अधिक हो तो कम से कम तीन मंत्रों भारतीय रियासतों 
के हों ; ( द ) संघीय योजना के कायान्वित होने के पश्चात्‌ प्रथम बीस 
(या १५ ) बरस तक वाइसराय द्वारा मनोनीत दो मंत्री रक्षा और पर-राष््र- 
संबंध के विषयों के प्रशासन के लिए हों । वाइसराय को ऐसे मंत्रियों को भी 
मनोनीत करने का अधिकार था जो विधान-मंडल के सदस्य न थे, पर इस 
अवधि की समाप्ति के पश्चात्‌ कोई भी ऐसा व्यक्ति मंत्री न नियुक्त किया जा 
सकता था, जो विधान-मंडल का सदस्य न था। संघीय विधान-मंडल के 
सदस्यों को संख्या ३२७५ निधारित की गयी थी । इनमें से २४५० ब्रिटिश भारत 
के प्रतनिधि ये और १२४ भारतीय रियासतों के । मुसलमान सदस्यों की संख्या 
कुल सदस्यों की एक तिहाई निश्चित की गयी थी। अन्य अल्प-संख्यकों के 
स्थान सन्‌ १६२४ के अधिनियम के आधार पर निश्चित किये गये थे | मूखंडों 

|] 


( १४३ ) 


के विधान-मंडल, संघीय विधान-मंडल को उन विषयों के भी कानून बनाने का 
अधिकार दे सकते थे, जो मूखंडों की अ्रथवा प्रांतीय सूचियों में थे | इस 
अधिकार का प्रयोग तभी हो सकता था जब चार मूखंड इस प्रकार की प्रार्थना 
करते । यदि सातो मूखंडों के विधान-मंडल इन कानूनों की संपुष्टि न करते तो 
संबद्ध कानून उन्हीं :,खंडों में लागू होने का था जिन्होंने उसके लिए प्रार्थना 
की थी । इस प्रकार के कानूनों के निरसन के लिए यह आवश्यक था कि कम 
से कम तीन भूखंडों के विधान-मंडल उनके निरसन की प्रार्थना करते | 


मंत्रियों का कायकाल वही था जो विधान-मंडल का | संघीय घिधान-मंडल 
द्वारा अविश्वास के प्रस्ताव के पारित होने पर मंत्रिमंडल के त्याग-पन्न की व्यवस्था 
थी | अविश्वास के प्रस्ताव का वाइसराय द्वारा मनीनीत मंत्रियों को अ्रवधि 
पर किसी प्रकार का प्रभाव न पड़ सकता था। यदि किसी भूखंड का विधान- 
मंडल अपने संघीय मंत्री के प्रतिकूल अविश्वास का प्रस्ताव पास करता था, 
तो वह मंत्री संघीय मंत्रि-मंडल से श्रलग कर दिया जाने को था । मंत्री लोग 
वाइसराय के प्रसाद प्यत ( ])प्श्याए 7]0989776 ) ही अपने पद पर 
रह सकते थे । 


शासन-व्यवस्था का दूसरा स्तर उन भूखंडों का था जिनमें सर सिकंदर 
हैयात खां ने देश को विभाजित क्रिया था। इनमें से प्रत्येक के लिए एक 
विधान-मंडल को व्यवस्था थी | उसका निवांचन उसकी इकाइयों के विधान- 
मंडल द्वारा उसी आधार पर होने को था जिसको व्यवस्था सन्‌ १६३४ के 
संविधान में की गयी थी। भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव की 
निम्नलिखित विशिष्ट व्यवस्था की गयी थी--( १ ) संघीय और मूखंडों के 
विधान-मंडलों के आरंभ से १० बरस तक ई सदस्य नरेशों द्वारा मनोनीत 
किये जाने को थे और ३ उस पंचमंडल से, नरेशों द्वारा, चुने जाने को थे जो 
रियासत के विधान-मंडल या ऐसी ही दूसरी संस्थाओं द्वारा निवांचित होता 
(२ ) अगले ५ बरस में ३ सदस्य नरेशों द्वारा मनोनीत होते और शेष एक 
तिहाई नरेशों द्वारा पंचमंडल से चुने जाते। (३ ) १५ बरस के पश्चात्‌ 
आधे नरेशों द्वारा मनोनीत होते श्रोर शेष आ्राधे नरेशों द्वारा पंचमंडल से चुने 
जाते ; बीस बरस के पश्चात्‌ एक तिहाई नरेशों द्वांरा मनोनीत किये जाते और 
शोर शेष ई नरेशों द्वारा पंचमंडल से चुने जाते । 


शासन-व्यवस्था का तीसरा स्तर उन इकाइयों का था जिन्हें मिलाकर 
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भूखंडों का निर्माण किया गया था। योजना में इनके प्रशासकीय संगठन का 
विवरण न दिया गया था | 


सर सिकंदर की योजना में रक्षा के संबंध में बाइसराय को परामर्श देने के 
लिए एक रक्षा-कमेटी, ओर पर-राष्ट्र-संबंध-संचालन में परामश देने के लिए 
एक पर-राष्ट्र -कमेटी की व्यवस्था थी। वाइसराय दोनों कमेटियों के सभापति 
थे। उनके अतिरिक्त रक्षा-कमेटी में संघीय प्रधान-मंत्री, रक्षा मंत्री, पर-राष्ट 
मंत्री, ग्रथ-मंत्री और यातायात मंत्री, प्रधान सेनापति, चीफ आफ दि जनरल 
स्टाफ ( (शरॉ6 0 06 (४७7678) 5&7 ), एक सीनियर नेवल 
श्राफीसर ( 86 56प्र07 '२७ए७] (077]067 ), एक सीनियर एपर फोर्स 
आआफोसर ( 8 56707 /|7 [70700 077006+% ), सात मूख॑ंडों के सात 
प्रतिनिधि, वाइसराय द्वारा मनोनीत पाँच सरकारी विशेषज्ञ, तथा दो गेर-सरकारी 
व्यक्ति श्रोर रक्षा-विभाग का सचिव, सम्मिलित किये गये थे | पर-राष्ट्र-समिति की 
रचना इस प्रकार थी--वाइसराय, पर-राष्ट्-मंत्री, सात भूखंडों के सात प्रति- 
निधि ( इन्हें मनोनीत करने का श्रधिकार मूखंडों के विधान-मंडलों के समापति 
को था और ये विधान-मंडलों के सदस्यों में सेमनोनीत किये जाने को थे), वाइस- 
राय द्वारा मनोनीत दो सरकारी और दो गेर-सरकारो, व्यक्ति, तथा पर-राष्ट्र- 
विभाग का सचिव | संघ्रीय रेलवे अथारिटी का भी उल्लेख था। इसमें भी 
प्रत्येक भूखंड से एक सदस्य का लेना अनिवार्य कर दिया गया था | 


सर सिकंदर की योजना में निम्नलिखित प्रभावशाली मंरक्षणों का भी 
उल्लेख था--( १) अल्प-संख्यकों के न्यायोचित भ्रधिकारों की रक्षा; (२) जन्म- 
जात ब्रिटिश प्रजाजनों में जातीय आधार पर भेद-भाव का अश्रभाव ; ( ३ ) 
भारतीय रियासतों की संधियों तथा दूसरे इकरारनामों की उल्लंघन से रक्षा ; 
(४) ब्रिठश भारतीय और मारतोय रियासतों की इकाइयों के प्रदेश तथा उनके 
स्वायत्त शासन को संघीय कार्य-पालिका या संघीय अ्रथवा मूखंडीय विधान-मंडलों 
के हस्तक्षेप से रक्षा ; (५ ) समस्त देश और उसकी इकाइयों की शांति आर 
व्यवस्था को तथा देश की विदेशी आक्रमण से सुरक्षा ; (६ ) क्रिसी हृकाई 
या भूखंड के नागरिकों को उन क्रांतिकारी कारबाइयों पर रोकथाम जो बे 
दूत्तर भूखंड या इकाई के विरुद्ध करें : (७ ) अल्प-संख्यकों की संस्कृति तथा 
उनके धार्मिक अधिकारों का संरक्षण | 


सर सिकंदर की उपरिवर्शित योजना में, भारत को दो स्वतंत्र राज्यों में 


( १४५ ) 


विभाजित न करके, एक भारतीय संघ की कल्यना की गयी थी । उसका उद्देश्य 
भारतीय शासन संबंधी सन्‌ १६३९ के अ्रधिनियम को संशोधित करना था, पर 
प्रस्तावित संशोधन में कहीं पर भी भारत को स्त्रतंत्रता का उल्लेख न था | वह 
भारतीय रियासतों को प्र थक इकाइयों के रूप में संघ-राज्य में सम्मिलित करके उन्हें 
प्रस्तावित भूखंडों में सम्मिलित करना और इन मूखंडों को मिला कर भारतीय 
संघ राज्य की स्थापना करना चाहती थी | इस परिवतेन के कारण रियासतों 
के पाथक्य के मिट जाने की संभावना अवश्य थी, पर रियासतों में लोकतंत्रात्मक 
प्रणाली को पूर्ण रूप से न अपनाया गया था । संघीय मंत्रिमंडल में कुछ ऐसे 
सदस्यों की व्यवस्था थी जो विधान-मंडल के सदस्य न थे। रक्षा और पर-राष्ट्र- 
विभाग इसी प्रकार के मंत्रियों के अ्रधीन रखे गये थे | संयुक्त उत्तरदायित्व 
का ग्भाव था| संघीय विधान-मंडल द्वारा अविश्वास के प्रस्ताव के पारित 
होने पर रक्षा और पर-राष्ट्र-मंत्री अपने अ्रगने पद पर बने रहने को थे | मंत्रि- 
मंडल में सांप्रदायिक और प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के कारण उपयुक्त 
मंत्रियों की उपलब्धि कठिन हो सकती थी । 

अब्दुल्ला हारुम कमेटी की योजना--सन्‌ १६४० तक मुगलमानों 
द्वारा भारत के विभाजन और शासन-सुधार की कई योजनाएं देश के सम्मुख 
थीं। सन्‌ १६३८ में विध की प्रांतीय मुस्लिम लीग ने श्योर सन्‌ १६४० में 
लाहौर के श्रधिवेशन में अखिल भारतीय मुध्लिम लीग ने पाकिस्तान को अपना 
लिया था | अतः फरवरी सन्‌ १६४० में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की 
पर-राष्ट्र-कमेटी ने ( उपरिलिखित योजनाश्रों के निमाताओं का एक सम्मेलन ) 
यह विचार करने के लिए आमंत्रित किया कि क्‍या इन सबके आधार 
पर एक नवीन योजना तैयार की जा सकती थी | परिणाम-स्वरूप जा योजना 
बनी उसे हारून कमेटी की योजना कहते हैं। उसकी निम्नलिखित बातें 
उल्लेखनीय हैं-- 

(१ ) पश्चिमोत्तर में एक मुस्लिम राज्य बने | इसमें मुसलमार्ना का 
जनसंख्या लगभग ६३४८ के होगी । 

(२ ) पूर्वोत्तर में एक दूसरा मुस्लिम राज्य बने | इ4में मुसलमानों को 
जनसंख्या लगभग ५४ ४८के होगी । 

(३ ) भारतीय रियासतों की स्थिति पर विचार करने के पश्चात्‌ कमेटी 
ने यह सुमकाव प्रस्तुत किया कि जिन रियासतों के शासक मुसलमान हैं वे 
प्रभुता-संतन्न रियासते' मान ली जायें। इसके लिए यह उचित होगा कि लीग 
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इस बात पर जोर दे कि हेदराबाद की रियासत को स्वतंत्र स्वीकार किया जाय 
श्रोर उसका राज्पक्षेत्र बढ़ा कर समुद्र तक विस्तृत कर दिया जाय। कोन 
कह सकता है कि समय आने पर हैदराबाद की रियासत को मुसलमान लोग अपने 
शक्ति का केद्र-स्थल बनावें ? 

( ४ ) रियासतों के संबंध में कमेटी ने इस बात पर भी जोर दिया कि वे 
निकटवर्ती मुम्लिम राज्यों से संबंध स्थापित कर ले। ऐसा करने से पूर्वोत्तर 
शोर पश्चिमोत्तर राज्यों में लगभग ७४९०७ प्रतिशत मुसलमानों को संरक्षण 
प्राप्त हो जायगा | 


(५ ) संक्रमण काल के लिए कमेटी ने यह सुकाव भी प्रस्तुत किया कि 
उपरिवर्णित स्वतंत्र राज्य परस्पर समभोते द्वारा एक ऐसा एजेंसी की स्थापना 
कर जो पर-गष्ट्र-संबंध, रक्षा, यातायात, बहिःशुल्क , थ्रल्प-सख्यकों के 
संरक्षण तथा जनता द्वारा स्व॒तः स्थानांतरण आदि बातों की देखभाल करे | 

हारून कमेटी की योजना से अनेक लोग अंतुष्ट थे | प्रो० अफजल हुसेन 
कादरी, ( जो कमेटी के एक सदस्य थे ) के मतानुकूल कमेटी की योजना 
द्वारा लाहौर में स्वीकृत प्रस्ताव का उल्लंघन किया गया था । डा० अब्दुल 
लतीफ के मतानुकूल, योजना में पश्चिमोत्तर और पूर्वोत्तर राज्यों की जो 
व्यवस्था की गयी थी वह अमसंतोषप्रद थी। उसमें राज्यों की दृढ़ता का 
ग्रभाव था । मिस्टर जिन्ना ने भी कमेटी की योजना को विशिष्ट स्थान न 
देकर वही स्थान दिया जो अन्य व्यक्तियों या समुदायों की योजनाओं को | 
फलस्वरूप. कालांतर में इस योजना का भी वही अंत हुआ जो अन्य 


योजनाओं का ! 

उपरिवर्गित योजनाथों के अतिरिक्त सर फीरोज खां नून और मिस्टर 
रिजवानुल्ला ने भी इसी ग्राशय की योजनाएँ बनायी थीं। विशेष महत्व की 
न होने के कारण उनका केवल उल्लेब-मात्र ही किया जाता है | 


मुस्लिम लीग ओर पाकिस्तान की मांग--तन्‌ १६३५ के भारतीय 
शासन संबंधी ग्रधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने 
निवांचन में भाग लेने का निश्चय किया। कांग्रेस स्वतंत्र मंत्रिमंडल बनाने 
की स्थिति में विजयी हुई, पर मुस्लिम लीग की अवस्था इससे 
भिन्‍न थी। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के विचारानुकूल संयुक्त मंत्रिमंडल 
बनाने से इनकार कर दिया। श्रतः मुस्लिम लीग का दृष्टि कोण कांग्रेस के 
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विरुद्ध हो गया | उसने कांग्रेत के सम्भुख यह मांग प्रस्तुत की कि मुस्लिम लीग 
मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि-संस्था थी | उसने इस बात पर भी जोर 
दिया कि कांग्रेसी शासन में मुसलमान न तो न्याय की आशा कर सकते थे श्र 
भलमनसाहत थी। संभवत: इसी वातावरण से प्रभावित हो अ्रक्टूबर सन्‌ १६३८ 
में सिंध की प्रांतीय मुस्लिम लीग ने मिस्टर जिन्ना के सभापतित्व में पाक्रिस्तान 
संबंधों निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया--'“भारतीय महाद्वीप में स्थानीय 
शांति बनाये रखने, उसके हिंदू श्रोर मुस्लिम राष्ट्रों को सांस्कृतिक विकास का 
अवसर देने तथा उन्हें आर्थिक ओर राजनीतिक स्वतंत्रता की ओर अ्रग्रसर 
करने के उद्देश्य से भारत को दो संघनराज्यों में बॉँठ दिया जाय जिनमें से 
एक मुस्लिम प्रांतों का संघ हो ओर दूसरा गेर-मुस्लिम प्रांतों का' |?” मुस्लिम 
लीग द्वारा पाकिस्तान को मांग का भ्रोगणेश यहीं से होता है । 
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मुस्लिम लोग को सन्‌ १६२८ में प्रतिपादित १४ शर्तो के बाद इन दिनों निम्नलिखित 
१३ श्रन्य शर्ते प्रतिपादित की गयी थी--( १ ) कांग्रेस न तो सांप्रदायिक निर्णय 
का विरोध करे ओर न उसे श्राष्ट्रीय कहें । (२) कानृनी अधिनियमन द्वारा 
सरकारी नोकरियों मे मुसलमानों के रथान निश्चित रूप से निश्चित कर दिये जाय॑। 
(३ ) कानून द्वारा मुसलमानों के वेयक्तिक कानून ओर संस्कृति की रक्षा को जाय । 
(४ ) शहांद गंज को मस्जिद के मामले को कांग्रेस अपने हाथ मे ले भोर अपने 
नेतिक दबाव को इस प्रकार डाले कि वह मस्जिद मुसलमानों को मिल जाय । (५ ) 
मुसलमानों के अजान ओर धामिक रेवाजों के पालन करने मे किसी प्रकार की बाधा न 
पढ़ । ( ६ ) मुसलमानों को गो-कुशों का अधिकार हो । ( ७ ) प्रांतीय पुनर्वितरण या 
हेरफर में कोई ऐसा परिवर्तन न किया जाय जिसका बहु-संख्यक मुस्लिम प्रांतों पर 
कुप्रभाव पड़े। (८) बंद मातरम का गोति परित्यक्त कर दिया जाय। (६) 
मसलमान उद्‌ को भारत को राष्ट-भाषा बनाना चाहते हैं। अतः वे इस बात को 
कानूना गारंटी चाहते हैं कि उदृ का अयोग न तो कम किया जायगा और न उसे 
किसी प्रकार की ज्ञति पहुचायों जायगी । ( १० ) स्थानीय सस्थाओ्रों में मुसलमानों के 
स्थान सांप्रदायिक निणंय के आधार पर निश्चित किये जायें । ( ११ ) तिरंगा भंडा 
या तो बदल दिया जाय या मुस्लिम लीग के भंडे को समान आदर दिया जाय । (१२) 
मुस्लिम लीग मुसलमानों की एक मात्र प्रामाणिक प्रतिनिषि-संस्था समको जाय । 
( १३ ) संयुक्त मंत्रिमंडल स्थापित किये जाय॑ । 

कन्हेया लाल वर्मा--राजनोतिक भारत, पृष्ठ १८। 
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माच सन्‌ १६४० में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने भी पाकिस्तान के 
संबंध में ग्रनिश्चित ग्र्थ वाला एक प्रस्ताव पारित किया | इसके चार भाग 
मे | पहले भाग में भारतीय शासन-संबंधी सन्‌ १९३५४ के अधिनियम को निदा 
की गयी थी | “इस देश की विशिष्ट परिस्थिति में, भारतीय शासन-संब्ंधी सन्‌ 
१६३५ के अधिनियम द्वारा प्रस्तावित संघ-राज्य की योजना, अनुपयुक्त औ्ौर 
ग्रव्यवहाय है और मुस्लिम भारत को पूर्णतया श्रग्राह्य है |”? दूसरे भाग मे 
संविधान के नये सिरे से दोहराने की चर्चा थी ओर यह स्पष्ट कर दिया गया 
था कि जब तक वह मुसलमानों की सम्मति श्रोर अनुमति से न बनाया जायगा 
तब तक वह उनको ग्राह्य न होगा । पूरे भाग का भावार्थ इस प्रकार है-- 
मुस्लिम लीग का यह जोरदार मत है कि सम्राट को सरकार की आर से 
वाइसराय ने १८ श्रक्टूबर सन्‌ १६३६ को जो घोषणा की है वह इस अंश तक 
संतोषप्रद अवश्य है कि उसमें यह घोषित किया है कि जिस नीति और योजना 
पर भारतीय शासन-संबंधी सन्‌ १६३४ का अधिनियम आधारित है, उस पर 
भारत के विभिन्‍न दलों, हितों और जन-समूहों के परामश से पुनर्विचार किया 
जायगा | बावजूद इसके मुस्लिम लीग तब तक संतुष्ट न होगी जब तक संबे- 
धानिक योजना पर नये सिरे से पुनर्विचार न किया जाय | कोई भी दोहरायी 
गयी योजना तब तक मुसलमानों को ग्राह्म न होगी जब तक वह मुसलमानों की 
ग्रनुमति एवं सम्मति से न बनायी गयी हों। तीसरे भाग में पाकिस्तान की 
परोक्ष चचा थी। “मुस्लिम लीग का यह निश्चित मत है कि कोई ऐसी 
संबेधानिक योजना इस देश में कार्यान्व्रित नहीं हो सकती और न मुसलमानों को 
ग्राह्मय हो सकती है जिसका निर्माण निम्नलिखित आधारभूत सिद्धांत के अनुसार 
न किया गया हो--भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के समीपस्थित इकाइयों के 
ऐसे क्षेत्र निश्चित किये जायें जिनमें श्रावश्यक प्रादेशिक रहोबदल के 
पश्चात, जहाँ मुसलमानों का बहुमत है ( जैसा भारत के पश्चिमोत्तर 
ओर पूर्वोत्तर प्रदेशों में है ) वहाँ उनको मिला कर स्वतंत्र राज्यों की स्थापना 
की जाय और उनमें सम्मिलित इकाइयोँ मी स्वशासन मोगी तथा प्रभुता-संपन्न 
रहें |”? प्रस्ताव के चोथे भाग में अ्रल्प-संख्यकों के धार्मिक, सांस्कृतिक, श्रार्थिक, 
राजनीतिक, प्रशासकीय ओर श्रन्य अ्रधिकारों के संवेधानिक संरक्षण पर जोर 
दिया गया था श्रौर मुस्लिम लीग की कार्य-समिति को इन आधार भूत सिद्धांतों 
के श्राधार पर संवेधानिक योजना के बनाने का अधिकार | 

मुस्लिम लीग द्वारा स्वीकृत उक्त प्रस्ताव की आलोचना के संबंध की 


( १४६ ) 


निम्नलिखित बातें विचारणीय हँ--( १ ) प्रस्ताव इस विषय में चुप था कि 
भारत के संविधान के बनाने का अधिकार किसको था | ( २ ) संविधान किस 
मूल आधार पर बनाया जाने को था ? धर्म-सापेत्ष, लोकतंत्रात्मक, सामंतवा दी, 
सवांधिकारी या किसी अन्य आधार पर ) प्रस्ताव में इस विषय का उल्लेख न 
था। (३) प्रस्ताव में यह भी अनिश्चित छोड़ दिया गया था कि स्वतंत्र 
मुस्लिम राज्यों का ब्रिटिश साम्राज्य और गेर-मुस्लिम भू-खंडों से क्या संबंध 
होगा | ( ४ ) यदि अल्प-संख्यकों के संवेधानिक संरक्षणों का उल्लंघन होता 
तो उन्हें किस प्रकार कायान्वित कराया जा सकता था? प्रस्ताव, इसके विपय में 
भी चुप था । (५ ) प्रस्ताव की भाषा ग्रनिश्चित थी और उसमें मुस्लिम राज्य 
या राज्यों के राज्य-क्षेत्रों का उल्लेख न था । 

इन दोषों के हुए. भी दूसरे साल मद्रास के अधिवेशन में यह प्रस्ताव 
दोहराया गया और मुस्लिम लीग के ध्येय में तदनुकूल परिवर्तन कर दिये गये | 
सन्‌ १६३२६ में म॒स्लिम लीग का ध्येय भारत की स्वतंत्रता का प्राप्त करना 
निश्चित हुश्रा था। मद्रास के अ्रधिवेशन में पाकिस्तान की प्राप्ति मुस्लिम लीग 
का ध्येय हो गया । 


हट 


क्रिप्स मिशन 
१६७२ 


प्राक्थन--क्रिप्स मिशन के कारण--सर स्टेफड क्रिप्स ही 
क्यों ?-- युद्धकालीन मंत्रि-मंडल की योजना--योजना की आलोच- 
नात्मक व्याख्या ; वाइसराय की कार्य-पालिका-समिति ; रक्षा को 
समस्या; भविष्य की योजना; भारत के विभाजन की पराक्त व्यवस्था; 
अल्प-संख्यकों की स्थिति ; भारतीय रियासतों का प्रश्न ; समभोते 
पर आश्रित ; केवल सुझाव, निश्चय नहीं--मुस्लिम लीग भर 
क्रिप्स योजना -- अ्रल्प-सं ख्यकों द्वारा श्रस्वीकृत-- योजना की विफ- 
लता पर सर स्टैफड्ड क्रिप्स । 


प्राककथन--इस पुस्तक के पाँच परिच्छेद में हम समभौते के उन 
प्रयत्नों का विवरण दे चुके हैं जो सन्‌ १६३६ से १६४१ तक, भारत के 
संवेधानिक संकट को मिटाने के लिए, ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस द्वारा 
किये गये थे । प्रयत्नों की विफलता के कारण गांधीजी के नेतृत्व मे चलाये गये 
व्यक्तिगत्‌ सत्याग्रह श्रांदोलन का विवरण भी दिया जा चुका है। इस आंदो- 
लन के संबंध में सरकार ने श्रंत में जो नीति श्रपनायी श्रोर जापान के युद्ध में 
प्रविष्ट होने के कारण, देश की रक्षा के संबंध में कांग्रेस के दृष्टि-कोण में जो 
परिवर्तन हुश्रा, उसके आ्राधार पर यह अ्रनुमान लगाना कठिन न था कि 
समभोते का नवीन प्रयत्न श्रत शीघ्र किया जायगा। १ मार्च सन १६४२ 
ब्रिटेन के प्रधान-मंत्री ने कॉमन सभा में निम्नलिखित घोषणा की--- 

“ज्ञापानियों की प्रगति के कारण भारत के लिए जो खतरा हो गया है 
उसे देखते हुए हम यह आवश्यक समभते हैं कि श्राक्रमणकारी से देश की 
रक्षा करने के लिए हमें भारत के सभी बर्गों' का संगठन करना चाहिये ।.... 


( (४१ ) 


हमने सोचा था कि पूर्ण स्वायत्त शासन की प्राप्ति के लिए हम भारत की कोई 
रचनात्मक सहायता करें; लेकिन हमें आशंका है कि यदि इस संबंध में 
सावेजनिक रूप से हम अपनी घोषणा कर दें तो भलाई की अपेक्षा बुराई की 
अधिक संभावना है।....चुनांचे हमने युद्ध-कालीन मंत्रिमंडल के एक सदस्य को 
भारत भेजने का फेसला किया है जिससे कि वह वहाँ जाकर भारतीय नेताओं 
के साथ निजी बातचीत द्वारा इस बात की तसलली कर ले कि हमने जो 
फेसला किया है और जो हमारे ख्याल से न्‍्यायोचित तथा इस समस्या का 
श्रंतिम हल है, सफल हो जायगा--अ्रथात्‌ भारतीय उसे स्वीकार कर लेंगे। 
मेरे महामाननीय मित्र लॉर्ड प्रिवी सील एवं कामन सभा के नेता (सर स्टेफर्ड 
क्रिप्स ) ने स्वेच्छा से इस काम के करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। 
उन्हें सम्राट की सरकार का पूर्ण विश्वास प्राप्त है। वे इन प्रस्तावों के लिए 
न केवल बहु-संख्यक हिंदुओं की ही स्वीकृति प्राप्त करेंगे बल्कि उन बड़े-बड़े 
अल्प-संख्यकों की भी स्वीकृति प्राप्त करंगे जिनमें मुसलमान सबसे बड़े और 
प्रसुख हैं। .. .....ज्यांही इस संघंध में आवश्यक प्रबंध हो जायेंगे और 
सुविधाजनक सममभा जायगा, मेरे महामाननीय मिन्र भारत के लिए रवाना 
हो जायेंगे ।” ! 

क्रिप्स मिशन के कारण--क्रिप्स-मिशन की ब्योरेबार बातों के बतलाने 
के पूव उन कारणों पर प्रकाश डालना आवश्यक प्रतीत द्वाता है जिनके 
परिणाम -स्वरूप इस दिशा में पग उठाथा गया था। उनमे से निम्नलिखित 
बिशेष महत्व के हैं-- 

(१ ) जापान का युद्ध में प्रवेश--जाप्ान के युद्ध में प्रविष्ट होने 
के कारण एशियायी युद्ध-क्षेत्र की स्थिति पूर्ण-रूपेण बदल गयी थी। चीन 
ओर जापान की लड़ाई पहले से ही चली आ रही थी। कुछ ही दिनों 
में जापान ने फ्रेंच-इंडो चाइना ओर बमा को अपने अ्रधीन कर लिया ओर 
सिंगापूर का नेवेल बेस, जो करोड़ों रपये लगाकर बनाया गया तथा जो 
श्रजेय समका जाता था, जापानियों के हाथ आ गया | इसके पूर्व प्ले 
हारबर में अंग्ररेजों के दो विशाल जहाज, जापानियों द्वारा समुद्र में डुबो दिये 
गये थे । युद्ध की उपरिवर्णित परिस्थिति में यह आ्रावश्यक था कि भारतीयों को 


१, प० सीतारामय्या--का० का ६०, भाग २, पृष्ठ ३५७-३५६ | 


( १५२ ) 


संतुष्ट करके, युद्ध के प्रयत्नों में उनका सहयोग प्रास किया जाय | अतः ब्रिटिश 
सरकार ने सर स्टेफट क्रिप्स को अपने सुझावों के साथ भारत भेजने का 
निश्चय किया | 

(२) भारतीय परिस्थिति--इन दिनों भारत की परिस्थिति भी 
समभोते के श्रनुकूल थी । कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह को बंद, तथा अद्विसा 
के प्रश्न पर पुनर्विचार किया था। जापानियों द्वारा नगरों पर हवायी इमलों 
की आशंका के कारण वह अ्रहिसा के प्रयाग की उस सीमा तक ले जाने का 
तैयार न थी जिस सीमा तक गांधो जी चाहते थे । निर्दलीय नेता भी समभौते 
के लिए प्रयत्नशील थे | देश की इस अनुकूल परिस्थिति का वथोचित उपयोग 
न करना, राज्यविज्ञता के दिवालेपन का परियायक होता । श्रतः बत्रिटिश-सरकार 
द्वारा इस दिशा में कदम का उठाना अनिवाये था | 

(३) पालमेंट के सदस्यों का दूबाव--ब्रिटिश पार्लमेंट के अनेक 
सदस्य, सरकार पर इस बात के लिए दबाव डाल रहे थे कि भारतीय परिस्थिति 
को सुलझाया जाय | लॉड-सभा में ३ फरवरी सन्‌ १६४२ को इस विषय में जो 
वादविवाद हुआ था उसमें भाग लेने वाले सदस्यों ने भारत के संबंध में 
प्रभावशाली विचार प्रगट किये थे | लॉर्ड फेरिंगटन के मतानुकूल यह दुभोग्य 
की बात थी कि सम्राट की सरकार ने भारत का स्वायत्त शासन देने का जा 
बादा कर रखा था उसे यथाथ रूप देने भे वह असफल रही थी | अतः उन्होंने 
छरकार को यह घोषित करने का परामश दिया कि वह भारत को भविष्य में नहीं, 
बरन्‌ तुरंत ही स्वराज्य देना चाहती थी । लॉड देली के मतानुकूल सरकार का 
सीरिया की तरह भारत क बारे में भो काई स्पष्ट घोषणा, कर देनी चाहिये । 
“यह कहा गया है कि युद्ध काल में कोई संवेधानिक परिवर्तन नहीं किये जा 
सकते । परंतु भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घोषणा--अ्रथांत्‌ सन्‌ 
१६१७ की घोषणा, लड़ाई के जमाने में ही की गयी थी और माटेग्यू-चेम्सफोर्ड 
योजना भी सन्‌ १६१८ में तैयार की गयो थी जो लड़ाई बहुत ही नाजुक घड़ी की 
थी ।””" लॉड केटो के मतानुकूल जब तक ब्रिटिश सरकार भारत की संबेधा- 
निक समस्या को नहीं सुलझा देती ओर श्रौपनिवेशिक स्वराज्य देने का अपना 
वादा पूरा नहीं करती तब तक युद्ध के प्रति भारतीयों की उदासीनता और 
उपेक्षा जारी रहेगी । लॉर्ड सभा में प्रगट किये गये उक्त विचारों का प्रभाव] 


१, प० सीतारामय्या--काँ० का इ०, भांग २, पृष्ठ ३३६ । 


( १४३ ) 


ब्रिटिश सरकार पर अनिवार्य रूप से उड़ा होगा, यद्यपि प्रगट तौर पर ४ फरवरी 
को मिस्टर एमरी ने अपने नीरस के भाषण में, उक्त वाद-विवाद के 
प्रत्युत्तर में, उन्हीं विचारों को दोहराया था जिन्हें थे परंपरागत प्रगट करते 
आये थे | 

(४ ) अंतर्राष्ट्रीय दूबाब--अ्ंतराष्ट्रीय दबाव भी भारत की समस्या 
के हल करने के पक्ष में था | संयुक्त-राज्य अ्रमरीका" ओर चीन चाहते थे कि 
भारत को समस्या का हल करके उसे युद्ध के अनुकूल बना लिया जाय | & 
फरवरी सन्‌ १६४२ को चीन के जेनरलिस्समों च्यांग काई शेक और मदाम 
च्यांग काई शेक ने वाइसराय के अतिथि के रूप मे भारत में पदापंण किया । 
उन्होंने सरकारी अधिकारियों के श्रतिरिक्त भारतीय नेताश्रों, जिनमें महात्मा 
गांधी भी सम्मिलित थे, से भी भेंट की । भारत से जाते समय उन्होंने भारतीय 
जनता को जो संदेश दिया उसके निम्नलिखित अंश उल्लेखनीय हैं-- 

“भारत में दी सप्ताह ठहरने की श्रवधि में मुझे सर्वोच्च सैनिक तथा 
शहरी अधिकारियों और भारतीय मिन्नों के साथ आतंकवाद के विरुद्ध संयुक्त 
योजनाएँ तैयार करने तथा अपने समान युद्ध-प्रयत्नों के उद्देश्य के संबंध में 
स्पष्ट रूप से विचार-विमश करने का अवसर मिला है | मुझे प्रसन्‍नता है कि 
हममें परस्पर पूर्ण सहानुभूति है और साधारणतया पूर्णरूप से हम एकमत 
है... इस देश में श्राने के बाद मेंने बड़े संतोष के साथ यह अनुभव किया 
है कि भारत के निवासियों ने एक होकर श्रत्याचार के विरोध करने का दृढ़ 
निश्चय किया है ।......में अपने भारतवासी भाइयों से यह अनुरोध करना 
चाहता हूँ कि सभ्यता के इतिहास के इस विकटतम काल में हमारे दोनों देशों 
के निवासियों को समस्त मानव-समाज की स्वतंत्रता के लिए अधिक से अधिक 
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2. संयुक्त-राज्य-अमरीका की दिलचस्पा का कोइ प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता । किंतु उसके 
राष्टपति के व्यक्तिगत प्रतिनिधि कर्नल जानसन ने ३ अपल सन्‌ १६४२ को हवाई 
जहाज से उतरते हा सब प्रथम क्रिप्स योजना के परिणाम का प्रश्न किया था। 
यह भी भ्रनुमान किया जाता हे कि कर्नल जॉनसन के पत्र-व्यवह्दर के १रिणाम- 
स्वरुप राष्ट्पति रूजबेल्ट ने १२ श्रप्नोल सन्‌ १६४२ को सर र्टफर्ड क्रिप्स के पास इस 
आशय का तार भेजा था क्ि वे भारत भे रुके रहे । इन घटनाओश्रो से यह रपष्ट हो जाता 
हे कि संयुक्त-राज्य-अमरीका भारत की समस्‍या के इल में पर्याप्त मात्रा मै दिलचस्पी ले 
रहां था। 
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प्रयत्न करना चाहिये, क्‍योंकि स्वतंत्र संसार में ही चीन तथा भारत अ्रपनी 
स्वतंश्नता प्राप्त फर सकते हैं। इसके श्रतिरिक्त यदि चीन या भारत को 
स्वतंत्रता से वंचित रखा गया तो संसार में वास्तविक शांति नहीं रह सकती । 
....बबरता और पाशविक बल के इस युग में चीनियों और उनके सहयोगी आय 
भारतीयों को चाहिये कि अ्रटलांटिक अधिकार-पतन्र ( (/87|67 ) तथा २६ 
राप्ट्रों के संयुक्त घोषणापन्न में प्रतिपादित सिद्धांतां का वे एक होकर समर्थन 
करें और आतंक-विरोधी मोर्चे का साथ दें ।........अंत में मुम्े पूरी आशा 
ओऔर दृद॒ विश्वास है कि हमारा महान मित्र ब्रिटेन भारतीयों की माँग की 
प्रतीक्षा किये बिना उन्हें शीघ्र से शीघ्र वास्तविक राजनीतिक शक्ति प्रदान 
करेगा जिससे कि वे अपनी आत्मिक श्र भोतिक शक्तियों को और भी अधिक 
उन्नत कर सके ओर इस प्रकार यह अनुभव कर सके कि वे सिर्फ आतंकवाद 
के विरोधी राष्ट्रों की विजय के लिए ही युद्ध में सहयोग नहीं दे रहे हैं, बल्कि 
यह भी अनुभव करें कि उनका यह सहयोग भारतीय स्वतंत्रता के उनके 
संघर्ष में भी एक युगांतरकारी घटना हैं। क्रियात्मक इृष्टि से मेर विचार में यह 
सबसे अभ्रधिक बुद्धिमत्ता पूर्ण नीति होगी जो ब्रिटिश साम्राज्य के यश को 
चतुर्दिक प्रसारित कर देगी ।?”' 

माशल च्याग काई शक के उक्त संदेश के अंतिम अंश से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि वे भारतीय समस्या के हल के पक्ष में थे । 

उपरिवर्शित शक्तियों के अतिरिक्त सावंजनिक जीवन के अनेक ब्रिटिश, 
भारताय श्रौर श्रन्य देशीय नेता भारतीय समस्या के हल पर जोर दे रहे थे और 
भारत ओर विदेशों क अनेक समाचार-पत्र भी इस दिशा में प्रयत्नशील थे । 
इन सबका सामूहिक परिणाम “उचित ओर अंतिम हल” की योजना के साथ 
सर स्टफर्ड क्रिप्स का भारत में आगमन हुआ । 


सर स्टेफड फ्रिप्स ही क्‍यों ९--क्रिप्स मिशन के संबंध में इस बात 
पर भी विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है कि ब्रिटिश सरकार ने सर स्टेफड 
क्रिप्स को ही इस काम के लिए क्यों चुना ! इसके निम्नलिखित चार कारण 
थे--( १ ) सर स्टफर्ड क्रिप्स का ब्रिटिश सरकार में प्रभावशाली स्थान था। 
वे लॉड प्रिवी सील, युद्धकालीन मंत्रि-मंडल के सदस्य तथा कॉमन सभा के 
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नेता ये। अतः वे भारतीय समस्या के हल में प्रभावशाली भाग लेने को 
स्थिति में थे । ( २) ब्रिटिश सरकार को उनमें पूर्ण विश्वास था। रूस के 
कटनीतिक संसार में उन्होंने जो काम किया था उसके कारण उनकी कीर्ति और 
भी बढ़ गयी थी। (३ ) भारतीयों को भी, अन्य अ्गरंजों की श्रपेज्ञा उन पर 
अधिक विश्वास था | * वे एक बार भारत आरा चुके थे श्रोर देश की समस्याश्रों 
तथा भारयोय नेताओं के दृष्टिकोण से भली माँति परिचित थे। इंगलंड 
में भारत के संबंध में उन्होंने जो भाषण दिये थे, वे भारत के प्रति 
सहानुभूति से भरे हुए थे। २२ फरवरी सन्‌ १६४२ को कामनसमा में 
भारत के सबंध में एक महत्वपूर्ण वाद-विवाद हुआ था । उसका उत्तर देते 
हुए सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने निम्नलिखित विचार प्रगट किये थे--''भारत में 
उपस्थित खतरों को देखते हुए, अन्य लोगो को तरह सरकार भी उस देश को 
एकता श्रौर शक्ति एवं दृढ़ता के प्रश्न पर चिंतित है और वह पूर्ण रूप से 
अनुभव करती है कि इस देश ( इंगलेंड ) का यह परम कतंव्य है कि वह 
वर्तमान परिस्थितियों में उस एकता की प्राप्ति के लिए. अपनी ओर से पूर।-पूरी 
कोशिश कर॑ |?” यह भाषण कामन सभा के नेता के पद से दिया गया था। 
अतः पूवकालीन भाषणों की अपेक्षा इसमें सावधानी की मात्रा कुछ श्रधिक थी। 
फिर भी इसमें भारत के प्रति सहानुभूति का भाव विद्यमान था। (४) सर 
स्टेफड क्रिप्स स्वयं इस काम के लिए अपनी सवाएँ देने को तैयार थे । प्रधान 
मंत्री चचिल द्वारा कामन-सभा में की गयी घोषणा से यह बात स्पष्ट हो जाती 
है। इस संबंध मे ६ फरवरी सन्‌ १६४२ के भाषण में उन्होंने स्वयं इस संबंध 
में निम्नलिखित विचार प्रगट किये थे--''यदि भारतीय प्रश्न को हल करने में 
में किसी प्रकार भो सहायक हो सक तो मुके भारत जाने में बड़ी प्रसन्‍नता 
हैं।गी ।?”' इस अवसर पर भी उन्होंने भारत के प्रति सहानुभूति के विचार प्रगट 
किये थे। भारत के प्रश्न का “निबटारा हो जाना नितांत श्रावश्यक है । यह 


१, भारतीय क्षेत्रों में सर स्टेफर्ड क्रिप्स एक प्रमुख वकील के रूप में प्रसिद्ध थ। मसुली- 
पट्टम बंदरगाह के सबंध भे निजाम ने उनका परामर्श लिया था। वें मजदूर सरकार 
के मद्गाधिवक्ता ( 36077९ए 8०॥९० व) ) थे। भारतीयों को उनको सहानुमूति मे 
विश्वास था | किंतु लोग यह भी जानते थे कि क्रिप्स सनकी दिमाग के व्यक्ति थे । 
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प्रश्न भारतीयों का ही नहीं है बल्कि सरकार का भी है। इसे सुलभाने की 
मुख्य जिम्मेदारी सरकार की है। इस संबंध में जब ब्रिटेन श्रपनी कोई राज- 
नीतिक नीति निर्धारित कर लेगा तो मेरा ख्याल है कि भारतीयों को भी उस पर 
राजी कर लिया जायगा | आम तौर पर यह प्रवृत्ति पायी जाती है कि इस 
प्रश्न को भारतीय नेताओ्रों के कंधों पर डाल दिया जाय । स्व प्रथम ओर मुख्य 
ब्रात तो यह है कि ब्रिटिश सरकार को अपनी एक दृढ़ नीति बना लेनी चाहिये 
आर यह नीति अब तक की घोषित नीति से स्व था भिन्‍न होनी चाहिये ।?” सर 
स्टेफर्ड क्रिप्स की उक्त स्थिति के कारण यह श्रवश्यंभावी था कि सम्राठ की 
सरकार उन्हें भारत की समस्‍या के हल करने के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति समझती । 
युद्ध-कालीन मंत्रि-मंडल की योजना--२३ मार्च सन्‌ १६४२ को 
सर स्टेफड क्रिप्स दिल्‍ली पहुँचे और उन्होंने कांग्रेस के अ्रध्यक्ष मौलाना अबुल 
कलाम आ्राजाद को मुलाकात करने के लिए आमंत्रित किया । गांधी जी भी 
बुलाये गये थे | इस वातालाप से भारत के प्रमुख नेताश्रों को क्रिप्स योजना की 
दत्त्वपूर्ण बातों की जानकारी हो गयी थी। ३० मार्च को सर्व साधारण की 
जानकारी के लिए वह प्रकाशित कर दी गयी | संपूर्ण योजना का भावाथ इस 
प्रकार है--' 

“इंगलेंड और भारत में, भारत को उसके भविष्यत्‌ संबंधी दिये गये 
वचन की पूरत्त की चिंता के कारण, सम्राट की सरकार ने स्पष्ट ओर निश्चित 
शब्दों में वे मार्ग निधारित किये हैं जिनको वह शीघ्रातिशीघ्र, भारत द्वारा 
स्वशासन-प्राप्ति के लिए अपनाना चाहती है। इनका ध्येय एक नयी भारतीय 
यूनियन का बनाना है जो अन्य डोमीनियनों के समकक्ष होगी। अतएब 
सम्नाट की सरकार निम्नलिखित घोषणा करती है--- 

( के ) युद्ध समाप्त होने के पश्चात शीघ्रातिशीघ्र एक ऐसी निवांचित 
सभा स्थापित की जायगी जिसका काम भारत के नये संविधान का निर्माण 
करना होगा । 

( ख ) इस सभा में नीचे वर्शित व्यवस्था के अनुसार भारतीय रियासतों 
के भाग लेने को व्यवस्था की जायगी । ! 

( ग ) नीचे लिखी हुईं शर्ता की पूर्ति पर सम्नाट की सरकार शीघ्रातिशीघ्र 
नवनिर्मित संविधान को स्वीकार तथा कार्यान्वित करने का वचन देती है-- 
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($ ) यदि ब्रिटिश भारत का कोई अ्रांत नये संविधान को अपनाने के 
लिए तैयार न होगा तो उसे अपनी मौजूदा स्थिति के बनाये रखने का श्रषि- 
कार होगा और उसके भविष्य में सम्मिलित करने की व्यवस्था की जायगी, 
यदि वह इसके पक्त में निशंय करे । सम्मिलित न होने वाले प्रांतों को, यदि 
वे चाहें तो, सम्राट की सरकार एक नया संविधान देने के लिए तैयार रहेगी 
जिसके श्रनुसार उन्हें भारतीय यूनियन का दजा मिल जायगा और उसके 
प्राप्त करने का वही मार्ग होगा जिसका उल्लेख यहाँ किया गया है । 

(२ ) सम्राट की सरकार और संविधान-निर्मात्री-सभा में एक संधि 
होगी। उसमें उन सब बातों का उल्लेख होगा जो अगरेजों से भारतीयों के 
हाथ में उत्तरदायित्व देने के संबंध में होंगी। सम्राट की सरकार द्वारा 
दिये गये आश्वासनों के अनुसार इसमें जातीय ( 08078] ) और घामिक 
अल्प-संख्यकों को रक्षा की व्यवस्था होगी । किंतु भारतीय यूनियन के उस 
अधिकार पर कोई प्रतिबंध न लगाया जायगा, जिसके श्राधार पर वह ब्रिटिश 
राष्ट्रसमुह के अन्य सदस्यों के साथ अपना भविष्य संबंध निधारित कर 
सकती है। 

भारतीय रियासतें नये संविधान के अ्रनुसार चलना चाहें ग्रथवा न 
चलना चाहें, नयी परिस्थिति को दृ£ में रखते हुये उनकी संधियों की व्यवस्था 
में संशोधन करना आवश्यक होगा । 

(घ ) लड़ाई के अंत के पूर्व, जब तक प्रमुख भारतीय वर्गों के नेता कोई 
दूसरा समझोता न कर लें, संविधान निमांत्री-सभा ( (४078 8#0प॥07॥ 
74ट792 0009 ) की रचना निम्नलिखित ढंग से की जायगी-- 


प्रांतीय. निवाचनों ( जिनका किया जाना महासमर के अंत के पश्चात्‌ 
आवश्यक होगा ) के नतीजे के मालूम न होने के पश्चात्‌ प्रांतीय विधान- 
मंडलों की निम्नसभा ( [,0७067 ॥0796 ) का एक निवाचन-संघ बनेगा 
और वह अनुपातीय प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार संविधान-निमांत्री - 
सभा को चुनेगा । इसके सदस्यों की संख्या निर्वांचन-संघ की दशांश होगी | 
भारतीय रियासतें अपने प्रतिनिधियों को मनोनीत करने के लिए आमंत्रित 
की जायेगी । उनके सदस्यों की संख्या का जनसंख्या के साथ वहो श्रनुपात 
होगा जो बिटिश भारत के प्रतिनिधियों का वहाँ की जन-संख्या के साथ । 
उनके अधिकार भी ब्रिटिश भारत के सदस्यों के समान होंगे । 


( (श्ए ) 


( ड़ ) वर्तमान संकटमय परिस्थिति में, और जब तक नया संविधान तैयार 
न हो जाय, सम्राट को सरकार को भारत की रक्षा का उत्तरदायित्व तथा उसका 
नियंत्रण और संचालन, अपने हाथ में, तत्संबंधी संसार-व्यापी प्रयत्न के 
साथ साथ रखना होगा । किंतु भारतीय सनिक, नैतिक तथा अन्य साधनों को 
पृणारूप से संगठित करने का उत्तरदायित्व, भारतीय जनता के सहयोग से, 
भारत-सरकार का होगा। सम्राट की सरकार की इच्छा है और वह भारतीय 
जनता के प्रभावशाली बर्गो' के नेताओं को आमंत्रित करती है कि वे अपने 
देश, राष्ट्रसमूह ओर संयुक्तरराष्ट्रों के विचारों में शीघ्रातिशीघ्र प्रभावशाली 
भाग ले ।! 

योजना का विश्लेषण--सम्राट को सरकार की ऊपरिवणित योजना के 
ग्रतिरिक्त सर स्टेफड क्रिप्स ने उसके स्पशीकरण के संबंध में कुछ बातें कही थीं। 
उनका मिलाकर, यदि हम संपूर्ण योजना के विश्लेषण का प्रयत्न करें तो हम 
उसे मौजूदा और भविष्य संबंधी--इन दो भागों में विभक्त कर सकते हैं | 
मौजूदा बातों का संबंध वाइसराय की कार्य-पालिका-समिति और देश की रक्षा 
से था । भविष्य की बातों का संबंध भारतीय यूनियन की स्थापना, संविधान- 
निमात्री-सभा द्वारा संविधान के बनाने और शीघ्रातिशीघत्र उसे कार्यान्वित 
करने तथा सत्ता-हस्तांतरण के लिए सम्राट को सरकार ओर संविधान- निमांत्री 
सभा के बीच में संघि सथा। याजना में न सम्मिलित दवाने वाले प्रांतों की 
विशिष्ट व्यवस्था को गयो थी । जातीय और धामिक अ्रल्प-संख्यकों को दिये 
आश्वासनों की पूर्ति का उल्लेख था। भारतीय रियासतों की संधियाँ भी नयी 
परिस्थिति के अनुसार दोहरायं जाने का थों । 

योजना की आलोचनात्मक व्याख्या--क्रिप्स योजना की आलो- 
चनात्मक व्याख्या के संबंध में निम्नलिखित ग्राधारभूत बातें उल्लेखनीय है-- 


(१) वाइसराय को कायपालिका-समिति--क्रिप्स-योजना में, 
वर्तमान संकटमय परिस्थिति और जब तक नया संविधान न बन जाय तब तक 
के लिए, भारतीय जनता के प्रभावशाली वर्गो' के नेताश्रों को देश, राष्ट्रसमूह 
आ्रोर संयुक्त-राष्ट्रों के विचारों में शीघ्रातिशीघ्र प्रभावशाली भाग लेने के लिए 
आमंत्रित किया गया था श्रौर यह स्पष्ट कर दिया गया था कि इस काल में 
भारतीय सैनिक, नेतिक तथा अन्य साधनों को पूर्ण रूप से संगठित करने का 
उत्तरदायित्व भारतीय जनता के सहयोग से भारत-सरकार का होगा | वाइसराय 


६ १५९ ) 


की कार्यपालिका-समिति में भारतीय प्रतिनिधियों के स्थान के संबंध में सर 
स्टफड क्रिप्स ने अपनी पहली ही मुलाकात में, कांग्रेस के अध्यक्ष को यह 
बतलाया था कि “राष्ट्रीय सरकार के साथ वाइसराय का संबंध बेसा ही होगा 
जैसा सम्राट का ब्रिटेन के मंत्रिमंडल के साथ होता है ।”” यह एक महत्वपूर्ण 
परिवतन था ओर कांग्रेस के अध्यक्ष मौद्ाना श्रवुल कलाम आजाद के लिए 
इससे प्रभावित होना अनिवाय्य था। इसी प्रलोभन से आक्ृष्ट होकर मौलाना 
आ्राजाद ने कांग्रस कार्य-समिति को बुलाने का निश्चय किया था और १० 
अप्रेल सन्‌ १९४२ तक उसके अधिवेशन होते रहे थे । इस तारीख को परि- 
स्थिति बदल गयी । जिस आधार को लेकर विभिन्न दलों में वातांलाप आरंभ 
हुई थी, वही समाप्त हो गया | “निस्संदेह यह एक बड़ी विचित्र सी बात है 
कि जिस आधार को लेकर विभिन्‍न दलों में बातचीत शुरू हुई थी वही एक 
मृगमरीचका साबित हो श्रोर सारी बातचीत उस पर आकर टूट जाय |?? सर 
स्टेफडे क्रिप्स में यह परिवर्तन केसे हुआ, यह बतलाना कठिन है। हो सकता 
है ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स को कुछ आदेश दिया हो या क्रिप्स स्वयं छुल-कपट 
से काम कर रहे हों | ' 

(२) रक्ता की समस्या-रक्षा के प्रश्न पर भी क्रिप्स-योजना का 
ग्रस्वीकृत होना अनिवाय था| योजना में इसके विषय में केवल इतना ही 
कहा गया था कि वर्तमान संक्टमय परिस्थिति और जब तक नया संविधान 
तैयार न हो जाय, सम्राट की सरकार को भारत की रक्षा का उत्तरदायित्व तथा 
उसका नियंत्रण और संचालन, तत्संबंधी संसर-व्यापी प्रयत्न के साथ-साथ, 
अपने हाथ में रखना होगा किंतु भारतीय सैनिक, नेतिक तथा श्रन्य साधनों को 
पूर्ण रूप से संगठित करने का उत्तरदायित्व, भारतीय जनता के सहयोग से, भारत- 
सरकार का होगा । इस व्यवस्था से यह स्पष्ट है कि ब्रिटिश सरकार, भारत की 
रक्षा का उत्तरदायित्व, एक निश्चित काल तक, भारतीयों के हाथ में सॉंपने 
को तैयार न थी | दिल्ली में, पदले ही पत्र-प्रतिनिधि सम्मेलन में सर स्टेफड 


नल ,कनन हरमक>अजओ५#. वन पक -रबननन 


”, क्रिप्स-योजना की असफलता के कारण लोग यह शक करन लगे थे कि क्या वास्तव में 
बेचारे क्रिप्स की पीठ मैं ग्रिट्श सरकार ने छूरा मोंक दिया था अथवा डी० क्येसी के 
शब्दों मैं चालाक क्रिप्स महज धेखेबाजी, छल-कपट, विश्वासधात और दोहरी चालो 
से काम ले रहे थे ओर उन्हे इस पर जरा भी पश्चाताप न था । प० सी० कां० का ३० 
भाग २, पृष्ठ ३८४-८५ । 





( १६० ) 


क्रिप्स ने स्पष्टवादिता से कह दिया था कि “अ्रगर सभी दल एक साथ मिल 
कर रक्ञा-विपय को भारतीयों को सुपुर्द करने की माँग करें तो भी उसे उन्हें 
हस्तांतरित नहीं किया जा सकता ।?? * तत्पश्चात ७ अप्रेल सन्‌ १६४२ को 
कांग्रेस के अध्यक्ष के नाम लिखे गये अपने पत्र में, उन्होंने इस संबंध में निम्न- 
लिखित सुक्काव प्रस्तुत किया & 
“प्रधान-सेनापति युद्धू-सदस्य के रूप में वाइसराय की शासन-परिषद 
( कार्य-पालिका समिति ) में बने रहेंगे ओर युद्ध-संबधी समस्त कारवाइयों का 
नियंत्रण उनके हाथ में रहेगा | वाइसराय की शासन-परिषद ( कार्य-पालिका 
समिति ) में रक्षा-विभाग का सदस्य, एक भारतीय भी रहेगा जिसके अधीन 
ये विषय होंगे---जन-संपर्क विभाग, सेन्‍्य-विघटन और युद्धोत्तर पुनर्निर्माण, 
पैट्रोल का नियंत्रण, पूर्वी देश-समृद-परिषद का प्रतिनिधित्व, सैनिकों की सुख 
सुविधाओं की व्यवस्था, केंटीन-संगठन, कुछ गेर-टेकनिकल शिक्षण-संस्थाएँ, 
सेना के लिए स्टेशनरी ओर छुपाई श्रादि की व्यवस्था, विदेश से आने वाले 
सभी शिष्ट-मंडलों श्रौर श्रफसरों के लिए आवश्यक प्रबंध की देख-भाल ( यदि 
वह चाहे तो उनके आगमन पर आपत्ति भी उठा सकता है ), खतरेवाले 
इलाकों से लोगों का स्थानांतरण, सिगनल व्ययस्था का एकीकरण तथा ग्राथिक 
सुख-सुजिधा की व्यवस्था [?! 
कांग्रेस कार्य-समिति को सर स्टेफर्ड क्रिप्स का यह सुझाव मान्य' न था | 
इसी समय कनल जॉनसन ने वातालाप में हस्तक्षेप करके निम्नलिखित सुझाव 
प्रस्तुत किये--( १ ) रक्षा-विभाग एक प्रतिनिधि भारतीय के अ्रधीन रहेगा | 
उसके श्रधीन वे विषय नहीं होगे जो प्रधान-सेनापति को युद्ध-मंत्री के रूप में 
१, प० सीतारामय्या--कां० का ३० दूसरा भाग, पृष्ठ ३६३ । 
०, प० सीतारामय्या कां० का ३० दूसरा भाग, एृ० ३१६५ | 
३. डा० राममनोदहर लोहिया ने रक्षा-सदस्य की व्यंग श्रालोचना निम्नलिखित शब्दों में की 
थी--' 3&)॥] 4000 (6 [शाञतांधशा 706९९006 ९०0५7 ए०प४)0 759०९ ]90 
58ए2९78] ६80९5, ६ ग्रधाए 3जंग॥श, 3 ]०ए कण॑९ांब्, 3 99]0789- 
(5 ९०0्ञ्रशालंत्र धबएशीश, 38 5280076/7 छ८्ह!8 ॥5 ॥9॥05 
॥एंजञ्री96 3099, 3 707556९त0 8९८९०प्रा था. 300 30078 9]] & त&आतठगा 
छा तै€पए८णा जांत्रठपरा की€ एछझ०ज़रला 40 ॥6९84, ? 05 रथ्याा 
ाणाश 4.079 ; [॥6 ॥(ए४४ए 0 57 5(8#070 (7995, ? 29, 


( ९६१ ) 


सौंपे जायंगे । ( २) एक युद्ध-विभाग स्थापित किया जायगा | इसके अ्रंतर्गत 
रक्ता-विभाग के वे विषय होंगे जो रक्षा-मंत्री के श्रधीन न होंगे | इस सुझाव के 
संबंध में दो बातों पर विचार किया गया। उपयु क्त कार्य-विभाजन की श्रवधि 
क्या होगी ! रक्षा-मंत्री ओर युद्ध-सदस्य के रूप में प्रधान-सेनापति को कौन- 
कौन से विषय दिये जायँगे १ पहले प्रश्न के संबंध में तो समभौता हो गया । 
निर्धारित अ्रवधि थी “जब तक नया संविधान लागू नहीं हो जाता |”? किंतु 
दूसरे प्रश्न के संबंध में समकोता न हो सका। समस्त वार्तालाप से यह स्पष्ट 
हो गया था कि विदेशी आक्रमण की ग्राशंका की अवस्था में भी ब्रिटेन श्रपनी 
पुरातनवादी नीति का परित्याग करके भारतीय समस्या को वास्तविकता की दृष्टि 
से हल करने के लिए तैयार न था । 


(३) भविष्य की योजना--क्रिप्स की योजना के दूसरे अंशों का संबंध 
भविष्यत्‌ से था। उसका ध्येय एक नयी भारतीय यूनियन का बनाना था | 
इसका दजां ब्रिटिश राष्ट्र-मंडल की अन्य डोमीनियनों के समकक्ष निधारित 
किया गया था | उसके संविधान के बनाने का उत्तरदायित्व एक संविधान- 
निमांत्री-सभा को सौंपा गया था । यह युद्ध के पश्चात्‌ निवांचित होने को थी । 
निधारित शर्तों की पूर्ति पर, सम्राट की सरकार, नव-निर्मित संविधान को 
स्वीकार तथा कार्यानिवित करने के लिए वचन-वद्ध हो गयी थी। 


उक्त सभी बातें समय के बहुत पीछे हो गयी थीं। भारत के राष्ट्रीय नेता 
पूर्ण स्वाधीनता पर जोर दे रहे थे और क्रिप्स की योजना में, डोमीनियन के 
दर्जे का उल्लेख था | भारतीय नेता तुरंत ही पूर्ण स्वाधीनता चाहते थे, और 
क्रिप्स की योजना में लड़ाई के पश्चात ब्रिटिश राष्ट्र-समृह से अलग होने का 
अधिकार भारतीय यूनियन को दिया गया था। नवीन संविधान भी भविष्यत्‌ 
की वस्तु थी। उसका कार्यान्वित होना जातीय और धार्मिक श्रल्प-संख्यकों को 
दिये गये आ्राश्वासनों की पूर्ति से सीमित था। सारांश यह कि समस्त योजना समय 
के बहुत पीछे थी, और वह भविष्यत्‌ में कार्यान्वित की जाने को थी। श्राश्चर्य 
नहीं कि भारत के प्रगतिशील नेताओं ने उसका विरोध किया । इस संबंध में 
महात्मा गांधी के विचार उल्लेखनीय हैं। उन्होंने सर स्टेफड क्रिप्स से कहा 
“अगर आपके वे ही प्रस्ताव ये तो आ्रापने यहाँ स्वयं श्राने का कष्ट क्‍यों किया ! 
अ्रगर भारत के संबंध में श्रापकी यही योजना है तो में श्रापको सलाह दूँगा कि 
श्राप अ्रगले ही हवाई जहाज से ब्रिटेन लोट जाये |?! 


११ 
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(४ ) भारत के विभाजन की परोक्तष व्यचस्था--युद्धकालीन मंत्रि- 
मंडल की योजना में भारत के परोक्ष विभाजन की व्यवस्था को गयी थी। 
भारत के वे प्रांत जो नवीन व्यवस्था को स्वीकार करने को तैयार न शे, अपनी 
मोजूदा स्थिति को कायम रख सकते थे | उनके भविष्य में सम्मिलित होने को 
व्यवस्था की गयी थी। किंतु यदि वे कमी भी सम्मिलित न होना चाह तो सम्राट 
की सरकार उन्हें नया संविधान देकर, जो मारतीय यूनियन के संविधान से 
मिलता-जुलता होगा, यूनियन के समकन्ञ स्थान देने को तेयार थी | 

योजना की उक्त बातों से स्पष्ट है कि संदेह ओर परस्पर अविश्वास की 
भावना से प्र रित होकर, युद्ध-कालीन मंत्रिमंडल ने वास्तविक भारत को छोड़ 
कर एक कल्पित भारत को कल्पना की थी। वास्तव में उसमें चार भारतों का 
चित्रण था--( १ ) उन प्रांतों का भारत जो अश्रपनी मौजूदा स्थिति के बनाये 
रखने के पत्ष में थे। (२) सम्मलित न होने वाले उन प्रांतों का भारत जो 
अपनी नयी यूनियन बनाना चाहते थे। ( ३ ) उन भारतीय रियासतों का भारत 
जो भारतीय यूनियन में सम्मिलित न होने का निश्चय करें। (४) इनके 
श्रतिरिक्त श्रवशिष्ट भारत जिसे याजना में भारतीय यूनियन का नाम दिया गया 
था | योजना के इस विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसके द्वारा भारत 
के बालकनीकरण ( 39]790॥7584707 ) की व्यवस्था को गयी थी | किसो 
देश का इस प्रकार खंडित किया जाना तक ओर न्याय की दृष्टि से ठीक नहीं 
कहा जा सकता । पर प्रथम महासमर के पश्चात ब्रिटिश राजनीतिज्ञ इसी नीति 
का अनुसरण कर रहे थे | आश्चय नहीं कि अपने अंतस्तल में उन्होंने भारत 
में इसी नीति को कार्यान्वित करने का निश्चय किया हो । 

( ५ ) अत्प-संख्यको की स्थिति--क्रिप्स-योजना में सत्ता हस्तांतरण 
के लिए सम्राट को सरकार ओर संविधान-निमांत्री-सभा में एक संधि का उल्लेख 
था | सम्राट की सरकार द्वारा दिये गये आश्वासनों के अंतर्गत ही सत्ता का 
हस्तांतरण होने की था। क्रिप्सकी योजना के पहले भी सम्राट की सरकार ने इस 
बात पर जोर दिया था। यह आश्वासन इतने पवित्र क्‍यों थे, यह बतलाना 
कठिन है । सम्राट को सरकार ही इस प्रश्न का प्रामाणिक उत्तर दे सकती थी । 
भारत के राष्ट्रवादी नेताओं के विवारानुकूल, यह भेद और शासन की निद- 
नीय चाल का स्वाभाविक परिणाम था। वे अल्य-संख्यकों की समस्या को 
भारत को घरेलू समस्या समझते थे, जिसके संबंध में ब्रिटिश सरकार को चिंता 
करने की आ्रावश्यकता न थी। ११ अ्रप्रोल सन्‌ १६४२ को, कांग्रेस के अध्यक्ष 
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मौलना श्रवुल कलाम आ्राजाद ने, सर स्टेफड क्रिप्स को लिखे गये पत्र में, 
इस संबंध में अ्रपने विचारों को निम्मलिखित शब्दों में प्रकट किया था-- 

“आपके साथ पहली बातालाप में मैंने कहा था कि इस समय सांप्रदायिक 
या इसी प्रकार के दूसरे प्रश्न नहीं उठते। जब ब्रिटिश सरकार, सत्ता श्रोर उत्तर- 
दायित्व के हस्तांतरण का निश्चय कर लेगी, तो दूसरी समस्याएँ उन लोगों 
द्वारा हल कर ली जायँगी जो उनसे संबद्ध हैं । श्रापकी बातचीत से मुझे ऐसा 
आभास हुआ था कि आप मेरे विचारों से सहमत थे ।”” 


लीगी मुसलमानों और कुछ हरिजन नेताओं के श्रतिरिक्त भारत के सभी 
वर्गो' के विचार मौलाना आजाद के विचारों से मिलते-जुलते ये | गांधीजी 
तो इस संबंध में अन्य लोगों से बहुत अ!गे थे | क्रिप्स की विफलता के पश्चात, 
सभी दलों में समझोते के संबंध भें उन्होंने श्रपने विचारों को इस प्रकार प्रगट 
किया था 

“आ्राप गुलाम से कभी यह नहीं पूछते कि क्‍या तुम श्राजाद होना चाहते 
हो | गुलाम तो अ्रक्सर गुलामी की जंरजारों में ही बँधा रहना चाहता है | अगर 
भारत का एक हिस्सा गुलामी से प्र॑म करता है त॑. उसका यह मतलब नहीं कि 
सारा ही देश परतंत्रता में जकड़ा रहे | कांग्रेत की माँग है कि दोनों भागों को 
समान रूप से आजादी दी जाय |”? 

(६ ) भारतीय रियासतो का प्रशन--युद्ध-कालीन मंत्रिमंडल की 
योजना में भारतीय रियासतों के संबंध में भी कुछ बातें सम्मिलित की गयी थी। 
संविधान-निमांत्री-सभा में उनके भाग लेने की व्यवस्था की गयी थी | भारतीय 
रियासतें नये संविधान की स्त्रीकार करेंगी अ्रथवा नहीं, इसके अनुसार उनको 
संधियों में संशोधन का उल्लेख था । रियासतों के संबंध की यह व्यवस्था कुछ 
श्रनोखी सी थी | रियासतों के नरेश या उनके द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि, संवि- 
धान-निमांत्री-समा के विचारों में भाग लेने के अ्रधिकारी थे, पर उनके लिए 
नये संविधान का स्त्रीकार करना अनिवार्य न था। वे ब्रिटिश भारत के संबि- 
धान के निधांरण में प्रभावशाली भाग लेकर, स्वयं अलग हो जाने के 
अधिकारी थे | उनका यह विशेष स्थान संभवतः इस लिए था कि नव-निर्मित 
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संविधान अ्रधिक उग्र न होने पावे और उनके राज्य-स्षेत्रों में ब्रिटेन का प्रभाव 
बना रहे | उनकी संधियों के दोहराने की व्यवस्था मुख्यतः इसी उद्देश्य से की 
गयी थी। भारत की संवेधानिक समस्या जटिल अवश्य थी, पर सम्राट की 
सरकार, उनके हल के लिए प्रयत्नशील होने का ढँकोसला करते हुए, नये-नये 
प्रश्नों को उठा या उनकी झोर संकेत करके, उसे जटिलतर बनाती जाती थी । 
शक्ति लोलुप लोग, उस समय तिनके का भी सहारा पकड़ते हैं जब शक्ति उनके 
दवथ से निकलती हुईं प्रतीत होती है । 

(७ ) समभोते पर आश्चित--युद्ध कालीन मत्रिमंडल की योजना 
समझते पर आश्रित थी। उसमें सभी संबद्ध अंशों को प्रसन्न करने का प्रयत्न 
किया गया था | मित्र-राष्ट्रों को प्रसन्‍न करने के लिए, वर्तमान संकट मय 
परिस्थिति में श्रोर जब तक तथा संविधान तैयार न हो जाय ( योजना के दूसरे 
भागों के श्रंतगंत संविधान युद्ध के अंत के पश्चात्‌ द्वी तैयार हो सकता था ) 
सम्राट की सरकार ने रक्षा का उत्तरदायित्व तथा नियंत्रण श्र संचालन, 
तत्संबंधी संसार-व्यापी प्रयत्न के साथ साथ अपने हाथ में रखा था | ब्रिटेन को 
प्रसन्‍न करने के लिए, भारत को पूर्ण स्थाधीनता का वचन न देकर, केबल 
डोमीनियन के दर्ज का बचन [दया था और भारतीय रियासतों और अल्प- 
संख्यक्रों को दिये गये आश्वासनों की रक्षा की व्यवस्था करके संसार को यह 
दिगवलाने का प्रयत्न किया गया था क्रि ब्रिटिश राष्ट्र अपने दिये गये बचनों को 
पूरा करने के लिए कितना प्रयत्नशील रहता है। मारत के राष्ट्रवादी नेताओं 
को प्रसन्‍न करने के लिए यं'जना में सत्ता के हस्तांतरण की बात सम्मिलित की 
गयी थी । योजना के पढ़ने से सवप्रथम यही श्राभास होता है कि ब्रिटिश सर- 
कार सत्ता के हस्तांतनण के लिए कृत-संकल्प थी। उन्हें प्रसन्‍न ऋरने के लिए 
नयी डोमीनियन को ब्रिटिश राष्ट्र-समूह के श्रन्य सदस्यों के साथ अपना भविष्य 
संबंध निधारित करने का अधिकार दिया गया था। इसका अंतर्निद्ििन श्रर्थ यह 
था कि भारतीय यूनियन का, ब्रिटिश राष्ट्र-मंडल से अलग होने का अधिकार 
स्व्रीकार कर लिया गया था। मुसलमानों को प्रसन्‍न करने के लिए, न सम्मि- 
लित होने वाले प्रांतों तथा अल्पसंख्यकों को दिये गये आश्वासनों की रक्षा, के 
अनुबंध सम्मिलित किये गये थे । न सम्मिलित होने वाले प्रांतों की व्यवस्था से 
पाकिस्तान को स्त्रीकृति का आभास होता था। आश्वासनों की रक्षा की बात से 
यह प्रगट हो जाता था कि, जब तक मुसलमान लोग, संविधान को मानने के 
लिए तैयार न हो जायूँ, तब तक बहुसंख्यक जन-समुदाय द्वारा निर्मित संविधान 
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को उन पर लादा न जा सकता था। श्राश्वासनों की रक्षा द्वारा दलित जातियों 
को भी प्रसन्‍न किया गया था | भारतीय रियासतों को प्रसन्न करने के लिए 
उनकी संधियों को दोहराने की व्यवस्था थीं। नरेश स्वयं जानते थे कि उनको 
संधियाँ, व्यवह्वार में, रद्दी कागज के ठुकड़ों के समान थी। ड्डबता हुआ व्यक्ति 
दुबल से दुर्बल अवलंब से सहारा पाता है। नरेशों की स्थिति इसी प्रकार की 
थी | उन्हें भारतीय यूनियन के संविधान के निर्माण में भाग लेकर, स्वयं अलग 
ही जाने को व्यवस्था से भी उनके प्रसन्न करने के प्रयत्न का अनुमान लगाया 
जा सकता है। सारांश यह कि युद्ध-कालीन मंत्रिमंडल की योजना द्वारा, सभी 
संबद्ध अ्शों को प्रसन्‍न करने का प्रयत्न किया गया था । 

यह एक पुरानी कहावत है कि जो सबको प्रसन्न करना चाहते हैं वे किसी 
को भी प्रसन्‍न नहीं कर पाते । युद्ध-कालीन मंत्रिमंडल की योजना का भी यही 
परिणाम हुआ । मित्र-राष्ट्र उसकी विफलता के कारण, उससे असंतुष्ट थे । 
कर्नल जॉनसेन ने तो रक्षा-मंत्री की स्थिति के संबंध में अपने सुझाव तक 
प्रस्तुत किये थे । ब्रिटिश सरकार, बातचीत के दोरान में, सर स्टेफर्ड क्रिप्स 
द्वारा किये गये भ्रति उदार वादों से भयभीत थी। अ्रतः अनुमान लगाया 
जाता है कि उसने उनकी ब्रनियंत्रित प्रगति पर रोक थाम लगा कर, उनको 
ञग्रागे बढ़ने से रोक दिया था। सर स्टेफड क्रिप्स द्वारा आरंभ में किये गये स्पष्टी- 
करण और दस दिन के पश्चात, उस स्पष्टीकरण के परित्याग से यह अनुमान 
लगाना गलत नहीं प्रतीत होता कि इस बीच में कुछ ऐसी बात अ्रवश्य है गयी 
थी जिसके परिणाम-स्वरूप सर स्टेफर्ड के दृष्टिकोण में महान परिवर्तन दं गया 
था। कांग्रेस के मतानुकूल योजना समय के बहुत पीछे ओर इसलिए अ्रग्राह्म 
थी । स्पष्टीकरण के परिणाम-स्वरूप वाइसराय और उनकी कार्यपालिका समिति 
के संबंध तथा रक्षा मंत्री की स्थिति के संबंध में जो निष्कर्ष निकाले गये थे, 
कांग्रेस को वे भी अमान्य थे। मुस्लिम लीग इस बात से श्रसंतुष्ट थी कि योजना 
में पाकिस्तान की स्पष्ट व्यवस्था न थी। भारतीय रियासतों को प्रजा की, योजना 
में, पूण रूपेण श्रवद्देलता की गयी थी। श्रतः उनका असंतुष्ट होना स्वाभा- 
विक था । सारांश यह कि यद्यपि क्रिप्स की योजना में सबको संतुष्ट करने का प्रयत्न 
किया गया था, तो भी उससे किसी को संतोष न हुआ था। अंत में वह 
समस्त भारत द्वारा झमान्य समझी गयी ओर ब्रिटिश सरकार ने उसको वापस 


कर लिया । 
(८) केबल सुभाव निश्चय नट्टीं--क्रिप्प योजना द्वारा उद्घोषित 


आह । 


( १६६ ) 


व्यवस्था केवल सुझाव के रूप में थी। वह भारतीय नेताओं के सम्मुख उनके 
द्वारा मत प्रकाश के लिए प्रस्तुत की गयी थी | उनमे ब्रिटिश सरकार के निश्चय 
का अ्रभाव था । उसका अंतिम रूप क्‍या होता, यह बतलाना कठिन था | 
भारतोयों द्वारा मत-प्रकाश के पश्चात्‌, ब्रिटिश सरकार उसका अंतिम रूप 
निश्चित करने को थी। ऐसी योजना के संबंध में उत्साह का न होना श्रनिवाय 
था, विशेष कर उस स्थिति में, जब वह उपरिवर्णित दोषों से परिपूर्ण थी । 
भ्रतः कांग्रस के लिए उसका श्रस्वीकार करना अ्निवाय था | 


मुस्लिम लीग ओर क्रिप्स योजना--मुस्लिम लीग ने भी क्रिप्स 
योजना को मानने से इनकार कर दिया । उसके इस निरणय के कारण कार्मेस 
के कारणो से मिन्‍न थे। ११ अ्रप्रंल सन्‌ १४४२ को मुस्लिम लीग की कार्य- 
समिति ने जो प्रस्ताव पास किया उसमें य|जना मे सम्मिलित भविष्य को बातों 
को श्रस्वीकार कर दिया गया था । अतः वर्तमान के लिए. की गयी व्यवस्था 
पर बिचार करने से किसी प्रकार के लाभ की आझ्राशा न थी | इसके लगभग एक 
सप्ताह पूर्व मुस्लिम लीग के साधारण अधिवेशन के अध्यक्ष की द्ेसियत से 
मिस्टर मुहम्मद अली जिन्‍ना ने इस संबंध में निम्नलिखित विचार प्रगट 
किये थे--' 

“मेरा यह झ्याल है कि जब में यह कहता हूँ कि यह स्पष्ट रूप से मुस- 
लमानों के एथक राष्ट्र न मानने के कारण उनको बड़ी निराशा हुईं है तब में 
आपके ही विचारों को प्रगट करता हूँ । भारतीय समस्या के हल का कोई भी 
प्रयत्न मूलतः गलत होगा यदि उसमें वास्तविक बातों की टाल-मटाल की 
गयी हो ओर प्रांतों के उन राज्य-क्षेत्नों पर अत्यधिक जोर दिया गया हो जो 
अटिश सरकार की नीति और प्रशासकीय भागों के बिना सोचे-विचारे 
निर्धारण पर आधारित हैं। भारतीय मुसलमान तब तक संतुष्ट न होंगे जब 
तक स्पष्ट शब्दों में उनके लिए राष्ट्रीय स्वभाग्य-निर्णय का सिद्धांत स्वीकार 
न कर लिया जायगा । सब लोगों द्वारा यह स्वीकार हो जाना चाहिये कि 
भारत कभी भी एक देश और एक राष्ट्र न था। इस उप-महाद्वीप में भारत 
की समस्या अंतराष्ट्रीय है। सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक 
 विभिन्‍नताएँ इतनी आधार भूत हैं कि उनको न तो दबाया जा सकता है न 
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झौर उनके विधय में लोगों को अ्म में डाला जा सकता है। हम सबको उन 
पर यथार्थवादियों को भाँति विचार करना चाहिये। योजना का यह सुझाव 
कि श्रत्प-संख्यक अलग रह सकते हैं, आ्रामक है। भारतीय हिंदू बहुसंख्यक 
होने के कारण सब ग्रांतों में भारतीय यूनियन 'के पक्त में निर्णय करा लेंगे भरौर 
बंगाल और पंजाब के मुसलमान, भ्रत्प-संख्यक हिंदुओं की दया पर निभंर 
करेंगे। थे अपने प्रभाव को अधिक से अ्रधिक और पूर्ण सीमा तक विस्तृत 
करके मुसलमानों को हिंदू शाही ( ]70700ग77 ) के अधीन रखेंगे । इस 
प्रकार सब प्रांतों के मुसलमान गुलामी में जकड़ जायेंगे ।”” 

मिस्टर जिन्‍ना के इन उद्गारों से यह स्पष्ट हा जाता है कि मुस्लिम लीग 
को भारत के लिए स्वभाग्य-निणंय की विशेष चिता न थी | वह केवल मुसल- 
मानों के लिए स्वभाग्य-निर्णय पर जोर दे रही थी। वह निश्चित शञ्रर्थ वाले 
शब्दों में पाकिस्तान की स्वोकृति चाहती थी। इसके लिए यह आवश्यक था 
कि जो देश भोंगोलिक ओर ऐतिहासिक दृष्टि से एक और अ्रखंड था उसे 
विभाजित एवं खंडित कर दिया जाय | मिस्टर जिन्‍ना के उक्त विचारों को 
लीगी समाचार-पत्रों ने खूब प्रसारित किया । डॉन ( ॥2897 ) ने मुस्लिम 
नवयुवक अध्ययन-मंडल के घोषणापत्र के निम्नलिखित श्रंशों को अपने धुख- 
प्रष्ठ पर स्थान दिया था-“पाकिस्तान से हमारा उद्धार होगा । वही हमारी रक्षा 


का गढ़ है। वही हमारा श्रंतिम लद्द॒य है ।........किसी भी धमकी श्रथवा भय के 
कारण हम उससे विचलित नहीं हो सकते | ........ दीधकालीन घरेलु युद्ध के 


संकेतों को हम घृणा से धर्षित कर देते हैँ। ....हमारी एकमात्र माँग पाकिस्तान 
है........भश्रोर हम ईश्वर की शपथ से कहते हैं कि हम उसे लेकर रहेंगे ।” ' 
अन्य संस्थाओं द्वारा अस्वीकृत--भारत की अन्य संस्थाश्रों ने भी 
युद्ध-कालीन मंत्रिमंडल की योजना को श्रमान्य ठहराया । हिंदू महासभा ने 
योजना को इसलिए अस्बीकार किया कि उसमें देश के विभाजन की गुंजाइश 
थी और वह अ्रखंड भारत के पक्ष में न थी। “भारतीय यूनियन में किसी प्रांत 
का सम्मिलित न होना आत्म-निर्शय के सिद्धांतर पर ठीक नहीं ठहराया जा 
सकता ओर किसी भी विदेशी शक्ति द्वारा (भारत पर) इस प्रकार का श्रधिकार 
लादा नहीं जा सकता |”? ' सिक्‍खों ने योजना की इस लिए श्रस्वीकार किया 
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कि उसमें उनके विनाश की व्यवस्था की गयी थी | '“जब से अ्रंगरेज भारत 
में श्राये तब्र से साम्राज्य के प्रत्येक रण॒-क्षेत्र में हमने इंगलेंड के लिए युद्ध 
किया है | उसका पुरस्कार यह है कि पंजाब में द्वी जिसे इंगलंड ने थाती की 
मात रखने का वचन दिया है, ओर जिसमें हमारा प्रमुख स्थान है, हमारी 
अ्रंतेष्टि-क्रिया की जा रही है |? * दलित वर्ग का कहना था कि उसे पर्याप्त 
मात्रा में संरक्षण नहीं दिये गये थे । भारतीय ईसाइयों ओर मजदूरों ने भी 
योजना को अमान्य ठहराया । उनका उक्त निर्णंण उन्हीं आधारों पर अवब- 
लंबत था जिन पर कांग्रेस का। अखिल भारतीय लिबरल फेडेरेशन ओर 
रियासती-प्रजा को सम्मेलन भी क्रिप्स की योजना से असंतुष्ट थे । देश के इस 
धष्टिकोण के कारण योजना का वापस लिया जाना अनिवार्य था। अतः वह 
बापस कर ली गयी । 

योजना की विफलता पर सर स्टेफड क्रिप्स--ब्रिटेन लोथ्ने के 
पश्चात, कॉमन सभा के वाद विवाद में, सर स्टेफड क्रिप्स ने, याजना की 
विफलता के संबंध में दिये गये २८ अ्रप्रेल सन्‌ १६४२ के भाषण में, निम्नलि- 
खित विचार प्रगट किये थे-- 

“कोई भी व्यक्ति समभोता न हो सकने के लिए सम्राट की सरकार को 
दाषी नहीं बतलाता । 

“मेरा विश्वास हे कि जिस ढंग से योजना प्रस्तुत की गंबी थी उससे यह 
स्पष्ट हो गया था कि हम् सच्ची नीयत से काम कर रहे थे | 

“योजना के लिए चुना गया समय तीन कारणों से कठिन था। (१) उन 
दिनों शत्रु भारत के किनारे पर पहुँचने वाला था | (२) सबूर पूर्व में रण-क्षेत्र 
की घटनाश्रों तथा घुरी-राष्ट्रों के मिथ्या-प्रचार के कारण भारतीय लोकमत के 
कुछ अ्रंशों में पपाजयवाद ( )6/69097 ) और ब्रिटिश विरोधी भावना 
का अश्रस्तित्त था। (३) सांप्रदायिक मतभेद ने निश्चित रूप धारण कर लिया 
था। दा भारत की कल्पना, जो कुछ दिन पहले अनिश्चित सी थी श्रब 
निश्चित हो गयी थी। 

“ब्रिटिश सरकार को कुछ निश्चित श्रोर विरोधात्मक भागों का सामना 
करना पढ़ा था | इन्हें भारतीय लोकमत के विभिन्‍न अंगों के नेताओं ने प्रस्तुत 
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किया था। विरोधात्मक दावों के कारण ब्रिटिश सरकार के लिए. किसी ऐसे 
मार्ग का अपनाना अनिवायें था जो भारतीय लोकमत के विभिन्‍न अंगों के 
अधिक से अधिक अंशों की मान्य हो। भूतकाल में ब्रिटिश सरकार पर यह 
दोषारोपण किया गया था कि अल्प-संख्यकों में समझोता न होने के बहाने वह 
भारत में श्रपना ्राधिपत्य स्थायी बनाये रखना चाहतो थी | इस लिए योजना 
में ऐसी व्यवस्था की गयी थी जिसके कारण किसी भी महत्वपूर्ण अल्प-संख्यक 
वर्ग के असहयोग के फल-स्वरूप बहुसंख्यक वर्ग की स्वराज्य की मांग पर 
रुकावट न पढ़े । 

“सम्राठ की सरकार ने घोषणा के प्रारप की अधीन रहते हुए. मुझे सम- 
भोता करने का पूर्ण अधिकार दिया था। उसे ब्यौरेवार समझाने तथा उसके 
स्पष्टीकरण के लिए, भारतीय नेताओ्रों के सम्मुख जो कुछ रखा गया था उसका 
उत्तरदायित्व सिफ मेरे ही ऊपर है । 

४हम्ारी कठिनाइयों तीन प्रकार की थीं। पहली वे जिनका संबंध नये 
संविधान के निर्धारण से था, दूसरी वे जो रक्षा से संबद्ध थीं; श्रोर तीसरी वे 
जिनका संबंध श्रंत; कालीन सरकार की रूप-रेखा से था । 

“मुझे दुःख है ओर ब्रिटिश सरकार को इस बात का दुख है कि हमारे 
प्रयत्न विफल हो गये हैं | इसके कारण सभा तथा इस देश की जनता को यह 
न समभना चाहिये कि युद्ध-कालीन मंत्रिमंडल की कारवाई से केवल हानि ही 
पहुँची है | में साहस के साथ यह कह सकता हूँ कि उससे लाभ भी पहुँचा है । 

“भारत से लोटते समय मेंने यह कहा था कि यदि घोषणा का प्रारूप 
स्व्रीकार न होगा तो वह वापस लिया हुआ समझा जायगा । इसका तात्यय यह 
नहीं है कि हमने उस सहयोग का द्वार बंद कर दिया है जिसके हम, भारत की 
रक्षा तथा युद्बोपरांत स्वशासन की समस्या के इल के लिए,, इच्छुक है ।”? 

संयुक्त-राज्य-श्रमरीका के लिए किये गये बॉडकास्ट में सर स्टफड्ड क्रिप्स 
ने इसी प्रकार की बातें कहीं | साथ ही उन्होंने यह मिथ्या-प्रचार भी किया कि 
“हमने प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक नेताओं को वाइसराय की कार्यपालिका- 
समिति में ऐसा प्रतिनिधित्व देने का प्रस्ताव किया जैसा कि आप के उन मंत्रियों 
क प्राप्त हे जो आपके राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं ।?” 

सर स्टफड क्रिप्स की भारतीय नेताओं से की गयी बातचीत तथा उपरि* 
वर्णित भाषण और प्रसारण से यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्हें श्रपने काम की 
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कठिनाइयों का वास्तविक पता न था। वे समभते थे कि दोहरी चालों, और 
मृदु-भाषण से मारतीय समस्या हल हो जायगी | मदु-भाषी राजनीतिक साधा- 
रण मिथ्यावादी भी होता है। सर स्टेफड के समस्त व्यवहार से खीभ कर 
उनके मित्र पं० जवाहर लाल नेहरू की उनके विषय में यह कहना पड़ा था 
कि “मुझे यह देखकर बड़ा दुःख हो रहा है कि क्रिप्स जैसे व्यक्ति ने भी श्रपने 
को शेतान का प्रवक्ता (॥१५००४(६७) बना लिया है।” ' 
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अप 


अगस्त सन्‌ १६४२ की क्रांति 


प्राककथन--क्रांति के दूरवर्तों कारण; तोड़े गये वादे; दमन की 
नीति; जबरदस्ती युद्ध में घसीटा जाना; क्रिप्स मिशन की विफ- 
लता--निकटवर्ती कारण; भारत छोड़ो विचार का उदय; कांग्रस 
कार्य-समिति का इलाहाबाद अधिवेशन; कांग्रेस काय-समिति का 
वर्धा अधिवेशन; अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का बंबई अ्धि- 
वेशन; प्रस्ताव पारित होने के पश्चात्‌ गांधी जी का भाषण-- सरकार 
की तैयारियॉँ--नेताओं की गिरफ्तारी--अगस्त की क्रांति--दूमन 
की ओर--हिंसात्मक क्रांति के लिए उत्तरदायी कौन--? गांधी जी का 
उपवास--क्रांति के उत्तरदायित्व की समीक्षा--क्रांति के परिणाम । 


प्राककथन--यदि हम संसार की क्रांतियों का अध्ययन करे तो हमें यह 
मालूम होता है कि वे यकायक पेदा नहीं हो जातीं। उनके अधिकांश कारण 
दूरवर्ती होते हैं | देखने में तो ऐसा विदित होता है कि वातावरण शांत है । 
किंतु भीतरी आग सुलगती रहती है श्रोर उपयुक्त अ्रवसर पाते ही वह विस्फोट 
की भाँति फूट कर क्रांति में परिवर्तित हो जाती है। अ्रगस्त सन्‌ १६४२ की 
भारतीय क्रांति के वास्तविक मर्म को समभने के लिए हमें उसके दूरवर्ती कारों 
को जानने का प्रयत्न करना चाहिये | 

क्रांति के दूरवर्ताी कारण--( १ ) तोड़े गये वादे--श्रगस्त की क्रांति 
के दूरवर्ती कारणो में से पहला कारण यह था कि इंगलेंड ने मारत को उसके 
भविष्यत्‌ के संबंध में बार-बार वचन देकर उसकी श्रवद्देलना की थी। सन्‌ 
(८३३, श्यश्८ ओर सम्रा८ एडवर्ड सप्तम और जार्ज पंचम के सिंहासनारूढ़ 
होने के श्रवसरों पर जो घोषणाएँ की गयी थीं, उनके कार्यान्वित करने का कोई 
उल्लेखनीय प्रयत्न न किया गया था। प्रथम महासमर के पश्चात्‌ स्वभाग्य 
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निरणय का सिद्धात घोषित किया गया था, पर भारत का उसके साथ प्रत्यक्ष 
संबंध न था । सन्‌ १६३५ के भारतीय शासन-संबंधी श्रधिनियम द्वारा भारतीयों 
को जो भी अ्रधिकार दिये गये थे, वे भी संघ-राज्य की तैयारियों को स्थगित 
करने तथा कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र के पश्चात्‌ समाप्त द्वो गये थे । दूसरे 
महासमर में भारत से, पाशविकता के विरुद्ध मानव-स्वतंत्रता की रक्षा में सहायता 
देने की, श्रपील की गयी थी, पर स्वयं भारत को उस स्वतंत्रता से वंचित रखने 
का निश्चय किया गया था | प्रधान मंत्री मिस्टर चर्चिल ने श्रटलांटिक' चारटर 
के बारे में स्पष्ट रूप से यह घोषित किया था कि वह भारत पर लागू न था | 
तोड़े गये उक्त वबचनों के परिणाम-स्वरूप यह स्वाभाविक था कि भारत 
का इ'गलेंड से विश्वास उठ जाय और भारतीयों में उसके प्रति असंतोष हो । 


(२५) दमन की नीति--मभारत में ब्रिटिश शासन का इतिहास दमन 
का इतिहास था | सन्‌ १८्श्८ में सिपाही-विद्रोह की दबाने के लिए जिस 
निष्ठुरता का परिचय दिया था बह मानवता की दृष्टि से पूरातया निंदनीय 
थी। ततश्वात राष्ट्रीय उत्थान के लिए भारतीयों ने जितनी बार सिर उठाया, 
सरकार ने उतनी ही बार दमन का प्रयोग करके उनको दबा दिया । जलियों- 
बाग में निहत्थी जनता पर गोली चली ओर श्रम्ृृतसर के नागरिंकों के साथ 
ग्रमानुषिक बतांव करके सरकार ने यह दिखला दिया था कि ब्रिटिश साम्राज्य 
को स्थायी बनाये रखने के लिए. वह किस सीमा तक जा सकती थी । श्रसहयोग 
आर सविनय अवशा के श्रांदोलनों को दबाने के लिए दमन की पुनराश्शत्त 
की गयी । अ्रक्टूबर सन्‌ १६४० में चलाये गये व्यक्तिगत-सत्याग्रह-अआदोलन 
( जो केवल सांकेतिक था ) को दबाने के लिए, इसी अमोघ शस्त्र का प्रयोग 
किया गया। शारीरिक श्र आर्थिक कष्ट-सइन की भी सीमाएँ होती हैं। पर भाव- 
नाश्रों का कुचला जाना शारीरिक ओर आशिक कष्ट से भी श्रधिक कष्ट-साध्य 
होता है। भारतीयों की सहनशीलता पराकाष्टा को पहुँच चुकी थी। अतः 
प्रतिक्रिया का होना अवश्यंभावी था | 

( ३ ) जबदं॑स्ती युद्ध में घलीटा जाना--भारत को जबर्दस्ती संसार- 
व्यापी दुसरे महा|समर में घरीटा गया था । उसकी न तो जर्मनी से दुश्मनी थी 
झोर न जापान से। पर वाइसराय ने शिमला रेडियो से की गयी भी धोषणा द्वारा 
भारत को जम॑नी के विरुद्ध युद्ध-रत देश बना दिया था। इसका परिणाम भारत 
के लिए अत्यंत हानिकर था । उसका आध्िक जीवन बिगढ़ रहा था। वस्तुश्नों 
का मूल्य बढ़ गया था, मुनाफाखोर मजा उड़ा रहे थे श्रोर चोर-बाजारी के 
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परिणाम-स्वरूप, मनुष्य कृत श्रकाल के कारण, श्रनेक व्यक्ति श्रसमय ही मृत्यु 
के मुख में चले गये श्रथवा चले जा रहे थे । जापानी श्राक्रमण से भयभीत 
होकर कलकत्ता श्रादि कुछ प्रमुख नगरों के निवासी अ्रपने मकानों को छोड़कर 
देश के भीतरी भागों को भाग रहे थे। भारत ने अपनी इस दुदंशा के लिए 
क्या किया था! उसे युद्ध के परिणाम-स्वरूप किस लाभ की आशा थी? चचिल 
ने यह स्पष्ट कर ही दिया था कि अटलांटिक चाटर भारत पर लागून 
होगा | इस स्थिति में भारत का खिन्न और श्रपनी दुर्दशा मिटाने के लिए 
प्रयत्नशील होना स्वाभाविक था | 
युद्ध में सम्मिलित होने के कारण भारत की आथिक दशा बिगड़ तो रही 
थी, पर सरकार द्वारा उसके सुधारने का कोई उल्लेखनीय नहीं प्रयत्न किया जा 
रहा था | मारत युद्ध-ज्षेत्र से बाहर था। उसके प्राकृतिक साधन पयांम मात्रा 
में प्रचुर थे । उसकी जनसंख्या आवश्यकता से श्रधिक थी । युद्ध की स्थिति का 
लाभ उठा कर उसका औद्योगिक विकास किया जा सकता था। संयुक्त-राज्य 
अमरीका ने ग्रेडी-मिशन " को भेजकर इसकी ओर संकेत किया था। ८ जून सन्‌ 
१६४२ को मिशन की रिपोट राष्ट्रपति रूजवेल्ट के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी | 
बह श्रत्यंत गोपनीय रखी गयी थी। किंतु समाचार-पत्रों ने उसके कुछ अंशों का 
श्रनुमान लगा ही लिया था | उसमें यह सिफारिश की गयी थी कि युद्ध के 
काल में भारत में राइफलें, गोला-बारूद, विस्फोटक, बख्तरबंद गाड़ियों के ढाँ चे 
आदि तैयार किये जायँ। मिशन ने उपलब्ध साधनों पर प्रकाश डालते हुए, भारत 
में यातायात और जल-विद्युत की सुविधाएँ और भारतीय कारीगरों और श्रम- 
जीवियों की उच्च क्षमता की प्रशंसा की थी ओर इस बात पर जोर दिया था कि 
यदि कांग्रेस श्रोर त्रिटिश सरकार के विरोध की इति भी हो जाय तो भारतीय रंग- 
रूटों श्रौर सामग्री से ओर भी अच्छी तरह काम लिया जा सकता था । चूँकि 
मिशन की रिपोट गोपनीय रखी गयी ओर उसके संबंध में कोई कारवाई 
१, यह्द मिशन, मार्च सन्‌ १६४२ में निकट पूर्व भर सुदूर पूवे में मिन्‍न राष्ट्रों की रसद 
के प्रमुख भट्ट के रूप में, भरत के ओद्योगिक साधनों को उन्नत करने में, सहायता देने 
के लिए भारत भेजा गया था। संयुक्त-राज-अमरीका के भूतपूर्व सहकारी सचिव मिस्टर 
हैनरो० एफ० ग्रेंडी इसके प्रधान थे। ए० डब्ल्यू हेविंगटन, एच० ई० वेत्टन तथा 
डक डेकर मिशन के अन्य सदस्य थे। पट्टामि सीतारामय्या-कांग्रेस का इतिहास, 
दूसरा भाग, पृष्ठ ४१८-१६ । 
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नहीं की गयी इसलिए भारतीयों को इस दिशा से भी निराश होना पड़ा। कालाॉं- 
तर में श्रगस्त कांति के पश्चात्‌ यह घोषित क्रिया गया कि फिलहाल रिपोर्ट पर 
कोई कारवाई नहीं की जायगी। इसके पश्चात्‌ वह खटाई में पड़ गयी। 

युद्ध में पराजय के परिणाम-स्व॒रूप ब्रिटिश सरकार, भारतीय शरणार्थियों 
के साथ जिस प्रकार का व्यवहार कर रही थी वह भी भारत के लिए. श्रसंतोषप्रद 
था। बा के भारतोय शरणाथथियों को, परा जय के पश्चात, भारत ग्राने के लिए किसी 
प्रकार की उल्लेखनीय सहायता न दी गयी थी । कहना अनुचित न होगा कि 
उन्हें अपने भाग्य पर छोड़ दिया गया था। मार्ग में इन लोगों ने जो यातनाएँ 
भोगीं, आज उनकी कल्पना भी सुगमता से नहीं को जा सकती | इसके विरुद्ध 
अंगरेजों तथा गोरे लोगों के साथ कहीं अच्छा बतांव किया गया था। उस युद्ध 
में जो मानव-स्त्रतंत्रता के लिए पाशविकता के विरुद्ध लड़ा जा रह्या था उक्त भेदभाव 
ग्रन्ञग्य अपराध था| भारतीय नेताझों तथा जनता के जागरुक अ्रृशों को अरब 
ऐसी आ्राशंका होने लगी कि ब्रिटिश सरकार छसिंगापूर, बर्मा और मलाया की 
भाँति भारत को बचाने तथा भारतीयों को सुविधा प्रदान करने में अ्रसमर्थ 
सिद्ध होगी | भारत का युद्ध में जब जबरदस्ती घसीदा जाना, उसके आर्थिक 
जीवन का बिगाड़ना, उसकी श्रोद्यागिक उन्‍नति का कोई उल्लेखनीय प्रयत्न 
न करना ओऔरोर पराजित देशों में उसके शरणार्थियों को निराश्रय और असहाय 
छोड़ देना आदि ऐसी कष्टदायिनी बातें थी जिनके परिणाम-स्परूप भारतीयों 
में इस भावना का उदय स्वाभाविक था कि उन्हें श्रपनी रक्षा का भार स्वत: 
अपने ऊपर लेना चाहिये | 

(४ ) क्रिप्स मिशन की विफलता--भारत की इस मनोवेज्ञानिक 
स्थिति में, ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन द्वारा भारत की संवेधानिक समस्या 
के हल का प्रयत्न किता । जिस योजना को लेकर सर स्टेफटड क्रिप्स भारत में 
पधारे थे, उसकी प्रशंसा करके 'उचित और अंतिम हल”? बतलाया गया था। 
मिशन के संबंध में संयुक्त-राज्य-अमरीका ओऔर* अन्य देशों का कितना हाथ 
था, इसका वास्तविक मूल्यांकन इस समय, उपलब्ध सामग्री की अपयाप्तता के 
कारण, नहीं किया जा सकता | किंतु आरंभ मेँ, ब्रिटिश परंपरा से अवगत 
होने पर भी, भारतीयों को इससे कुछ श्राशा अवश्य बँधी थी। जैसे जेसे यद्ध- 
कालीन मंत्रिमंडल की योजना अपने मोलिक और संशोधित रूपों में जनता के 
सम्मुख आयी ओर सर स्टेफर्ड द्वारा उसका स्पष्टीकरण किया गया, वेसे-वैसे 
यह आशा निराशा में बदलती गयी और अ्रंत में खिन्नता और असंतोष में 
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परिबतित होती गयी । जब शत्रु भारत के दरवाजे पर खटखा रहा था, उस 
समय भी ब्रिटिश सरकार उसे संदेह की दृष्टि से देखती तथा उसकी रक्षा का 
भार उसके हाथों में न देकर, अपने ही हाथों में रखना चाहती थी | युद्ध के 
उपरांत उसे डामीनियन का दजां दिया जाने को था। उसके विभाजन के 
सिद्धांत को परोक्ष रूप से स्वीकार कर लिया गया था। कार्य-पालिका-समिति 
में, अंतःकाल में मी वाइसराय का स्थान संवेधानिक शासक का न हो सकता 
था । ब्रिटिश सरकार की मनोवृत्ति संभवतः इस प्रकार की थी कि पराजय के 
परिणाम-स्वरूप भारत भले ही जापानियों के श्रधीन हं। जाय, पर श्रपनी रक्षा के 
लिए उसे भारतायों के श्रधीन नहीं किया जा सकता था। ब्रिटिश सरकार की 
इस मनोवृत्ति की प्रतिक्रिया का होना स्वाभाविक था। संयमशील गांधीजी को 
खिन्नता का पता तो इससे चल जाता है फ्रि उन्होंने सर स्टेफड क्रिप्स का अ्रगले 
हवाई जहाज से इंगलेंड लौट जाने का परामश दिया और सर 
स्टेफड क्रिप्स के परम मित्र पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस श्रालोचना का 
ग्रवसर मिला क्रि क्रिप्स ऐसे व्यक्ति ने भी अपने को शेतान का प्रवक्ता बना 
लिया है । 

निकटवर्ती कारण--इन दूरवर्ती कारणों के अ्रतिरिक्त कुछ निकथवर्तो 
कारण भी थे | उनमें से निम्नलिखित उल्लेखनीय हँ-- 


( १) भारत छोड़ो विचार का उदय --सर स्टेफड क्रिप्स की विफ- 
लता तथा अपने जीवन-दशन' से प्रमावित होकर, अ्प्रेल सन्‌ १३४२ से गांधी 
जी ने भारत छोड़ो ( ()५॥|॥ 7078 ) विचार का प्रतिपादन किया | उनका 
यह मत हो गया था कि भारतीय जीवन को सभी कठिनाइयाँ भारत में ब्रिटेन के 
अस्तित्व के कारण थीं। भारत युद्ध में ब्रिटिश संबंध के कारण घसीटा गया 
था। ब्रिटिश संबंध के परिणाम-स्वरूप ही उस पर केबल आक्रमण की 


?, गांधी जी के जीवन-दशन का मल मंत्र श्रसत्य पर सत्य, अंधकार पर प्रववश तथा मृत्यु 
पर जीवन द्वारा विजय पाने का था । इसके लिए समाज मै शक्ति के उचित बँटबारे का 
होना आवश्यक था । 'जब तक समाज मे शक्ति का बँटवारा अनुचित अनुपात मे रहेगा 
तब तक सामाजिक र₹घपे चलता रहैगा श्रोर समाज के लब लोगों के साथ न्याय न दो 
सकेगा। श्रतः वे ऐसे राजनीतिक साधनों का पता लगाना चाइते थे जिनसे समाज के 
लिए एक श्राध्यात्मिक तथा सामाजिक आदर की प्राप्ति हो सके। इसके लिए सब प्रथम 
आवश्यकता यद्द थी कि विदेशी शासन का भ्रंत कर दिया जाय | 
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श्राशंका ही न थी वरन्‌ हवाई आक्रमण हो भी रहे ये | सांप्रदायिक समस्या के 
हल न होने का मुख्य कारण, भारत में हिंदुश्रों शोर मुसलमानों के अ्रतिरिक्त 
तीसरे दल, श्रंगरेजों का श्रस्तित्व था। श्रतः भारतीय समस्याश्रों के हल 
तथा कठिनाइयों को दूर करने के लिए यह आवश्यक था कि अंगरेज भारत 
से शासक के रुप में चले जायें। “भारत के लिए इसका चाहे कुछ ही 
परिणाम क्‍यों न हो, उसकी और ब्रिटेन की वास्तविक सुरक्षा इसी में है कि 
समय रहते हुए. सुव्यवस्थित रूप में अंगरेज भारत से चले जायेँ।! सांप्र- 
दायिक समस्या के इल के संबंध में, जिसे ब्रिटिश सरकार के अधिकारी 
श्रति महत्त्वपूण समझते तथा जिसके इल के लिए पूर्वकालीन बचनों के 
कारण, वे आवश्यकता से अधिक प्रयत्नशील थे, गांधीजी के विचार इस 
प्रकार थे-- आखिर ब्रिटेन के गजनीतिश यह क्‍यों नहीं मान लेते, कि यह 
भारत का घरेलू मामला है। वे भारत से एक बार हट भर जाये । में बादा 
करना हूँ कि कांग्रेस, लीग, श्रोर देश के दूसरे सभी दल यह अनुभव करने 
लगेंगे कि सबका भला इसी में है कि सब आपस में मिल जायें।”' 
उनका विचार था कि भारत पर जापान का आक्रमण देश में अँगरेजी 
शासन के कारण ही हो सकता था। “ब्रिटेन के इस देश में बने 
रहने के फारण जापान को भारत पर आक्रमण करने का प्रोत्साहन 
मिलता है।?”” ब्रिटेन के हट जाने से श्राक्रमण की श्राशंका कम हो 
जाने की संभावना थी। नेतिक दृष्टि से भी वे अपने विचार को ठीक 
समभते थे। “यदि वास्तव में श्रैंगरेज भारत से तत्काल श्रोर व्यवस्थित 
रूप में, पूर्शातया; हट जाये तो उससे मित्र-राष्ट्रों का लक्ष्य एक दम 
पूर्ण नेतिक आधार पर अ्रधिष्ठित हो जायगा ।” गांधी जी के उक्त 
विचार क्रमशः दृढ़ होते गये, और हरिजन में प्रकाशित लेखों द्वारा 
उन्होंने उनका स्पष्टीकरण भी किया | श्रैंगरेजों के भारत से हट जाने का 
मतलब यह नहीं कि प्रत्येक श्रंगरेज अपना बिस्तर-बोरिया बाँध कर यहाँ से 
चला जाय | मेरा “मतलब तो अंगरेजी प्रभुत्त को हटा लेने से हैं। इस 
प्रकार हर अंगरेज झपने को भारत का मित्र बना सकता हैं। चलते जाश् का 
का अ्रथ है मालिकों के रूप में चले जाओ्रो [?” सब दलों में परस्पर समभोौते 
पर, जिसकी आवश्यकता पर अंगरेज राजनीतिज्ञ श्रत्यधिक जोर दे रहे ये, 
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गांधी जी के विचार इस प्रकार धे--“ आप गुलाम से कभी यह नहीं पूछते कि 
क्या तुम आजाद होना चाहते हो। गुलाम तो श्रक्सर गुलामी की जंजीरों में 
बैंधा रहना चाहता है। अगर भारत का एक हिस्सा गुलामी से प्रेम करता हें 
तो उसका मतलब यह नहीं कि सारा देश ही परतंत्रता में जकड़ा रहे | कांग्रेस 
की माँग है कि दोनों हिस्सों की समान रूप से आजादी दी जाय ।”” सारांश 
यह कि सभी दलों में समभोता होने के बहाने, भारत में ब्रिटेन का ठहरना 
अनुचित था। गांधीजी के इन विचारों का श्रथ यथास्थान आगे बतलाया 
जायगा। यहाँ पर इतना ही कहना पयांप्त होगा कि ब्रिटेन के लिए उनका 
वास्तविक अर्थ समभना कठिन था । शआआाारंभ में गांधी जी के अ्रमिन्न सहयोगी 
भी, जिनमें पं० जवाहर लाल नेहरू की भी गणना है, उनका वास्तविक अथ 
न सम सके थे । 


(२) कांग्रेस कार्य-समिति का इलाहाबाद अधिवेशन-- 
२७ अप्रेल सन्‌ १६४२ को कांग्रेस कार्य-समिति का अधिवेशन इलाहाबाद में 
हुआ | उसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के विचारार्थ भारत छोड़ो 
संबंधी उस प्रस्ताव पर विचार किया गया जिसका प्रारूप गांधी जी ने तेयार 
किया था । गांधी जी स्वयं अधिवेशन में उपस्थित न थे। प्रारूप में कहा गया 
था कि “अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राय है कि ब्रिटेन भारत, की रक्षा 
में ग्रसमर्थ है । यह स्वाभाविक है कि जो कुछ वह कर रहा है वह श्रपनी 
रक्षा के लिए कर रहा है। भारत और ब्रिटेन के हितों में चिरस्थायी विरोध 
है | भ्रतः उनकी रक्षा की कल्पना में भी विरोध है | ब्रिटिश सरकार को भारत 
के राजनीतिक दलों में विश्वास नहीं है। भारतीय सेना श्रब तक भारत को 
अधीनता में जकड़े रखने के लिए रखी गयी है। उसे जनता से इस 
प्रकार पूर्णतया अलग रखा गया है कि किसी भी अ्रथ में वह उसको अ्रपना 
नहीं समझ सकती । अविश्वास की उक्त नीति श्रवब तक जारी है | यही कारण 
है कि भारत की राष्ट्रीय रक्षा उसके चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में नहीं 
सोंपी जाती ।”?" इस प्रष्ठ-मूमि के पश्चात्‌ प्रारूप में निम्नलिखित बातों पर जोर 
दिया गया था--( १ ) अंगरेजों को भारत से चला जाना चाहिये। (२) 
ब्रिटेन के साम्राज्यवाद के कारण भारत युद्ध-क्षेत्र में घसीटा गया है । (३ ) 
इस देश की स्वतंत्रता के लिए. विदेशी सहायता की आवश्यकता नहीं है। 
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(४ ) भारत की किसी राज्य से दुश्मनी नहीं है। (५ ) यदि जापान भारत 
पर आक्रमण करेगा तो उसे अहविसात्मक श्रसहयोग का सामना करना पड़ेगा | 
प्रारूप में असहयोग की रूप-रेखा भी निर्धारित की गयी थी। (६ ) मारत में 
विदेशों सनिकों का अ्रस्तित्व उसकी स्वतंत्रता के लिए भयंक्र खतरे के 
समान है । 

प्रस्ताव के उक्त प्रारूप पर कार्य-समिति ने गंभीरता पू्बक्रविचार किया | पं० 
जवाहर लाल नेहरू आरंभ में उसके पक्त में न थे। “इस समय, “भारत छोड़ो! 
का कोई अ्रथ ही नहीं हो सकता ? यदि वे हमारी स्वतंत्रता को स्वीकार भी कर 
लें तो भी विवेक के कारण वे इस समय मारत को छोड़ नहीं सकते | प्रशास- 
नीय व्यवस्था और सेना के हटाये जाने के परिणाम-स्वरूप जो रिक्तता उत्पन्न 
होगी वह शीघ्र ही भरी नहीं जा सकती ।?? * पं० नेहरू ने जापान के दृष्टि कोश 
के संबंध में निम्नलिखित विचार प्रगट किथे,-- यदि हम जापान से कहें कि 
उसकी लड़ाई हमसे नहीं, वरन्‌ त्रिटिश साम्राज्यवाद से हे तो वह हमसे यह 
कहेगा, हम प्रसन्न हें कि अंगरेजी सेनाएं हटा ली गयी हें। हम तुम्हारी स्वतंत्रता 
को अभिज्ञात करते हैं| अ्रब हमें कुछु सुविधाओं की आवश्यकता है। हम आक्र- 
मण से तुम्दारी रक्षा करेंगे | हमें हवाई अडडों तथा तुम्हारे देश से सेनिकों के 
ले जाने की स्वतंत्रता चाहिये। आत्म-रक्षा के लिए इनकी आवश्कता है।? 
जम जापान एक साम्राज्ववादी देश है| उसकी योजना में भारत को विजय 
सम्मिलित है । यदि बापू का दृष्टि कोण स्वीकार किया जाता है तो हम घुरी- 
राष्ट्रों के निष्किय समथंक हो जाते हैँ | यह बात गत ढाई बरस में अनुसरित 
कांग्रेस की नीति के विरुद्ध है | मित्र-राष्ट्रों में तब ऐसी भावना का उदय होगा 
कि हम उनके शत्रु हैं ।”' श्री राजगोपालाचारी के विचार भी न्यूनाधिक इसी 
प्रकार के थे । पर अंत में कार्य-समिति ने गांधी जी के प्रारूप को, उसके मूल 
रूप में तो नहों, पर पं० जवाहर लाल नेहरू द्वारा निर्धारित उसके संशोधित 
रूप में स्वीकार कर लिया। पहली मई सन्‌ १६४२ को अखिल भारतोय 
कांग्रेस कमेटी द्वारा भी वह स्वीकृत हो गया । 

(३) कांग्रेस काय-समिति का वधों अधिवेशन-- १४ जुलाई सन्‌ 
१६४२ को कांग्रेस कार्य-समिति का अधिवेशन वर्धा में हुआ । इसमें भारत 
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१. कांग्र॑ स-कार्य-समिति में जवाहरलाल नेहरू के भाषण से | [097 (प्था७]९ 
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छोड़ो! संबंधी न्यूनाघिक वही प्रस्ताव पारित किया गया, जो इलाहाबाद में 
पारित किया गया था। अंतर केवल ब्रिटिश और मित्र-राष्ट्रों की सेनाओं के 
ठहरने के विषय में था | जापानियों के श्राक्रमण से बचने के लिए, गांधीजी 
ने निर्धारित शर्तों पर मित्र-रोष्टरों की सेनाओं के ठहरे रहने की बात मान ली 
थी। १४ जून के 'हरिजन? में उन्होंने इस संबंध में अपने विचारों को इस 
प्रकार प्रस्तुत किया था--“अगर मेरी चली तो भारत की राष्ट्रीय सरकार, 
निर्माण के पश्चात, संयुक्त राष्ट्रों ( ए॥०0 7२४७/४०॥9 ) की सनाश्रों का 
निधांरित शर्ता' पर ठहरना स्वीकार कर लेगी, पर उन्हें किसी प्रकार की अन्य 
सहायता की आ्राजश्ञा न देगी ।” उनके इस विचार-यरिवर्तन से भी कार्य-समिति 
के कुछु लोग सहमत न थे। “आपके इस प्रस्ताव का, कि अ्सैनिक सत्ता हटा 
ली जाय और भारत की काम-चलाऊ सरकार से संधि होने तक ब्रिटिश और 
मित्र-राष्ट्रों की सेनाएं. भारत में बनी रहें, परिणाम यह होगा कि समस्त सर- 
कारी काम सेना के अधीन हो जायँंगे। अन्य बातों के अ्रतिरिक्त उनकी रक्षा 
एवं कुशलता से काम करने के लिए यह आवश्यक होगा । स्थानीय सामंतों 
और चरसित जनता के दबाव के कारण भी वे ऐसा ही करेंगे । यह ब्रिटिश 
सरकार को निकृश्तर रूप में पुनस्थांपित करना होगा |” श्रो राजगोपालाचारी 
की इस आपत्ति पर गांधीजी की क्या प्रतिक्रिया हुईं, यह बतलाना कठिन है। 
पर वे अपने निश्चय पर दृढ़ रहे । लोगों का अ्रनुमान है कि उन्होंने उक्त 
परिवर्तेन को, श्रमरीकी लोकमत को आक्ृष्ट तथा अ्रमरीका की सहायता प्राप्त 
करने के लिए स्वीकार किया था। कुछु का मत है कि उनका उक्त विचार- 
परिवतन कांग्रेस कार्य-समिति के विरोधी सदस्यों के तोषण का परिणाम था | 
काय-समिति द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के वास्तव में दो उद्देश्य थे, पहला भारत 
को स्वतंत्र बनाना और दूसरा भारत क्रो ब्रिटेन और जापान के सक्रिय युद्ध-त्ते 
से अलग रखना । 

कार्य-समिति द्वारा उपरिवर्णित प्रस्ताव के पारण के पूब, गांधीजी ने श्राने 
वाले संघर्ष के संबंध में अपने विचारों को प्रगट किया था | अनेक व्यक्ति यह 
पूछते थे कि नये संघर्ष को, उसके दुष्परिणामों से परिचित होने पर भी, छेड़ने 
की आवश्यकता थी जब युद्ध के पश्चात स्वतंत्रता का बचन दिया जा चुका 
था १ ७ जून सन्‌ १६४२ के 'हरिजन? में गांधीजी ने इस प्रश्न का उत्तर 
निम्नलिखित शब्दों में दिया था-- 

“मैंने अतिकाल तक इसलिए प्रतीक्षा की कि देश, विदेशी शासन से 
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मुक्ति-लाभ के हेतु, आवश्यक अहिसात्मक शप्ति; का विकास कर ले । किंतु 
मेरा दृष्टिकोण अब बदल गया है। मुझे ऐसा श्राभास होता है कि मैं अब 
अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकता । यदि मैं अब और प्रतीणा करूँ तो मुझे 
प्रलय के दिन तक प्रतीक्षा करनी होगी । जिस तैयारी के लिए मेंने प्रार्थना 
तथा काम किया है वह कभी भी पूरी नहीं हो सकती । इस बीच में संभव हैं 
कि में उन लपटों में लपेट लिया जाऊँ जो हम सबको डराया करती हैं । इस 
लिए स्पष्ट खतरों के होते हुए भी मैंने यह निश्चय किया है कि मैं जनता से 
दासत्व को रोकने लिए कहूँ ।?' 

( ४) अखिल भारतोय कांग्रेस कमेटी का बंबई अधिवेशन-- 
२७ अप्रंल से ७ अगस्त सन्‌ १६४२ तक, जब बंबई में अखिल भारताय 
कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन हुग्रा, गांधीजी के विचारों की पर्यात मात्रा मे 
छान-बीन हो चुकी थी । अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन, कांग्रेस 
काय-समिति द्वारा वर्धा के अधिवेशन में स्वीकृत प्रस्ताव की संपुष्टि के लिए 
बुलाया गया था | उसने केवल “भारत छोड़ो! त्रिचार की संपुष्टि ही नहीं की, 
वरन्‌ गाधीजी को एक श्रद्टिसात्मक आंदोलन चलाने की सत्ता भी दे दी । 
उसके स्वीक्षत प्रस्ताव के संबद्ध कुछु अंश इस प्रकार हैं-- 

“अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने, काय-समिति के १४ जुलाई १६४२ 
के प्रस्ताव के विषयों पर, जो कार्य-समिति द्वारा श्रस्तुत किये गये थे, और 
बाद की घटनाओं पर, जिनमें युद्ध की घटनावली, ब्रिटिश सरकार के जिम्मेदार 
वक्ताओं के भाषण तथा भारत और विदेशों में की गयी आलोचनाएं सम्मि- 
लित हैं अत्यंत सावधानी से विचार किया दै । अखिल भारतीय कांग्रेस 
कमेटी उस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए उसका समर्थन करती है और उसकी 
राय है कि बाद की घटनाओं ने उसे और भी अ्रधिक ओवचित्य प्रदान कर दिया. 
है और इस बात को स्पष्ट कर दिखाया है कि भारत में ब्रिटिश शासन का 
तात्कालिक अंत भारत के लिए ओर मिन्न-राष्ट्रों के आदश को पूर्ति के लिए 
अत्यंत आवश्यक है। इस शासन का स्थायित्व भारत को प्रतिष्ठा को घटाता 
और उसे दुर्बल बनाता है ओर अपनी रक्षा करने तथा विश्व-स्वातंत््य के 
आदश की पूति में सहयोग देने की उसकी शक्ति में क्रमिक ह्रास उत्पन्न 
करता है ।! 

प्रस्ताव में इसके पश्चात साम्राज्यवाद के अ्मिशाप का उल्लेख करते हुए 
भारत को उसका सर्वोत्तम क्रीड्ा-स्थल बताया तथा इस बात पर जोर दिया 
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गया था कि उसका कलंके समस्त मित्र-राष्ट्रों के सौमाग्य को दूषित कर रहां 
था | “इसलिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पूरे श्राग्रह के साथ भारत से 
ब्रिटिश सत्ता के हृठा लेने की माँग को दोहराती हे । भारत की स्वतंत्रता की 
प्रोपणा हो जाने पर एक अस्थायी सरकार स्थापित कर दी जायगी, ख्वतंत्र 
भारत मित्र-राष्ट्रों का मित्र बन जायगा ओर स्ातंत्र्य संग्राम के सम्मिलित प्रयत्ष 
की परीक्षाओं और सुख-दुख में हाथ बँटायेगा ।......कमेटी का मत है कि 
ससार की भावी शांति, सुरक्षा और व्यवस्थित उन्नति के लिए. स्वतत्र राष्ट्रा क 
एक विश्व-संघ्र की आवश्यकता है ।.......स्वतंत्र भारत एसे विश्व-संघ मे 
प्रसन्‍नतापूवक सम्मिलित होगा ओर अंतराष्ट्रीय समस्याओं के सुलभाने में अन्य 
दशों के समान आधार पर सहयेग करेंगा ।?? तत्पश्चात कमटी ने खदपूवंक 
यह अनुभव किया कि कुछ हीं देशों की सरकार विश्व-संब के लिए प्रवत्नशोल 
थों। भारतीय स्वतंत्रता को स्पष्ट माँग का भी विशेष किया जा रहा था। अ्रत: 

“इस अंतिम क्षण भें, विश्व-स्वातंत्य का ध्यान रखते हुए, अखिल भार- 
भारताय कांग्र स कमेट। फिर पत्रिटेन ओर मिन्न-राष्ट्रोस अपाल करना चाहता 
है। परंतु वह यह भी अनुभव करता है कि उसे, अब राष्ट्र का, एक एसी 
साम्राज्यवादी ओर शासन-प्रिय सरकार के विरुद्ध अपना इच्छा प्रदाशत करने 
से राकने का कोई अधिकार नहीं दे जो उस पर आधिपत्य जमातता है और जो 
उसे अपने तथा मानव-समाज के हित का ध्यान रखत हुए काम करने से 
रकती है । इसलिए कमेटी भारत की स्वतंत्रता और स्वाधानता के अविच्छेद्य 
अधिकार का समर्थन करने के उद्देश्य से अ्र्टिसात्मक प्रणाली से ओर अधिक 
से अधिक विस्तृत परिमाण पर एक विशाल संग्राम चालू करने का स्वीक्वर्ति 
देने का निश्चय करती है जिससे देश गत २२ वर्षो के शांतिपूर्ण संभाम में 
संचित की गयी समस्त अहिंसात्मक शक्ति का प्रयोग कर सके। यह संग्राम 
निश्चय ही गांधीजी के नेतृत्व में होगा और कमेटी उनसे नेतृत्व करने ओर 
प्रस्तावित कार्रवाइयों में राष्ट्र का पथ-प्रदुशन करने का निवेदुन करती है । ? 

प्रस्ताव में इसके पश्चात उन कठिनाइया और खतरों की आर संकेत किया 
गया था जो आंदोलन के परिणाम-स्वरूप उत्पन्न दोगे। श्रतः कमर्टी ने 
भारतीयों से अनुशासित सैनिकों की भाति गांधीजी के निर्देशों को पालन करने 
को श्रपील को । 

“उन्हें यह अ्रवश्य याद रखना चाहिये कि अहिंसा इस आंदोलन का 
आधार है। ऐसा समथ आ सकता है जब निर्देश देना अथवा निदुशों का 
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हमारी जनता तक पहुँचना संभव न होगा और जब कोई कार्य-समिति काये न 
कर सकेगी । ऐसा होने पर इस शआआंदोलन में भाग लेने वाले प्रत्येक नर-नारी 
को सामान्य निर्देशों की सीमा में रहते हुए श्रपने श्राप काम करना चाहिये । 
स्वतंत्रता की कामना और उसके लिए प्रयत्न करने वाले प्रत्येक भारतीय को 
स्वयं अपना पथ-प्रदर्शक बन कर उस कठिन मार्ग पर श्रग्नसर होना चाहिये, 
जहाँ विश्राम का कोई स्थान नहीं है और जो अंत में भारत की स्वतंत्रता और 
मुक्ति पर जाकर समाप्त होगा ।?! 

प्रस्ताव में यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि काग्रेस-आंदोलन चला कर, 
अपने हाथ में सत्ता लेने की इच्छुक न थी। “सत्ता जब मिलेगी हो उस पर 
समस्त भारतीयों का समान अधिकार होगा ।?? 

प्रस्ताव का विश्लेषण-- यदि हम इस प्रस्ताव का विश्लेषण कर तो 
हमें उसकी निम्नलिखित श्राधारभूत बातें मिलेगी--( १ ) भारत की स्वतंत्रता 
की माँग और ब्रिठेन ओर मिन्र-राष्ट्रों द्वारा उसकी स्वीकृति । (२ ) संसार की 
शांति के लिए विश्व-संध को स्थापना । ( ३ ) ब्रिटेन के उस अधिकार का न 
होना जिसके कारण वह भारतीयों को अपनी इच्छा को प्रदर्शित करने से रोक 
सकता था। (४) गांधीजी के नेतृत्व में एक अहिसात्मक आंदोलन चलाने की 
अनुमति । (५ ) निदेश न मिलने की अवस्था में आ्रांदोलन मे भाग लेने 
वाले व्यक्तियों का, सामान्य निदेश के अंतर्गत, अधिक से अधिक सीमा तक 
जाने का अ्रधिकार | (६ ) कांग्रेस, सत्ता को अपने हाथ मे लेने की इच्छुक 
नथी। 

प्रस्ताव पारित होने के पश्चात गांधीजी का भाषण - प्रस्ताव के 
पारित होने के पश्चात गांधीजी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अपना वह 
भाषण दिया जिसकी गणना संसार के महान भाषणों में की जाती है उसके 
कुछ श्ंश इस प्रकार है-- 

“में इस संघर्ष में आपके नेतृत्व का उत्तरदायित्व, सेनानायक या नियंत्रक 
के रूप में नहीं, वरन्‌ आप सबके तुच्छु सेवक के रूप में लेता हैँ | जो कोई 
सबसे अ्रधिक सेवा करेगा वही मुख्य सेवक माना जायगा। मैं राष्ट्र का मुख्य 
सेत्रक हूँ । इस संबंध में मेरा यही मत है |?” 

“गत कुछ सप्ताहों में मुझे भारत और उसके बाहर अपने अनेक मित्रों 
की मित्रता ओर विश्वास से हाथ धोना पड़ा है। उनमें से कुछ को मेरी बुद्धि- 
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मत्ता पर संदेह होने लगा है श्रोर कुछ को मेरी ईमानदारी पर भी। मेरी 
बुद्धिमत्ता कोई ऐसी अमूल्य वस्तु नहीं जिसे खोने के लिए में तैयार न हूँ किंतु 
जहाँ तक मेरी सचाई ओर ईमानदारी का सवाल है वह मेरी एक अमूल्य निधि 
है जिसे में किसी भी द्वालत में नहीं खो सकता ।” 

तयश्चात लॉर्ड लिनलिथगो और एंड्रयूस की मित्रता ओर प्रभाव का उल्लेख 
करते हुए गांधीजी ने कहा कि उनके लिए भी “में अपनी आत्मा की आवाज 
को दबा नहीं सकता । उसे अंतरात्मा कहिये, या किसी अन्य नाम से पुकारिये, 
या मेरे आधारभूत स्वभाव की दबी हुई उद्पेरक आवाज कहिये, मुझे इसकी 
चिता नहीं है किंतु इस प्रकार की कोई वस्तु है श्रवश्य | मेंने मनोविज्ञान का 
अध्ययन किया है । में निश्चित रूप से जानता हूँ कि वह क्‍या है | संभव है कि 
में उसका विवरण आपको न दे सकूँ | वह आवाज मुझसे कहती है कि मुझे 
अकेले ही समस्त संसार का सामना करना पड़ेगा। वह मुझसे यह भी कहती 
है कि 'जब तक तुम संसार को निडर होकर देखते हो, तुम सुरक्षित हो, चाहें 
संसार तुम्हें लाल-लाल आँखों से ही क्‍यों न देखे | संसार से भयभीत न द्वो, 
ओर परमात्मा से डरते हुए, अपने मार्ग में दृढ़ता से बढ़ते चलो |” बह 
आवाज मेरे अंदर है । तुम्हें त्री, मित्रों, और संसार की समस्त वस्तुश्रों का 
परित्याग करना है ।”! 

“में अपनी पूरी आय तक जीवित रहना चाहता हूँ । किंतु मेरी भावना 
है कि में इतने दिनों तक जीवित नहीं रहूँगा । जब में न रहुँगा, भारत 
स्वतंत्र होगा; भारत ही नहीं समस्त संसार स्वतंत्र होगा। मुझे इस बात का 
विश्वास नहीं है कि अमरीकी लोग स्वतंत्र हैं या इंगलेंड स्तंत्र है | वे श्रपने 
मतानुकूल स्वतंत्र हों सकते हैं | में स्वतंत्रता का वास्तविक शअ्र्थ जानता हूँ । 
अंगरेज अध्यापकों ने मुझे उसका अर्थ बतलाया था। जो कुछ में देखता 
अथवा अनुभव करता हूँ उसी के अनुसार मुझे स्वतंत्रता का श्रर्थ लगाना 
चाहिये |?! 

कांग्रेस श्रोर अहिंसा की ओर संकेत करते हुए गांधी जी ने कहा, “श्रारंभ 
ही से कांग्रेस श्रनजाने ही सदा अहिंसातमक रही है। में यह दावा नहीं करता 
कि प्रत्येक कांग्रेसी, नीति के रूप में भी, श्रदिसा के उच्चतम सिद्धांतों का अ्रनु- 
सरण करता है। में जानता हूँ कि बहुत से लोग दिखावे के लिए अरद्विंसात्मक 
हैं| क्रिंतु बिना परीक्षा लिए मैं सामान्यतः उनका विश्वास कर रहा हूँ। उक्त 
आधारमूत विश्वास ही मेरे जीवन का मूल मंत्र है। आरंभ द्वी से कांग्रेस 
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अपनी आधार भूत नीति में, जो भारत को स्वराज्य दिलाने की है, अद्िसात्मक 
रही है |”! 

विदेशियों की श्लोर संकेत करते हुए गांधी जी ने कहा “में चाहता हूं. कि 
अंगरेज और समस्त संयुक्त-राष्ट्र अपने दृदयों की परीक्षा करे श्रोर उन्हें टटोले | 
स्वतंत्रता की मांग प्रस्तुत करके कांग्रेस ने कया अपराध किया है ! क्‍या ऐसी 
मांग करना गलती है ? क्‍या उस संस्था पर संदेह करना ठीक है ! मुके आशा 
है कि अंगरेज लोग ऐसा नहीं करेंगे । मुझे उम्मीद है कि संयुक्त-राज्य अ्रम- 
रीका के राष्ट्रपति और चीन के सर्वोच्च सेनापति माशंल च्यांग-काई-शेक भी 
जो इस समय अपने अस्तित्व के लिए जापानियों से भीषण युद्ध कर रहे हें, 
कांग्रेस के चारे में कोई ऐसी वात नहीं सोचेंगे ।!” आगे चलकर गांधी जी ने 
कहा, “ अ्रगर संसार के सभी संयुक्त-राष्ट्र मेरा विरोध करे, यदि समस्त भारत 
मुझे यह समझाने का प्रयत्न करे कि में गलती पर हैं तो भी में, केवल भारत 
के ही लिए नहीं, वरन्‌ समस्त संसार के लिए आगे बढ़ता ही रहूंगा ।” 

श्रपनी का्य-प्रणाली की नीति के संबंध गांधी जी ने कहा, “हम कोई 
जधन्य काम नहीं करेंगे। श्रव तक हमने बडी सजनता से काम लिया है। आगे 
भी हम किसी श्रोछ्ठी चाल के दोषी न होंगे ।??........आगे चल कर अ्रपने दृढ़ 
निश्चय की घोषणा करते हुए गांधी जी ने कहा “मैंने कांग्रेस को दाँव पर लगा 
दिया है | वह करेगी या मरेगी ।?? 

इसके पश्चात गांधी जी ने सांप्रदायिक समस्या की विस्तृत व्याख्या करके 
कहा, पाकिस्तान के प्रश्न पर मेरे मन में कोई भ्रम नहों है। चाहे कुछ भी 
हा, पाकिस्तान हिंदुस्तान फे बाहर नहीं बन सकता । ............ में मोलाना 
साहब के इस मत मत का समर्थन करता हूँ कि ब्रिटेन भारत को उसके किसी 
संप्रदाय को दे दे। यदि सत्ता मुसलमानों को दे दी जाय तो मुझे उससे दु।ख 
न होगा | भारत, भारतीय मुसलमानों का देश है |........प्रत्येक मुसलमान को 
कांग्रेस का साथ देना चाहिये | उनके लिए कांग्रेस का द्वार खुला है । वे उसे 
अपने अधीन करके उसकी नीति को बदल सकते हैं। कोई भी व्यक्ति उन्हें 
ऐसा करने से नहीं रोक सकता | कांग्रेस एक लोकतंत्रात्मक संस्था है । हिंडुश्रों 
को भी यह समझ लेना चाहिये कि उन्हें अल्प-संरब्यकों के सहित सब के लिए 
लड़ना है। मुसलमानों को जीवन-रक्षा के लिए उन्हें अपने प्राणों की श्राहुति 
देनी पड़ेगी। यह श्रहिंसा का पहला पाठ है। हमें अ्रपने पड़ोसी के प्रति 
सहिष्णु होना चाहिये। मुसलमानों और दूसरों को भी मेरी यही सलाह है ।?' 
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तथश्रात्‌ गांधी जी ने आने वाले संघर्ष की प्रकृति की चचा को । “हमारी 
योजना में कुछ भी गुप्त नहीं है। हमारी लड़ाई बिल्कुल खुली है। इसके विरुद्ध 
पकल साहब (7०८०) की गश्ती' चिट्ठी को देखिये | नयी नयी पार्टियों की 
सहायता से सरकार के लिए कांग्रेस का दबाना अथवा उसका विरोध करना 
ग्रसंभव है | हम एक साम्राज्य का विरोध कर रहे हैं और वह एक शक्तिशाली 
साम्राज्य है। हमारी लड़ाई बिल्कुल सीधी है। इसके विषय में किसी को गलती 
न करनी चाहिये। जो लुक-छिप कर काम करते हें उन्हें पीछे पछुताना 
पड़ता है ।?? 

“अब हमारी लड़ाई आरंभ होने वाली है । किंतु श्रांदोलन आरंभ करने 
के पूर्व में वाइसराय को एक पत्र लिखूँगा ओर उसके उत्तर की प्रतीक्षा 
करूँगा । इसमें एक, दो या तीन सप्ताह लग सकते हैं । इस बीच में कांग्रेश 
को तेरद्द सूत्री योजना के अतिरिक्त निम्नलिखित व्यवद्षर-संहिता के अनुसार 
काम करना चाहिये-- 

“प्रत्येक भारतीय को अपने को स्वतंत्र समझना चाहिये । उसे स्वतंत्रता 
की प्राप्ति ग्रथवा उसके लिए, किये गये प्रयत्नों में मरने के लिए. तैयार रहना 
चाहिये। जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण एक स्वतंत्र मनुष्य का होना चाहिये। 
केवल जेल जाने से गञअ्ब काम न चल सकेगा। अब आदान-प्रदान की 
गुंजाइश नहीं है | पद-ग्रहण करने का सवाल भी नहीं है । स्वतंत्रता की मांग 
से श्रत् कोई समभोता नहीं हं। सकता । पहले स्वतंत्रता मिलनी चाहिये | उसके 
पश्चात्‌ ही हम चेन लेंगे । बुनदिल मत बनो | बुजदिलों को जीवित रहने का 
कोई अधिकार नहीं है। स्वतंत्रता हमारा मंत्र होना चाहिये ओर आपको इसी 
मंत्र का गान करना चाहिये। 


+०, 8० 8९७ >>. 2०... डघक४१३+ 3... -+4७०+++५+3.व कि &3333++-+-न-+ ज०की पम++ ओ.2५७..७५»०समकीक- 


है, भारत-सरकार के सेक्रेटरी फ्रे डरिक पकल ने सभी प्रांतीय सरकारों के चीफ सेक्र टरियों 
तथा दिल्‍ली, अजमेर-मेरवाड़ा, बिलोचिस्तान ओर कुर्ग के चीफ कमिश्नरों के नाम 
एक गुप्त गश्ती चिट्ठी भेजी थी, जिसमें कांग्रेस को कैसे कुचला जाय भर कांग्रे स- 
विरोधों तत्वों को कैसे संगठित किया--इन बातों का विवरण किया गया था । यह 
गश्ती चिट्ठी गांधी जी के हाथ लग गयी थी और अ्रपनी टिप्पणी के साथ उन्होंने उसे 
समाचार-पत्रा में छपवा दिया था। गश्ती चिट्ठी भ्रखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 
बंबई अधिवेशन के पूर्वे भेजी गयी थी। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार बंबई 
में पारित अस्तावों के पूष से द्वी दमन का तेयारी कर रही थी । 
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“समाचारणत्रों को निर्भीक होकर ओर स्वतंत्रतापृर्वक अपने कर्तव्य का 
पालन करना चाहिये। उन्हें सरकार से न तो डरना चाहिये ओर न उससे 
घूस ही लेनी चाहिये। उन्हें सचाई के साथ अपने कर्तव्य का पालन 
करना चाहिये |........ उन्हें अपने आत्म-सम्मान का वलिदान करके निरादर को 
सहन न करना चाहिये । उन्हें नये वातावरण को सृष्टि के लिए प्रयत्नशील 
होना चाहिये | 

“तरेशों को यह समझ; लेना चाहिये कि में हृदय से उनका शुभ-चिंतक 

| मेरे पिता एक रियासत के दीवान थे | स्वयं मेरा जन्म एक रियासत में 
हुआ था | मेंने उनका नमक खाया है। में कोई ऐसा काम नहीं करना 
चाहता जो इसके अयोग्य हो। नरेशों को, स्थिति के अनुकल, अपने कतंव्य का 
पालन करना चाहिये । उन्हें समय की गति को पहचान कर अपने शासन की 
बागडोर को अपनी प्रजा को सांप देनी चाहिये और इसकी सूचना सरकार के 
राजनीतिक विभाग को दे देनी चाहिये। अगर वे ऐसा करने से चुक जायेंगे 
तो स्वतंत्र भारत में उनके लिए कोई स्थान नहीं रह जाता । भारत के भाग्य 
का निधारण प० जवाहर लाल नेहरू तथा उन श्रन्य लोगों द्वारा किया जायगा। 
जिन्हें सामंत-वाद से सहानुभूति नहीं है। उन्हें अपनी निरंकुशता का परित्याग 
कर देना चाहिये । 


“उन्हें अपनी सत्ता का दुरुपयोग न करना चाहिये। उनके बचे रहने का 
एकमात्र आधार जनता को सद्भावना है। में नगेशों से साहस के साथ यह पूछता 
हूँ कि क्‍या वे दूसरों के समान भारत को ख्तंत्र नहीं देखना चाइते | यदि 
उनका उत्तर सकारात्मक है तो उन्हें आगे बढ़ना चाहिये। यदि उनका उत्तर 
नकारात्मक है तो मुझे यह कहने में संकोच नहीं कि श्रधिपति-सत्ता भी उन्हें 
न बचा सकेगी | उसका अ्रस्तित्व ही न रह जायगा | उन्हें जनता को शीघ्र ही 
उत्तरदायी सरकार दे देनी चाहिये | 


“में इस बात पर पुनः जोर देता हूँ. कि हमें लुक-छिप कर कुछ भी न 
करना चाहिये । किसी गुप्त श्रांदोलन का चलाना मना है । यह पाप है । 

“विद्यार्थियों ओर शिक्षकों को, स्वतंत्रता की भावना को, धारण करना 
चाहिये। उन्हें कांग्रेस का साथ देना चाहिये | उनमें यह कहने का साहस होना 


चाहिये कि वे कांग्रेस के साथ हूँ | यदि संकट आरा जाय तो उन्हें अपने पेशे 
श्रौर जीवन के क्रम को बदलने के लिए तैयार रहना चाहिये |” 


( शि्८७ ) 


गांधी जी का उक्त भाषण हृदय को छूने वाला था | उसके द्वारा समस्त 
राष्ट्र का, स्वतंत्रता के युद्ध के लिए. आरवाहन किया गया था। राष्ट्र-सेवक के नाते, 
उन्हों ने उसके सब अंगों को अधिक से अधिक त्याग ओर बलिदान करने के 
लिए प्रोत्साहित किया था। उनके मतानुकूल भारत एक असाध्य रोगी था । 
उसके रोग को दूर करने तथा स्वास्थ्य-लाभ के लिए जितना कुछ बलिदान 
किया जाय, वह थोड़ा था । 

सरकार की तैयारियाँ--'भारत छोड़ो! विचार से भारत का वातावरण, 
क्रिप्स मिशन की विफलता के पश्चात, मन चार महीने से, अतिभारित ( 5007 
0॥972०0 ) था । ऐसा विदित होता था कि गांधी जी, बाध्य किये गये 
बिना, किसी आंदोलन को न चलाना चाहते थे। अखिल भारतीय कांग्रेस 
कमेटी के बंबई के प्रस्तावों के पश्चात भी उन्हों ने वाइसराय को पत्र 
लिखने श्रोर उसके उत्तर श्राने तक आंदोलन न चलने निश्चय किया 
था | किंतु सरकार उनके समान सहनशील न थी। दूसरे महासमर को 
भयंकर स्थति के कारण उसके लिए, यह स्वाभाविक था कि भारत में किसी 
प्रकार का आंदोलन न उठने पावे। श्रतः आंदोलन के आरंभ के पूर्व ही 
वह उसे दबा देने के लिए. उतावली सी हो रही थी | २७ जुलाई सन्‌ १६४२ 
को सर फ्रेडरिक पकल, जो भारत सरकार के सक्रेटरी थे, की गश्ती चिट्ठी 
से बात सिद्ध हो जाती है। चिट्ठी के संबद्ध अंश इस प्रकार हं-- 

“अगस्त ७ को बंबई में होने वाले अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 
अधिवेशन के लिए अभी तीन सप्ताह और हैं | इस काल की मुख्य समस्या 
कांग्रेस के प्रस्ताव में वर्णित निश्चित सुझावों के विरुद्ध अचार, तथा उस 
प्रस्ताव के अंत में, गांधी जी के में, शब्दों खुले विद्रोह को जो धमकी दी 
गयी है उसके विरूद्ध लोकमत का तैयार करना है। (१ ) हमें उन सब 
लोगों को प्रोत्साहन देना है जिनके सहयोग में हम विश्वास कर सकते 
हैं (२) जो लोग दुविधा में पढ़े हैं, उन्हें अपने साथ मित्लाना है। (३ ) 
कांग्रेस जनों की दद भावना को रोकना है। ऐसा करने में हमारा पहला उद्देश्य 
तो यह है कि कांग्रेस पर दबाव डाला जाय कि वह अपना कदमा पीछे हटा ले 
और दूसरा यह कि अगर हमें कांग्रेस के विरुद्ध कोई कारवाई करनी ही पड़े 
तो हमें देश के भीतर और बाहर के लोकमत का समथन प्राप्त हो सके। 
कृपया आप लोग सभी उपलब्ध साधनों द्वारा प्रभावशाज्ञी प्रचार करें जिससे 
कि प्रभावशाज्षी व्यक्ति और प्रमुख गैर-सरकारों संगठन कांग्र स के अस्ताव 


( रैप८ ) 


के अंतगत वर्शित योजना का खुले रूप से और तक के आधार पर विरोध 
करे |! 

तत्पश्चात्‌ गश्ती चिट्ठी में उन बातो तथा उस पद्धति का उल्लेख था जिसके 
अनुमार प्रचार कार्य किया जाने को था। प्रांतीय सरकारों के सेक्र ठरियों ने भी 
इस प्रकार की गश्ती चिट्ठियाँ समी कलक्टरों श्रोर सब डिवीजनल अफमरों के 
नाम भेजी थीं। इन गश्ती चिट्ठियों से यह स्पष्ट हो जाता है सरकार संगठित 
रूप से आंदोलन के प्रतिकार की तैयारियाँ कर रही थीं। उक्त समध््त चिट्ठियाँ 
गोपनीय थीं | आंदोलन के दमन की तैयारियाँ इससे भी अधिक गोपनीय रखी 
गयी थीं। उनका वाघध्तबिक पता तभी चलेगा, जब सरकारी विभागों के गोपनीय 
पत्र-व्यवद्ारों का जनता द्वारा निरीक्षण किया जायगा। किंतु जिस विद्युत- 
गति से आंदालन दबाया गया, उससे इन तैयारियों का होना, आक'ट्थ्य रूप 
से सद्ध हो जाता है | 

नेताओं की गिरफ्तारी --८ अ्रगस्त सन्‌ १६४२ को रात की लगभग 
बारह बजे, 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव पास हुआ्ला था। गांधीजी के इस कथन के 
कारण, कि वाइसराय को पत्र लिखने ओर उनके उत्तर के आरा जाने के पश्चात 
ही वे आंदोलन को यलावेंगे, इस बात की आशा निमूल न थी कि श्रखिल 
भारतीय कांग्रेत कमेटी के सदस्य रात्रि का अवशिष्ट भाग आराम से बिता 
सकेंगे | किंतु सरकार का निश्चय इसके विपरीत था। उसने बिद्युत्‌ू-गति से 
नेताओं की गिरफ्तारी का निश्चय किया । टेलीफून कनेक्शन काट दिये गये 
ताकि सरकारी कार्मो को सूचना जनता तक न पहुँच पावे ओर वह नेताओं की 
गिरफ्तारी के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रदर्शन न कर सके | दो बजे के पूर्व ही 
एक संवाददाता ने सरदार बल्‍लभ भाई पटेल को यह सूचना दी “कि आपको 
सोने के बजाय अब जेल की तेयारी कर लेनी चाहिये।” सरदार पटेल ने 
इसके उत्तर में कहा “मगर यह तो सोचना भी कठिन है कि तेयारी इतनी शीघ्र 
हो जायगी |?” सरदार पटेल का अनुमान गलत था। पाँच बजे प्रातःकाल, 
पुलिस गांधीजी के निवास-स्थान, ब्िड़ला द्वाउस में, ताली न मिलने के कारण, 
दरवाजा फॉाँद कर घुस गयी | गांधीजी उस समय नाश्ता कर रहे थे | 
पुलिस से सूचना पाने पर उन्होंने “बेष्णुब-जन ते तेंने कह्िये!” वाला अ्रपना 
प्रिय भजन सुना ओर तत्यश्चात अपने बिस्तर में गीता, कुरान, कवायत उदूं 
तथा भजन को एक पुस्तक बाँध कर तेयार हो गये | वे विक्टोरिया टरमिनस 
स्टेशन पहुँचाये गये। कार्य -समिति के अन्य सदस्य भो प्रात: होते होते गिरफ्तार 


( रै८< ) 


कर लिये गये ये | वे सब्र विक्टोरिया टरमिनस को पहुँचाये गये। केवल गोबिद 
बल्‍लभ पंत और हरेकृष्ण मेहताब ही ६ श्रगस्त को गिरफ्तारी से बच गये थे । 
गाड़ी में बेठाकर नेता लोग विभिन्‍न स्थानों पर उतारे गये | गांधीजी आगा खाँ 
महल में भेज दिये गये ओर अन्य नेताश्रों में से कुछ यरबदा मंदिर और शेष 
ग्रहमद नगर के किले में बंद कर दिये गये। सरकार ने इस बात की यथाशक्ति 
कोशिश की कि गिरफ्तार नेताओं का निवास-स्थान गुप्त रखा जाय | पर इसमें 
वह विफल मनोरथ हुई । प्रातः होते-होते समस्त भारत को यह पता चल गया 
था कि पिछली रात्रि में कौन-कौन से कांड किये गये थे | वह कि कतंव्यं 
विमृद सी रह गयी, और दूसरे दिन ओर उसके पश्चात्‌ उसने वे काम कर 
दिखाये, जिनकी करने की तिथि तक, कोई कल्पना तक न कर सकता था | 
अहमद नगर किले से लिखे गये मोलाना ग्राजाद के एक पत्र से गिर 

फ्तारियों और उनकी प्रतिक्रिया का प्रामाणिक आभास होता है। पत्र के 
महत्वपूर्ण अंश इस प्रकार हैँं--'कल सुबह तब बंबई शहर की दूरी और 
फेलाब में मुझे दो-चार मिनट की भी फुरसत नहीं मिली...... .मगर श्राज 
अहमद नगर को ऊँची दीवारों से घिरी हुई इस छोटी सी दुनिया में इतना 
अपनापन है कि मुझे लगाता हूँ कि में मजमूनों का ढेर लगा दूँ। नौ महीने 
पहले, दिसंबर सन्‌ १६४१ में, नेनी सेंट्ल जेल के दरवाजे खोल कर मु 
बाहर निकाल दिया गया था | कल ६ अगस्त सन्‌ १६४२ को अहमद नगर 
के किले के फाटकों ने फिर मुझे अंदर केद कर लिया ।........४ अगस्त को 
जब में पहुँचा तो मुझे हल्का बुखार और सिर दर था। फिर जाते ही मुझे 
काम में जुट जाना पड़ा........८ अ्रगस्त को मेंने २ बजे से ११ बजे रात तक 
लगातार मीटिंगें की और काम खत्म कर दिया ।......थका हुआ में घर 
पहुँचा ।........में ठीक चार बजे उठ गया........सामने के आसमान में अंधेरे 
की घुंधली रोशनी साफ नजर आती थी ।.......धीमे-घीमे कुछ श्रालस श्राने 
लगा । मैंने कलम रख दी श्र पलंग पर लेट रह । एकाएक मालूम हुश्रा 
कि सड़क पर मोटर आ रही हैं ।........१५ मिनट के बाद किसी ने मेरा पैर 
दबाया मैंने देखा कि धीरू खड़ा है। “पुलिस के कमिश्नर के साथ दो फौजी 
अफसर आये हैं श्रोर उन्होंने यह कागज भेजा है |” मेंने घीरू से कद्दा कि 
मुझे तेयार होने में डेढ़ घंटे लगेंगे; तब तक उनसे रुकने को कहो |...... 
तब तक सवा छुः बज गये थे श्रोर सुबह खिलखिला कर हँस रही थी | समुद्र 
को लहरें अठखेलियाँ कर रही थीं। सुबह की हवा फूलों से खुशबू चुराकर 


( १६० ) 


लदरों पर छिंतरा रही थी ।........जब मोटर विक्टोरिया टरमिनस पर पहुँची तो 
मिलिटरी ने घेर लिया ।........भीतर जाने पर मैंने देखा कि गिरफ्तारियाँ बड़े 
पैमाने पर हुई हैं ।........कुछ लोग तो मुभसे पहले श्राये थे। उनके चेहरे से 
जागने की थकावट भलक रही थी | कुछ की शिकायत थी कि दो बजे सोने 
को गये श्रोर चार बजे जगा दिये गये | मैंने पूछा 'सोई हुई किस्मत 
का क्‍या हाल है! कोई उसे भी जगाने गया है या नहीं !” एक 
रात में दुनिया कितनी बदल गयी थी। शाम को लोगों के दिलों में 
उमंगों की रँगीनियां थी, हसरतों की इलचल थी, कहकहों के फूल थे ओर 
ग्रव कफस था, बेडिया थीं, गुलामी थी। काश कि हम श्रपने गुस्से को 
जाहिर कर पाते | इन बेठकों में फँसे रहने के वजाय, श्रगर हम गदर की 
आवाज उठा देते ।......-करीब दो बजे हम अहमद नगर पहुँचे ।........स्टेशन 
से किले तक सीधी सड़क है। में सोचने लगा, हमारी मंजिल की राह इतनी 
सीधी है । जब एक बार चल पड़े तो मुड़ने का सवाल ही नहीं उठता | हम से 
उतरने के लिए कद्दा गया । इंसपेक्टर जनरल पुलिस ने हमारे नामों की 
सूची मिलिटरी श्रफसर को दे दी। अब हमारी जिम्मेदारी पुलिस से हटकर 
फोज के पास चली गयी गयी और एक नयी दुनिया की शुरूआत हुई ।....... 
श्रांगन के उत्तरी कोने में एक कब्र थी । उस पर कुछ पेड़ की डालें उदासी से 
सिर क्ुकाये हुए थीं। यह नहीं मालूम था कि यह कब्र किसकी थी। चाँद- 
बीबी की तो नहीं हो सकती, क्योंकि उसका मकवरा बाहर पहाड़ी पर था। हो 
सकता है कब्र में जिंदगी सो रही हों । मुझे डर था कि कहीं हम कैदियों के 
शोर-गुल से उसका मुदां उठ खड़ा न हो ।?? ' 

मौलाना थ्राजाद के इस पत्र के संबंध में कुछ भी कहना उसके प्रभाव 
के नष्ट करने के समान होगा । किंतु इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार 
ने आंदोलन के आरंभ होने के पूर्व उसके दमन का दृढ़ निश्रय तथा उसके 
लिए संगठित तैयारियां कर ली थीं । 

अगस्त की क्रांति--विद्युत्‌ गति से नेताओं की गिरफ्तारी और उनके 
गशात स्थान में ले जाने के परिणाम-स्वरूप जनता भोचककी एवं निस्तब्ध 
सी रह गयी। वह ब्रिटिश सरकार को नीति का अनुमान लगा सकती थी, पर 
उसके लिए यह अनुमान लगाना कठिन था कि वार इतनी शीघ्रता से किया 
जायगा । ६ श्रगस्त को बंबई, पूना ओर अ्रहमदावाद में साधारण गड़बड़ी 
दुई । इन नगरों के निवासी लोकप्रिय नेताश्रों की स्थिति से परिचित हो चुके थे | 
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१० श्रगस्त को दिल्‍ली ओर उत्तर-प्रदेश के कुछ नगरों में श्रशांति के चिह्न द शिगो- 
चर हुए श्रोर कुछ गड़बड़ी दिखलायी पड़ी । क्रिंठु किती स्थान की स्थिति खराब 
न कहो जा सकती थी । किंतु ११ अ्रगस्त को स्थिति बिगड़ गयी थ्रोर उत्तरोत्तर 
बिगड़ती गयी | सरकारी नीति के विरोध में साबंजनिक सभाएँ एवं हड़तालें की 
गयीं | हिंसात्मक आचरण ने अ्रहिंसा का स्थान ले लिया, और यदा-कदा 
अग्निकांड, हत्या, तोड़-फोड़ ( 538000828 ) आदि के काम किये गये । 
यातायात के साधन जैसे रेल, तार, डाकखाने आदि, और पुलिस के विरुद्ध 
जनता विशेष रूप से कुपित थी। रेल की पटरियों उखाड़ी गयीं, डाकखाने 
लूटे गये और कुछ में आग लगा दी गयी । तारघरों के तार काट दिये गये, 
श्रौर टेलीफोन की लाइनों को काट कर उन्हें बेकाम कर दिया गया। थाना में 
ग्राग लगा दी गयी श्रोर कुछ थानों के सिपाही और पुलिस अधिकारी भी 
हताहत हुए. | इन सब कामों, विशेष कर रेल की पढरियों को उखाड़ने के ढंग, 
से विदित होता था कि क्रांतिकारी इन कामों में काफी दक्ष थे | मद्रास, बंबई, 
ब्रिहार, मध्य-प्रांत और संयुक्तन्प्रांत की स्थिति अ्रन्य प्रांतों को श्रपेज्ञा अधिक 
गंभीर थी। किसानों और श्रमजीवियों के अतिरिक्त, यहाँ के विद्यार्थियों ने 
आंदोलन में प्रमुव भाग लिया था। कभी-क्रभी अपने घर से तीस-चाल।|स 
मील दूरी तक वे अपने कामों को करते हुए पाये गये थे। आरंभ में क्रांति- 
कारियों का कार्य-क्षेत्र नगरों तक ही सीमित था, किंतु क्रमशः वह देहातों तक 
विस्तृत हो गया । कई स्थानों में समानांतर सरकारी संस्थाएं स्थापित को गयीं | 
इस संबंध मे उत्तर-प्रदेश के बलिया नगर का उल्लेख अनिवाय हे'। बंदूकों 
का प्रयोग किया जाने लगा | उनमें से कुछ पुलिस से छीनी गयी थीं ग्रोर कुछ 
यनायी गयी थीं | बमो के बनाये जाने की चर्चा सरकारी क्षेत्रों में बड़े व्यापक 
रूप से हो रही थी। इन कामों के परिणाम-स्वरूप सरकारी संपत्ति का काफी 


१, संयुक्त-आंत मैं बलिया नगर की जनता ने जिले के संपूर्ण शासन को श्रपने अ्रधीन कर 
लिया था । १६ भ्रगरत को स्वराज्य सरकार की स्थापना हुई थी जो कई दिन तक 
चलती रही थी । इसको मान्यता भर सहायता देने के लिए जनता ने चंदा दिया था । 
सरकारी अ्रधिकारी गिरफ्तार कर लिये गये थे। चित्त, पांडेय इस सरकार के अध्यक्ष थे । 
बलिया के कामों से प्रभावित हो कर गांधीजी ने उसके विषय में कद्दा था कि 
'बलिया संयुक्त-प्रांत का बारदोली है । जब तक वहाँ जाकर में स्वयं भ्रपनी श्राँखों से न 
देखूं तब तक में बलिया का ऋणो रहूँगा ।” 
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नुकसान हुआ | २५४ सितंबर सन्‌ १६४२ को भारत-सरकार के गृह-मंत्री ने इस 
संबंध में जो प्रकाश डाला था उससे यह स्पष्ट था कि लंगभग २५० रेलवे 
स्टेशन नष्ट कर दिये गये थेया उन्हें क्षति पहुँचायी गयी थी। २४ गाड़ियाँ 
पटरियों से उतार दी गयी थीं। बहुत से इंजनों ओर रेल के डब्बों को ज्ञति 
पहुँचायी गयी थी | ५५० डाकखानों पर हमला हुआ था | इनमें से ५० न8|ट- 
भ्रष्ट कर दिये गये थे श्रौर २०० को गहरी क्षति पहुँची थी। लगमग एक लाख 
रुपये के टिकट जला दिये गये थे | अगशणित लेटर-ब्राक्स उखाड़ डाले श्रथवा 
परों के सहित जला दिये गये थे । ३४०० स्थानों में टेलीफून और तारघरों के 
तार काटे गये थे | अनेक स्थानों पर सड़क खोद डाली गयी थीं। कभी-कभी 
सरकारी सत्ता को मिटाने के लिए जनता एक-एक लाख की भीड़ में आगे बढ़ 
रही थी | यह थी श्रगस्त की क्रांति जो उसी विद्युतू-गति से फूट पड़ी थी जिससे 
सरकार ने लोकप्रिय नेताश्रों को गिरफ्तार करके, उन्हें किंचित काल के लिए 
अशजात कारागारों में भेज दिया था । 

दमन की ओर--सरकार इस परिस्थिति को केसे बरदाश्त कर सकती 
थी, विशेष कर उस समय जब महासमर को स्थिति के कारण, उसकी शांति 
श्र व्यवस्था संबंधी जिम्मेदारियां बढ़ी हुई थीं?! उसने दमन का सह्दारा पकड़ा 
आर उसके अंधा-धुंध प्रयोग द्वारा समस्त जनता को जसित करने लगी | 
कांग्रेस और उससे संबद्ध संस्थाएँ गेर-कानूनी घोषित की गयीं। उनको किसी 
भी रूप में सहायता देना अपराध निर्धारित हुश्रा। कांग्रेस के प्रायः सभी 
विख्यात नेता गिरफ्तार कर लिये तथा कारागारों में बंद कर दिये गये | 
साव॑जनिक समाश्रों पर प्रतिबंध लगाये गये, श्रोर सरकारी आदेश के विरुद्ध 
जहाँ कहीं भी वे की गयीं, उन पर लाठियों के प्रद्मर हुए श्रौर यदा-कदा गोली 
भी चलायी गयी। जलूस निकालना मना कर दिया गया। कई नगरों में 
करफ्यू लगाया गया । कायपालिका और पुलिस के अ्रधिकार श्रसीमित रूप से 
बढ़ा दिये गये । छिपे हुए नेताश्रों को पुलिस के हवाले करने के लिए, पारि- 
तोषकों की घोषणा की गयी । अखबारों पर नाना प्रकार के प्रतिबंध लगाये 
गये | जनता देश की वास्तविक स्थिति से वंचित रखी गयी । अपराधियों का 
पता लगाने में पुलिस ने कुछ मी न उठा रखा । स्थिति इतनी बिगड़ गयी 
कि कई स्थानों पर सेना की सहायता लेनी पड़ी | श्रब दमन ने पाशविकता का 
रूप धारण कर लिया । सरकार श्रोर उसके एजेंटों ने क्रांतिकारियों और 
भारतीय जनता को 'सबक सिखाने? का निश्चय किया। संयुक्त-प्रांत के 
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बलिया जिले में जो कुछ किया गया वह समस्त भारत का प्रतीक समका जा 
सकता हे'-- 
“लगभग १४० कांग्रं स जनों के घर लूट कर जला दिये गये, औरतें और 
व्चे गाँवों में खदेड़ दिये गये । बहुत सी स्त्रियों के बाल काट डाले गये 
उनके जेवर छीन लिये गये और वे चीथड़े पहने को मजबूर की गयीं। बहत 
से परिवार बिना खाना-पीना २४ धंटों तक घरों में बंद कर दिये गये । कुछ 
लोगों को पेड़ों से बाँध कर बुरी तरह पीटा गया। बहुत से लोग थूक कर 
चाटने के लिए बाध्य किये गये और गंदी भहदी गालियाँ दी गयीं। यह भी 
सचना मिजी कि कई थानों में पकड़े गये लोगों के मुँह में पेशाब डाला गया। 
लाठी, डंडे, बंदूकों के कुंदों ओर घूसों से मारना आम बात थी। थप्पड 
मारना ओर कभी-कभी संगीनों से घायल कर देना अनोखी घटनाएँ न थीं । 
लगभग १२ लाख रुपये के सामूहिक जुमाने किये गये, लेकिन कहा जाता है 
कि २६ लाख रुपये से अधिक वसल किया गया । ४६ से अधिक व्यक्ति 
गोलियों से शिकार हो गये और इनसे अ्रश्चिक गोलियों से घायल हए | कई सौ 
मकान जला डाले गये और १७० से ज्यादा मकान गिरा दिये गये ।”” 


सामान्य जनता के साथ कैसा बतांव किया गया होगा इसका श्रनुमान उन 
नेताओं के वक्तव्यों से लगाया जा सकता है जिन्होंने इस क्रांति का विशेष रूप 
से सूतजपात किया था। डाक्टर राममनोहर लोहिया ने, लंदन स्कूल आफ 
इकोनों मिक्स के अध्यापक प्रोफेसर हेरेल्ड लास्की को भेजे गये पत्र में अपने 
साथ किये गये बताब की निम्नलिखित बातों पर प्रकाश डाला था--“'चार महीने 
तक मुझे एक न एक यातना दी जाती रही । मुझे दिन-रात जगाये रखा जाता | 
एक बार दस दिन तक बराबर जगाये रखा गया। पुलिस मुझे बराबर खड़ा 
रखती थी ओर जब-जब मैंने इसका विरोध किया तब-तब पुलिस ने मुझे हथकड़ी 
में जकड़े हाथों के बल फश पर घसीठा ।” श्री जयप्रकाश नारायण ने भी इसी 
प्रकार के विचार प्रगठ किये थे । “'मुझे परेशान करने की यंत्रणा सीमा तक 
पहुँची जब मुक्रे बराबर जगाये रखे जाता । सबेरे से आधी रात तक मुझे बरा- 
बर दफ्तर में रखा जाता, फिर घंटे भर के लिए, सेल ( कोठरी ) में भेज दिया 
जाता, फिर बुला लिया जाता, ऐसे ही सबेरा हो जाता |?” यदि चोटी के 
नेताश्रों के साथ इस प्रकार का बतांव किया - गया था तो साधारण जनता के 
?, गोविंद सहाय, ४२ का रेवैलियन पृष्ठ २२५४-२५ । 
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साथ किये गये बर्ताव की कल्पना करना हो अधिक उपयुक्त होगा । पैशाचिकता 
के नग्न तांडव का विवरण न लिखना ही अधिक श्रेयस्कर होगा । 

सरकारी दमन के परिणाम-स्वरूप जनता की कितनी हानि हुई यह 
बतलाना कठिन है। श्रभी तक किसी ने इस संबंध के अ्रंक एकत्रित नहीं किये 
हैं| किंतु हताहतों श्रोर घायलों की संख्या के निर्धारण का कुछु प्रयत्न किया 
गया है | भारत-सरकार के अनुमान के श्रनुसार ६४० आदमी मरे थे, १६३० 
घायल हुए थे, ५३८ बार गोली चलायी गयी थी, ६०२२६ व्यक्ति गिरफ्तार 
हुए थे, ६० बार फौज बुलायी गयी थी और पटना, भागलपुर, नदिया, मुंगेर 
तालचेरा और तमलुक में ६ बार हवाई जह्ाजों से बम बरसाये गये थे | कांग्रेस 
के अनुमानानुमार पुलिस की गोली, बम और मार से १४००० से कम व्यक्ति 
नहीं मारे गये । जो घायल हुए थे उनकी संख्या असंख्य थी। कैद किये गये 
व्यक्तियों की संख्या कम से कम एक लाख थी। इनमें से कुछ नजरबंदी की 
थोड़ी सी अ्रवधि के पश्चात्‌ छोड़ दिये गये थे । शेष अनिश्चित काल के लिए 
कारागार में बंद रहे | गिरफ्तारियों पुलिस के लिए. रुपया कमाने का ढंग बन 
गयी थीं। निरीह व्यक्ति पकड़ लिये ओर बड़ी-बड़ी रकमें लेकर छोड़ दिये 
जाते थे | 

हिसात्मक क्रांति के लिए उत्तरदायी कोन--भ्रगस्त सन्‌ १६४२ 
की हिसात्मक क्रांति के लिए सरकार जिम्मेदार थी या कांग्रेस और गांधी जी ! 
सरकार का मत था कि क्रांति की समस्त जिम्मेदारी कांग्रेस और गांधीजी की 
थी। इस संबंध में उसने जाँच कराके एक पुस्तिका भी प्रकाशित की थी । 
गांधीजी द्वारा लिखे गये हरिजन में प्रकाशित लेखों, तथा उनके वक्तव्यों के 
अाधार पर यह स्थापित करने का प्रयत्न किया गया था क्रि यद्यपि गांधोजी 
अहिंसा में पूर्णा रूप से विश्वास करते थे, तो भी उक्त लेखों ओर वक्तब्यों से 
हिंसा की ध्वनि निकलतो थी, और गांधीजी उससे अ्रनभिज्ञ न थे। २४ मई 
सन्‌ १६९४२ को उन्होंने हरिजन में लिखा था “भारत को ईश्वर को दे दो | 
यदि यह श्रत्यधिक हो तो उसे अ्राजकता को समर्पित कर दो ।?” “अराजकता 
का परिणाम किंचित काल के गृह-युद्ध ओर अनियंत्रित डकैती हो सकता है |” ' 
“इस व्यवस्थित और शअ्रनुशासित अराजकता का अ्रंत होना चाहिये। यदि 
इसके परिणाम-स्वरूप भारत में पूर्ण स्वेच्छाचारिता का राज हो जाय तो में 
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इस खतरे के लिए भी तैयार हूँ ।' ' ' “जनता में मेरी जैसी श्रहिंसा नहीं हे, 
पर मेरी अ्रहिंसा से उसे सहायता मिलेगी। मुझे; विश्वास है कि मेरे चारों तरफ 
व्यवस्थित अराजकता है। अगरेजों के हट जाने, या हमारी बात न मानने पर 
उनकी सत्ता के उल्लंघन के परिणाम-स्वरूप जो श्रराजकता उत्पन्न होगी, वह 
मोजूदा अराजकता से निकृष्टतर न होगी। जो लोग निशजस्र हैं वे भयानक 
हिंसा अथवा अ्रराजकता की सृष्टि न कर सकेगे । और मुझे ऐसा विश्वास हे 
कि इस प्रकार की अराजकता से विशुद्ध श्रह्िंसा की उत्पत्ति होगी ।?? १ “में 
नहीं चाहता कि दंगे हों । यदि तमाम सावधानी के बावजूद दंगे होंगे, तो में 
विवश रहूँगा।?” ' गांधीजी के इन वक्तव्यों से सरकार ने यह निष्कष निकाला कि 
प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, पर परोक्ष रूप से गांधीजी हिंसात्मक आचरण की ओर 
संकेत कर रहे थे और श्रांदोलन से उत्पन्न हिंसात्मक परिणामों से भली भाँति 
परिचित थे | 

गांधीजी और कांग्रेस के उत्तरदायित्व को सिद्ध करने के लिए सरकार ने 
कांग्रेस कमेटियों द्वारा दिये गये कुछ गोपनीय आदेशों को भी प्रकाशित किया | 
इस संबंध में आंध्र प्रांतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा दिये गये आदेश विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं | ये २६ जुलाई सन्‌ १६४२ को जिला कांग्रेस कमेटियों को दिये 
गये थे। संगठन की दृढ़ता की बातों पर प्रकाश डालने के पश्चात्‌, इसमें 
ग्रवज्ञा के संत्रंध में निम्नलिखित छुः विभिन्‍न मंजिलों के आदेश दिये गये थे--- 

पहली मंजिल--निषेधात्मक सरकारी श्रादिशों की अ्रवशा, नमक का 
बीनना, गेर-सरकारी संस्थाश्रों का खुले तौर पर सदस्य बना रहना । 

दूसरी मंजिल--ब्रकीलों को वकालत और विद्यार्थियों को शिक्षण-संस्थाश्रों 
को छोड़ देना चाहिये; जुररों और असेसरों को सम्मन की श्रबद्देलना करनी 
चाहिये; सरकारी अधिकारियों को जिनमें गाँव के श्रधिकारी भी सम्मिलित हैं, 
अपना त्यागपन्न दे देना चाहिये | 

तीसरी मंजिल--मजदूरों की हड़तालों की व्यवस्था करना | 

चौथी मंजिल--विदेशी वस्त्रों और शराब को दूकानों और व्यापार और 
उद्योग-धंधों के विदेशी कारबारों पर धरना देना | 
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पॉचवीं मंजिल--जंजीर को खींच कर गाड़ियों का रोकना; बिना टिकट के 
यात्रा करना, ताड़ी देनेवाले वृक्षों का काटना, डाकखाने श्रौर तारधर के तारों 
का काटना | इन बातों की मनाही नहीं की गयी थी ; किंतु प्रोत्साहन भी नहीं 
दिया गया था। स्थायी मार्गों की अवरृड्धि तथा रलों के हटाने को 
मनाही थी। जीवन का संकट न हो, इस बात के लिए सावधानी पर जोर 
दिया गया था । 

छुटी मंजिल--म्युनिसिपल टेक्‍्सों के अ्रतिरिक्त श्रन्य टेक्‍्सों का न अ्रदा 
किया जाना । यदि जमीदार झ्रांदोलन का साथ न दे तो उन्हं मिलनवाली 
रकम न दी जाय | सेनिकों पर धरना । 


इन मंजिलों के पश्चात्‌ इन आदेशों में दोष-सिद्धि के पश्चात्‌ की कार्रवाई 
का भी उल्लेख था । “यदि लोग जेल मे भेज दिय जायें तो उन्हें वहाँ सदा 
की भाँति चुप न रहना चाहिये । उन्हें यहाँ भी अ्रपने कामों और कार्यावरोध 
द्वारा अवशा करनी चाहिये। श्रनशन भी करना चाहिये किंतु स्वतः अपने 
खतरे पर, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति को श्रात्म-बलिदान का गॉरब मिल 
सकता था ।?? 

आदेशों में सावधानी के लिए, निम्नलिखित बातें सम्मिलित की गयी थीं-- 
८ (६६ सैकड़ा संभव है कि गांधीजी शीघ्र ही, संभवतः बंबई में दान वाल 
ग्रखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन के कुछ ही घंटों पश्चात्‌ श्रादालन 
का यूत्रपात कर दें। जिला कांग्रेस कमेटियों को सावधान रहना ओर अपने 
कामों को तुरंत ही आरंभ कर देना चाहिये। कृपया इस बात का ध्यान रखिये 
कि जब तक गांधोजी निश्चित न करें तब तक न ता आ्रांदोलन को शुरू करना 
चाहिये और न तंत्संबंधी किसो काम को खुले तौर पर करना चाहिये | संभव है 
कि वे दूसरा निश्चय करें | इस प्रकार श्राप अनधिकार काम करने को गलती के 
लिए, उत्तरदायी ठहराये जायेंगे | तैयार हा जाश्ओ, अपने को शीघ्र ही संगठित 
कर लो, सावधान रहो, पर किसी प्रकार का काम न करो |?! ! 

जेल जाते समय गांधी जी ने जो निदेश दिये थे, सरकार ने उनके आधार 
पर भी उन्हें हिंसात्मक आंदोलन के लिए उत्तरदायी ठहराया । वे निदेश इस 
प्रकार थे--( १ ) अपने को स्वतंत्र समझो ; ( २) जब तक हम अ्रहिसा को 


, शतांभा (7४७१ ए र€हां#॥ट 3942 ५४० ॥ 2? 2]2 


( १६७ ) 


सीमा का उल्लंघन न करें हमें किसी भी काम के करने की स्वतंत्रता है। (३) 
हड़तालों और श्रन्य अ्रद्टिसात्मक साधनों द्वारा सरकार के प्रशासन को शक्तिहीन 
कर दो । (४ ) सत्याग्रही क। मरने के लिए, जीवित रहने को आशा के लिए 
नहीं, संघर्ष में सम्मिलित द्वोना चाहिये | ( ५ ) मृत्यु के खतरे पर भी राष्ट्र का 
जीवित रखो । (६ ) करो या मरो । 

इन निदेशों के पालन करने के लिए गांधी जी ने निम्नलिखित बातों पर 
प्रकाश डाला था--( २ ) जनता की शक्ति के अतिरिक्त किसी दूसरी शक्ति का 
गभिज्ञात न करों | ( २ ) जब तक पूर्ण स्वाधीनता न मल जाय, सब कार- 
खानों, मीलों, स्कूलों और बाजारा का बंद रखो । ( ३ ) सरकार स पूर्णतया 
झतहयोग करो | ( ४ ) सरकार के प्रशासन को पंगु कर दों। (५ ) सरकारी 
दफ्तरों में घरना दो, ओर प्रत्येक उपलब्ध साधन से सरकार प्रशासन का 
उखाड़ दो | ( ६ ) रेल-गाड़ियो, ट्राम-गाड़ियो आर मोदरों की सवाशों का 
नष्ट कर डालो, ( ७ ) टेलीफोन आर तारघर के तारों को नष्ट कर डाला । 
(८ ) पुलिस के सदस्यों को यह समकाओा किये सरकारा काम न कर | 
(६ ) जनता को स्कूलों ओर को लेजों के भवनों ओर सरकारी प्रशासन पर 
अधिकार कर लेने दो झओऔओर यदि त्रिगिश सरकार भारत न छाई तो उन्हें बद 
या निलंबित रखने दा । ( १० ) समस्त सरकारी निषेधाशाओ को अ्रवज्ञा करा | 
( ११ ) प्रत्येक काने में प्रत्येक उपलब्ध साथन से सरकार के विरुद्ध इस खुले 
आंदालन का प्रचार करो (जैसे दीवारों पर लिख कर, पुस्तिकाओं को बाँट कर, 
भूमि पर लिख कर या बोलकर ) | 

ईश्वर और अपने देश के लिए इसकी दस प्रतियां लिखों और बॉटो । 
स्वतंत्र भारत, जिंदाबाद । 

इस तथा इसी प्रकार की दूसरी सामग्री के आधार पर भारत-सरकार इस 
निश्चय पर पहुँची कि अ्रगस्त की द्विंसात्मक क्रांति गांधी जी ओर कांग्रेस के 
कारण हुई थी। उसने तथाकथित अपराधियों को जेल में बंद करके, अपने 
मत का खूब प्रचार किया। न्याय करने का उक्त तरीका न तो विधानानुकूल था 
झोौर न मानवता की ही दृष्टि से ठीक । 

गांधी जी और कांग्रेस का मत सरकारी मत से सवंथा भिन्‍न था । बंबई के 
प्रस्ताव के पारण के पश्चात्‌ छुठे दिन, १४ श्रगस्त सन्‌ १६४२ को गांधी जी 
ने वाइसराय को एक पत्र लिखकर उन्हें यह सूचना दी कि देश में जो हिंसा 
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हो रही थी उससे उनका कुछ भी संबंध न था। “हिंसा की बात तो किसी 
मंजिल पर सोची तक नहीं गयी ।”” अ्रह्िंसात्मक कारवाई में क्या क्या शामिल 
था इसकी परिभाषा ऐसी कुटिलता और चालाकी से की गयी थी कि उसका 
अरथथ हो जाय कि कांग्रेस हिंसात्मक कारवाई कर रही थी |?” २३ सितंबर सन्‌ 
१६४२ को भारत के ग्रह-मंत्री के नाम लिख गये पत्र में उन्होंने इमी प्रकार के 
विचार प्रगट किये थे और हिंसा के लिए सरकार श्र उसकी दमन की नीति 
को दोषी ठहराया था। “मेरा दावा है कि कांग्रेस की नीति अ्रद्दिसा की है 
आर इस बात में कोई संशय नहीं है। कांग्रेसी नेताश्रों की अंधाधुंध गिरफ्तारियों 
से जनता इतनी क्रोत्रित हो गयी लगती है कि वह अपना आत्म-संतुलन खो 
बैठी है। मेरी धारणा है कि जो विनाश हुआ हैं उसके लिए, कांग्रेस नहीं, 
सरकार जिम्मेदार है ।”' सरकार ने न जाने किन कारणों से गांधी जी के उक्त 
पत्रों को सन्‌ १६४३ तक गुप्त रखा | इनके प्रकाशन से इतने लाभ की श्राशा 
तो अ्रवश्य थी कि क्रांतिकारियों को यह शात हो जाता कि जो कुछ वे कर रहे थे 
उसमें उन्हें गांधी जी का समथन प्राप्त न था । 
गांधी जी के इन पत्रों का सरकार पर कोई प्रभाव न पड़ा | श्रतः अपने 
को निर्दोष सिद्ध करने के लिए उन्होंने उस अग्नि-परीक्षा का निश्चय किया जो 
उनके मतानुकूल सत्याग्रहियों का अंतिम साधन था | ६१ दिसंबर सन्‌ १६४२ 
को बाइसराय के नाम लिखे गये पत्र' में उन्होंने श्रपनी यह इच्छा प्रगट को 
कि वे १० फरवरी सन्‌ १६४३ से २१ दिन का उपवास करना चाहते थे। 
इसका कारण यह था कि उनकी नीयत में ग्रविश्वास किया जा रहा था | “मे 
अ्रपने को उसी रूप में देख सकता हूँ जिसमें दूसरे लोग देखते हैँ | किंतु इस 
बार में बिल्कुल ही असफल सिद्ध हुआ हूँ | मेरा मत है कि मेरे बारे में सरकारी 
हलकों में इस संबंध में ( श्रांदोलन के ) जो वक्तव्य निकाले गये हैं वे निश्चय 
ही सत्य से भिन्न हैं ।”” परीक्षा के अवसरों के लिए, गांधी जी के मतानुकूल 
१, गांधीजी ने यह पत्र लॉ लिनलियंगो के पास उस प्रस्ताव के उत्तर में लिखा था जिसे 
सरकार ने ८ अगस्त सन्‌ १९४२ को श्रांदोलन के संबंध में पहले से ही रवीकार कर 
रखा था । उसमे कांग्रेस के नीति की निंदा की गयी थी और सरकारों पक्ष को दीक 
ठहराया गया था। इसी पत्र में गांधीजी ने अहिसा के रुबंध मे भ्रपने इस मत का 
उल्लेख किया था। 68709]? (०6४7079९॥0०6 जशां। 496 00एशा- 
70९70 942-44 ?, 7. 
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अंतिम उपचार यह था कि अपने शरीर को सूली पर चढ़ा दो | उन्होंने इसके 
रोकने की तरकीय पर भी प्रकाश डाला। “मुमे मेरी गलती या गलतियों को 
समभा दीजिये। में उन्हें ठीक करने का प्रयत्न करूँगा। आप मुझे बुला 
सकते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति को मेरे पास भेज सकते हैं जो आपके मन की 
बात समभता तथा आपका विश्वास-भाजन हो ।”” वाइसराय ने अपने उत्तर में 
गाधी जी के निश्चय पर खेद प्रगट किया । उनके मतानुकूल गांधी जी का 
अनशन संबंधी निश्चय राजनीतिक धमकी के तुल्य था | कुछ के मतानुकूल, 
कारागार से मुक्त कराने की, यह एक चाल थी | 

तत्पश्नात्‌ गांधी जी ओर बाइसराय में पत्र-व्यवहार हुआ । उसमें गांधीजी ने 
स्पष्ट रूप से यह प्रगट किया कि हिंसास्मक आंदोलन की जिम्मेदारी सरकार की 
थी। बह उन्हें और कांग्रेठ का, गलती बतलाये और अपराधियों पर अभियोग 
चलाये बिना कारागारों में बंद कर के, बदनाम कर रही थी | जनता पर नृशंस 
अत्याचार हो रहे थे। उन्हें किसी ओर से श्रपनी पीड़ा में सांत्वना न मिल रही 
थी । अ्रतः उन्होंने अपने अनशन का निश्चय दृढ़ कर लिया । २६ जनवरी 
सन्‌ १६४४ को वाइ्वराय के नाम लिखे गये पत्र में उन्होंने अपने निश्चय की 
सूचना निम्नलिखित शब्दों में दी, “यदि मुमे श्रपने दर्द को कम करने के 
लिए कोई सांत्वना-प्रदायक मलहम नहीं मिलता तो मुझे सत्याग्रहियों के लिए 
निधोरित कानून का आश्रय लेना पड़ेगा, श्रथांत्‌ योग्यता के श्रनुसार अनशन |! 
तसश्चात्‌ गांधी जी ने योग्यता के अनुसार श्रनशन की व्याख्या की । में 
मरने के लिए श्रनशन नहीं कर रहा हैँ | यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो मेश 
इरादा जीवित रहने का है । यदि आप मुमे मांगी राहत दे देंगे तो अनशन 
का अंत अवधि के पूर्व हो सकता है।” गांधी जी के इस निश्चय का भी सरकार 
पर कोई प्रभाव न पड़ा | वह पूबंबत्‌ गांधी जी और कांग्रेस को हिंसात्मक क्रांति 
का दोषी ठहराती तथा उनको बदनाम करती रही । 

आंदोलन के उत्तरदायित्व के संबंध में क्रांग्रेस के श्रध्यक्ष ने मी अपने श्शात- 
तवास से एक पत्र बाइसराय के नाम, उस पत्र-व्यवहार को पढ़ने के पश्चात्‌, 
लिखा था जो उनमें श्रोर गांधीजी में हुआ। था | उसकी निम्नलिखित बातें उल्लेख- 
नीय है--“........१३ जनवरी के अ्रपने पत्र में श्रापने इस बात पर खेद प्रगट 
किया है कि वर्किंग कमेटी ने हिंसा और कानून -विरुद्ध कारंवाइयों की निदा के 
बारे में अब तक एक शब्द भी नहीं कह । साधारणतया जब तक हम जेल में 
नजरबंद हैं और देश की जनता और बाहरी दुनिया से हमारा संपर्क पूर्णतः 
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कटा हुआ है तब तक हम इस बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहते ।........में 
अपने श्रापको केवल एक ही प्रश्न तक सीमित रखना चाहता हूँ ओ्रोर यह 
म्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जहाँ तक हम लोगों का अलग-अलग ओर सामू 
हिक रूप से संबंध है, हम कांग्रेस को ओर से यह स्पष्ट घोषणा कर देना चाहत 
हैं कि कांग्रेस के विरद्ध लगाया गया यह आरोप, कि उसने एक गुप्त द्विंसात्मक 
आंदोलन का संगठन किया था, बिल्कुल निराघार ओर म्ूठा है ।........सरकार 
#॥ शक्तिशाली प्रचार-व्यवस्था के जरिये उन लोगों पर बिना किसी सबूत के 
सगीन इलजाम लगाना, जो उनका जवाब देने में श्रसमर्थ हैं ओर साथ ही 
उन्हें वहीं खबरें ओर दाष्टकोण पहुँचाना, जो उनके प्रतिकूल हे, कहाँ का न्याय 
ओर ईमानदारी हे ? कया इसस यह साबित हो जाता है कि आपका पक्ष 
मजबूत है ।..... ..५ फरवरी के पत्र मे आपने लिखा है कि आपके पास ऐसी 
काफा जानकारी हे जिससे यह प्रमाणित होता है कि तोड़-फोड़ का यह ओआंदो- 
लन अंखल भारताय कांग्रस कमटी के नाम पर जारी की गयी गुप्त दिदायतों के 
अनुसार चलाया गया है । हमे नहीं मालूम कि आपको जानकारी क्‍या हू | 
लाकन हमे यह भल प्रकार मालूम है आर हम साधिकार कह सकते हे कि 
किसी भें मोक पर अ्रखिल भारतीय कांग्रेस करमेय। ने इस तरह के आंदोलन के 
शुरू करने को बात नहीं सोच हे और न उसने इस तरह के कोई गुप्त श्रथवा 
दूसर किस्म के श्रादश जारा किये है। हमारा गिरफ्तारों के समय आखल 
भारताय कांग्रत कमंटों का गभर-कानूनो संस्था घोषित कर दिया गया था और 
भय: सभी प्रमुख ओर जिम्मेदार कांग्र सियों को, ।जनमे श्रखल भारतांथ 
कीअस कंमटा के सदस्य भा शामल है; ।गरफ्तार कर लया गया था | साथ हूं 
आखल भारताय काअ्रस कमंटा के दफ्तर आर काग्रस के वृसर दफ्तरा पर 
५लस न कब्जा कर लिया था। प्रत्यज्ञ इ ।क इसक पश्चात अखिल भारतीय 
कांग्रेस कनेटी अपना काम किस तरह कर सकती थी १ आपने उल्लेख किया हे 
कि इस वक्त एक गुप्त काग्रेस संगठन विद्यमान है ओर कांग्र स वर्किंग कमेटी 
के ८क सदस्य को पत्नी उसकी सदस्या हैँ । इमे इस प्रकार के किसी भी संगठन 
के सूचना नही हैं ओर न हमारे पास जानने का कोई जरिया ही हे ।........ 
निस्संदेद्द कांग्र स-जन कुछ परिस्थितियों में अपनी योग्यतानुसार सक्रिय प्रतिरोध- 
आंदोलन को जारी रखना अपना कतेव्य समभते हेँ। परंतु आपने जा इलजाम 
लगाया है उसका इससे किसी किस्म का संबंध नहीं हे ।...... जिम्मेदार 
कांग्रेस-जन किसी बम-विस्फोट या आतंकपू्ण कारवाई के लिए जनता को 
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प्रोत्साहन नहीं दे सकते ।........ कांग्रेस हमेशा से अर्ठिसा के अपने सिद्धांत पर 
अटल रही है ओर पिछले २३ वर्षो' से वह जनता में इसी का प्रचार करती 
रही है ।........ में आपसे कहना चाहता हूँ कि श्राप जरा ख्याल करके देखिये 
कि अगर कांग्रेस जान-बूक कर लोगों का दिसात्मक और तोड़-फोड़ की कार- 
वाइ्याँ करने के लिए. उभारती या उन्हें प्रोत्साहित करती तो उसका क्या 
परिणाम होता १ क्योंकि कांग्रेस एक बहुत व्यापक और इतनी प्रभावशाली संस्था 
है कि श्रव तक जे हुआ है उससे भं! कहीं सो गुना ग्रधिक संकट पैदा कर 
सकती थी ।........ अपनी गिरफ्तारी के कई सम्ताह पहले से हम वर्किंग कमेटी 
की बेठकों, प्रस्तावों, और अन्य तरीकों से, यह बात साफ तोर पर कहते चले 
आरा रह हूँ कि इस देश से ब्रिटिश सरकार विरोध-मावना अत्यधिक जारदार 
और कटद्ठतापूर्ण है गयी है ।........जिम्मदार काग्रेस-जनों ने इस भावना को 
शांतिपूरा एवं रचनात्मक दशाओं में ले जाने की कोशिश की और इसमे उन्हें 
बहुत काफा सफलता भं। मिली | उन्हें इस काम में और भी अधिक सफलता 
मलती अगर एस। घटनाएँ न हं। गयी होती जिनके कारण जनता एक दम 
बचन हवा उठी और साथ हैं| उन सभी प्रमुख नेताओं को उससे अलग कर 
दिया गया जा संभवत: इस स्थिति पर काबू पा लेते ।........हम इसका अ्रनु- 
भव कर सकते हूँ क जनता को सरकारी नीते स क्रितना धक्का पहुँचा हंगा । 
इन सामूहिक गिरफ्तारया के तत्काल बाद ही, लाठी चार्जो, अश्रुगेस ओर 
गाला-वपा के जारय सम प्रकार की साव॑जनिक कारवाइयों ओर सावजनिक्र 
रूप स अपन वचार प्रगट करने के सभ साधन, निपिद्ध करार दिये गये | 
'णुमान्य नंत4। का गरफ्तार करक उन्हें अज्ञात स्थानों का भेज दिया गया | 
उनका बामार। आर सत्यु को अफवाहों ने जनता के दिलों में अपना घर कर 
लिया और इसक साथ ही पिछुल्ले अगस्त में जो घटनाएँ हुईं , उनके कारण 
जनता ओर भी अधिक उत्तेजित हो गयी । ........ ग्राप यह ख्याल करके देखें 
कि इमारी गिरफ्तारियों के बाद से सरकार की श्ोर से जनता पर जो कुछ बीती 
है उसका लोगों के दिलों पर कितना गहरा प्रभाव पड़ा होगा और वे कितने 
हताश हुए हग | ह्वाल में जो पत्र-व्यवह्वार प्रकाशित हुआ है उसके साथ 
सरकारी विज्ञप्ति म एक गश्ती' चिट्ठी का जिक्र किया है जो कहा जाता है कि 
आंधू-प्रांतीय कांग्रस कमेटी की तरफ से जारी की गयी है। हमें इसके बारे में 
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१. देखिये पृष्ठ १६९५-६६ पूवे । 


( २०२ ) 


कोई जानकारी नहीं है |........परंतु इस संब्रंध में यह उल्लेखनीय है कि सर- 
कारी तौर पर इस बारे में जो कुछ कद्दा गया है वह परस्पर विरोधी है | इसका 
जिक्र पहले पहल मद्रास-सरकार ने २६ अ्रगस्त को प्रक्राशित की गयी विशष्ति 
में किया था | इसमें यह बताया गया था कि इस ( गश्ती ) चिट्टी में, अन्य 
बातों के अलावा पटरियाँ हटाने की बात कही गयी थी। इसके दो सप्ताह 
पश्चात कॉमन-सभा में भाषण देते हुए मिस्टर एमरी( भारत-मंत्री ) ने बताया 
कि उक्त गश्ती चिट्ठी में यह बात साफ तौर पर कही गयी थी कि पटरियाँ न 
हृटाथी जायें श्रोर न जान को ही नुकसान पहुँचाया जाय ।........आपने अपने 
५ फरवरी के पत्र में श्रखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रस्ताव का जिक्र करत 
हुए उसके श्रंतिम भाग की और ध्यान दिलाया है जिसमें कांग्रेस-जनों को यह 
अधिकार दिया गया है कि यदि आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया 
जाय तो उन्हें खुद अ्रपनी विवेक-बुद्धि के अनुसार काम करना चाहिये ।........ 
साफ जाहिर दे कि आपको यह नहीं मालूम कि पिछुले सविनय अ्वशा-आंद। 
लनों के अवसरों पर भी ऐसे ही निदंश जारी किये गये थे ।........यह बड़े 
आश्चय को बात है कि इतने लंबे पत्र-व्यवहार श्रोर विभिन्‍न सरकारी वक्तव्यों 
में अ्रखिल भारतीय कांग्र स कमेटी द्वारा पास किये गये प्रस्ताव की अच्छाइयों 
का जिक्र तक नहीं किया गया जिसमें राष्ट्रीय और शअ्रंतराष्ट्रीय परित्थिति का 
विवेचन करने के साथ यह बात स्पष्ट कर दी गयी थी कि स्वतंत्र भारत अपनी 
सारी शक्ति लगा कर न केवल आक्रमण का ही मुकाबला करेगा, बल्कि विश्व 
के स्वतंत्य-संग्राम में अपने समस्त साधनों को लगा देगा ओर संदुक्त-राष्ट्रों के 
समकक्ष होकर उसमें भाग लेगा ।........ महात्मा गांधी के नाम अ्रपने पत्र के 
अंत में आपने लिखा है कि एक न एक दिन कांग्रेस को इन आरोपों का जवाब 
देना ही होगा | हम तो बल्कि ऐसे दिन का स्वागत करेंगे , जब हम दुनिया 
के लोगों के सामने इनका जवाब देंगे और इनका फेसला उन्हीं पर छोड़ देंगे। 
उस दिन दूसरों के अलावा ब्रिटिश सरकार को भी उस पर लगाये गये इलजामों 
का जवाब देना होगा । मुझे यकीन है कि वह भी उस दिन का स्वागत 
करेगी |? ' 

कांग्र स अध्यक्ष का यह पत्र बड़े ही महत्व का था | इसमें उन सब आरोपों 
का उत्तर आधिकारिक रूप से दिया गया था जो कांग्रेस के विरुद्ध लगाये गये 
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( १८३ ) 


थे ओर जिनका अत्यधिक प्रचार किया किया था। वःइसराय ने इस पत्र का 
कोई भी उत्तर न दिया | उसे प्रकाशित भी न किया गया | जब डा० सैयद 
महमूद अ्रहमद नगर किले से मुक्त होकर आये तो उन्होंने १ नवंबर सन्‌ 
१६४४ को यह पत्र समाचार-पत्रों में छुपवाया | 

गांधीजी का उपवास--वाइसराय के नाम लिखे गये पत्र में उल्लखित 
तारीख को गांधीजी का उपवास आरंभ हुआ । उसकी देश ओर विदेश में 
में व्यापक प्रतिक्रिया हुई | भारतीय नेताओं ने उनके छोड़े जाने की माँग की । 
पर लॉड लिनलिथगो टस से मस न हुए । कुछ विलायती अखबारों ने उपवास 
को राजनीतिक चाल के रूप में देखा ओर कुछ ने चुप्पी साधी। अमरीका 
ने भारत की बातों में पुन: दिलचस्पी लेना आरंभ कर दिया | २२ फरवरी को 
न्यूयाक टाइम्स ने इस संबंध में निम्नलिखित टिप्पणी लिखी-- 


भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जिस व्यक्ति ने अपना सारा ही 
जीवन लगा दिया है उसकी चरम सीमा अ्रब उपवास में जाकर समाप्त होती 
हुईं प्रतीत हो रही है | पिछुल्ले सप्ताह गांधोजी की गंभीर श्रवस्था के कारण एक 
बड़ा संकट पेदा हो गया है । वाइसराय की शासन परिषद ( कार्य-पालिका 
समिति ) के तीन सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है। यद्यपि बाइसराय ने गांधीजी 
को रिहा करने स साफ इनकार कर दिया है लेकिन सभी दलों की राय है कि 
भ्रगर कहीं गांधीजी की मृत्यु हो गयी तो ब्रिटेन के लिए एक बड़ी गंभीर और 
पेचौदा समस्या खड़ी हो जायगी | कुछ अ्रधिक्षत सूत्रों ने एकदम ओर अधिक 
दिसास्मक कार्रवाइयों के होने की भविष्य वाणी की है ओर कुछ दूसरों ने यह 
कह्दा है कि लोग इतने शोकाकुल ओर स्तब्ध होगे कि वे कुछ भी न कर 
पायेंगे |?!" 

उधर आगा खाँ के महल में गांधी जी श्रपना उपवास कर रहे थे । उनकी 
हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी, पर उनकी रिहाई के संबंध में सर- 
कार अपने निश्चय पर दृढ़ थी। ३ मार्च को प्रातःकाल ६ बजे गांधी जी का 
उपवास सफलतापूर्वक समाप्त हो गया | डा० विधानचंद्र राय के मतानुकूल गांधी 
जी मृत्यु के सन्निकट पहुँच गये थे | उनके मतानुकूल गांधी जी एक चमत्कार 
थे ; वे श्रोषधि ओर शरीर-विज्ञान को चक्रित कर देने वाले व्यक्ति थे। स्वयं 
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१, प० सीतारामय्या-काँ० का ३० भाग ३, पृष्ठ १४ । 


( २०४ ) 


गार्धी जं। ने उपवास के सफल समाप्ति के संबंध मे निम्नलिखित वियार पट 
किये थे-- में नहीं कह सकता कि विधाता ने किस प्रयोजन से सुमे इस 
अवसर पर बचा लिया दं | संमवतः वह मुझसे कोई और काम (रा कराना 
चाहता है |”! 

क्रांति के उत्तरदायित्व की समीक्षा--ग्रगस्त की क्राति के उतर: 
दायित्व के संबंध में सरकारी और गेर-सरकारी तकों के ज्ञान के पश्चाद, वास्त- 
विक उत्तरदायित्व के संबंध में निम्नलिखित निष्कर्ष स्वाभाविक्र स प्रतीत 
होते हैं-- 

(१) ब्रिटिश सरकार के कामों, ओर उसकी बादा-खिलाफी से 
भारतीय जनता अधीर हा गयी थी। उसे सरकारी घोपणाओ मे लशमात्र भो 
विश्वास न रह गया था। यहो बात नेताओं के विषय में भी कही जा सकती 
हैं। क्रिप्समिशन की याजना मे जिस उचित ओर अंतिम दल की रूप+रेखा 
खींची गयी थी, उत्तत जनता आर नेताओं की अ्रघारता पराकाष्टा का पहुँच 
गयी थी । 

(२ ) श्रखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आदोलन चलाने का निश्चय 
किया था। उसके प्रस्ताव में अहिंसा पर उतना ही जोर दिया गया था जितना 
ग्रादोलन पर। आरंदालन का नेतृत्व निश्चित है| गांधी जी करने को थे | 
आंदोलन का क्या रूप होगा, गाधा जी ने इस पर कुछु भं प्रकाश न डाला 
था । वे वाइसराय को पत्र लिखना आर उनके उत्तर को प्रतीक्षा करना चाहते 
थे। इसके लिए वे ८ अगस्त के पश्चात्‌ ३ सप्ताह तक प्रत॑क्ञा करन का तैयार 
थे। इससे यह सिद्ध हां। जाता है कि गांधी जी या अखिल भारतीय काग्रेस 
कमेटी ने किसी आंदोलन का सूत्रपात न किया था | 

( ३ ) सरकारी दमन विद्युत-गति से किया गया था। जब आंदोलन 
आरंभ दी न हुआ था, तो इतनी व्यग्रता के साथ गिरफ्तारियों की क्या आव- 
श्यकता थी ! यह तो सैन्य-नीति के उस आचरण के तुल्य था जिसके अनुसार 
युद्ध की घोषणा के पूर्व ही शत्रु को अधिक से अधिक हानि पहुँचाने का प्रयत् 
किया जाता है। पल द्वार॒बर की दुर्घटना के लिए. जापान के विरुद्ध इसी 
प्रकार का दं।घारोपण किया गया था। भारत की अंगरेजी सरकार ने कांग्रेस 
हारा आंदोलन चलाने के पूर्व ही उसके दमन का निश्चय कर लिया 
था। अतः रात समाप्त होते होते प्रमुख कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिये गये 
शोर उन्हें श्रश्ञात स्थानों को भेज दिया गधा । जनता पर इसकी प्रतिक्रिया की 


( २०५ ) 


कल्पना करना सरकार के लिए कठिन न था| तिस पर नाना प्रकार की अ्रफवाहेँ 
उड़ रही थीं। ऐसी स्थिति में जनता अपनी क्रोधामि की शांति के लिए, क्रांति 
के अतिरिक्त, ओर कर ही क्‍या सकती थी ! 

(४ ) जनता में क्रांति की प्रतिक्रिया धीरे-धीरे हुई थी। & अ्रगस्त को 
वह निस्दब्ध सी थी | १० अगस्त को उसने कुछ होस संभाला, ओर ११ 
ग़गर्त को देश-व्यापी आंदोलन आरमभ हो गया। उसका नेतृत्व कौन कर 
रहा था यह बतलाना कठिन है। श्री जय प्रकाश नारायण, श्री श्रच्युत पट- 
व्रधन आर श्रीमती ग्रदणा ग्रासक अली के नाम इस संबंध में विशेष रूप से 
लिय जात हैँ । संभवत: प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना नेतृत्व कर रहा था| गांधो 
जी के "करो या मरो” अथवा “ प्रत्येक व्यक्ति को अधिक से आधक दूरी तक 
जाने की स्वाधीनता ऐ?! के आदेशों से उन्हें प्रोत्साहन अवश्य मिला होगा, पर 
इसके लिए गांधी जी को दाषो नहीं ठहराया जा सकता । वे तो आरंभ से अंत 
तक अहिंसा पर जार दे रहे थे । 

(५ ) आंदोलन की किसी प्रकार की गुप्त तैयारियां न थीं । क्रांति श्रप्रत्या- 
शित थी । यदि कांग्रेस ऐसी प्रभावशाली एवं देश-व्यापी संस्था किसी हिंसात्मक 
क्रांति का आयोजन करती ती सरकार के गुप्तचर विभाग का इसका कुछ न 
संकेत श्रवश्य ही मिल गया होता । सी० आई० डी के अधिकारी इन दिनो 
कांग्रेसी नेताओं का पीछा इसी प्रकार से कर रहे थे, जिस प्रकार से मनुप्य की 
छाया उसका पीछा करती है। मौलाना अ्रबुल कलाम श्राजाद के इस कथन 
में विचारणीय तथ्य है कि यदि क्रांति कांग्स द्वारा आयोजित को जाती तो 
तोड़-फोड़ ओर द्वानि की मात्रा सौगुना श्रधिक थ्रवश्य होती |. 

(६ ) जिन प्रमाण के आधार पर गांधी जी और कांग्रंस, क्रांति के दोपी 
ठहराये जाते हैं, वे कुछ सारहीन से विदित होते हैं । इस सबंध में श्रांश्र 
प्रातीय कांग्रेस कमेटी की गश्ती चिद्दी विशेष रूप से उल्लेखनीय है । उसे 
हम ऊपर दे चुके हैं । वह ८ अ्रगस्त के ६ दिन पूर्व भेजी गयी यी। उसके 
संबंध में कांग्रेस श्रध्यज्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद के विचारों का 
उल्लेख ऊपर किया गया है। गांधो जी के विचार उसके संबंध में निम्न- 
लिखित थे +- 

“आभ्र प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की गश्ती चिट्ठी को लीजिये । अपनी गिर- 
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फतारी के पृव मुझे इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं था। इसलिए में उस पर 
निरबांध रूप से अपने विचार नहीं प्रगट कर सकता | मेरी राय में वह कोई 
हानि-जनक दस्तावेज नहीं था | क्योंकि उसमें साफ तार पर कहा गया था कि 
'सारा आंदोलन अहिंसा पर आधारित रहेगा | कदापि कोई ऐसा काये न किया 
जाय तो इस श्रादेश के विरुद्ध हो | अ्रवज्ञा के समस्त कार्य प्रकट होने चाहिएँ, 
गुप्त रूप से नहीं । यह शर्ते मूल गश्ती चिट्ठी में थी । इसके अलावा इसमें 
निम्नलिखित चेतावनी भी दी गयी थी | ........ उद्यत रहिये, तुरंत ही संगठन 
कीजिये, सतक रहिये परंतु किसी प्रकार के कार्य न कोजिये [! जहाँ तक इस 
गश्ती चिट्ठी में उल्लिखत बातों का संबंध है, उनमें से कुछ के लिए में किसी 
तरह से भी जिम्मेदारी नहीं ले सकता | लेकिन यह ख्याल करके कि यह चिट्ठी 
आधिकारिक दस्तावेज है, में तब तक अपनी राय नहीं प्रगट कर सकता जब तक 
कि मुझे समिति की राय नहीं मालूम हो जाती । मुझे श्रापके अभियोग-पत्र में 
वह कथित लिखित संशोधन नहीं मिला जिसमें रेलों की पटरियों के उखाड़ने 
पर से प्रतिबंध हटा लिया गया था ।” 

(७) इन बातों से यह स्पष्ट हा जाता है कि हिंसात्मक्र क्रांति की जिम्मेदारी 
न तो गांवीजी की थी और काग्रेत की। भारतीय जनता विदेशी शासन से ऊब 
सी गयी थी । नेताश्रों की अप्रत्याशित गिरफ्तारी ओर उनके संबंध की अ्रफवाहों 
के कारण उसने स्वयं ही क्रांति की थी। उसको वास्तविक जिम्मेदारी उस दमन 
की नीति पर थी जिसका अनुसरण करके ब्रिटिश सरकार भारतायों की राष्ट्रीय 
चेतना ओर राष्ट्र-भावना को कुचलती आयी थी | 

क्रांति के परिणाम--श्रगस्त की हिंसात्मक क्रांति के कोन से परिणाम 
हुए! उन्हें हम निकटवर्ती और दूरबर्ती दो भागों में विभक्त करते हैँ। निकटवर्ती 
परिणामों में पहला परिणाम भारतीय जनता द्वारा दमन का कष्ट केलना था । 
क्रांति को दबाने के लिए भारत की श्रंगरेजी सरकार ने पुलिस ओर सेनिकों के 
बल से जो नृशंस कार्य किये उनके विवरण को पढ़कर आज भी रोंगटे खड़े हो 
जाते हैं । अपने स्वाथों की रक्षा के लिए स्वातंत्र्य-प्रिय इंगलेंड और उसकी 
सरकार ने भारतीयों के कुचलने के लिए कुछ भी उठा न रखा था | क्रांति का 
दूसरा निक्रट्वर्ती परिणाम अंतरोष्ट्रीय जगत में भारत को बदनाम करने का 
प्रयत्न करना था | ब्रिटिश सरकार ओर भारत-सरकार दोनों ने अ्रपने-अ्रपने 
प्रचार-संगठन का यथाशक्ति प्रयोग इस काम के लिए किया थ।। मैदान एकाकी 
रूप से उनके हाथ में था। उनकी बातों को श्राधिकारिक रूप से खंडित कर 
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सकने वाले प्रायः सभी व्यक्ति जेल की चहारदीवारी के भीतर बंद थे | भारतीय 
नेताओं ने इस संबंध में सरकार के पास जो पत्र लिखे उनका प्रकाशन तक 
नहीं किया गया | विदेशों में भारत के विरुद्ध प्रचार का भूल आधार संमवतः 
वह दबाव था जो संयुक्त-राज्य-अमरीका ओर चीन मारत की समस्या के हल के 
लिए ब्रिटेन पर डाल रहे थे | प्रचार का मुख्य उद्द श भारत को इन राष्ट्रों की 
नहानुभूति से बंचित करना था | किंतु ब्रिदेन और भारत की सरकारों को इस 
जघन्य काम में विशेष सफलता नहीं मिली। संयुक्त-राज्य श्रमरीका के कुछ लोगों 
ने क्रांति का समर्थन यह कह कर किया कि भारत उन दिनों वही कर रहा था 
जिसे संयुक्त-राज्य-श्रमरीका ने सन्‌ १७७६ में किया था । मिस्टर वेंडल विल्की 
५ /४०४१०७॥ ५४१॥50 ), जिन्हें राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने कुछ विशेष कार्य 
सौंपे थे ओर जिन्होंने १६ घंटों में २१००० मील की यात्रा की थी, वे अपनी 
पुस्तक वन वल्ड ((076 ४४०१०) ने चीन के सबसे अ्रधिक बुद्धिमान व्यक्ति 
के मत को दोहराते हुए इस प्रकार लिखा कि श्रगर अमरीका भारत की 
समस्या को भविष्य के लिए छोड़ देता है ता उससे जनता की दृष्टि में ब्रिटेन 
की ही नहीं वरन्‌ श्रमरीका की भी प्रतिष्ठा कम हो जाती है। उससे ब्रिटेन ही 
नहीं श्रमरीका के नाम पर भी बद्दा लगता है। फिर भी यह मानना अनिवाय है 
कि उारिलिखित प्रचार-कार्य के परिणाग-स्वरूप किचित काल के लिए भारत 
संयुक्त-राष्ट्रों की उस सहानुभूति से वंचित हा गया जिसका वह अन्यथा 
अधिकारी था। आंदोलन का तीसरा निकटवर्ती परिणाम वाइसराय की कार्य- 
पालिका समिति के चार भारतीय सदस्यों का त्याग-पत्र देना था | सर सी०पी० 
रामास्वामी श्रय्यर ने श्रांदोलन के बीच में द्वी त्यागपत्र दिया था और सर 
एच० पी० मोदी, एन० आर० सरकार आर एम० एस० श्रणे ने गांधीजी के 
उपवास के समय | सर सी पी० रामास्वामी अय्यर का इस्तीफा वास्तव में 
श्राश्ययं-चकित कर देने वाला था | उन्होंने ३ अगस्त सन्‌ १६४२ को कार्य- 
भार संभाला था, और १८ अगस्त सन्‌ १६४२ को, केवल १५ दिन के पश्चात्‌ 
ही, उससे अलग हो गये थे | सर सी० पी० रामास्वामी श्रय्यर ऐसा श्रनुभव- 
प्राप्त व्यक्ति इतने कम समय में श्रपने विचारों में इतना परिवतन कर दे, यह 
एक विचारणीय बात है। २१ श्रगस्त को प्रकाशित सरकारी विज्ञप्ति में इस 
संबंध में यद बतलाया गया था --''सर सी० पी० रामास्वामी अ्रय्यर ने गवनर 
जनरल को सूचित किया है कि भारतीय रियासतों के प्रति भारतीय कांग्रेस के 
झख के संबंध में समाचार-पत्रों में जो सुकाव प्रस्तुत किये गये हैं 
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उन्हें वे बहुत गंभीर समभते हैं। इस सुझाव को, जो गांधीजी द्वारा 
प्रसुत किया हुआ कहा जाता है, और जिसका अ्मिप्राय, भारतीय 
रियासतों के सहित समस्त भारत को मुस्लिम लीग के हाथों सौंपना है, 
वे इतनी चिंता की दृष्टि से देखते हैं कि वे मारत-सरकार के सदस्य 
बने रहने में असमथ हेँ। रियासतों के प्रति उनके दायित्व हैँ। उनका 
उनके साथ पुराना एवं घनिष्ठ संबंध है| वें रियासतों की स्वतंत्रता श्रोर 
उनकी स्थिति के विरुद्ध पेदा होने वाले खतरों के प्रतिकार के लिए अ्रपनी 
उत्कट इच्छा के कारण चाहते है कि रियासतों के आवश्यक संगठन के लिए, 
वे स्वतंत्र हो |?? ' सर सी० पी० रामास्वामी अय्यरने भी इसी प्रकार के विचार 
प्रगट किये थे | “में इस बात को असंदिग्ध रूप से स्पष्ट कर देना चाहता हैँ 
कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रस्ताव में दा सविनय अवज्ञा के 
संबंध में जिसके विनाशकारी परिणाम हम आज देखरहे हैं, भारत-सरकार ने, 
जिसका में सदस्य हूँ. जो कुछ मी कार्रवाई की है, उससे मैं पूर्णतया सहमत 
हूँ । मेरे त्याग-पत्र का कारण केवल यह है कि भारतीय इतिहास के ऐसे विषम 
काल में, वतंगान जन-श्रांदोलन के संबंध में जिसे यदि रोका न गया, तो 
भारत को प्रगति और युद्ध-ततरता में अवश्य बाघा पढ़ेगी, और भविष्य में 
प्रस्तावित हानेवाले संबेधानिक सुधारों के सबंध में, जहाँ तक कि भारतीय रिया- 
सतों पर, जिनकी भलाई श्र भविष्य में मैं गहरी रुचि रखता हूँ, उनका प्रभाव 
पड़े, मुझे अ्रपने विचारों को प्रगट करने तथा आवश्यक कारंबाई करने के लिए 
बोलने ओर आने-जाने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त रहे /”' भारत-सरकार और 
सर सी० पी० रामास्वामी अय्यर के विचारों में इतना साम्य है कि उनमें संदेह 
करने की कुछ भी गुंजाइश नहीं है । फिर भी कृछ लोगों के मतानुकूल त्याग- 
पत्र के अन्य कारण भी हो सकते हैं ।' श्री मोदी, अरे और सरकार ने श्रपने 
त्याग-पत्रों के संबंध में प्रकाशित विज्ञप्ति के स्पष्टीकरण के लिए निम्नलिखित 


१. प० सीतारामय्या--कां० का इ०, भाग २, पृष्ठ ४४५ । 


२. कुछ लोग का मत है कि सर सी० पो० रामास्वामी अय्यर ने विभिन्‍न दलों में मेल 
कराने के; उद श्य से स्वयं सूचना-मंत्री के पद का स्वीकार किया था। आंदोलन तथा 
उसके परिणाम-स्वरूप सरकारी नीति के कारण उन्हें ऐसा विदित हुआ कि वे अपने 
लक्ष्य को पूति में सफल न होंगे। अ्रतः वे त्याग-पत्र दे कर कार्य-भार से अ्रलग 
हो गये । 
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बातें बतलायी थीं-- एक प्रश्न के संबंध में जो हमारी राय में एक बुनियादी 
सवाल है ( गांधीजी के उपवास के प्रश्न पर की जानेवाली कार॑बाई ) हममें 
मतभेद हो गये थे ओर हमने अनुभव किया कि हम और श्रधिक समय तक 
अपने पदों पर नहीं सकते । जितने दिन भी हमें वाइसराय के साथ मिलकर 
शासन-संचालन का सौमाग्य प्राप्त हुआ है, उनमें उन्होंने हमारे प्रति जो 
सौजन्य और आदर माव पदर्शित किया है उसके लिए हम उनका हृदय से 
आदर करते हैं ।?”' 

आंदोलन के उक्त निकटवर्ती परिणामों के अतिरिक्त कुछ दूरवर्ती परिणाम 
भी थे | ब्रिटिश सरकार को आंदोलन से इस बात का पता चल गया था कि 
भारतीय जनता का विश्वास उससे पूर्ण रूप से उठ गया था। वह सरकार की 
अ्पेज्षा अपने नेताओं का अधिक आदर करती थी और उनके साथ किये गये 
दुव्यंवहार के प्रतिकार के लिए नेतृत्वहीन होने पर भी तोड़-फोड़ करके अधिक 
से अधिक सीमा तक जाने को तैयार हो गयी थी। भविष्य में दमन के चक्र 
चलाने पर भी इस मनोबृत्ति के बढ़ने की आशंका थी। आंदोलन की प्रगति 
ओर उसके कामों से यह निष्कर्ष अनिवार्य था कि भविष्य में भारत को इंगलेंड 
के ग्रधोन रखने के लिए. एक विशाल श्रंगरेजी सेना को आवश्यकता होगी । 
इंगलेंड की जन-संख्या इतनी कम थी कि ऐसी सेना की कल्पना कठिनता से की 
जा सकती थी | 

दूसरा दूरवर्ती परिणाम भारत का स्वतंत्र होना था। आ्रांदोलन के परिणाम- 
स्वरूप इंगलेड के विभिन्‍न दल भारतीय समस्या पर गंभीरता से विचार करने 
लगे | ब्रिटेन के मजदूर दल ने नेताओं की गिरफ्तारी को सामयिक और अनि- 
वा बतलाते हुए भी भारत के साथ समभौते की आवश्यकता पर जोर दिया। 
पार्लमेंट के कुछ अन्य सदस्यों के विचार भी इसी प्रकार केथे । अदिसा 
के शांत धरातल के नीचे, लोगों के हृदय में धघकती हुई ज्वाला के ज्ञान 
के कारण, कालांतर में अ्रंगरेजों के लिए. वह करना अनिवार्य हो गया जिसके 
लिए गांधी जी ने अगस्त सन्‌ १६४२ के आंदोलन की कल्पना की थी और 
जिसे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने स्वीकार कर लिया था | 


३. प० सीतारामय्या--कां० का इ० , तीसरा भाग पृ० २०-२१ । 
१छ 


6 


अगस्त क्रांति से वेबेल की योजनाओं तक 


प्राक्थन--वाइस राय की बदली--बंगाल का श्रकाल«-- 
गांधीजी से मिलने के प्रयत्न-- गांधीजी ओर वाइसराय का पन्र- 
व्यवहार --सांप्रदायिक समस्या के हल के प्रयत्न--वाइसराय-जिन्ना 
पन्न-व्यवहार--राजगोपालाचारी का उल्लासपूर्ण प्रस्ताव--सबविनय 
अवज्ञा और मिस्टर जिन्ना--मद्रास का आश्चयमूलक सुकाव--- 
गांधीजी के उपवास के संबंध में मिस्टर जिनना की प्रतिक्रिया--राज- 
गोपाक्नाचारी-जिज्ञा पन्न-व्यवहार--देसाईं-लियाकत अश्रली सम- 
मौता--गांधीजी की रिहाईं--रिहाई के पश्चात--वाइसराय का 
दिसंबर सन्‌ १६४४ का भाषण - सांप्रदायिक समस्या का हल+-- 
रिहाईं के पश्चात की वास्तविक स्थिति । 


प्राककथन-- १५ श्रगस्त सन्‌ १६४२ से १४ जून सन्‌ १६४५ तक का 
काल भारत के राजनीतिक इतिहास में श्रति महत्व का है। इन दिनों कांग्रेस 
के अ्रधिकांश नेता जेल में बंद थे, ओर निर्दलीय तथा अन्य दलों के नेता 
उन्हें छुड़ाने का प्रयत्न कर रहेथे। लड़ाई के आ्राथिक कुप्रभावों के कारण 
देश के विभिन्‍न भागों में भीषण अकाल पड़ रहे थे । बंगाल का अकाल इस 
संबंध में विशेष महत्व का था। इन्हीं दिनों भारत के गवनर-जनरल और 
बाइसराय की बदली की गयी, और लाड लिनलिथगो के स्थान पर लॉर्ड 
वेवेल गवनेर-जनरल और बाइसराय नियुक्त हुए | सांप्रदायिक समस्या के हल 
के भी प्रयत्न किये गये, पर पूर्वकालीन प्रयत्नों की भीति थे भी निष्फल रहे । 
इसी काल में गांधीजी मलेरिया ज्वर से पीड़ित हुए ओर लॉड वेवेल की सर- 
कार ने उन्हें बिना शत छोड़ दिया। इस क्रिया के परिणाम-स्वरूप अन्य 
कांग्रसी नेताओं को रिहाई की भी बातचीत छेड़ी गयी | सरकार पहले तो अपने 


( २११ ) 


पूवकालीन निश्चय पर दृढ़ रही, पर कालांतर में गांधीजी के वक्तव्यों, निर्दलीय 
नेताओं के प्रयत्नों तथा अंतराष्ट्रीय घटनाश्रों के परिणाम-स्वरूप ऐसी स्थिति 
उत्पन्न हुई, कि लॉड वेवेल ने स्वयं संवेधानिक संकट को दूर करके, भारत की 
समस्या के हल के निमित्त, सम्राट की सरकार की अनुमति से अपनी योजनाएँ: 
प्रस्तुत कीं। इस परिच्छेद में इस काल की इन्हीं महत्वपूर्ण बातों पर आवश्यक- 
तानुकूल प्रकाश डाला जायगा । 

वाइसराय की बदली--ले|ड लिनलिथगों लगभग साढ़े सात साल तक 
भारत के गवर्नर जनरल और वाइसराय रहे ।' उन्हीं के क्रार्य-काल में द्वितीय 
युरोपीय महासमर आरंभ हुआ और भारत अ्रपनी मर्जी के बिना घुरी-राष्ट्रों के 
विरुद्ध युद्ध-रत देश घोषित कर दिया गया । उन्हीं के कार्य-काल में कांग्रेसी 
मंत्रिमंडलों ने त्याग-यत्र दे दिये और अधिकांश प्रांतों में अनुच्छेद ६३ के 
अनुसार गवर्नरी शासन स्थापित हुआ । उन्हीं के कार्य-काल में सन्‌ १६४२ 
की क्रांति हुई और सामान्य शासन के स्थान पर अध्यादेशों का शासन स्थापित 
हुआ । उन्हीं के कार्यकाल में गांधी जी से तीन सप्ताह का उपवास किया ओर 
उन्होंने मित्रता का दावा रखते हुए भी, गाधी जी को जेल से मुक्त न किया | 
उन्हीं के काल में बंगाल का भीषण श्रकाल पड़ा और वे उसके संबंध में 
न्यूनाधिक अ्कमण्य रहे | इन सब्र बातों के परिणाम-स्वरूप भारतीय जनता 
शोर नेताओं को उनसे किसी प्रकार की आशा न थी। उनका शासन-काल 
शुभ-अवसरों के हते हुए भी दुब्यवस्था, विफलता और संकट का शासन-काल 
था। उसमें लोकतंत्र को दफनाने का प्रयत्न किया गया था । गवनर जनरल 
ने विधान-मंडलों के निवांचन तक को न कराया था, यद्यपि अन्य युद्ध-रत 
देशों में इस प्रकार के निवाचनों पर विशेष रोक-थाम न लगायी थी | लाड 
लिनलिथगा स्वयं श्रपनी विफलता से परिचित थे। 'अगस्त सन्‌ १६४३ का 
खेद्रीय विधान-मंडल में दिये गये उनके भाषण के निम्नलिखित अंश उल्लेख- 
नीय हैँ -- 

“महासमर के आरंभ से यथाशक्य इस बात के लिए मैंने समस्त मान- 
वीय प्रयत्न किये हैं कि विभिन्‍न दलों और नेताओं को एक दूसरे के सन्निकट 
कर दूँ ओर सम्राट की सरकार के प्रति जो कुछ शंकाएँ हैँ, उन्हें दूर कर दूँ । 
में चाहता था कि इस देश के विभिन्‍न दलों और संप्रदायों में पर्याप्त मात्रा 
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१. भारत के इतिहास में वाइतराय यह कार्य-काल सब से बड़ा था । 


( २१२ ) 


में समकभोता हो जाय और वे सब एक दूसरे की न्‍्यायोचित माँगों को स्वीकार 
कर लें | इसके बिना कोई भी संवेधानिक अगला पग न तो उठाया जा सकता 
है और न उसके स्थायी होने की आशा की जा सकती है। ु 

“मुझे सदा इस बात का दुग्ब रहेगा कि युद्ध के चार बरस, हमारे प्रयत्न: 
शील होने पर भी, हमें अपने लक्ष्य के अधिक निकट ले जाने में सफल नहीं 
हो सके और इस समय तक आभ्यांतरिक मतभेद, सांप्रदायिक प्रतिस्पर्धा और 
देश के हित की अपेत्ता चर्ग विशेष के हित और परस्पर इईप्या की भावनाश्रों 
के कारण देश की प्रगति में बाधा पड़ रही है ।” ' 


लॉड लिनलिथगो ने इस वात के लिए भी खेद प्रगट किया कि इस 
काल में मारत के किसी भी राजनीतिक दल ने एक भी रचनात्मक सुभाव 
प्रस्तुत नहीं किया था | वाइसराय को यह रोना कुछ स्वाभाविक सा था | किंतु 
इससे बचने की श्रौषधि स्वयं उनके ही हाथ में थो। संभवतः सम्राट की सरकार 
के प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण के कारण सदभावना से प्रेरित होते हुए भी वे कुछ 
करने में असम रहे थे | 

लॉर्ड लिनलियगो के स्थान पर लॉड बेवेल गवनर जनरल और वाइसराय 
नियुक्त किये गये | भारत में इस नियुक्ति की भी गंभीर श्रतिक्रिया हुई | गवनेर 
जनरल और वाइसराय की नियुक्ति के संयंध में देश में कुछ ऐसी भावना ने 
अपना स्थान कर लिया था कि इस पद पर इंगलंड के सार्वजनिक जीवन का 
कोई प्रभावशाली व्यक्ति ही नियुक्त किया जायगा | लॉर्ड माल ने लॉर्ड किच- 
नर की नियुक्ति का धोर विरोध किया था ओर, लॉड वेबेल से अधिक 
प्रभावशाली द्वोते हुए भी, वे सैनिक अधिकारी होने के कारण, भारत 
के गवनर जनरल और वाइसराय न बनाये गये थे। लोड बेवेल की 
नियुक्ति इस दृष्टि से अप्रत्याशित थी | किंतु भारत को इसमें विशेष दिलचस्पी न 
थी। वह मनुष्यों की अपेक्षा उनके द्वारा किये कामों को अधिक महत्व का 
समझता था | पद-ग्रहण के पूव ही २२ जून सन्‌ १६४३ को, फील्ड-मार्शल 
बेवेल ने अपने द्वारा किये जाने वाले कामों के संबंध में निम्नलिखित प्रकाश 
डाला था-- 

“इस समय आप मुझसे इस बात की आशा नहीं कर सकते कि नीति 
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या भविष्य की योजनाओं के संबंध में में ब्यौरवार वक्तव्य दूँ। मैं केवल 
इतना ही कह सकता हूँ कि में भारत का मित्र हूँ शोर उसकी राजनीतिक प्रगति 
से सहानुमृति ओर उसके भविष्य में विश्वास रखता हूँ....मेंने अपनी फौजी 
वर्दी उतार दी है। ऐसा करने में मुझे कितना क्लेश हुआ होगा, इसकी आप 
कल्पना कर सकते हैं। यह काम मेंने इस लिए किया है कि असेनिक की भाँति 
संभवत: मैं अपने देश के लच्य और भारत की अ्रधिक सेवा कर सकें ।”' 


फील्ड-माशल वेवेल के पूर्व अनेक अंगरेज अधिकारी इसी प्रकार के 
वक्तव्य दे चुके थे | भारत का विश्वास इस प्रकार के वक्तव्यों ओर मित्रता 
शोर रुह्मनुमूति के प्रलापों से उठ गया था। वह केवल यह देखने का 
इच्छुक था कि नये गवरनंर-जनरल ओर वाइसराय उसकी समस्या के हल के 
लिए. कौन सा कदम किस सीमा तक उठाने को तैयार थे | 

बंगाल का भ्रकाल--लॉड वेवेल के आने के पूव से द्वी बंगाल में 
भीषण अ्रकाल पढ़ रहा था | उसके कारण के संबंध में निम्मलिखित बातों पर 
प्रकाश डाला गया था-- 

(१) कषि-भूमि की घटती | सन्‌ १६४१-४२ की अ्रपेक्ञा सन्‌ १६४२-४३ 
में ६,६०,००० एकड़ कम भूमि में कृषि की गयी थी। परिणामन्स्वरूप २६ 
लाख टन उपज कम हो गयी थी। इसके होते हुए बंगाल की जन-संख्या उत्त- 
रोत्तर बढ़ रही थी | प्रत्येक वर्ष ४,००,००० मनुष्यों की वृद्धि हाता थी । 

( २ ) निराश्रय लोगों का नगरों में केंद्रित होना--अ्रन्न की कमी के कारण 
आस-पास के निराश्रय लोग नगरों में श्राकर केंद्रित हो गये थे । उनकी उप- 
स्थिति के कारण, नगरों में खाद्यान्न की समस्या और भी अधिक जटिल हो 
गयी थी | अन्न न मिलने के कारण लोग सड़कों के किनारे भूखे मर रहे थे | 

( ३ ) श्रायात और नियात--आरयात श्रौर नियांत के कारण भी श्रकाल 
की स्थिति उत्नन्न होने में सहायता मिली थी। सामान्य काल में भी बमां से 
बंगाल के लिए आयात होता था। उसके जापानियों के हाथ में रा जाने के 
कारण वो का चावल बंगाल को उपलब्ध न हो सका। पर बंगाल से चावल 
का नियांत होता रहा । ऐसी स्थिति में श्रन्न की कमी का होना अनिवार्य था | 

(४ ) सरकारी नीति--सरकारी नीति भी श्रकाल के लिए बहुत-कुछ 
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उत्तदायी थी । मुद्रा-स्फीत के कारण वस्तुओं का मूल्य ग्रत्यधिक बढ़ गया 
था | यातायात की असुविधा के कारण अन्न एक स्थान से दूसरे स्थान को 
न ले जाया जा सकता था | अ्रतः श्रन्न के होने पर भी वितरण की कठिन 
समस्या अकाल का सहायता पहुँचा रही थी। जापानियों के भय के कारण 
कृषकों को नावें उनसे छीन ली गयी थीं श्रोर उनके पास जितना कुछ अन्न 
था वह भी सरकारी नीति के परिणाम-स्वरूप उनसे छीन लिया गया था | 
अतः लोगों के पास इतना भी अन्न न बच सका था कि ते दुर्दिन में अपना 
पेट भर सकते । तिस पर कुछ निमम सौदागरों ने अन्न को एकत्रित करके लाभ 
उठाने का निदनीय चाल अपनायी थी। सरकार ने सैनिक गोदामों से अन्न 
लेकर जनता को सहायता करने से मुख मोड़ा था | 

( ५ ) गेर-सरकारी प्रयत्नों मे बराधाएँ--अकाल के निवारण के लिए 
गेर-सरकारी प्रयत्नों को वे सुविधाएँ न मिली थीं जिनकी इस परिस्थिति में 
ग्रावश्यकता थी | इस संबंध में डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी क निम्नलिखित 
विचार उल्लेखनं|य हँ-- ''गेर-सरकारी संगठन सहायता पहुँचाने को यथाशक्ति 
कीशिश कर रहे हँ, पर उन्हँ प्रायः सुनियाजित रकावटों का सामना करना 
पड़ता है । वे इस समस्या का हल नहीं कर सकते । अगर डाक्टर आते हैं 
तो श्रोषधियों नही श्रातीं। लाल फीत की कारंवाई ओर नियंत्रण की दुव्यवस्था 
का प्रयोग सहायता क कामों को रशाकने के लिए किया जाता है ।”' श्रीमती 
विजय-लक्ष्मी पंडित के विचार भी न्यूनाघिक इसी प्रकार के थे | “सरकार गेर- 
सरकारी प्रयत्नो का लगातार रोक रहा है । हाल ही में मेश ध्यान सस्ते अन्न 
की एक ऐसी दूकान की ओर झाकष्ट किया गया था जिसके काम करने में 
रुकावर्ट डाली गयी थीं। एस कामों के कारण नहीं बतलाये जाते श्रौर न उनके 
बतलाये जाने को आवश्यक ही सममझा जाता है |”! 

(६ ) प्रकृति का रोष--कुछ लोगों के मतानुकूल अकाल का मुख्य कारण 
प्रकृति का रोष था । सरकारी अधिकारी भी इस बात पर जोर दे रहे थे | 


इन कारण के सामूहिक परिणाम-स्वरूप बंगाल में भीषण अ्रकाल पड़ा । 
संभवत: इस समय तक महासमर में सम्मिलित किसी भी देश के इतने मनुष्य 
रणन््षेत्र में इताइत न हुए थे जितने इस भयंकर दुभित्ञ के कारण केवल 
बंगाल में मोत के घाट उतरे । पुरुष श्रपनी स्त्रियों को छोड़ कर भाग गये, 
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माताओं ने अपने बच्चों को छोड़ दिया और बड़े नगरों की सड़कों ओर पट- 
रियों पर पेड़ की सूखी पत्तियों की भाँति मनुष्य गिरते तथा मरते हुए दिखलायी 
पड़े | व्यापारी लोग मुनाफा उठा रहे थे | बंगाल की सरकार वास्तविक स्थिति 
से अ्नभिज्ञ थी और उसके जानने की कोशिश तक न कर रही थी । मह्दा- 
मारियों ने भी इस अनुकल परिस्थिति में बंगाल से अ्रपना ऋण चुकवाया । 
रोगियों का कुनैन तक उपलब्ध न हो सकी । लाड लिनलिथगो ने, मृत्यु के 
इस नग्न तृत्य में भी बंगाल का दोरा न किया। उनके जाने के पश्चात 
लार्ड वेवेल ने, बंगाल का दोरा किया और सैनिक अधिकारियों को यह आदेश 
दिया कि वे खाद्य-पदार्थों के वितरण तथा निराश्रय लोगों की कलकत्ते से हटाने 
में बंगाल की सरकार को सदायता करें। उन्होंने बंगाल को विपत्ति को मिटाने 
क लिए एक निधि की भी स्थापना की । इन प्रयत्नों के परिणाम-स्वरूप स्थिति 
में कुछ सुधार तो हुआ, पर दुमिक्ष के परिणाम-प्वरूप बंगाल के अनेक परि- 
बार विस्थापित हो गये और मृत्यु को दर २० प्रतिशत बढ़ गयी । 


गांधी जी से मिलने के प्रयत्ल--जिन दिनों गांधी जी आगाखों 
महल मे श्रपने दिन बिता रहे थे, देश के विभिन्‍न नेताओञ्ों ने उनसे मिलने का 
प्रयत्न किया । किंतु सरकार अपनी नीति को निश्चित कर चुकी थी, और उससे 
किसी भी स्थिति में विचलित दह्वोने को तेयार न थी। कांग्रेसी नेताश्ों के साथ 
भारत-सरकार का बातचीत चलाना अथवा दूसरों को ऐसा करने का अवसर 
देना, उस समय तक असंमव था जब तक कांग्रेसी नेता गेर-कानूनी श्रोर 
क्रातिकारी उपायों का परित्याग करने को तेयार न थे। कांग्रस के तत्का- 
लीन दृष्टिकोण को देखते हुए इस प्रकार के परिवर्तन की आ्राशा बहुत 
कम थी। अतः समस्या के हल के लिए जब जब जेल के बाहर के नेताश्रों 
ने गांधी जी से मिलने की आशा माँगी, उन्हें इस प्रकार की आशा न दी 
गयी । सन्‌ १६४२ में डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी ने गांधी जी से मिलना 
चाह | पर उन्हें ऐसा करने को आशा न मिली। इस संबंध में २२ 
अक्टूबर सन्‌ १६४२ को भारत-मंत्री मिस्टर एमरी ने कहा था कि “मौजूदा 
हालत में कांग्र सी नेताश्नों के साथ मुलाकात करने के लिए शअ्रनुमति देने 
के लिए मैं तेयार नहीं हूँ ।”” नवंबर सन्‌ १३४२ में श्री राजगोपालाचारी 
ने गांधी जी से जेल में मिलने की श्रनुमति माँगी | वे गांधी जी का ध्यान उन 
सरकारी वक्तव्यों की श्रोर श्राकृष्ट करना चाहते थे जिनमें अगस्त क्रांति के तोड़-फाड़ 
का उत्तरदायित्व गांधीजी के ओर कांग्रेस के सिर पर मढ़ा जा रहा था। सरकार 
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ने अपनी पू्कालीन निश्चित नीति के अनुसार उन्हें भी गांधीजी से मिलने की 
आज्ञा नहीं दो । £ मार्च सन्‌ १६४३ को गांधीजी के उपवास के पश्चात 
निर्दलीय नेताओ्रों का एक सम्मेलन बंबई में हुआ | उसमें सम्मिलित ३५ 
सदस्या' ने अपने हस्ताक्षर सहित निम्नलिखित वक्तव्य प्रकाशित किया। हमारा 
मत है कि पिछले कुछ महीनों की घटनाश्रों को ध्यान में रखते हुए सरकार ओर 
कांग्रेस को अपनी नीति पर फिर से विचार करना चाहिये | ........ हमारी तरफ 
से वाइसराय से अनुरोध किया जाना चाहिये कि वे हमारे कुछ प्रतिनिधियों को 
गांधीजी से मिलने की श्रनुमति प्रदान करें ताकि हाल की घटनाशओ्रों के संबंध में 
वे उनकी प्रतिक्रिया का प्रामाणिक विवरण प्राप्त करके समझोता करानेका प्रयत्न 
कर सके |” * गांधी जी से मिलने का यह प्रयत्न भी निष्फल गया | वायसराय 
ने इसके उत्तर में वे ही बातें दोहरायीं जो पहले कही गयी थीं। “मैं पहले ही 
बता चुका हूँ कि गांधी जी या कांग्रेस की तरफ से मस्तिष्क या हृदय के परि- 
वर्तन का कोई सबूत श्रमी या पहले नहीं मिला है | श्रपनी नीति त्यागने का 
अवसर उन्हें पहले भी था और श्रब भी है | आपके अच्छे इरादों तथा समस्या 
के सफल निबटारे के लिए. आपकी चिंता की कद्र करते हुए गांधी जी व 
कांग्रेसी नेताश्रों से मिलने की विशेष सुविधा में तब तक नहीं दे सकता जब तक 
परिस्थिति वेसी बनी हुई है जैसी ऊपर बतलायी गयी है ।?” इसी नीति के श्रनु- 
सरण के परिणाम-स्वरूप सरकार ने सर तेज बहादुर सप्र्‌ ओर मिस्टर विलियम 
फिलिप्स को भी जो राष्ट्रपति रूजवेल्ट के निजी प्रतिनिधि थे, गांधी जी से 
मिलने की अनुमति नहीं दी, ओर न श्री श्रीनिवास शास्त्री की उस बात को 
स्वीकार किया जिसमें उन्होंने श्रगस्त में होने वाले प्रशांत-सम्मेलन में गांधी जी 
के उपस्थित होने पर जोर दिया था। 

सरकार ने गांधी जी को समस्त संसार से अलग रखने की नीति को परा- 
काष्टा तक पहुँचा दिया | इस संबंध में उनका वह पत्र उल्लेखनीय है जो 
उन्होंने आगा खाँ महल से मिस्टर जिन्ना के नाम लिखा था । मुस्लिम लीग के 
२४ व अ्रधिवेशन में, जो सन्‌ १६४३ के ईस्टर सप्ताह में दिल्‍ली में हुआ था, 
मिस्टर जिन्‍ना ने निम्नलिखित विचार प्रगठ किये थे-- यदि गांधी जी पाकि- 
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स्तान के ग्धार पर मुस्लिय लीग से समभोता करने को तैयार हो जायें तो 
मुझसे श्रधक और किसी की खुशी न होगी | में श्राप से कहता हूँ कि हिंदू 
ओर मुसलमान दोनों के लिए वह बड़ा शुभ दिन होगा। यदि गांधी जी 
इसका फेसला कर चुके हैं तो उन्हें मुझे सीधे लिखने में दिक्कत ही क्‍या है ! 
वे वाइसराय को पत्र लिख रहे हैं, मुझ सीधे क्‍यों नहीं लिखते ? वाइसराय के 
पास जाने, डेपूटेशन भेजने श्रोर उनसे पत्र-व्यवह्ाार करने से लाभ ही क्‍या 
है |” आज गांधी जी को रोकने वाला कोन है ? में एक ज्ञण भी विश्वास नहीं 
करता--इस देश में यह सरकार चाहे कितनी ही शक्तिशाली क्‍यों न हो,-- 
में नहीं मान सकता कि यदि मेरे नाम ऐसा पत्र भेजा जाय तो सरकार उसे 
रोकने का साहस करेगी ।”” ' मिस्टर जिन्ना के इस भाषण को समाचार-पत्रों में 
पढ़ कर गांधी जी ने उन्हें पत्र लिखने की आशा भारत-सरकार से मांगी । मई 
के अंतिम दिनों में भारत-सरकार की इस संबंध एक विज्ञप्ति प्रकाशित हुईं । 
उसमें यह नहीं बताया गया था कि गांधी जी द्वारा मिस्टर जिन्‍ना को लिखें गये 
पत्र में क्‍या था। केवल इसी बातका उल्लेख था कि गांधी जी मिस्टर जिन्ना से 
मिल कर बड़े प्रसन्न होंगे । २६ मई को प्रकाशित दूसरी विशप्ति में भारत-सर- 
कार ने निम्नलिखित बातों पर प्रकाश डाला । 

“भारत-सरकार की गांधीजी से अपना एक पत्र मिस्टर जिन्ना के पास 
भेजने का अनुरोध प्राप्त हुआ हे। इस पत्र में गांधीजी ने मिस्टर जिन्‍ना से 
मिलने की इच्छा प्रगट की है । 


“गांधीजी से पत्र-व्यवह्ार तथा मुलाकात के संबंध में श्रपनी प्रकट नीति 
के अनुसार भारत-सकार ने उस पत्र को न भेजने का निश्चय किया है और 
इसकी सूचना गांधीजी श्रोर मिस्टर जिन्‍ना के पास भेज दी है। सरकार एक 
ऐसे व्यक्ति को राजनीतिक पत्र-व्यवहार की सुविधा नहीं प्रदान कर सकती जिसे 
एक नाजायज सामूहिक श्रांदोलन अ्रग्नसर करने के लिए नजरबंद करके रखा 
गया है। गांधीजी ने इससे इनकार भी नहीं किया है। इस प्रकार उन्होंने एक 
संकट के काल में भारत के युद्ध-प्रयत्नों को धक्का पहुँचाया है । गांधीजी चाहें 
तो भारत-सरकार को संतोष दिला सकते हैँ कि उनके द्वारा देश के सावजनिक 
जीवन में भाग लेने से कोई हानि नहीं होगी । जब तक वे ऐसा नहीं करते तब 
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तक उनके ऊपर लगाये गये प्रतिबंध का जिम्मेदारी स्वय उन्हीं पर है । 

उक्त सरकारी विज्ञप्ति की देश-विदेश सब जगह श्रालोचना को गयी । 
अधिकांश व्यक्तियों ने सरकारी नीति के प्रति अ्रसंतोष प्रगट किया । भारतीय 
नेता, मिस्टर जिन्‍ना में पत्र की प्रतिक्रिया को देख रहे थ। उन्होंने टाइम्स 
आफ इंडिया को इस संबंध में निम्नलिखित ग्राशय का वक्तव्य दिया-- “गांधी 
जी का यह पत्र मुस्लिम लीग को ब्रिटिश सरकार से भिड़ा देने की एक चाल 
है ताकि उनकी रिहाई हा सके ओर उसके बाद वे जैसा चाहें कर सके ।........ 
मेने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के दिल्‍ली के श्रधिवेशन में जो सुझाव रखे 
थे उन्हें मंजूर करने या अपनी नीति में परिवर्तन करने की कोई इच्छा गांधीजी 
में नहीं जान पड़ती,......उस भाषण में मेंने कहा था कि यदि गांधीजी मुझे 
पत्र लिखने, ८ श्रगस्त को कांग्रेस के प्रस्ताव में बतलाये गये कार्य-क्रम को 
समाप्त करने ओर इस प्रकार कदम पीछे हटा कर अपनी नीति में परिवर्तन 
करने ओर पाकिस्तान के आधार पर समभोता करने को तेंयार हों तो हम 
पिछली बातों का भूलने को तेयार हैं । मेरा श्रत् भी विश्वास है कि गांधीजी के 
एसे पत्र को रोकने की हिम्मत सरकार नहीं कर सकती ।??'* 

सरकार हिम्मत कर सकती थी या नहीं, इस समय यह विचारणीय बात 
नहीं है । विचारणीय बात केवल इतनी ही है कि सरकार गांधीजी को समस्त 
लोगों से अलग रखने के लिए. कृत-संकल्प थी। वह न तो दूसरे लोगों को 
उनसे मिलने देती थी श्लौर न दूसरों के संदेश उन तक ओर न उनके संदेश 
दूसरों तक पहुँचाना चाहती थी | देश के महानतम व्यक्ति के साथ इस प्रकार 
का बतांव, मानवता की दृष्टि अ्क्ञषम्य के अ्रतिरिक्त ओर कुछ भी नहीं कह्दा 
जा सकता । 

गांधीजी और वाइसराय का पशन्न-व्यवद्यार-सरकार ने गांधीजी 
को केवल भारतीय जनता और नेताओं से ही श्रलग नहीं रखा, उसने उस 
पत्र-व्यवद्वार' को भी सूचना जनता तक पहुँचने दी जो गांधीजी और सरकार 
में हुआ था | इस संबंध में उनका २३ सितंबर सन्‌ १६४२ का पत्र विशेष रूप 


१, प० सीतारामब्या--कां० का ३०, भाग ३ ५० ५०-५१ । 

२. वही एष्ठ ५१-५२ । 

३, गांधी जी ओर वाइसराय का पतन्र-व्यवह्ार १० फरवरी सन्‌ १६४३ को प्रकाशित किया 
गया था । 
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से उल्लेखनीय है | सरकार समस्त उपलब्ध साधनों द्वारा गांधीजी और कांग्रेस 
को अ्रगस्त की क्रांत और तोड़-फोड़ के लिए. उत्तरदाया ठहरा रह्दी थी । २३ 
सितंबर के पत्र में गांधीजी ने निश्चय रूप से इस मत का प्रतिवाद क्रिया | 
उनका मत था कि यदि सरकार उनके उस पत्र को प्रतीज्षञा करती जो वे बाइस- 
राय को लिखने वाले थे ता देश पर किसी प्रकार की आफत न आ जाती | 
उस अवस्था में कथित तोड़-फोड़ निश्चित रूप से रोका जा सकता था | कांग्रेस 
के विरुद्ध जो कुछ कहा गया था उसके बावजूद कांग्रेस की नीति निस्संदेह अ्रहिं- 
सात्मक थी | ताड़-फोड़ के ल्रिए कांग्रेस नहीं, सरकार उत्तरदायी थी | सरकार 
के लिए ठीक मार्ग यही था कि वह कांग्र सी नेताश्रों को मुक्त कर दे, दमन के 
कानुनों को वापस ले ले श्रोर शांति के मार्ग को खोज निकाले । 


ग्रन्य पत्रों की अ्रपेज्ञा गांधीजी के इस पत्र की अधिक व्यापक प्रतिक्रिया 
हुई । प्रायः सभी लोग सरकार की उस नीति को निंदा करने लगे, जिसके 
कारण उसने इतने महत्व के पत्र को भी दबा कर रखा था | श्री राजग।पालाचारी 
के मतानुकूल, यदि पत्र या उसका मुख्य श्रंश उसी समय प्रकाशित कर दिया 
जाता, ता वे लोग जो काग्र स या गांधीजी के नाम पर तोड़-फोड़ के काम कर या 
उन्हे प्रोत्साहन दे रहे थे, उनके नाम से अनुचित लाभ उठाना छोड़ देते । 
सर तेजबह्ादुर सप्रू के विचार भी न्यूनाधिक इसी प्रकार थे । “अगर यह पत्र 
उसी समय प्रकाशित कर दिया जाता तो जनता को पता चल जाता कि अ्रहिंसा 
के सिद्धांत में गांधीजी का विश्वास पहले की भाँति ही श्रडिग बना हुआ्ना हे 
आर वे उस पर अडिग बने हुए हूँ |?” ऐसा करन से उन लोगों के ह्वथ मजबूत 
हैं। जाते जो जनता से यह कह रह थ कि तोड़-फोड़ के कामों के द्वारा वे गाधी 
जी के समस्त कामों पर पानी फेर रहे थे । 


पर सरकार को इस बात की विशेष चिंता न थी। वह भारतीय जनता को 
सत्य के आधार पर समझना नहीं, अपितु अपनी शान की रक्षा के लिए दबा कर 
रखना चाहती थी | परिस्थिति उसके कब्जे में आ गयी थी। श्रतः नेताओं को 
जेल में बंद रख कर, अपने प्रचार-साधनों द्वारा उन्हें बदनाम कर, उनके 
विचारों को जनता तक पहुँचने देने को रोक कर तथा दमन के कुचक्र को चला 
कर वह इस बात के लिए प्रयत्नशील थी कि भारत की जनता आसानी से 
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पुन; अपना सिर ने उठा सके | कालांतर उसे यदे मानना पड़ा कि किसी देश 
की जनता को सदा दबा कर नहीं रखा जा सकता । 

सांप्रदायिक समस्या के इल के प्रयत्न--निर्दिष्ट काल में सांप्रदा- 
यिक समस्या के हल के भी कई प्रयत्न किये गये। उनमें से निम्नलिखित विशेष 
रूप से उल्लेखनीय हैं-- 

वाइसराय-जिन्ना पत्र-द्यवहार--फरवरी सन्‌ १६४० से सितंबर सन्‌ 
१६४० तक बाइसराय और मिस्टर जिन्‍ना में संवैधानिक समस्या के संबंध में 
पत्र-व्यवहार हुआ | उसमें मिस्टर जिन्‍ना ने निम्नलिखित बातों पर प्रकाश 
डाला था-- 

(श्र ) सम्राट की सरकार को कोई ऐसा उद्घोषण न करना अथवा वक्तव्य 
न निकालना चाहिये जो लाहोर के अधिवेशन में मुस्लिम लीग द्वारा स्वीकृत 
प्रस्ताव के अनुसार भारत के विभाजन ओर उत्तरी-पश्चिमी और उत्तरी-पूर्वी 
भू-खंडों में मुस्लिम राज्य स्थापित करने के श्राधारमूत सिद्धांतो के विरुद्ध हो | 
अ्ब्र यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि वह आदश अब मुस्लिम भारत 
का आदर्श बन गया है । 

(२) सम्राट की सरकार को निश्चित ओर स्पष्ट शब्दों में भारत के मुसल- 
मानों को यह आश्वासन देना चाहिये कि उनकी पूर्व अनुमति के बिना वह 
कई भी अंतःकालीन अथवा अंतिम संविधान को स्वीकार न करेगी | 

(३) युद्ध-जनित परिस्थिति का सामना करने के लिए यह आवश्यक है कि 
मुसलमानों के बगबरी के आ्राधार पर केंद्र और प्रांतों को सरकारों में सम्मिलित 
किया जाय | इसका तात्पर्य यह है कि मुसलमानों के समान नेतृल में पूण 
विश्वास किया जाय ओर उन्हें केंद्रीय श्रोर प्रांतीय सरकारों की सत्ता और 
नियंत्रण में समान भाग दिया जाय । 

(४) युद्ध के काल में वाइसराय की काय-पालिका-समिति मोजूदा संविधान 
के अंतर्गत विस्तृत की जाय, नये सदस्य आपसी बातचीत द्वारा निधोरित किये 
जायें, यदि कांग्रेस सम्मिलित होना स्वीकार करे तो मुसलमानों को हिंदुश्रों के 
बराबर स्थान दिये जाये, अन्यथा बढ़ाये गये सदस्यों में से अधिकांश मुसलमान 
हों। मिस्टर जिन्‍ना को अ्रतिम मांग का आधार यह था कि ऐसी स्थिति में 
मुसलमानों को समस्त उत्तरदायित्व का भार वहन करना पड़ेगा | 

(१) उन प्रांतों में जहाँ का शासन श्रनुच्छेद ६३ के अनुसार हो रहा है, 
गेर-सरकारी परामशंदाता नियुक्त किये जायें। परामशंदाताओओों की संख्या 
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आपसी बातचीत द्वारा निश्चित की जाय, ओर गेैर-सरकारी परामशंदाताश्रों में 
अधिकांश मुसलमानों के प्रतिनिधि हों । जहाँ संयक्त मंत्रिमंडल बन सके वहाँ 
विभिन्‍न दल आपसी बातचीत द्वारा इस बात का निश्चय करे | 

(६) वाइसराय को अध्यक्षता में एक युद्ध-समिति स्थापित की जाय जिसके 
ग्रध्यत्ष सहित कम से कम १४ सदस्य हों | यह कमेटी समय-समय पर मिलकर 
4द्व, रक्षा आदि के विषय में सरकार को परामर्श दे | इस कमेटी में भारतीय 
नरेश भी सम्मिलित किये जायें। उनको किसी प्रकार की आपत्ति न होनी 
चाहिये । इसी संस्था के द्वारा नरेशों का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है । 

(७) युद्ध-समिति ओर गवर्नर जनरल की कार्यपालिका समिति के मुसल- 
मान प्रतिनिधि तथा गबनंरों के गर-सरकारी परामशंदाता मुस्लिम लीग द्वारा 
निवाचित हां ।! 

मिस्टर जिन्‍ना को इन माँगों से यह स्पष्ट हो जाता है कि मुस्लिम लीग 
अति व्यग्रता से साथ अपने दावों को बढ़ाती चली जा रही थी । बहुसंख्यक 
हिंदुओं के साथ समानता का दावा इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है । कांग्रेस के 
सहयोग न करने पर वह समस्त भारत के शासन-भार लेने का स्वप्न देख रही 
थी । उसके लिए, यह करना कुछु स्वाभाविक सा था । कांग्रेस के प्रति सरकार 
की प्रतिकूलता और अपने प्रति अनुकूलता को देख कर उत्तका ऐसा न करना 
एक आश्चय की बात होती । 

राजगोपालाचारी का उललासपर्ण (59070४॥8) खुकात--जिन 
दिनों वाइसराय और मिस्टर जिन्‍ना में उपयुक्त पत्र-व्यवहार हो रहा था, कांग्रेस 
चुपचाप न बैठी थी। कांग्रेस काय-समिति ने अपने दिल्ली के अधिवेशन मे राष्ट्रीय 
सरकार संबंधी एक प्रस्ताव पास किया था जिसको संपुष्टि अखिल भारतीय काग्रेत 
कमेटी ने पूना के अधिवेशन में की थी। प्रध्षाव में कांग्रेस की आदशवादिता का 
वलिदान करके, आदान-प्रदान के द्वारा इस बात पर जोर दिया गया था, कि 
भारत की स्वाधीनता की घोषणा करना भारतीय समस्या के हल का एकमात्र 
साधन था | इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कंद्र में अविलंब विधान-मंडल के 
प्रति उत्तरदायी राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर देनी चाहिये । मुस्लिम लीग की 
इस पर स्वाभाविक प्रतिक्रिया हुईं। उसने प्रस्ताव का श्रर्थ हिंदू-राज्य की 
स्थापना लगाया | कांग्रस अ्रध्यज्ञ मोलाना आजाद ने इसके स्पष्टीकरण के 
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लिए मिस्टर जिन्‍ना से संपक स्थापित करने का प्रयत्न किया । उन्होंने तार 
द्वारा मिस्टर जिन्‍ना को यह सूचना दी कि राष्ट्रीय सरकार का श्र्थ एकदलीय 
सरकार न होकर, सम्मिलित सरकार का स्थापित करना था । उन्होंने मिस्टर 
जिन्‍ना से यह भी पूछा कि क्‍या मुस्लिम लीग को किसी ऐसी श्रस्थायी सरकार 
में भी सम्मिलित होना अस्वीकार था जो भारत में दो राष्ट्रों के सिद्धांत पर 
आधारित न हैं!। मिस्टर जिन्‍ना ने इस तार का जा उत्तर दिया उसे शिषप् 
कहना कठिन है। “में आप से पत्र-व्यवहार या किसी दूसरे ढंग से बातचीत 
नहीं करना चाहता । ञ्राप भारतीय मुसलमानों का विश्वास पूर्ण रूप से सवा 
बेठे हैं ।” ञ्रतः मुस्लिम लीग का हिंदू श्राधिपत्य संबंधो भय पूवंबत्‌ बना रहा। 
इसके दूर करने, ओर भारत-मंत्री मिस्टर एमरी की सांप्रदायिक कठिनाई को 
मिटाने के लिए श्री राजगोपालाचारी ने निम्नलिखित उल्लासपूर्ण प्रस्ताव 
प्रस्तुत किया--- 

“यदि सम्राट की सरकार केंद्र में अविलंब श्रस्थायी (!?709909)) 
राष्ट्रीय सरकार की स्थापना से सहमत हो जाय तो मैं अपने कांग्रेसी सहयो- 
गियों को समझा कर यह स्वीकार करा लूँंगा कि सरकार मुस्लिम लीग का 
प्रधान-मंत्री मनोनीत करने को आमंत्रित करे और वह जैसी ठीक समझे वेंसी 
राष्ट्रीय सरकार का निमाण करे । यदि सम्राट की सरकार को सचमुच्त 
इस संबंध में कुछ कठिनाई है तो मेरे इस अस्ताव से उसे दूर हो जाना 
चाहिये ।”! 

श्री राजगोपालाचारी के इस उल्लासपूर्णा सुझाव का कुछ भी परिणाम न 
निकला और भारत की सांप्रदायिक समस्या पूवंबत्‌ कष्टदायनी बनी रही | 

सबविनय अवज्ञा ओर मिस्टर जिनना--कांग्रेस द्वारा अगस्त सन्‌ 
१६४० के प्रस्तावों के श्रस्वीकार हों जाने के पश्चात्‌, सविनय अ्रवज्ञा श्रांदोलन 
चलाया गया । उसका आधार वाक्‌ स्वातंत्य के अधिकार का संरक्षण था । 
मिस्टर जिन्‍ना ने इसके भी अपने ही अर्थ लगाये। उनके मतानुकूल कांग्रेस 
का उक्त आंदोलन इस उदहश्य से चलाया गया था कि ब्रिटिश सरकार पर 
उसकी संकट की घड़ी पर दबाव डाला जाय और इस प्रकार वह कांग्रेस की 
माँग का स्वीकार कर ले। परस्पर अविश्वास के संबंध में इससे अधिक प्रभाव- 
शाली प्रमाण का मिलना कठिन है । 

मद्रास का आश्रय-मूलक सुभाव--श्रप्रेल मे अखिल भारतीय 
कांग्रस कमेटी के अधिवेशन के ठीक पूर्व मद्रास विधान-समभा के कांग्रेसी सदस्यों 
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ने श्री राजगोपालाचारी के नेतृत्व में एक आश्रय-मूलक सुझाव प्रस्तुत किया । 
उनके द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से यह सिफारिश 
की गयी थी कि संविधान के निर्माण के समय यदि मुस्लिम लीग भारत के 
विभाजन पर दृढ़ रहे तो उसका यह्द दावा स्वीकार कर लिया जाय । प्रस्ताव 
में इस बात पर भी जोर दिया गया था कि मौजूदा संक्रटमय परिस्थिति में 
राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के उद्देश्य से मुस्लिम लीग को परामश देने के लिए 
ग्रामंत्रित किया जाय ओर मद्रास की प्रांतीय सरकार में मुस्लिम लीग द्वारा 
भाग लेने का प्रयत्न किप्रा जाय । मद्रास विधान-सभा के सदस्यों के इन 
सुझावों की कांग्रेसी क्षेत्रों में गंभीर प्रतिक्रिया हुईं । कुछ नरम विचारवाले 
व्यक्ति सुझाव के समर्थक थ | पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने इस सुझाव 
को १५ के विरुद्ध १२० वोटों से गिरा दिया और पं० जगत नारायण द्वारा 
प्रस्तावित निम्मलिखित विरोधात्मक प्रस्ताव को पारित किया--- 

“अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का मत है कि भारत के खंड-खंड करने 
का कोई भी ऐसा प्रस्ताव, जिसके द्वारा उसके अंगीभूत राज्यों या प्रादेशिक 
इकाइयों को भारतीय संघ अथवा संघ-राज्य से अलग होने का श्रधिकार 
मिले, विभिन्‍न राज्यों और प्रांतों की जनता और समस्त देश के हित में 
घातक होगा; अतः कांग्रेस इस प्रकार के किसी सुझाव को स्वीकार करने में 
असमथ है |”! ' 

गिरफ्तारी के पूव गांधो जी का मिस्टर जिन्‍ना को पन्न-- 
सांप्रदायिक समभोते का श्रगला प्रयत्न अगस्त क्रांति के ठीक पूर्व किया गया । 
डा० अब्दुल लतीफ, जिन्होंने पाकिस्तान के संबंध में महत्वपूर्ण काम किया था, 
और कांग्रेस श्रध्यक्ष मौलाना श्रबुल कलाम श्राजाद के बीच में हुए पत्र-व्यव- 
हार में, मौलाना आजाद ने यह स्पष्टीकरण किया कि कांग्रेस कार्य-समिति ने, 
दिल्‍ली के श्रधिवेशन में, किसी प्रांतीय इकाई के स्वमसाग्य-निर्णय के अधिकार 
की जो स्वीकृति दी थी वह अत्र तक कायम थी और उपरिलिखित पं० जगत 
नारायण के प्रस्ताव का उस पर किसी प्रकार का कुप्रभाव न पड़ा था | गांधो 
जी और मिस्टर जिन्‍ना दानों के एक मित्र ने मिस्टर जिन्‍ना से बातचीत करने 
के पश्चात्‌, गांधी जी से इसी आशय का प्रश्न पूछा था और गांधी जी का 
उत्तर मौलाना आजाद की भाँति सकारात्मक था | “कांग्रेस ने कोई शेखी 
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नहीं बधारी थी, बल्कि उसने यह घोषणा सोच-समझ कर और पूरी गंभीरता 
के साथ की थी ।”' कहा जाता है कि उन्होंने युद्ध के काल में अंतःकालीन 
सरकार? के संबंध में एक पत्र भी मिस्टर जिन्‍ना को लिखा था जिसके कुछ 
उद्धरण, एक अशात लेखक ने १६ अ्रगस्त के टाइम्स आफ इंडिया में प्रका- 
शित किये थे| यह उद्धरण उस पत्र-व्यवहार से लिये गये थे जो गांधी जी श्रोर 
एक मुसलमान मित्र के बीच में हुआ था | गांधी जी के एक पन्न के निम्न- 
लिखित अ्रंश उल्लेखनीय हैं-- 

“आप का पत्र मिला, जिसमें आपने कायदे-आजम से अपनी आज क। 
बातचीत का सार लिखा है। इस संबंध में में साफ-साफ शब्दों में कह देना 
चाहता हूँ कि 'हरिजन” के पिछले अंक में मेंने जब मौलाना आजाद का 
प्रस्ताव प्रकाशित किया था तो वह हर तरीके से एक गंभीर चीज थी। मेंने 
उसे पूरी जिम्मेदारी ओर गंभीरता से पेश किया था | आपकी सुविधा के लिए 
में उसे पुनः स्पष्ट कर देना चाहता हूँ । यदि मुस्लिम लीग ब्रिना किसी ननुनच 
के कांग्र सी की तत्काल आजादी की माँग का पूर्ण रूप से समर्थन करे........ 
उस हालत में अ्रगर ब्रिटेन समस्त हिंदुस्तान की तरफ से, जिसमें देशी राज्य 
( भारतीय रियासतें ) भी सम्मिलित हैं, मुस्लिम लीग को वे सभी अ्रधिकार 
सोंप दे जो आज उसके पास हैं, तो कांग्रेस को इस पर रत्ती भर भी आपत्ति 
न होगी |........यह बात में पूरी ईमानदारी श्रोर गंभीरता के साथ कह रहा 
हूँ । जेसा कि स्वाभाविक हे, में आपके पत्र के उत्तर में इतनी जल्दी उस प्रस्ताव 
के सभी वास्तविक पहलुओं और व्यापक परिणामों पर प्रकाश नहीं डाल 
सकता आप चाहें तो इसे कायदे-आजम को दिखा सकते हैं। इतना ही 
नहीं आप चाहें तो इसे किसी भी ऐसे व्यक्ति को दिखा सकते हैं जिसे 
भारत की तात्कालिक स्वतंत्रता और स्वतंत्र भारत के संबंध में दिल- 
चस्पी हो |?! द 

इस पत्र का विशेष प्रभाव न पड़ सका | गांधी जी और कांग्रेसी नेताश्रों 
की गिरफ्तारी के परिणाम-स्वरूप देश में हाह्यकार मच गया और सांप्रदायिक 
समस्या कुछ दिनों के लिए सुप्तावस्था में हो गयी । 
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गांधी जी के उपवास के संबंध में मिस्टर जिल्‍मा की प्रतिक्रिया- 


आगा खाँ महल में गांधी जी के उपवास का विवरण ऊपर दिया जा चुका 
है ।' उसके कारण भारत की सभी संस्थाओं तथा नेताओं ने उनकी रिहाई पर 
जोर दिया था | एक सब-दल-सम्मेलन भी ग्रायोजित किया गया था | किंतु 
मिस्टर जिन्‍मा ने उसमें सम्मिलित होने में इनकार कर दिया | उनका मत था 
कि गांधी-वाइसराय पत्र-व्यवहार से यह स्पष्ट था कि मुस्लिम लीग के प्रति 
गांधी जी के दृष्टिकोण में किसी प्रकार का परिबतेन न हुआ था | पुरानी बातों 
पर ही जोर दिया गया था ओर यदि वे न मानी जायें तो सविनय अ्रवशा का 
घमकी दी गयी थी । अरब गांधी जी ने अपनी माँग की पूर्ति के लिए ए% 
खतरनाक उपवास का सहारा पकड़ा है। इस धमको के परिणाम-स्वरूप अगर 
उनकी माँग स्वीकार कर ली जायगी या लोग उससे सहमत हो जायँगे, तो यह्‌ 
स्पष्ट है कि मुस्लिम माँग का विनाश और मुसलमानों के प्राणशभूत ओर सबों- 
परि हितों का वलिदान हो जायगा | इस उपनमहाद्वीप की जटिल समस्या और 
राजनीतिक प्रश्न, उपवास के साधन द्वारा इल नहों किये जा सकते | मिस्टर 
जिन्‍ना के उक्त मत से यह स्पष्ट है जाता हे कि उनके द्ृदय में मानवता का 
अपेन्षा सांप्रदायिक्ता का स्थान उच्चतर था । 


राजगोपालाचारी-जिज्ञा पन्न-व्यवहार--मलेरिया की बीमारी' के 
कारण रिहाई के पश्चात्‌ , जब गांधी जी पंचगनी में स्वास्थ्य-सुधार कर रहे थे, 
श्री राजगोपालाचारो कुछ दिनों उनके साथ थे । जुलाई सन्‌ १६४४ में उन्होंने 
मिस्टर जिन्ना के साथ अपने उस पतन्न-व्यवहार का हवाला दिया जो उन्होंने अ्रप्रेल 
सन्‌ १६४४ से गांधी जी की ओर से किया था और जिसको मिस्टर जिज्ना ने 
इस शर्त पर मुस्लिम लीग की कायय-समिति के विचाराधीन करने का वादा 
किया था कि गांधी जी स्वयं उसकी योजना को उनके पास भेज। 


१. देखिये पृ० २०३-०४पूर्व । 

२. गांधी जी अप्तेल सन्‌ १६४४ में मलेरिया ज्वर से पीड़ित हुए थे। उनका हालत दिन 
पर दिन विगड़तो जाती थी। अतः ७ मई सन्‌ १६४४ को वे मुक्त कर दिये गये । 
जिस योजना को श्री राजगोपालाचारी ने प्रस्तुत किया उसके संबंध भे उन्होंने गांधी जी 
से मार्च सन्‌ १६४३ में बातचीत की थी। वहीं योजना परिपक्व रुप में श्रप्न ल सन्‌ 
१६४४ में मिस्टर जिन्‍ना के समक्ष प्रस्तुत की गयी । गांधी जी को रिहाई के परचात्‌ 
पंचगनी में उनसे मिल कर, उन्होंने गांधी जी को अनुमति पुनः ले ली थी । 
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श्री राजगोपालाचारी की योजना की निम्नलिखित बातें उल्लेखनीय हैं।--- 

(॥ ) स्वतंत्र भारत के संविधान की नीचे दी गयी शर्तों के अ्रधीन रहते 
हुए, मुस्लिम लीग भारत की स्वतंत्रता का समर्थन करती है औ्रौर वह संक्र- 
मण काल में अस्थायी शअ्रंतःकालीन सरकार की स्थापना में कांग्र स के साथ 
सहयोग करेगी । 

(२ ) युद्ध के अ्रंत के पश्चात्‌ एक कमीशन इस उद्देश्य से नियुक्त होगा 
कि वह उत्तर-पश्चिम और उत्तर-पू्व के उन प्रदेशों का निधारण करे जहाँ 
सुसलमाने की जनसंख्या समस्त जनसंख्या की ञआ्राधी से अधिक है। दन 
प्रदेशों में प्रोढ़ या किसी अन्य व्यावहारिक मताधिकार पर इस डहेश्य से 
जन-मत-संग्रह किया जायगा कि क्‍या वे भारत से पएथक होना चाहते हैं । 
यदि बहु-संख्यक मत भारत से प्रथक एक अ्रभुत्व-संपन्न-राज्य स्थापित 
करने के पक्ष में होगा तो यह निश्चय कार्य रूप में परिणत किया जायगा। 
सीमा के प्रदेशों को एक या दूसरे राज्य में सम्मिल्नित होने का श्रधिकार 
होगा। 

(३ ) जन-मत-संग्रह के पूच सब दलों को अपने अपने मत के प्रचार का 
ग्रधिकार होगा । 

(४ ) यदि निश्चय एथक राज्य के पक्त में हुआ तो रक्षा, व्यापार, 
यातायात और दूसरी आवश्यक बातों के संबंध में एक पारस्परिक सम- 
भोता होगा । 

( ९ ) जन-संख्या का हस्तांतरण केबल जनता की अपनी इच्छा के 
ग्राधार पर होगा । 

( ६ ) ये शर्ते उसी हालत में लागू होंगी जब ब्रिटेन भारत के शासन का 
समस्त उत्तरदायित्व हस्तांतरित कर देगा । 

जिस पत्र" में यह योजना मिस्टर जिन्ना के पास भेजी गयी थी, उसके 
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., वातांशा ऐश 800 945-46 7? 872. हिंदू महासभा के भूतपूवे जनरल 
सेक्र टरा राजा महेश्वर्‌दयाल सेठ के मतानुकृल यद्द योजना मिस्टर जिन्‍ना के उन 
सुभावो पर आधारित थी जो उन्‍होंने मुस्लिम लीग के लाहौर में स्वीकृत पाकिस्तान 
संबंधों प्रस्ताव के अनुरूप प्रस्तुत किये थे। पद्टामि सीतारामय्या--कांग्रेंस का 
इतिहास, तीसरा भाग, पृ० १८३ । 

२. यह्द पत्र ८ भप्रेल सन्‌ १६४४ को मिस्टर जिन्ना के पास भेजा गया था ! 


( १२७ ) 


उत्तर में मिस्टर जिन्ना ने ग्रपना मत प्रगट करने से इनकार कर दिया और 
कहा कि वे उसे मुस्लिम लीग की कार्य-समिति के समक्ष इस शर्त पर पेश 
करने फो तैयार थे कि गांधी जी स्वयं उनको इस संबंध में लिखें। श्री राजगो- 
पालाचारी ने एक सप्ताह पश्चात्‌ उनसे अपने निर्णय के दोहराने की अ्रपील 
की । इसका जवाब न आने पर श्री राजगोपालाचारी ने तार द्वारा उन्हें इसका 
स्मरण कराया और कहा कि गांधी जी इस योजना से सहमत थे | उन्होंने यह 
भी लिखा था कि वे योजना ओर मिस्टर जिन्ना द्वारा उसकी अस्वीकृति को छुप- 
बाना चाहते थे । “यह वार गांधी जी की श्रनुमति से भेजा जा रहा है। मे 
इस सगय आपकी अस्वीकृति पर आपसे पुनर्विचार करने की इच्छा प्रगट 
करता हूँ ?? ' इस पर मिस्टर जिन्ना कुछ कुलक्रुला से गये । उत्तर में उन्होंने 
कहा-- “आपकी अपनी योजना को प्रकाशित करने की दृच्छा का समाचार | 
झापका यह कहना कि मैंने योजना को अ्रस्वीकार कर दिया है, गलत है। यह 
अन्यायपूर्णा शोर आश्रयंजनक भी है। सच्ची बात यह है कि मैं आपकी 
योजना को मुस्लिम लीग की कार्य-समिति के विचाराधीन करने को तैयार था, 
यद्यपि उसमें किसी प्रकार के संशोधन की गुंजाइश न थी। आप मेरी इ 
कार्रवाई से सहमत न थे । अतः कोई दूसरी कारंबाई नहीं की गयी। मेरी 
प्रतिक्रिया यह थी कि में स्वयं उसके स्वीकार अथवा अस्वीकार करने की जिम्मे- 
बारी अपने ऊपर न ले सकता है । आज भी मेरा यही स्थिति है । इतना हो 
जाने पर भी यदि गाधी जी स्वयं मेरे पास उस याजना का भेजेंगे, तो मैं उसे 
मुस्लिम लीग की काय-समिति के सम्ष रखने का तयार हूँ |? * तार के जरिये 
कुछ और पत्र-व्यवह्वार हुआ पर कुछ परिणाम न निकला । अंत मे ८ जुलाई 
सन्‌ १६४४ को श्री राजगापालाचारा न उक्त निजी बातचीत को समाप्ति को 
प्रोषणा की ओर सारा पत्र-व्यवहार प्रकाशित करवा दिया । 
देसाई-लियाकत अली सममकाता--सन्‌ १६४४-४५ के जाड़ में 
समस्या के हल का एक ओर प्रयत्न कया गया । इसे साधारण बोल-चाल मे 
देसाई-लियाकत अली पेक्ट ऋदते हैँ । सितंबर सन्‌ १६४५ में मिस्टर लियाकत 
अली ने इसके संबंध में निम्नलिखित प्रकाश डाला- “मिस्टर देखाई ने 
कांग्रेस ओर मुस्लिम लोग में एक अंतरिम समभझोते की यांजना बनायी थी। 
।,. वातठाता रुका 3500८ 945-40 ?. 872 
2, ॥90 7, 872 


( शेश्छ ) 


यह बात जाहिर है कि उसके संबंध में वे लॉड वेवेल से बातचीत कर चुके 
थे। यद्यपि उसकी मुख्य बात संशोधित कर दी गयीं तो भी उन्हीं के आधार पर 
वाइसराय ने अपने जून सन्‌ १६४४ के प्रस्ताव प्रेषित किये थे ओर शिमला का 
सम्मेलन हुआ था ।?? समभोते की मुख्य बातें इस प्रकार थीं-- 

($ ) कांग्रेस और लीग दोनों इस बात पर सहमत हैं कि वे मिलकर 
केंद्रीय अंतः:कालीन सरकार का निर्माण करेंगी | इस सरकार की रचना निम्न - 
लिखित प्रकार की होगी-- 

( श्र ) केंद्रीय कायपालिका में कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा बराबर 
सद॒स्या का मनोनीत किया जाना । इन सदस्यों के लिए केंद्रीय विधान-मंडल 
का सदस्य होना अनिवाय न था ; 

(ब ) श्रत्प-संख्यकों विशेषतया सिक्‍खों और अनुसूचित ( 50॥6- 
१४00 ) जातियों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था ; 

( स ) प्रधान सेनापति । 

( २ ) इस सरकार की नियुक्ति और कार्य-संचालन मौजूदा भारतीय 
शासन-संबंधी अधिनियम के अंतर्गत होगा । किंतु यदि मंत्रिमंडल किस। 
प्रस्ताव को लेजिस्लेटिव अ्रसेंबली द्वारा पारित कराने में श्रसमर्थ रहेगा, तो 
वह गवर्नर जनरल या बाइसराय के विशेष अधिकारों के प्रयोग द्वारा जबर- 
दस्ती कार्यान्वित न किया जायगा । इस प्रकार उनको गवनर जनरल के 
हस्तक्षेप से मुक्ति मिल्ष जायगी । 

(३ ) कांग्रेस ओर लीग इस बात पर सहमत हैं कि यदि इस प्रकार को 
अ्ंतःकालीन सरकार बनी तो वह सब से पहले कांग्रस काय-समिति के 
सदस्यों के संबंध में कारबाई करेगी । 

(४ ) जिन साधनों से इस लक्ष्य को पूर्ति की जाय वे इस समय निम्न- 
लिखित हैं-- 

इस समभोौते के आधार पर कोई ऐसा तरीका निकालना चाहिये जिसके 
द्वारा गवनर जनरल इस आशय का सुझाव रखें अथवा संकेत दें कि कांग्र स 
और मुस्लिम लीग में सममभोते के आधार पर वह केंद्र में अंतरिम सरकार 
की स्थापना करना चाहते हैं। जब वाइसराय, मिस्टर जिन्ना ओर मिस्टर 
देसाई को श्रलग अलग या एक साथ आमंत्रित करें तो समझौते को प्रेषित 
करके यह घोषित करना चाहिये कि वे अंतःकालीन सरकार बनाने को 
तैयार थे । 


( २२९९ ) 


दूसरा कदम प्रांतों में अनुच्छेद 8३ के शासन का अंत करना और यथा- 
शीघ्र संयुक्त आधार पर प्रांतीय सरकारों का निर्माण करना था। 

सांप्रदायिक समझौते का यह प्रयत्न भी पूर्व प्रयत्नों की भाँति निष्फल रहा। 

गांधीजी की रिहाई--सांप्रदायिक समस्या के हल के प्रयत्नों को एक स्थान 
पर एकत्रित करने के उद्द श्य से हमने गांधीजी की बीमारी का उल्लेख केवल 
संक्षेप में ही किया है । यह घटना उतनी ही महत्वपूर्ण थी, जितनी उपरिवर्णित 
कोई भी दूसरी घटना । अ्रगस्त सन्‌ १६४२ में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 
द्वारा आंदोलन संबंधी प्रस्ताव के पारित होने के पश्चात, वे गिरफ्तार करके 
अगा खाँ महल में बंद कर दिये गये थे । वहीं उन्होंने अपना २१ दिन का 
उपवास किया था। यद्यपि उनकी हालत चिता-जनक हो गयी थी, तो भी 
सरकार ने उनको मुक्त करने से इनकार कर दिया था । कस्तूरबा ओर महादेव 
देसाई को वे वहीं खो बेठे थे | पर सरकार टस-से-मस न हुई | उनके संबंध में 
उनकी भावनाएं बड़ी मार्मिक' थीं। तिस पर भी गांधी जी उसी स्थान पर रखे 
गये जहाँ उनका निधन हुआ था | १४ अ्रप्रेल सन्‌ १६४४ को वे बीमार पड़ 
गये। उनकी हालत बिगड़ने लगी और देश-विदेश चारों तरफ से सरकार पर 
उनकी रिहाई के लिए दबाव पड़ा। ऐसा विदित द्वोता था कि इस बार भी 
सरकार उनको न छोड़ने पर दृढ़ रहेगी। रिहाई के एक या दो दिन पहले भारत 
मंत्री मिस्टर एमरी ने कहा था कि जेल के भीतर ओर बाहर वाल्ले कांग्र स-जनों 
में संपक स्थापित करने की अनुमति वे नहीं दे सकते थे । इसका समस्त उत्तर- 
दायित्व, उनके मतानुकूल, वाइसराय पर था | ७ मई सन्‌ १६४४ को गांधीजी 
आगा खाँ महल से मुक्त कर, तथा पूना में लेडी ठाकुरसी के सुविख्यात स्थान 
'परणंकुटी” को पहुँचा दिये गये। जो काम मनुष्य को तमाम शक्तियाँ न कर 
सकी थीं, उसे मलेरिया के कीटाणुओं ने कर दिखाया | रिहाई की जिम्मेदारी 
वास्तव में किसकी थी, यह बतलाना कठिन है | वाइसराय इस समय दिल्ली में 
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१. रिदाई के दिन गांधी जी रनकौ समाधियों पर अ्रंतिम अरद्धांजलि चढ़ाने गये। 
“उनमे दमारी दो प्यारी भात्माएं सो रही थीं। में सोच रदह्दा था कि यदि हमारी 
रिहाई तीन महीने पइले द्दो जाती तो हम बा को भी अपने साथ ले जाते। एकाएक मुझे 
ख्याल आया कि बा में सबसे अ्रधिक मातृत्व की भावना थी । वे महादेव को हमेशा के 
लिए शअकेला छोड़ कर कैसे जा सक्कती थीं | श्रतः वे बही पर हद गयी ।” --पद्टामि 
सीतारामय्या,कां० का इ०, भाग ३, पृ० १५४ | 


( २३० ) 


नये । केंद्रीय कार्य-पालिका के केवल दो ही सदस्य राजधानी में थे | रिह्दाई 
का निर्णय करने में कया उनका परामश लिया गया था १ लोगों को इस बात 
का भी पता न था कि उन दिनों वाइसराय कहाँ थे। कुछ लोगों फा अनुमान 
था कि वे रिहाई के संबंध में परामश लेने के लिए. विलायत गये हुए थे । इस 
बात पर भी इस समय निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता | किंतु 
इतना तो अवश्य ही कहा जा सकता है कि उनकी रिहाई के कारण चारों ओर 
आशा की लहर दौड़ गयी थी, और प्रायः सभी लोग गांधीजी की श्रोर एकटक 
इस लिए. देख रहे थे कि स्वास्थ्य-लाभ के पश्चात वे किस दिशा में 
पग उठायेंगे । 

रिहाई के पश्चात--रिहाई के पश्चात २० मई सन्‌ १६४४ को गांधीजी 
ने एक पत्र डा० एम० आर० जयकर के नाम भेजा | श्रपनी बीमारी पर खेद- 
प्रकाश के पश्चात, उन्होंने उसमें यह लिखा था कि वे २६ तारीख तक चुप 
थे | इस बीच में वे श्री प्यारेलाल को उनके पास भेजना चाहते थे। पत्र में 
इस बात का भी उल्लेख था कि वे श्रगस्त क प्रस्ताव को वापस नहीं ले सकते 
थे | “जैसा आप लिख चुके हैं, वह दोषहीन है । उसके समथन के बारे में 
शायद आपका मत मुझसे न मिले, लेकिन मुझे ते। वह प्राण के समान प्रिय 
है ।”?' गांधीजी के इस पत्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि वे बंबई में अखिल- 
भारतीय-कांग्रस-कमेटी द्वारा पारित प्रस्ताव को ठीक समभते थे और उसे 
बापस लेने को तैयार न थे। सरकार पर इस पत्र का वहीं प्रभाव पड़ा, 
जिसका पड़ना तत्कालीन परिस्थिति में स्वाभाविक था | 


१७ जून सन्‌ १६४४ का गांधीजी ने एक पत्र वाइसराय के नाम लिखा | 
उसमें कांग्र स कार्य-समिति के सदस्यों से मिलने की अनुमति माँगी गयी थी, 
शोर इस विषय में फेसला करने के पहले इस बात की प्रार्थना की गयी थी, 
कि वाइसराय उनसे मिलना स्वीकार कर लें | “........देश भर श्रोर शायद 
बाहर वाले भी, सबं-साधारण के लिए, मुझसे कोई ठोस कार्य करने की उम्मीद 
रखते हैं ।.......बिल्कुल श्रच्छा होने पर भी में कांग्रेस की कार्यनसमिति के 
बिचार के बिना क्या कर सकता था १ केदी की हैसियत से मेंने उससे मिलने 
की इजाजत माँगी थी | अब एक आजाद व्यक्ति की हेसियत से उससे मिलने 
की इजाजत माँगता हूँ | यदि इस विषय में कोई फेसला करने से पहले आप 
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मुझसे मिलनत मंजूर कर ले तो डाकररों द्वारा लंबी सफर को इजाजत देते ही, 
जहाँ आप चाहेंगे, वहीं आने के लिए में खुर्शा से तेयार हो जाऊँगा ।?? * 
पत्र के अंत में गांधीजी ने उस पत्र-व्यवहार के प्रकाशन की अनुमति माँगी, 
जो सन्‌ १६४२ की क्रांति के विषय में गांधीजी ओर उनके बीच में हुई थी । 
उत्तर में वाइसराय ने न तो उनसे मिलना स्वीकार किया, ओर न उन्हें कार्य- 
समिति से मिलने की इजाजत दी । उनके पत्र के निम्न॑लाखत अ्रंश उल्लेख- 
नीय हें-- ........पिछुले पत्र-व्यवद्वार में हम दोनों के दृष्टि-काण में जो उग्र 
मतभेद प्रकट हुआ है, उसे देखते हुए में महसूस करता हूँ कि अ्रभा हमारे 
मिलने से कोई लाभ न होगा और उससे केबल ऐसी आशाएँ उत्नन्न होंगी, 
जो पूरी नहीं हो सकतीं | यही बात आपके द्वारा काय-समिति से मिलने के बारे 
में कह्दी जा सकती है। थ्राप भारत छोड़े! प्रस्ताव के प्रति सावर्जानक रूप से 
ग्रपनी सहमति प्रगट कर चुके हैं, जिसे में भविष्य के लिए तक-संगत आर 
व्यावद्वारिक नीति नहीं मानता |?” वाइसराय ने अपने पत्र मे यह भी लिएा 
कि यदि गांधीजी भारत के ह्वित के लिए किसी रचनात्मक नीति का सुकाव पेश 
करंगे तो वे उस पर खुशी से विचार करेंगे। पत्र-व्यवहार क प्रकाशन के 
संबंध में उन्होंने लिखा कि गांधीजी को नजरबंदी के समय लिखे गये समस्त 
राजनीतिक पत्रों के प्रकाशन का ग्रादेश दिया जा चुका था । 


वाइसराय के पत्र के एक सप्ताह के भीतर गांधीजी ने, रिहाई के पश्चात 
अपने प्रथम सावंजनिक भाषण मे, महाराष्ट्र के कांग्र सवादियों का यह सलाह 
दी कि उन्हें निधारित समय में, लक्ष्य के प्राप्त न होने के कारण, हतात्साह 
नहीं होना चाहिये। बे स्वयं एक क्षण के लिए भी दइतोत्साह नहीं हुए थे | 
इसके लिए अपने में दृढ़ विश्वास की आवश्यकता थी। सांप्रदायिक समस्या 
राजनीतिक संकट ओर खाद्य-स्थिति की ओर संकेत करके गांधीजी ने कद्दा कि 
इन सबके लिए उनके पास एक ही उत्तर था किंतु उस सभा में वे उसे बत- 
लाने के लिए तैयार न थे । भारत के दुखों का एक मात्र इल वास्तविक 
राष्ट्रीय सरकार की स्थापना थी। इसके लिए यह आवश्यक था कि भारत 
स्वतंत्र हो । उन्होंने, सत्य, श्रहिंसा ओर बुराई से अ्रसहयोग में अपना असीम 
विश्वास प्रकट किया और यह स्पष्ट कर दिया कि वे केवल श्रपनी और से बोल 
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रहे ये | गिरफ्तारी के पश्चात कांग्रेस के प्रतिनिधि की हैसियत से उनकी सत्ता 
की इतिश्री हो गयी थी | 

६ जुलाई सन्‌ १६४४ को "न्यूज क्रानिकिल? के प्रतिनिधि मिस्टर स्टुअं्ट 
गिल्डर ने गांधीजी से मेंट की | तीन दिन में कुल मिला कर तीन घंटे के समय 
में गांधीजी ने उन्हें राजनीतिक महत्व की अनेक बातें बतलायीं। उनमें से 
निम्नलिखित विशेष महत्व की थीं--( १ ) वे कांग्रेस को ऐसी युद्धकालीन 
राष्ट्रीय सरकार में भाग लेने को परामश देने के लिए तैयार थे जिसके अधीन 
समस्त श्रसैनिक विभाग हों ओर वाइसराय ओर प्रधान-सेनापति का ब्रिटिश 
अर भारतीय सेनाओं पर पूरा नियंत्रण हो। ऐसो सरकार को स्थापना के 
साथ-साथ युद्ध के पश्चात भारत की खतंत्रता की गारंटी होनी चाहिये | ( २ ) 
गांधीजी ने श्री राजगोपालाचारी के सुराव से अपनी सहमति प्रगट की । ( ३ ) 
उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस कार्य-समिति की अश्रनुमति के बिना 
वे कांग्रेस के नाम पर कुछु भी न कह सकते थे यद्यपि उन्हें इस बात का 
विश्वास था कि कार्य-समिति उनके विचारों श्रौर हिंदू-मुस्लिम समस्या के 
संबंध में उनके सुझावों को बिना संकोच स्वीकार कर लेगी। (४ ) मिस्टर 
गिल्डर के इस प्रश्न पर, कि कार्य-समिति की रिहाई के पश्चात क्‍या वे सविनय 
अग्रवज्ञा पुन; आरंम कर देंगे, गांधीजी ने कह् “आज में सविनय अवश्ञा नहीं 
करना चाहता । में देश को सन्‌ १६४२ की झोर नहीं ले जा सकता । इतिहास 
को दोहराया नहीं जा सकता | यदि कांग्र स के आदेश क बिना स्ं-साधारण 
पर अपने तथाकथित प्रभाव के कारण, में सत्याग्रह आरंभ करना चाहूँ ता 
कर सकता हूँ किंतु मेरे लिए ऐसा करना ब्रिटिश सरकार को परशानी मे डाल 
देगा, ओर यह मेरा ध्येय कभी भी नहीं हो सकता । (४ ) मिस्टर गिल्डर के 
यह कहने पर कि ऐसी स्थिति में युद्ध के काल में सत्ता का हस्तांतरण कठिन 
था, गांधीजी ने कहा कि आज ओर सन्‌ १६४२ की स्थिति मे बढ़ा अंतर था । 
झ्राज भारत असेनिक बातों के प्रशासन में ही राष्ट्रीय सरकार स्वीकार कर 
लेगा | सन्‌ १६४२ को स्थिति इससे मिन्‍न थी | (६ ) मिस्टर गिल्डर के इस 
प्रश्न पर कि यदि वाइसराय आपको मिलने के लिए बुलाब तो आप उनसे 
क्या कहेंगे, गांधीजी ने कह, “में उनसे कहूँगा कि मैंने आपसे भेंट करने की 
प्रार्थना; मित्र-राष्ट्रों के प्रयत्नों को रोकने के लिए, नहीं, वरन्‌ सहायता पहुँचाने 
क लिए, को थी। लेकिन कांग्रेस-कार्य-समिति के सदस्यों का परामर्श लिये 
बिना में कुछ भी नहीं कर सकता। मेरी गिरफ्तारी के कारण मेरी बह सत्ता 


( २३३ ) 


समाप्त हो गयी थी जो श्रगस्त के प्रस्ताव द्वारा प्राप्त हुई थी। मेरी रिहाई के 
कारण मुझे; वह सत्ता फिर से नहीं मिल गयी हे । (७ ) मिस्टर गिल्डर के 
यह कहने पर कि वाइसराय उस समय तक कारय-समिति का अधिवेशन न होने 
देंगे जब तक उन्हें यह ज्ञात न हो जाय कि गांधीजी उसको किस प्रकार प्रभा- 
बित करेंगे, गांधीजी ने कहा, “सारी स्थिति पर नये सिरे से विचार करना 
होगा | में यह जानने के लिए कार्य-समिति से विचार-विनिमय करूँगा कि 
रिहाई के पश्चात, मुझे जो बातें ज्ञात हुई हैं, उन पर उसको क्‍या ग्रतिकिया होती 
है । में उस कद्दानी को वहीं से शुरू करना चाहता हूँ, जहाँ पर सरकार ने उसे 
१६४२ में रोक दिया था | में वाइसराय से मिल कर बातचीत करना चाहता था, 
आर उसकी विफलता पर, यदि में चाहता, तो सविनय अ्रवश्ञा आंदोलन आरंभ 
कर सकता था। में वाइसराय के समज्ष अपने पक्ष को उपस्थित करना चाहता 
था। यह में तभी कर सकता हूँ जब मुझे कार्य-समिति के विचारों का ज्ञान हो।”' 

१५ जुलाई सन्‌ १६४४ को गांधी जी ने वाइसराय के नाम पुनः एक पत्र 
_लखा । भारतीय समाचार-पत्नों में मिस्टर गिल्डर द्वारा प्रकाशित अपने विचारों 
की ओर संकेत करते हुए उन्होंने उनसे श्रपनी उस प्राथना को मंजूर करने को 
कहा जो उन्होंने अपने १७ जून वाल्ते पत्र में की थी। उत्तर में वाइसराय ने 
कहा, “'मैंने आपके उन वक्तव्यों को पढ़ा है जो आपने मिस्टर गिल्डर को 
दिये हैं | बाद में किये गये स्पष्टीकरण को भी में जानता हूँ । में उपयोगिता 
की दृष्टि से उनकी आलोचना न करके अपने पिछले पत्र की इस बात को दोह- 
राना चाहता हूँ कि यदि श्राप किसी निश्चित रचनात्मक योजना को मेरे समत्ष 
उपस्थित करेंगे तो में सहष॑ उस पर विचार करूँगा |?” उत्तर में गांधी जी ने 
श्रपना रचनात्मक सुझाव प्रस्तुत किया जिसमें निम्मलिखित बातों का उल्लेख 
था--( १ ) परिवर्तित परिस्थिति के कारण अगस्त सन्‌ १६४२ में प्रस्तावित 
सबिनय अवशा आंदोलन शुरू नहीं किया जा सकता | (२ ) युद्ध-प्रयत्नों में 
कांग्रेस को पूर्ण -सहयोग इस शर्ते पर देना चाहिये कि सम्राट की सरकार भार- 
तीय स्वतंत्रता की घोषणा कर दे श्रोर कंद्रीय श्रसेंबली के प्रति उत्तरदायी केद्रीय 
सरकार की स्थापना करे । युद्ध के काल में मौजूदा सेनिक प्रशासन जारी रहेगा, 
किंतु इसके परिणाम-स्वरूप भारत पर नया वितीय भार न पढ़ना चाहिये। 
इसके उत्तर में वाइसराय ने पुरानी बातों को दोहराते हुए कहा कि युद्ध के 
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पश्चात्‌ सम्राट की सरकार भारत की स्वाधीनता का वचन दे चुकी थी, किंतु 
युद्ध के काल में वह भारत के संविधान को बदलने के लिए तैयार न थी । 
उत्तरदायी सरकार के सुझाव में संविधान के संशोधन का भाव विद्यमान था | 
ग्रतः जिस सुझाव को गांधी जी ने प्रस्तुत किया था उसके आधार पर बातचीत 
न की जा सकती थी । “यदि हिंदुओं, मुसलमानों और महत्वपूर्ण अ्रल्प-संख्यकों 
के नेता मोजूदा संविधान के अंतर्गत संक्रमणकालीन केंद्रीय सरकार की स्थापना 
के संबंध में समझोता कर लें, तो मेरे विचार में, बहुत कुछ प्रगति हो सकती है। 
इस उत्तर की गांधी जी पर स्वाभाविक प्रतिक्रिया हुई। उत्तर से स्पष्ट था ब्रिटिश 
सरकार ४० करोड़ व्यक्तियों पर अपना आ्राधिपत्य तब तक बनाये रखना चाहती 
थी जब तक वे उससे सत्ता छीनने के योग्य नहीं हो जाते । “फिर भी में यह 
आशा नहीं छोड़ सकता कि भारत विशुद्ध नेतिक ढंग से इस बात मे सफलता 
प्राप्त कर लेगा |?! 

इसी बीच में गाधी जी ने रचनात्मक कार4-क्रम पर भी जोर दिया। वे अब 
भी सत्य ओर अ्रहिंसा के समर्थक थे | लुक-छिप कर कारवाई करना उन्हें नाप- 
संद था। तोड़-फोड़ के कामों को गणना वे दिसा के कामों में करते थे | श्रन्य 
देशों में संपत्ति का विनाश ओर यातायात के साधनों का ठप करना इस शर्ते 
पर भले ही श्रहिंसात्मक समझा गया हो कि जीव-हत्या न हुईं थी, पर किसी भी 
देश में मारत की भाँति सत्य और अहिसा के ही आधार पर स्वाधीनता की 
लड़ाई नहीं लड़ी गयी थी । उन्हें इस बात में लेशमात्र भी संदेह न था कि 
लुके-छिपे अथवा ताड़-फोड़ की कारवाई करने वालों ने आंदोलन का हानि 
पहुँचायी थी । अपने रचनात्मक वार्य क्रम में उन्होंने निम्नलिखित बातों पर 
जोर दिया--सांप्रदायिक एकता; श्रस्पृश्यता का निवारण; मच-निषेध; खादी; 
दूसरे देहाती उद्योग; देहातों का स्वास्थ्य-सुधार; बुनीयादी शिक्षा, पौढ़ शिक्षा, 
स्त्रियों का उत्थान; श्रादिम जातियों की सेवा; स्वास्थ्य और सफाई की शिक्षा; 
राष्ट्रभाषा के लिए प्रचार-कार्य; मातृ भाषा के प्रति अनुराग; आथिक समता 
के कृत्य । इस रचनात्मक कार्य-क्रम से यह विदित होता है कि गांधीजी के 
विचार देहातों की ओर झ्रधिक क्रुक रहे थे । कस्तूरबा-निधि का रुपया भी 
देहातियों के उत्थान के लिए प्रयुक्त किया जाने को था | 


धाइसराय का दिसंबर सन्‌ १६४४ का भाषणु--दिसंबर सन्‌ 
१६४४ में वाइसराय ने एसोशियेटेड चेंबसे ऑफ कॉमर्स ( 03900&6०90 
(70078 ० (९०776706 ) में भाषण देते हुए भारतीय समस्या पर 


( २३५ ) 


पुनः प्रकाश डाला । “मेरा इस बात में विश्वास नहीं कि श्रब भारत श्र 
ब्रिटेन में महत्वपूर्ण सैद्धांतिक भेद हैं या सांप्रदायिक समस्या, कठिन होते हुए 
भी, हल नहीं की जा सकती । मुझे इस बात में भी विश्वास नहीं है, कि हम 
अपनी समस्या को, एक दूसरे को दोषी ठद्दा या पुगनी भूलों झ्रौर शिकायतों 
को बार-बार दोहरा कर, हल कर सकते हैं | दमारी एक-मात्र आशा इस बात 
में हैं कि हम सब मिल कर काम करने का निश्चय करें और काम आरंभ 
करने के पूर्व ब्यौरे की बातों या सब कुछ निर्णात करने का प्रयत्न न करें |?! 
लोगों की इस माँग का, कि सम्राट की सरकार समभोता कराने का पुनः प्रयत्न 
करें, उल्लेख करते हुए लॉड वेवेल ने कहा, 'अआ्राजकल पुनः इस माँग का 
फेशन हो गया है कि सम्राट की सरकार संकट के दूर करने का पुनः प्रयत्न 
करें| पूवकालीन सुझावों की अस्वीकृति के कारण सम्राट को सरकार स्वभा- 
बत: उस समय तक नये सुभावों को प्रस्तुत करने में सावधानी से काम लेगी 
जब तक उसे यह प्रतीत न है| कि समभोते ओर सहयोग को वास्तविक भावना 
लोगों मे थ्रा गयी है । फिर भी वह समभोते के लिए हृदय से इच्छुक हे 
श्र मैंने उसे उन बातों के बतलाने का प्रयत्न किया है जिनके आधार पर 
यदि भारतीय न्ता चाहें तो, समझौते की ओर प्रगति की जा सकती है ।” 


सांप्रदायिक समस्या के हल के प्रयत्न-गांधीजी ने केवल राज- 
नीतिक समस्या के हल का ही नहीं, बरन्‌ सांप्रदायक समस्या के हल का 
भी प्रयत्न किया । उनकी रिहाई के पश्चात्‌ के दो प्रयत्नों ( राजगापाला- 
चारी सुझाव, ओर देसाई-लियाकत श्रली सममझोत ) का विवरण ऊपर दिया 
जा चुका है। पहले के संबंध में गांधजी की सहमति भी ले ली गयी थी | पर 
राजनीतिक समस्‍या के हल की भाँति वे भी असफल रहे । 

रिहाई के पश्चात्‌ की वास्तविक स्थिति--गांधीजी की रिहाई के 
पश्चात्‌, देश की राजनीतिक स्थिति की निम्नलिखित बातें उल्लेखनीय हैं--- 

१--गांधीजी ने स्वयं सत्याग्रह आंदोलन का सूत्रपात नहीं किया था | 
भ्रतः यदि लोगों ने कुछु कर डाला था, तो उनके बारे में निर्णय देने का 
उत्तरदायित्व वे अपने ऊपर लेने में अ्रसमर्थ थे । 

२--वे श्रगस्त के प्रस्ताव को वापस लेने को तैयार न ये। वह उन्हें 
प्राण के समान प्रिय तथा दोषहीन था । 

३--सत्य और अहिंसा में उनका विश्वास पूर्बबत्‌ अ्रडिग था । वे लोगों 


( रेड ) 


को हिंसा न करने की चेतावनी दे रहे थे । उसके मतानुकूल तोड़-फोड़ के कामों 
द्वारा आंदोलन को लाभ न हुआ था, वरन्‌ हानि पहुँची थी । 

४०-सन्‌ १६४४ की परिस्थिति सन्‌ १६४२ से भिन्न थी | अतः वे केद्र में 
ऐसी राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के समर्थक हो गये थे जो केंद्रीय अ्रसेंबली के 
प्रति उत्तरदायी होते हुए युद्ध के काल में श्रसेनिक बातों का ही शासन करती 
ओर सेनिक बातें तथा भारतीय और ब्रिटिश सेनाएँ वाइसराय और प्रधान 
सेनापति के अधीन रहतों । 

५---उक्त बाते गांधीजी इसी शर्त पर मानने को तेयार थे कि युद्ध के 
पश्चात्‌ भारत की पूर्णा स्वाधीनता की घोषणा कर दी जाय । 

६--राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के पूव॑, गांधी जी सांप्रदायिक समस्या 
के हल को आवश्यक न समभते थे, पर वे उसके लिए. प्रयत्नशील श्रवश्य थे। 

७--गांधी जी पुन! सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने के पक्ष में न थे । 

८--वे इस मत के हो गये थे कि राष्ट्रीय सरकार युद्ध के प्रयत्नों में सरकार 
की सहायता करे | 

६--वे इन बातों को अपनी और से कह रहे थे | गिरफ्तारी के कारण वे 
कांग्रेस के प्रतिनिधि न रह गये थे | श्रतः वे का4-समिति से मिलने तथा उसे 
परिस्थिति से अ्रवगत कराके, उसे श्रपने विचारों के अनुकूल प्रभावित करने के 
लिए इच्छुक थे । 

१०--ब्रिटिश सरकार ओर भारत-सरकार के विनिश्चयों के कारण उन्हें 
इस बात का विश्वास हो गया था कि ब्रिटिश सरकार उस समय तक सत्ता- 
हस्तांतरण के लिए. तेयार न थी, जब तक वह उससे जबरद॑स्ती न छीन 
ली जाय । 

गांधी जी के इन विचारों तथा श्रांतरिक और बाह्य प्रभावों के कारण यह 
अ्निवाय था कि संवेधानिक संकट के दूर करने के लिए एक नवीन प्रयत्न 
किया जाता । कालांतर में बेवेल की योजनाश्रों के द्वारा इस दिशा में एक 
नंबीन पग उठाया गया | 


१० 
लॉड वेवेल की योजनाएं 


लॉड वेवेल की लंदन-यात्रा--वेवेल की प्रथम योजना-- 
सुझाव का विश्लेषण--भारतीय लोकमत की प्रतिक्रिया--कांग्रेस 
कार्य-समिति की रिहाईं---शिमला सम्मेलन--परिवर्तित परिस्थिति -- 
लॉड वैवेल की दूसरी योजना--घोषणा का विश्लेषण--निवांचन 
ओर उसका नतीजा--पालंमेंटरी शिष्ट-मंडल के भेजे जाने को 
घोषणा--आजाद हिंद फोज के अभियुक्तों की रिहाई । 


लॉड बेवेल की लंदन-यात्रा--वाइसराय ओर गांधीजी के पत्र-व्यवहार 
के पश्चात्‌ लगभग छः महीने बीत चुके थे | गांधीजी रचनात्मक कार्य-क्रम क 
ओर भ्रुक गये थे ओर वाइसराय अपने भाषणों द्वारा उन्हीं बातों को 
दोहरा रहे थे जिन्हें गांधीजी अस्वीकार कर चुके ये | सांप्रदायिक समस्या 
पूवंबत बनी हुईं थी। मिस्टर लियाकत श्रली के मतानुकूल, अेंबर्ली 
में कांग्रेस पार्टी के नेता श्री मूला भाई देसाई इन दिनों वाइसराय से 
इस विषय में कुछ बातचीत कर रहे थे। एकाएक २१ माच सन्‌ 
१६४४ को यह घोषित किया गया कि लॉड्ड वेबेल हवाई जहाज द्वारा 
विलायत चले गये हैं। उनके जाने के कारणों के संबंध में तरह तरह की 
अफवाह फेल गयीं | वे स्वतः विलायत गये थे या आमंत्रित होने पर ! स्वतः 
जाना कुछ कठिन सा था। संमवतः वे भारत-मंत्री द्वारा थ्रामंत्रित किये गये 
थये| उनके आगमन के संबंध में भारत-मंत्री ने कहा था कि उस अ्रवसर से 
लाभ उठा कर संबेधानिक स्थिति पर विचार तो अवश्य किया जायगा, पर 
उससे विशेष लाभ की आशा न थी। मिस्टर चर्चिल और उनके भारत 
संबंधी विचारों से समी लोग परिचित थे | श्रतः कैबीनेट के दूसरे सदस्यों के 


( रश८ु ) 


अनुकूल तथा लोकमत और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के भाग्त के पक्त में होते हुए 
भी, वाइसराय को ऐसा प्रतीत होने लगा कि वे अपने उद्देश्य की पूर्ति में अस- 
फल द्वोंगे | एकाएक ७ मई सन्‌ १६४५ को युरुप में महासमर की इतिश्री हो 
गयी । इससे लॉर्ड बेवेल के प्रग्॒त्नों में पुनः जान था गयी | ब्रिटिश पार्लमेंट 
के पुनर्निवाँंचन की चर्चा होने लगी । मजदूर दल ने, युद्ध के काल मे, 
आपात के कारण, अनुदार दल से सहयोग करके राष्ट्रीय सरकार बनाने का 
निश्चय किया था | युद्ध के अ्रंत के कारण इस सहयोग की ग्रावश्यकता न रह 
गयी थी । अ्रतः ५ जुलाई सन्‌ १६४५ को पालमेंट का नया निर्वाचन हुश्रा 
आर ८ जुलाई को इंगलेंड में मजदूर दल की सरकार स्थापित हुई। जिन 
परिस्थितियों के परिणाम-स्वरूप इगलंड में उक्त परिवतन हुए थे, उनका प्रभाव 
भारत पर पड़े बिना न रद्द सकता था । युद्ध-बंदी के लगभग चार सप्ताह पश्चात्‌ 
लाड बेवेल भारत को लौटे और एक सप्ताह की चिताजनक प्रतीक्षा के पश्चात 
१४ जून सन्‌ १६४४ का, उन्होंने रंडियो से अ्रपनी पहली योजना का 
प्रसारित किया । 

लॉड बेवेल की योजना --लॉड वैवेल की योजना इस प्रकार थी-- 

“सम्राट की सरकार ने मुझे कुछ ऐसे सुकाव प्रस्तुत करमे का अधिकार 
दिया है जिनका उदहृश्य मॉजूदा भारतीय राजनीतिक परिस्थिति का सुलभ्राना 
तथा भारत को पूर्ण स्वशासन के लक्ष्य की ओर अग्रसर करना है। इस समय 
भारत-मंत्री इन्हें पालंमेंट को समझा रहे हैं । इस प्रसारण में मेरा उद्देय 
आपको यह बतलाना है कि सुराव कया है, वे किन विचारों पर आधारित हैं 
ग्रोर उन्हें किस प्रकार कार्यान्बित करने की मेरी इच्छा है ! 

“सुझावों द्वारा भारत के साथ कोई संवेधानिक समझोता करने, या उस 
पर संवेधानिक समभोता लादने का प्रयत्न नहीं किया है । सम्राट की सरकार 
को श्राशा थी कि भारतीय दलों के नेता, सांप्रदायिक्र समस्या को, जो एक 
बहुत बढ़ी रुकावट के समान हैं, स्वयं इल कर सकेंगे । किंतु यह श्राशा पूरी 
नहुई। 
“इस बीच में भारत को बड़े-बड़े अवसर मिले और महत्वपूर्ण समस्याएँ हल 
के लिए उसके समज्च आयीं। इनके लिए यह श्रावश्यक है कि सब दलों के 
नेता मिल कर प्रयत्न करें | इस लिए सम्राट की सरकार की पूर्ण अनुमति से में 
भारत की केंद्रीय और प्रांतीय राजनीति के नेताओं की एक ऐसी ( केंद्रीय ) 
कार्य-पालिका समिति के निर्माण के संबंध में, परामश लूँगा जो संगठित राज- 


( रे ) 


नीतिक भतों का प्रतिनिधित्व कर सके | प्रस्तावित कार्य-पालिका समिति में 
भारत के विभिन्‍न संप्रदायों के प्रतिनिधि होंगे, ओर सजातीय हिंदुश्रों श्रौर 
मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व होगा । यदि बन गयी तो वह मौजूदा 
संविधान के अंतर्गत काम करेगी ऊिंतु वाइसराय और प्रधान सेनापति के अ्रति- 
रिक्त वह पूरातया भारतीयों की समिति होगी। प्रधान सेनापति युद्ध-सदस्य 
नने रहेंगे | 

“यह भी प्रस्तावित किया गया है कि भारत का पर-राष्ट्र-विभाग, जो 
ग्रब तक वाइसराय के अ्र्धीन रहा है, समिति के एक भारतीय सदस्य के श्रधीन 
उस सीमा तक कर दिया जायगा जहाँ तक ब्रिटिश भारत का संबंध होगा । 

“सम्राट की सरकार, श्रन्य डामिनियनों के भाँति भारत में, एक ब्रिडिश 
दहईकमिश्नर की भी नियुक्ति का विचार कर रही है। यह भारत में ब्रिदेन के 


् 


व्यापारिक तथा अ्रन्य हितों का प्रतिनिषित्व करेगा । 

“इस प्रकार की कायपालिका समिति, भारत द्वारा स्रतंत्रता-प्रापि के 
भाग में एक निश्चित पग होगा । यह न्यूनाधिक पूर्शरपेण मारतीय होगी । 
श्र्थ और ग्ह-सदस्य प्रथम बार भारतीय होंगे ओर मारत के पर-राष्ट्र-संबंधों 
का संचालन भी एक भाग्तीय के अ्रधीन होगा। कार्यपालिका समिति के सदस्यों 
का चुनाव राजनीतिक नेताओं के परामश्श से होगा, पर उनकी नियुक्ति सम्राट 
की अनुमति से होगी | 

“समिति मौजूदा संविधान के अंतगंत अपना काम करेगी | गवरनर-जनरल 
द्वारा संबेधानिक नियंत्रण के अधिकार के प्रयोग न होने की रजामंदी के प्रश्न 
का उठाना ठीक नहीं प्रतीत होता, पर इस प्रकार का नियंत्रण अविवेक-युक्त 
त होगा । 

“मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हैँ कि इस अ्ंतःकालीन सरकार के निर्माण 
का अंतिम संविधान के निर्धारण पर कोई कुप्रभाव न पड़ेगा | 

“जवनिर्मित कार्य-पालिका समिति के मुख्य काम इस प्रकार होंगे!?--- 

(अर ) जापान की पूर्ण पराजय तक जापान के विरुद्ध उत्साहपूर्वक 
युद्ध करना | 

( ब ) ब्रिटिश भारत का शासन-संचालन, जब तक नवीन संविधान न बन 
जाय श्र वह कार्यान्वित न किया जाय | इनमें युद्धोपरांत विकास के उन अ्रनेक 
कामों की भी गणना है, जो इस समय भारत के सामने हैं । 


( २४० ) 


(स ) जब सरकार के सदस्य उपयुक्त समझे, तब उन साधनों पर विचार 
करना जिनके द्वारा संवेधानिक समभोता हो सके | 

“तोसरा कार्य सबसे अधिक महत्व का है। में यह स्पष्ट कर देना चाहता 
हैँ कि न तो मेंने ओर न सम्राट की सरकार ने दीघकालीन हल की श्रावश्यकता 
को विस्मरित किया है | मौजूदा सुझाव दीघकालीन सुधार को आसान बनाने 
के इरादे से प्रस्तुत किये गये हें । 

“मैंने समिति-निर्माण के सर्वोत्तम साधनों पर भी विचार कर लिया है। मेंने 
निम्नलिखित सज्जनों को परामशं देने के लिए. वाइसराय भवन में बुलाने का 
निश्चय किया है--प्रांतीय सरकारों के मुख्य मंत्रियों को ; जो प्रांत इस समय 
अनुच्छेद ६३ के अनुसार शासित हो रहे हैं उनके उन व्यक्तियों को जो पहले 
मुख्य-मंत्री थे ; केंद्रीय असेंबली में कांग्रेस पार्टी के नेता को ओर मुस्लिम लीग 
पार्टी के डिप्टी-नेता को ; कोंसिल आफ स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम 
लीग पार्टी के नेताओं को ; युरोपियन समूह श्रोर नेशनलिस्ट पार्टी के नेताश्रों 
को भी ; महात्मा गांधी और मिस्टर जिन्‍ना को दो मुख्य दलों के स्वीकृत नेताओं 
के रूप में ; रायबहादुर एन० शिवराज को अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व 
करने के लिए और मास्टर तारासिंह को सिक्‍खों का प्रतिनिधित्व करने के लिए। 

“इन सज्जनों को आज निमंत्रण मिल जायँगे । सम्मेलन २९ जून का 
शिमला में होगा जो दिल्ली की अ्रपेज्ञा अधिक शीतल होगा । 

“मुझे विश्वास है कि जिन लोगों को आमंत्रित किया गया है वे सब सम्मे- 
लनमें सम्मिलित होकर मुझे अपनी सहायता प्रदान करेंगे | भारत के भविष्यत्‌ के 
अंतिम निणय के संबंध में इस नये प्रयत्न द्वारा जितनी सफलता मिलेगी उसका 
उत्तरदायित्व उन पर और मुझ पर है । 

“यदि सम्मेलन सफल हुआ तो मुके आशा है कि हम कंद्र में नयी कार्य- 
पालिका-समिति के निर्माण में सहमत होंगे । में इस बात की भी आशा करता 
हूँ कि जिन प्रांतों का शासन आजकल अनुच्छेद ६३ के अंतर्गत हो रहा है 
वहाँ के मंत्रिमंडल अपने पदों को पुन ग्रहण करके शासन-भार को संभालेंगे 
श्रोर ये मंत्रिमंडल मिल्ते-जुले मंत्रिमंडल होंगे । 

“यदि सम्मेलन असफल रहा तो देश का शासन यथावत उस समय तक 
होता रहेगा जब तक विभिन्न दल एक दूसरे के निकट न आ जायें । मौजूदा 
कार्यपालिका समिति, जब तक दूसरी व्यवस्था पर सहमति न प्राप्त हो जाय, 
अपना काम करती रहेगी | 


( २४१ ) 


“लेकिन मुझे इस बात की पूरो आशा है कि यदि विभिन्न दलों के नेता 
मेरे साथ श्रोर एक दूसरे के साथ सच्चे इरादे से इस समस्या पर विचार करेंगे 
तो सम्मेलन सफल होगा । 

“में यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस सुझाव के अंतस्तल में 
युनाइटेड किंगडम के सब नेताओं और समस्त ब्रिटिश जनता की, भारत द्वारा 
अपने अ्रभीष्ठ की प्राप्ति में सहायता देने की प्रबल इच्छा है। अभीष्ट की प्राप्ति 
का यह एक पग ही नहीं वरन्‌ ठीक मार्ग पर काफी दूर तक जाने के समान है। 

“में यह भी स्पष्ट कर देना चादता हूँ. कि इस सुझाव का संबंध फेवल 
ब्रिटिश भारत से है श्रोर इसके कारण नरेशों श्रोर सम्राट के प्रतिनिधि के संबंध 
मे किसी प्रकार का परिवतेन नहीं होता । 

“सम्नाट की सरकार की स्वीकृति तथा मेरी कोंसिल के परामश से कांग्रेस 
कार्य-समिति के उन सब सदस्यों की रिहाई के आदेश निकाल दिये गये हैं जो 
अब तक जेल में हैं। सन्‌ १६४२ की क्रांति से संबद्ध में अन्य वंदियों की रिहाई 
नयी भारत-सरकार, यदि वह बन गयी, और प्रांतीय सरकारों द्वारा की जायगी। 

“केंद्रीय और प्रांतीय विधान-मंडलों के नये निबाचनों का उपयुक्त समय 
सम्मेलन में निश्चित किया जायगा | 


“अ्रंत में में आप से सद्भधावना और विश्वास के ऐसे वातावरण की सृष्टि 
में सहायता करने का अनुरोध करता हैं जो हमारे श्रागे बढ़ने के लिए आव- 
श्यक है । भारतीय इतिहास की इस नाजुक घड़ी में इस महान देश तथा उसमें 
रहने वाले करोड़ों व्यक्तियों का भविष्य उसके नेताओं की, चाहे वे भारतीय हों 
या अ्रंगरेज, चाहे विचारों का नेतृत्व करते हो या कार्मों का, समझ ओर 
सद्भावना पर निभर करता है । 


८४इस समय भारत की सैनिक ख्याति इतनी श्रधिक हे जितनी पहले 
कभी न थी। इसका श्रेय उसके उन सपूरतों को है जो उसके विभिन्‍न भागों से 
लिये गये ये । अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में उसके प्रतिनिधियों ने अपनी राज्य- 
विज्ञता के कारण काफी सम्मान प्राप्त कियाहै। भारत की श्राकांक्षाश्रों ओर समृद्धि 
की ओर प्रगति के लिए इतनी अधिक और इतनी विस्तृत सहानुभूति कभी नहीं 
थी जितनी इस समय है | यदि हम बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर सके, तो हमारे 
पक्ष में अनेक बातें हैं | किंतु यह काम न तो सरल है ओर न जल्‍दी से किया 
जा सकता है | हमें बहुत कुछ करना है श्रोर हमारे मार्ग में बहुत सी रुकावट 
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( २ए२ ) 


और खतरे हैं। चारों तरफ हमें कुछ बातों को क्षमा करना और कुछ को 
भूलना है । 

“मुझे भारत के भविष्य में विश्वास है और यथाशक्ति मैं उसके गौरव 
को बढ़ाऊँगा | में आप से सहयोग और सद्भावना की प्रार्थना करता हूँ ।”” 


सुभाव का विश्लेषण--वाइसराय ने जिस भाषा में सुझाव को भार- 
तीय जनता और उसके नेताञ्रों के समक्ष उपस्थित किया वह संयमित पर 
ग्रोजस्वी थी ओर उससे वाइसराय की नेकनीयती स्पष्ट थी। सुझाव के विश्लेषण 
से निम्नलिखि बातें स्पष्ट हो जाती हैं-- 

(१ ) सुझाव द्वारा मारत के साथ कोई संवेधानिक समभौता करने या 
उस पर संवेधानिक समझौता लादने का प्रयत्न नहीं किया गया था। भारत 
को अपने भविष्य के निर्धारण के संबंध में पूरी आजादी थी । 

(२) सुझाव की भाषा पयांत्त मात्रा में शिष्ट थी। उसमें क्रिप्स योजना 
की ऐसी भावना का ग्रमाव था कि लेना हो तो लो नहीं न लो | विफलता 
की स्थिति में इस बात का संकेत अवश्य था कि मौजूदा व्यवस्था जारी रहेगी | 

(३ ) सुझाव का केंद्र-बिंदु केंद्रीय कार्य-पालिका-समिति का पुनसंगठन 
था । वाइसराय और प्रधान सेनापति के अतिरिक्त ठसके सब सदस्यों के भार- 
तीय होने की व्यवस्था थी । उनकी नियुक्ति नेताश्ों के परामर्श और सम्राट 
की श्रनुमति से की जाने को थी | समिति में सजातीय हिंदुओं और मुसलमानों 
को समान प्रतिनिधित्व दिया गया था । वह मौजूदा संविधान के अंतर्गत काम 
करने को थी। वाइसराय ने इस बात का आश्वासन दिया था कि उनका हस्त- 
क्षेप अविवेकयुक्त न होगा । उसका मुख्य काम जापानियों के विरुद्ध युद्ध का 
संचालन करना था | समिति के पुनसगठन की इस व्यवस्था से संगठन में तो 

त्वपूर्ण परिवर्तन हो गये थे, पर वाइसराय के निय॑त्रण श्रौर मौजूदा संबि 
धान के अंतगत काम करने की शत के कारण वह उतनी ही प्राणह्दीन थी 
जितनी तत्कालीन कार्यपालिका समिति | 

(४ ) सम्मेलन के लिए जो व्यक्ति आमंत्रित किये गये थे, उनके चुनाव 
का निश्चित आधार था । वे न तो क्रिप्स द्वारा बुलाये गये व्यक्तियों के समान 
इधर-उघर के लोग ये ओश्रोर न गोलमेज परिषद्‌ में सम्मिलित व्यक्तियों के 
समान सरकारी पिंद्‌ ह | वे वास्तव में ऐसे व्यक्ति थे जो जनता की ओर 
से बोलने के अ्रधिकारी थे। उनके निधांरण में सांप्रदायिक आधार का अस्तित्व 
अवश्य था पर भद्द पन से नहीं । 


( २७३ ) 


(५ ) सुकाव में कई स्थानों पर नेताओं में परस्पर समभोते का उल्लेख 
था | योजना की असफलता में ब्रिटिश सरकार को यह कहने का श्रवसर 
मिलता कि वह तो संवैधानिक हल के लिए प्रयत्नशील थी, पर भारतीय नेताश्रों 
में ग्रापपी मतभेद इतना अ्रधिक था कि किसी प्रकार का समभोता न हो 
सकता था। ऐसा प्रचार ब्रिटेन की भेद और शासन” की नीति के अनुकूल 
ही होता । 

(६ ) भारत में ब्रिटिश हाई कमिश्नर की नियुक्ति का उद्द श्य ब्रिटेन के 
आशिक हितीं का संरक्षण था। उससे भारत का कया लाभ होता यह एक 
विचारणीय बात है। संभवतः इस पदाधिकारी की नियुक्ति के कारण भारत 
डोमीनियन के दज के कुछ निकट श्रा जाता । 

( ७ ) कांग्रेस कार्य-समिति के सदस्यों की रिहाई का निश्चय समभौते की 
दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था | 

भारतीय लोकमत' की ग्रतिक्रिया-लॉड्ड वेवेल की योजना पर 
भारतीय लोकमत की प्रतिक्रिया तीन विभिन्‍न दिशाओं में हुई | कुछ लोग 
योजना से संतुष्ट थे और उस पर विचार करने पर जोर देते थे। गांधीजी के 
मतानुकूल “प्रस्तावित सम्मेलन बढ़ा उपयोगी काम कर सकता है । शर्ते यह 
है कि वह उपयुक्त राजनीतिक वातावरण में अपना काम करे और आरंभ ही 
से है विघटन की ( 7४७४]08700७ ) प्रवृत्तियों से मुक्त रहे ।”? सर तेज 
बहादुर सप्रू पर वाइसराय की वक्‍तृता का पहला प्रमाव यह पड़ा कि वह 
सीजन्य और सद्मावना से परिपूर्ा थी। “'मुके इत बात की आशा और 
विश्वास है कि यह उन लोगों को सहानुभूति प्राप्त कर सकेगी जिनके लिए 
वह दी गयी है |?” सर सी० पी० रामास्त्रामी अ्रय्यर के मतानुकूल वह भारतीय 
इतिहास में नये युग के समान थी। “ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड वेवेल के द्वारा 
जो सुझाव प्रस्तुत किये हैं व वास्तुस्थिति के अनुकूल एवं दूरदर्शों हैं | उनका 
इरादा भारत की राजनीतिक समस्याओ्रों के दीधकालीन हल को रोकना नहीं, 
वरन्‌ उसे सहायता पहुँचाना है |” सरदार संतसिह के अनुसार इतनी महत्व- 
पूर्ण घोषणा पर सोच-विचार कर मत प्राठ करने के लिए. समय को आ्रावश्य- 
कता थी । “'"मेरी प्रथम प्रतिक्रिया उसके पक्ष में इस लिए है कि उसके द्वारा 
सम्राट की सरकार ने राजनीतिक संकट के दूर करने के काम को आरंभ किया 
है। अ्ंतःकालीन व्यवस्था के रूप में उसे देश के लिए स्वीकाय होना चाहिये।' ! 

कुछ लोग वाइसराय की योजना के विरुद्ध थे। श्री श्रीनिवास शासत्री उन 
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ग्रादर्शवादी देश-भक्तों में न थे जो यह समभते थे कि अंतःकालीन सरकार, 
जिसमें भारतीय बातों से ब्रिटिश नियंत्रण हट जायगा और देश की राजनीनिक 
सत्ता पूर्णतया भारत के श्रध.न कर दी जायगी, काई चमत्कार कर दिखायेगी । 
“(फिर भी हमे झागे बढ़ते चलना चाहिये। हमें भविष्य के विषय में सावधान 
रहना और जो कुछ मिले उसे स्वीकार करना चाहिये |” श्री एम० एन० 
राय के मतानुकूल “'बेवेल के सुझाव में क्रिप्स की योजना को दोहराया गया 
है | उनका याजना बीसबीं शताब्दी की राजनीतिक समस्याओं को मध्यकालीन 
ढंग से हल करना चाहती है । मजदूर, क्रिंसान और साधारण मनुष्य को उसमें 
कोई स्थान नहीं दिया गया है।” अनेक अन्य लोग और समाचारथत्र भी 
इसी मत के थे | 

कुछ लोग योजना के किसी विशिष्ट अ्रंश से संतुष्ट अ्रथवा उसके निदक थे | 
गांधी जी को 'सजातीय हिंदू? शब्द का प्रयोग नापसंद था। सर तेज बहादुर 
सप्र भी उसके आ्रालोचक थे | “मेरा विचार है कि वाइसराय ने इसका प्रयोग 
किसी कुटिल अ्रथ में नहीं किया है ।?” डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी इस बात से 
असंतुष्ट थे कि उसमें हिंदू महासभा की अवहेलना की गयी थी । सरतेज बहा- 
दुर सप्र के विचार न्यूनाधिक इसी प्रकार के थे। “यदि एक सांप्रदायिक 
संस्था सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित की गयी हे तो कोई कारण नहीं 
कि दूसरी संस्था श्राम॑त्रत न की जाय |?” सर सो० पी० रामास्त्रामी अय्यर को इस 
बात का दुख था कि रियासतों की समस्या भविष्य के लिए छोड़ दी गयी थी | 
श्री मती विजयलचइमी पंडित नेताश्रों की रिहाई से प्रसन्न थीं। “वे लोग जो 
बिना मुकहमा लगभग तीन बरस तक जेल में रहे हैं और जिनको गिरफ्तार न 
करना चाहिये था, श्रब थ्राखिरकार छोड़ दिये गये हैं । यह कदम ठीक दिशा 
में उठाया गया है। इसके बाद का कदम उन हजारों राजनीतिक कैदियों की 
तुरंत रिहाई की ओर होना चाहिये जो आज तक ब्रिटिश जेलों में बंद हैं ।१! डाक्टर 
अंतरी, सुफाव की सांप्रदायिक व्यवस्था से असंतुए थ | उसमे ब्रिटेन की भेद 
ओर शासन की नीति का ग्रामास मिलता था। “ब्रिटिश सरकार शअ्रपने को 
उसकी जिम्मेदारी से सवंथा अलग नहीं कर सकती |”? 

लोकमत की उक्त प्रतिक्रिया से यह स्पष्ट है कि साधारण तौर पर भाएत 
का वातावरण वेवेल की योजना के अनुकूल था। उसके आलोचक उसकी 
विभिन्‍न न्यूनताओं को निदा अवश्य कर रहे थे, पर प्रायः सभी लोग उस पर 
विचार करने के पक्त में थे | 
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कांग्रेस काय-समिति की रिहाई--वाहसराय के श्रादेशानुसार १६ 
जून से कांग्रस कार्य-समिति के सदस्य छोड़े जाने लगे। अपार जनता ने 
उनका स्वागत किया । पत्र-संवादाताश्ं ने उनसे वेबेल की योजना और देश 
क्री राजनातिक स्थिति पर प्रश्न किये श्रीर उन्दाने उनऋ उत्तर दिये। मौलाना 
अबुल कलाम श्राजाद ने बंगाल के मनुष्य नरमित श्रकाल का उल्लेख करते 
हुए कहा, 'हिमारे राष्ट्रीय जीवन में हम अनेक बाव लगे हैं | कितु बंगाल का 
दुर्भिज्ष एक ऐसा घाव है जिसके अच्छे हं।ने में बहुत बरस लगगे ।? १५० जवाहर 
लाल नेहरू ने जेल से निकलते ही उन राजनीतक बंदियां का स्मरण किया जो 
जेल में सड़ रहे थे। “संवार उनको मुलता जा रहा है। में उन अज्ञात 
क्रांग्रेत के विपाहियों के प्रति अपना श्रद्धांजाल अर्पित करना चाहता हूँ. जिन्होंने 
पिछुले संबष का अधिकाश भार अपने ऊपर लिया है |?” ' उन्हान कांग्रस के 
ध्येय के संत्रंध में भी अपने विचार प्रगट किये | “'आतारंक ओर बाहरा बाता मे 
चाहे कितने ही परिवतन क्यो न हा गये हों, पर कांग्रस का आधारभूत लक्ष्य श्रोर 
उसके तिद्धांत पहल जैस बन हुए है ।?? सरदार वल्‍लभ माइ पटल न दश को 
स्थिते का अध्ययन किये बिना कुछु कहने स इनकार कर दिया और डाक्टर 
पट्टामि सोतारामया न, व।इसराय का घंपणा पर मत-प्रकाश किये बना कहा 
कि सरकार ने जो कदम उठाया था उससे उन्हें १४३ बरस पूर्व को उस घटना 
का स्मरण हुश्रा था जब अविन-गाध॑ पेक्ट के अनुसार कांग्रेस काय-संम्ति के 
सदस्य मुक्त किये गये थे। भी राजंद्र प्रसाद ने घोषणा के संबंध में कुछ भी 
नहीं कह्द । आचाये कृपलानी से एक पत्र सवाददाता ने पूछा कि ज। कुछ 
मिले, क्या आप उसे स्वीकार कर लेंगे $? उत्तर में उन्होंने कट्ठा कि यदि 
आपकी कमरा सजाने के लिए अच्छे ओर दझुदर चित्र न मिले, तो क्या आप 
उसे भद्दे चित्रों में सजायेंगे !!” इस प्रश्न का कि क्‍या कांग्रेस काय-समांत ने 
गिरफ्तारी के पूर्व किसी का+-क्रम को बनाया था, आच्ा4 झृपलानो ने 
नकारात्मक उत्तर दिया। “यदि किसी ने किसी आंदोलन को चलाया था 
१, कांग्रेस के आ्ायः सभी नता सनू १६४२ को क्रांति के उत्तरदायित्व को अपने ऊपर" 

लेने को तैयार न थ। प्रायः सभी ने क्रांति को निद्य ठहराया था भर रूब ने तोड़-फोड़ 

के विरुद्ध आवाज उठायी थी । प॑० जवाहर लाल नेहरू ने सन्‌ १६४२ मै जेल भेजे गये 
उन सब कांग्रेस के सिपांहियों को श्रद्धांजलि अपित को जिन्‍्द ने पिछले संघर्ष का भार 
अपने ऊपर ले लिया था | १६४२ को क्रांति मे संबंध में यद्द एक नवीन दृष्टि-कोण था। 
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ता उसने उसे अपनी जिम्मेदारी पर चलाया था। कांग्रेस का उससे कोई 


सरोकार न था |?! 

२० जून सन्‌ १६३४५ को, तीन बरस के पश्चात, कांग्रेस कार्य-समिति का 
अधिवेशन बंबई में हुआ । दो दिन के अधिवेशन के पश्चात उसने निम्न- 
लिखित प्रस्ताव पारित किया-- लगभग तीन बरस की बाध्य अलाहदगी के 
पश्चात, कार्य-समिति को अ्रनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याग्प्रों पर जिन्होंने 
निश्चित रूप धारण कर लिया है, विचार करना है। इस उद्देश्य से निकट 
भविष्य में कार्य-समिति का दूसरा अधिवेशन होगा । 


“इस बीच में नवीन व्यवस्था संबंधी किये गये प्रयत्नों को स्वीकार करते 
हुए, कमेटी का इस बात का दुःख है कि महा-शक्तियों के हौसलों और मय के 
कारण ये प्रयत्न दूषित एवं अ्रवरुद्ध किये जा रहे हैं | वे उपनिवेशों और पर- 
तंत्र देशों पर अपना आधिपत्य बनाये रखना तथा इन देशों की आजादी को 
रोकना चाहते हैं | कमेटी को इस बात का दृढ़ विश्वास है कि संसार की शांति 
श्रोर नवीन अ्रंतरष्ट्रीय व्यवस्था का आधार यह है कि इन देशों की स्वतंत्रता 
को अभिज्ञात कर लिया जाय और साम्राज्यवादी नियंत्रण की, उसे चाहे कुछ 
नाम दिया जाय, इतिश्री कर दी जाय। कमेटी इस संबंध में ८ श्रगस्त सन 
१६४२ को अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी द्वारा निर्धारित नीति को दोह- 
राती है । 

“कमेटी को इस बात का दुख एवं रोष है कि सीरिया और लेबेनान के 
निवासियों को दिये गये वचन के विरुद्ध, हाल में उनकी स्वतंत्रता पर आक्रमण 
किये गये हैं । यह संयुक्त-राष्ट्र के सिद्धांतों के मी विरुद्ध है |”? 

शिमला का सस्मेलन--शिमला-सम्मेलन के पूर्व, योजना के संबंध में 
में, वाइसराय और भारतीय नेताओं में पत्र-व्यवह्ार हुआ । गांधीजी ने अपने 
पत्र-व्यवह्वार में 'सजातीय हिंदू” शब्द के प्रयोग पर आपत्ति की थी | इसका 
श्रथ यह हो सकता था कि कांग्रेस केवल सजातीय हिंदुओं की संस्था थी । 
वास्तव में वह समस्त भारत की प्रतिनिधि-संस्था थी । उन्हें इस बात का भी 
डुःख था कि समस्त योजना में स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग न किया गया था | 
वह सजातीय हिंदुओं ओर मुसलमानों के समान प्रतिनिधित्व के भी विरोधी थे | 
वे कांग्रेस की ओर से बोलने के भी अधिकारी न थे । वाइसराय ने, इन बातों 
का स्पष्टीकरण करते हुए, उनके सम्मेलन में भाग लेने पर जोर दिया और वे 


( २४७ ) 


सम्मेलन में सम्मिलित हुए | वे वाइसराय के सुझावों से बहुत कुछ प्रभावित 
हुए थे | उसके संबंध में उनका दृष्टिकोण सहायता की भादना से युक्त था। 
मिस्टर जिन्‍ना भी सहयोग और सद्भावना का विश्वास दिला रहे थे । उनका 
सुझाव था कि २५४ तारीख को आर भिक बातचीत के पश्चात्‌ सम्मेलन को एक 
पखवारे के लिए स्थगित कर देना चाहिये जिससे मुस्लिम लीग की कार्य- 
समिति उसके संबंध में अपना मत निश्चित कर सके । वाइसराय ने सम्मेलन 
को स्थगित करने का विरोध किया | उनके मतानुकूल मतभेद की समस्त बातें 
सम्मेलन भें ही निश्चित की जाने को थीं। उन्होंने मिस्टर जिनना को यह 
परामर्श दिया कि वे मुस्लिम लीग की कार्य-समिति के अधिवेशन शिमला मे 
ही करा लें। वाइसराय ने तार द्वारा मोलाना अबुल कलाम आजाद को भी 
आमंत्रित किया । कांग्रेस कार्यन्समिति की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात्‌ उन्होंने 
भी सम्मेलन में सम्मिलित होना स्त्रीकार कर लिया । 


२५ जून को बड़ी आशा और तनातनी के वातावरण में शिमला सम्मेलन 
आरभ हुआ । सभी आमंत्रित व्यक्ति उपस्थित थे । वाइसराय ने सभापति का 
आसन ग्रहण किया । अपनी छोटी सी वक्तृता में उन्होंने सदस्यों का स्वागत 
किया ओर उनसे भारत के द्वित के लिए, सहयोग से सहायता करने की प्रार्थना 
की । उन्होंने अपने भाषण की निम्नलिखित शब्दों से समाप्त किया+- 

“किचित काल के लिए आप लोगों को मेरा नेतृत्व स्वीकार करना 
चाहिये । जब तक संविधान में सवमान्य परिवर्तन न होगा मैं, भारत के सुशा- 
सन और उसकी शांति के लिए सम्राट की सरकार के प्रति उत्तरदायी हूँ । मे 
इस बात का प्रयत्न करूँगा कि इस सम्मेलन की बातचीत को, भारत को सबसे 
अधिक भलाई के ध्यान से, संचालित करूँ |? 


वाइसराय के भाषण के पश्चात्‌ योजना पर वाद-विवाद आरंभ हुआ्ना । 
मिस्टर जिन्‍ना ने कांग्रेस को हिंदू संस्था बतलाया और पाकिस्तान के लक्ष्य पर 
जोर दिया | मौलाना आजाद ने कहा कि जब तक अखिल भारतीय कांग्रेस- 
कमेटी गैर-कानूनी संस्था थी तब तक कांग्रेस किसी ऐसी दीघकालीन अथवा अल्प- 
कालीन बात को स्वीकार करने में श्रसमर्थ थी जिसका राष्ट्रीय चरित्र पर प्रभाव पड़ता 
हो। भारत की अ्रपनी राष्ट्रीय सेना होनी याहिये । जापान से युद्ध के पश्चात्‌, 
उसे, दक्षिणी-पूर्वी एशिया में, ब्रिटेन की सांम्राज्यवादी नीति के समर्थन में, उसे 
न घस्तीटना चाहिये । युद्धोपरांत की योजनाश्रों में नरेशों की स्थिति को स्पष्ट कर 
देना चाहिये। पहले दन की कारंबाई में ये ही बाते निश्चित की गयीं। नेता 
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लोग प्रसन्‍्नता-पूवक सम्मेलन से लोटे | श्रतः सम्मेलन के विषय में तरह तरह 
के निराधार अनुमान लगाये गये । सरकारी विज्ञप्ति के निकाले जाने से इन 
अनुमानों को रोका जा सकता था | 

दूसर दिन सम्मेलन एनः आरंभ हुशना | लगभग डेढ़ घंटे की बरातचौत के 
पश्चात्‌ वह अगले दिन के लिए. स्थगित कर दिया गया | दूसरे दिन ही सम्मेलन 
के संबंध में निम्नलिखित नोट प्रकाशित किया गया--'साढ़े बारह बजे सम्मे- 
लन कुछ निश्चित निष्कर्षों पर पहुँच गया था और सदस्यों ने आपस में बात- 
चात करने की इच्छा प्रगट की थी । अतः दूसरे दिन ग्यारह बजे तक के लिए 
सम्मेलन को स्थांगत कर दिया गया है|” सम्मेलन के स्थगित करने का मुख्य 
कारण मुसलमाना के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था थो । मुध्लिम लीग अपने को 
पुसलमानों की एक मात्र प्रतिनिधि-संस्था समझती थी | श्रतः वह कार्यपालिका 
समिति के पॉचो मुस्लिम सदस्यों का चुनाव स्वयं करना चाहती थी। कांग्रेस 
इसस सहमत न हो कर यह चाहती थी कि पॉच मुसलमान सदस्यों में से दो 
राष्ट्रय पुपलमान हों | पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी भी एक सदस्य को नाम- 
निर्देशित करना चाहती थी । इन सब बातों स मुध्लिम लीग का चुब्ध होना 
अवश्यंभावी था | २७ जून को सम्मेलन का तीसरा अधिवेशन हुश्रा और वह 
२६ जून के लिए, स्थगित कर दिया गया | सर देनरी रिंचाडंसन और श्री भूला 
भाई देसाई ने यह सुकराव प्रस्तुत किया कि लॉर्ड वेवेल, मौलाना श्रबुल 
कलाम शआ्लाजाद और मिस्टर जिन्‍ना आपसी बातचौत द्वारा कायपालिका समिति 
के सदस्यों की संख्या निश्चित करें । मिस्टर जिनना इससे सहमत नथे। वें 
सात्रदायिक समकोत के संबंध में पं० गं।विद बल्‍लभ पंत से बातचीत कर रहे 
थे | श्रत: उन्होंने इस बातचीत के समाप्त हवाने तक के लिए प्रतीक्षा करने को 
कंदा । २६ जून का सम्मेलन को चोथा अधिवेशन हुआ और वह १४ दिन के 
लिए स्थगित कर दिया | इससे सव॑ साधारण को यह स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस 
श्रोर मुस्लिम लीग में समझौता न हो सका था | 

इसी बीच लॉड वेवल ने कांभेस और मुस्लिम लीग को ८ से १२ उम्मेद- 
बारों का, डाक्टर पी० एन० बैनर्जो, मास्टर तारासिंह और मलिक खिज़ हैयात 
खों में से प्रत्येक को तीन उम्मेदवारों की और श्री शिवराव को चार उम्मेदवारों 
को सूचियों भेजने को कहा । उनका इरादा इन सूचियों से नामों को लेकर 
श्रपनी काथपालिका समिति के निर्माण करने का था । कांग्रेस का दावा था कि 
यह समस्त देश की प्रतिनिधि संस्था थी और मुस्लिम लीग अपने को मुसलमानों 
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की एक-मात्र प्रतिनिधि संस्था समझती थी | उन्होंने श्रपनी-श्रपनी सूचियों का 
निर्माण इसी आधार पर किया | यहाँ पर मतभेद उत्पन्न हुआ और लॉर्ड 
वेवेल का यह प्रयत्न मो निष्फल गया | 

हसकी कहानी को समभने के लिए हमें कांग्रेस कार्य-समिति और मुस्लिम 
लीग की कार्य-समिति की कारबाई पर ध्यान देना चाहिये। कांग्रेस-कार्य- 
समिति का अधिवेशन हे जुलाई सन्‌ १६४४ की आरंभ हुश्आ । मुस्लिम लीग 
के संबंध में उसका मत था कि उसे अधिक से अधिक रियायत दी जा चुकी 
थी ओर उससे आगे बढ़ना कठिन था | चूंकि कांग्रेस समस्त देश की प्रतिनिधि- 
संस्था थी | इसलिए वह देश की केंद्रीय सरकार की जिम्मेदारी को अपने ऊपर 
लेने को तैयार थी, चाहे मुस्लिम लीग उसके साथ सहयोग करे अ्रथवा न करे। 
कार्य-समिति ने इस बात पर भी विचार किया कि वाइसराय के पास एक बड़ी 
सूची भेजी जाय अथवा छोटी ! छु|टी सूची के कारण संकट की आशंका थी । 
एसा करके वह उसी कार्य-प्रणाली को अपनाती जे मुस्लिम लीग की थी। अत: 
उसने एक बड़ी सूची भेजने का निश्चय किया जिसमें चार कांग्रेसी हिंवू थे, 
तीन मुध्लिम लीगी, दो राष्ट्रीय मुसलमान, एक भारतीय ईसाई, एक पारसी, 
एक सिक्‍्ख, एक सजातीय गेर-कांग्रेसी हिंदू और दो दलित जातियों के सदस्य | 

मुस्लिम लीग की कार्य-समिति की बैठके भी इसी समय पर हुई' | उसने 
भी अपने उम्मेदवारों की एक सूची तैयार की किंतु उसे तब तक के लिए रोक 
रखा जब तक लॉड वेवेल इस बात का श्राश्वासन न दें कि मुस्लिम लीग को 
कार्यपालिका-समिति के खब मुस्लिम सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार 
होगा | ८ जुलाई को मिस्टर जिन्ना ओर वाइसराय की पुनः भेट हुई। उन्होंने 
मुस्लिम लीग की निम्नलिखित मांगों को वाइसराय के समन्न प्रस्तुत किया«- 
( १ ) मुस्लिम लीग को समस्त भुसलमान सदस्यों को मनोनीत करने का 
अधिकार होगा | ( २ ) कार्य-पालिका समिति के कुल कितने सदस्य होंगे और 
अन्य अश्रल्प-संख्यकों के प्रतिनिधियों का मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों से क्‍या 
अनुपात होगा १ ( ३ ) यदि समिति के किसी निर्णय का मुस्लिम सदस्य इस 
आधार पर विरोध करें कि वह मुसलमानों के हित के विरुद्ध है तो बहुमत 
निर्णय होते हुए भी वाइसराय उसे कायान्वित न होने देंगे । तीसरी माँग से 
वाइसराय का-धीरज छूट गया । उन्होंने कहा कि वे कोई भी ऐसा आश्वासन 
देने में श्रसमर्थ थे जो उनके रेडियो प्रसारण और सम्राट की सरकार की श्रनुमति 
से बनायी गयी योजना में संशोधन करता हो | फलस्वरूप मुस्लिम लीग के हाई 
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कमांड ने अपने अभ्यर्थियों की सूची पुनः रोक ली | ११ जुलाई को वाइसराय 
श्रोर मिस्टर जिन्ना की अंतिम मुलाकात हुई । वाइसराय को कांग्रेस की सूची 
भी ना-पसंद थी । ग्रतः उन्होंने स्वयं अपनी एक सूची बनायी । उसे उन्होंने 
मिस्टर जिन्ना के समक्ष रखा और यह स्पष्ट कर दिया कि वे मुघ्लिम लीग की 
यह मांग स्वीकार करने को तैयार न थे कि कार्य-पालिका समिति के समस्त 
मुस्लिम सदस्य मुस्लिम लीग द्वारा मनोनीत किये जायें । मिस्टर जिन्ना को 
यह बात मान्य न थी । श्रतः दोनों की मुलाकात एकाएक समाप्त हो गयी | 
दूसरे दिन वाइसराय ओर मौलाना श्राजाद की मुलाकात हुईं । वाइसराय ने 
उसके समक्ष उस वातांलाप को प्रस्तुत किया जो उनमें और मिस्टर जिन्ना में 
हुई थी । उन्होंने इस बात का संकेत किया कि वे मिस्टर जिन्ना को चार स्थान 
तक देने को तैयार थे । पर उन्होंने इस संबंध में कुछ भी नहीं कहा कि वे 
मुस्लिम लीग के श्रसहयोग करने पर भी नयी सरकार के बनाने के काम मे 
अग्रसर रहेंगे। इससे शिमला सम्मेलन की विफलता की बात और भी अधिक 
स्पष्ट हो गयी । 

१४ जुलाई को सम्मेलन का श्रंतिम अधिवेशन हुआ । उसमें लार्ड 
बेंवेल ने उसकी असफलता की घोषणा की। “मैं आप लोगों को, दी गयी सहा- 
यता तथा सहनशीलता ओर बुद्धिमत्ता के लिए, बधाई देता हूँ | इस असफ- 
लता के कारण आप लोगों मे से किसी को निराश न होना चाहिये । अंत 
में हम सब कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करेंगे । भारत की भावी उत्कर्षता के 
विषय में संदेद का स्थान नहीं है ।”” 


सम्मेलन की असफलता का क्‍या कारण था ! मोलाना अ्रब्दुल कलाम 
आजाद के शब्दों में मुस्लिम लीग की हठ श्रोर उसका दृष्टिकोण सम्मेलन की 
असफलता का पहला कारण था। मिस्टर जिन्ना कार्यपालिका समिति में सजातीय 
हिंदुश्रों के समान स्थानों से ही संतुष्ट न थे । उनका मत था कि हरिजन ओर 
सिक्ख सदस्य सदा हिंदुओ्रों का साथ देंगे और इस प्रकार मुस्लिम सदस्य सदा 
अल्प-संख्या में होगे | च्‌ू कि वे मुसलमानों को एक पृथक राष्ट्र समझते थे, इस 
लिए, यह श्रसमानता उन्हें असझह्य थी। साथ ही वे इस बात पर भी कृत- 
संकल्प थे कि मुस्लिम लीग मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि-संस्था थी श्रौर 
केवल उसे ही कार्यपालिका के समस्त मुध्लिम सदस्यों के मनोनीत करने का 
अधिकार था| कांग्रेस समस्त भारत की प्रतिनिधि-संस्था थी। अतः अपनी 
सूची में वह मुसलमानों को भी सम्मिलित करना चाहती थी। मिस्टर 
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जिन्ना इसे स्वीकार करने में श्रसमथ थे | मुस्लिम हितों की रक्षा के लिए वे 
गवर्नर-जनरल को, कार्य-पालिका-समिति के बहुमत निर्णय को भी रद्द करने 
का अधिकार देने को तैयार थे । बेबेल की योजना में पाकिस्तान की ओर 
संकेत तक न किया गया था | फलस्वरूप मिस्टर जिन्ना ने न तो मुस्लिम उम्मे- 
दवारों की सूची भेजी ओर न उस सूची के संबंध में भ्रपनी अनुमति दी जिसको 
लॉड बेबेल ने स्वयं तैयार किया था | इन सब बातों के कारण यह निष्कर्ष 
अ्निवाय हो जाता है कि सम्मेलन की असफलता का प्रथम कारण मुस्लिम 
लीग द्वारा सहयोग का अभाव था | 

सम्मेलन को अ्रसफलता का दूसरा कारण मारतीय परिस्थिति थी। कांग्रेस के 
अतिरिक्त भारत की अन्य संस्थाएँ, जिन्होंने सम्मेलन में भाग लिया था, राष्ट्री- 
यता को श्रपेत्षा सांप्रदायिकता को अधिक महत्व का समभती थीं। श्रतः उन्होंने 
राष्ट्रीय हित का ख्याल न करके, सांप्रदायिक बातों पर ही अधिक जोर दिया । 
ऐसी स्थिति में कोई ऐसा समझौता न हो सकता था जो राष्ट्रीय भावना से युक्त 
हो | परस्पर अविश्वास और राष्ट्रीयता, विरोधात्मक संज्ञाएँ हैं | 

सम्मेलन की विफलता का कुछ उत्तरदायित्व लार्ड वैंवेल पर भी है। 
उन्होंने अपने काम को बड़े उत्साह से आरंभ किया था। उममें नेकनीयती 
थी। वे सम्मेलन की सफलता के लिए क्ृत-संकल्प थे। झतः २६ जून के 
पश्चात्‌, परस्पर समभोते के अभाव में उन्होंने स्वयं, सम्मेलन का स्थान ग्रहण 
करके, राष्ट्रीय सरकार के, सदस्यों की एक सूची तैयार की थी । उनकी सूची न 
तो कांग्रेस को मान्य हो सकती थी और मुस्लिम लीग को । एक भी राष्ट्रीय 
मुसलमान न सम्मिलित किया था और पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी के मलिक 
खिज्र हेय्यात खाँ सम्मिलित किये गये थे । पहली बात कांग्रेस को अ्रसह्म थी 
श्रौर दूसरी मुस्लिम लीग को | तिस पर लॉर्ड वेबेल उस दृढ़ता से आगे बढ़ने में 
श्रसमर्थ थे जिसकी तत्कालीन परिस्थिति में ग्रावश्यकता थी । मुस्लिम लीग के 
साथ न देने पर, वे कांग्रेस की सरकार बनाने का साहस न कर सके थे, यद्यपि 
कांग्रेस समस्त देश की प्रतिनिधि-संस्था थी और बह राष्ट्रीय सरकार के निर्माण 
का उत्तरदायित्व लेने को तेयार थी | इंगलंड में श्रभी तक चर्चिल और एमरी 
पदारूढ़ थे । संभवत: इस कारण वे निर्धारित सीमा से आगे न बढ़ सकते थे | 
श्रतः सम्मेलन श्रसफल हुआ । 

परिवर्तित परिस्थिति--शिमला सम्मेलन की विफलता के पश्चात 
इंगलैंड में पालेमेंट के निर्वाचन हुए और राष्ट्रीय सरकार के स्थान पर मजदूर 
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दल की सरकार बिना किसो दूसरे दल की सहायता से पदारूढ़ हुई। इस 
परिवर्तित परिस्थिति का प्रभाव भारत पर मी पड़ा | पहली ओर दूसरो अगस्त 
को लार्ड बैवेल ने प्रातीय गवर्नरों की एक समा की । इसमें नवीन निर्वाचन, 
अनुच्छेद ६३ के स्थान पर प्रांतीय स्वराज्य, राजनीतिक बंदियों की रिहाई, 
कांग्रेसी संस्थाओ्रों से प्रतिबध हटाने आदि के विपय में बातचीत हुईं । फल- 
स्वरूप कांग्रेसी संस्थाओं से प्रतिबंध हटा लिये गये । २५ अगस्त को केंद्रीय 
श्रोर प्रांतीय विधान-मंडलों और विधानन्सभाश्रों के निवांचन की घोषणा की 
गयी और उसी दिन ब्रिटेन की नयी सरकार ने भारतीय समस्या पर विचार 
करने के लिए वाइसराय को लंदन शआआाने के लिए आमंत्रित किया | दस सप्ताह 
के भीतर वाइसराय के दुबारा इंगलेंड जाने के कारण, विशेषयता इंगलेंड की 
सरकार को परित्रतित परिस्थिति में, भारत का राजनीतिक वातावरण पुनः 
आशामय हा गया ओर लोग मजदूर-सरकार को सच्चो नीयत की बातचीत 
करने लगे। 

लाड वैवेल की दूसरी घोषणा--लंदन से लौटने के पश्चात्‌ , १६ 
सितंबर सन्‌ १६४४ का सम्राट को सरकार से अधिकार पाकर, लॉर्ड वेवेल ने 
एक दूसरी घोषणा की | उसका भावार्थ इस प्रकार है-- 

“हाल ही में लंदन में सम्राट की सरकार के साथ वातालाप करने के 
पश्चात उसने मुझे निम्नलिखित घापषणा करने का अधिकार दिया है | 


“पालंमेंट के उद्घाटन के अवसर पर सम्राट ने अपने भाषण में कहा था 
कि सम्राट को सरकार भारतीय नेताओं के परामर्थ से मारत में शीघ्र ही पूर्ण 
स्वायत्त शासन की स्थापना में सहायता देने के लिए. यथाशक्ति सब कुछ करने 
लिए, कृत-संकल्प है। मेरी लंदन यात्रा के अवसर पर उसने मेरे साथ उन 
उपायों पर सोच-विचार किया है जो इस दिशा में किये जायँगे | 

“यह घोषणा पहले ही की जा चुकी है कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान- 
मंडलों के निवांचन, जो श्रब तक युद्ध के कारण स्थगित थे, आगामी जाड़े में 
किये जायेंगे । सम्राट की सरकार को पूरी आशा है कि प्रांतों के राजनीतिक 
नेता मंत्रि-पद का उत्तरदायित्व ग्रहण करेंगे | 

सम्राट की सरकार का इरादा है कि यशाशीघ्‌ एक संविधान-निम्मांत्री 
सभा का श्रायोजन किया जाय। प्रारंभिक प्रयत्न के रूप में उसने मुके यह 
अधिकार दिया है कि निवाचन समाप्त होते ही मैं यह जानने के लिए, प्रांतीय 
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विधान-सभाश्रों के प्रतिनिधियों से बातचीत करूँ कि सन्‌ १६४२ के प्रस्ताव उन्हें 
मान्य हैं अथवा वे किसी दूसरी योजना अथवा संशोधित योजना को श्रेष्ठ- 
तर समभते हैं । भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों से भी यह जानने के लिए 
बातचीत की जायगी कि वे संविधान-निमांत्री-सभा में किस तरीके से पूरी तरह 
सम्मिलित हो सकते हैं | 

'“सम्र;2 की सरकार उस संधि के विषयों पर भी विचार कर रही है जिसका 
ब्रिटेन और भारत के बीच में होना आवश्यक होगा | 

“तैयारी के इस काल में भारत की शासन-व्यवस्था जारी रहनी और श्राव- 
श्यक आथिक और सामाजिक समस्याओ्रों का निबटारा भी करना चाहिये | 
इसके अतिरिक्त भारत को नवीन विश्व-व्यवस्था के निर्माण में भी पूरा-पूरा भाग 
लेना है। फलस्वरूप सम्राट की सरकार ने मुझे यह भी श्रधिकार दिया है कि 
प्रांतीय निबांचनों के परिणाम प्रकाशित होने के पश्चात्‌ , में एक ऐसी केंद्रीय 
कार्यपलिका-समिति को अस्तित्व में लाने का प्रयत्न कर्रू जिसे भारत के मुख्य 
मुख्य दलों का समर्थन प्राप्त हो । 

“यहाँ उस घोषणा की समाप्ति हो जाती है जिसे करने का अधिकार सम्राट 
की सरकार ने मुझे दिया है| इसका शअ्रभिप्राय अत्यधिक है । इससे यह स्पष्ट 
हो जाता है कि सम्राट की सरकार भारत को, यथा-संभव शीघ्र स्वायत्त शासन 
की ध्थिति में पहुँचाने के कार्य को अग्रसर करने के लिए दृढ़-संकल्प है । जैसा 
कि आप स्वयं सोच सकते हैं उसके सम्मुख अत्यंत महत्वपूर्ण ओर आवश्यक 
समस्याएँ हैं, किंतु पहले से ही कार्य-व्यस्त रहते हुए भी, उसने कार्य-भार ग्रहण 
करने के आरंभ के दिनों में ही भारतीय समस्या को प्रथम श्रेणी एवं श्रतिशय 
महत्व की मान कर इस पर विचार करने के लिए समय निकाला है। यह इस 
बात का प्रमाण है कि सम्राट की सरकार भारत को शीघू स्वशासन प्राप्त करने 
में सहायता देने के लिए हार्दिक संकल्प कर चुकी है । 

“भारत के लिए नवीन संविधान बनाने और उसे कायानित करने का 
कार्य जटिल और कठिन है। उसके लिए समस्त संबद्ध व्यक्तियों की सदभावना, 
सहयोग ओर धैये की आवश्यकता होगी। हमें सबसे पहले निवांचनों को कराना 
चाहिये ताकि हमें निर्बाचकों की इच्छा का ज्ञान हो जाय | मताधिकार को 
प्रणाली में किसी बड़े परिवर्तन का करना इस समय संभव नहीं है। ऐसा करने 
में कम से कम दो बरस की देरी हो जायगी | किंतु दम मौजदा निवांचकों की 
सूचियों को दोहराने का यथाशक्ति प्रयत्न कर रहे हैं । 
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““निर्वांचन के पश्चात में चुने गये लोगों तथा भारतीय रियासतों के प्रति- 
निधियों से यह निश्चित करने के लिए बातचीत करना चाहता हूँ कि संविधान: 
निमांत्री-समिति का स्वरूप, अधिकार और कार्य-प्रणाली क्या हो ! सन्‌ १६४२ 
की योजना में संविधान-निर्मात्री-सभा की स्थापना के लिए एक सुकाव प्रस्तुत 
किया गया था। किंतु सम्राट की सरकार इस बात का अनुभव करती है कि 
महत्वपूर्ण विचारणीय विषयों तथा अल्प संख्यको की समस्याश्रों की जटिलता 
के कारण, संविधान-निमात्री-समिति के अ्रंतिम रूप निश्चित करने के पूब, 
जनता के प्रतिनिधियों का परामर्श लेना आवश्यक है | 

“शारत को स्वभाग्य-निणंय का अवसर देने के लिए सम्राट की सरकार 
को श्रोर मुके उपयुक्त प्रणाली सर्वोत्तम जान पड़ती है। हम श्रच्छी तरह से 
जानते हैं कि हमें किन-किन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करना है | किंतु हमने 
उन पर विजय प्राप्त करने का निश्चय कर लिया है | 

“में निश्चित रूप से आपको यह विश्वास दिला सकता हूँ कि ब्रिटिश सर- 
कार ्रोर ब्रिटेन की जनता के सब वर्ग, भारत की, जिसने हमें इस युद्ध में 
विजय प्राप्त करने के लिए इतनी श्रधिक मदद दी है, सहायता ४रने को 
उत्सुक हैं | जहाँ तक मेरा संबंध है, में भारतीय जनता की सेवा में, उसे अपने 
निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुँचने में, ओर मेरा दृढ़ विश्वास है कि यह संभव है, सह्या- 
यता देने में कुछ भी उठा न रखूँगा ।”?! 

““ग्रब यह दिखलाना भारतीयों का काम है कि उसमें यह निश्चित करने की 
बुद्धि, विश्वास ओर साहस है कि वे किस प्रकार अपने मतभेद को दूर कर 
सकते हैं और किस प्रकार उनके देश का शासन भारतीयों द्वारा भारतीयों के 
लिए संपन्‍न हो सकता है ।”” 

घोषणा का विश्लेषण--लॉड थवेवेल की उपयुक्त धोषणा में ,निम्न- 
लिखित बातों पर जोर दिया गया था--- 

१--सम्राट की सरकार का दृढ़ निश्चय कि भारत पूर्ण स्वशासन प्राप्त 
कर ले । 

२-- केंद्रीय और प्रांतीय विधान-मंडलों का निवाचन । 

३--संविधान-निमांत्री-सभा की स्थापना । 

४--सन्‌ १६४२ की योजना की पुनरावृत्ति | इसके कारण किसी वेकल्पिक 
योजना या १६४२ की योजना के संशोधित रूप फो विचार-द्षेत्र के बाहर नहीं 


किया गया था । 
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५--मभारत और ग्रेट ब्रिटेन के बीच होने वाली संधि का विचार । 
६--प्रांतीय निवांचनों के परिणाम को जानने के पश्चात नवीन केंद्रीय 
कार्यपालिका-समिति का निर्माण । 


७- भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के परामश की व्यवस्था । 

इन बातों में कोई भी बात ऐसी न थी जिसे भारत की जनता ओऔऔर उसके 
नेता पहले से न जानते थे | वास्तव में इस घोषणा में क्रिप्स की योजना, दूसरे 
शब्दों में, भारतीय जनता के सम्मुख प्रस्तुत की गयी थी। सम्राट की सरकार 
की नीति भारत के प्रति वही बनी हुई थी जो सन्‌ १६४३२ में घोष्चित की गयी 
थी कितु सम्राट की सरकार में परिवतन हो गया था। अ्रतः भारत में परिवतंन 
की आशा अरब उतनी निराधार न रह गयी थी जितनी पहले थी। नये निर्वा- 
चन की घोषणा सचमुच ही भारतीयों की इच्छा के अनुकूल थी | अतः नवीन 
घोषणा के प्रति विशेष प्रतिक्रिया दिखलाये बिना भारत के प्रमुख दल निर्वाचन 
में लग गये | श्रखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने इस संबंध में जो प्रस्ताव पारित 
किया उसके महत्वपूर्ण अंश इस प्रकार ईं-- 

“अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने लॉ्ड बेवेल और ब्रिटिश प्रधान-मंत्री 
द्वारा प्रसारित उन साधनों पर गंभौरतापूर्वक विचार किया है जिन्हें भारत की 
ब्रिटिश सरकार कायान्वित करना चाहती है। छोटे-मोटे परिवतंनों के अतिरिक्त 
इन प्रस्तावों में वे ही बातें दोहरायी गयी हैं जो मार्च सन्‌ १६४२ में ब्रिटिश 
सरकार की ओर से क्रिप्स योजना के रूप में प्रस्तुत की गयी थीं। इसे कांग्रेस 
ने अस्वीकार कर दिया था। लड़ाई को समाप्ति और सरकार के परिवतंन होने 
पर भी, भारत के प्रति ग्रेट ब्रिटेन की नीति में कोई वास्तविक परिवतंन 
दिखलायी नहीं पड़ रहा है। उसकी नीति अब भी विलंब करने ओर 

नयी समस्याश्रों और जटिलताश्रो के उठाने की है | यह ध्यान देने 
की बात है कि इन प्रसारित योजनाओं में भारत की स्वतंत्रता का उल्लेख 
तक नहीं है। कांग्रेस और इस देश को पूर्ण-स्वतंत्रता के श्रतिरिक्त 
ओर कुछ भी मान्य नहीं हो सकता। अखिल-भारतीय-कांग्रेस-कमेटी के 
मतानुकूल जो प्रस्ताव इस समय प्रस्तुत किये गये हैं वे अनिश्चित, अ्रपयांप्त 
और श्रसंतोष-प्रद हैं ।!” ग्रखल-भारतीय-कांग्रेस कमेटी के प्रस्ताव में इसके 
पश्चात्‌ निवाचन की कठिनाइयों श्रौर श्रसुविधाओ्रों पर प्रकाश डाला गया था 
औझोर अंत में काय-समिति को चुनाव लड़ने की तैयारी करने का अधिकार दिया 
गया था| “कांग्रेस की उपरिवर्शित श्रसुविधाश्रों के होते हुए भी जन-मत को, 


( रेश३ ) 


विशेष रूप से शीघ्र सत्ता के हस्तांतरण के संबंध में, प्रदर्शित करने के लिए, 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी श्रागामी चुनाव में माग लेने का निश्चय करती 
है ओर कार्य-समिति को उसकी तैयारी करने का श्रादेश देती है ।?? ' 

शिमला सम्मेलन की विफलता के पश्चात्‌ मुस्लिम लीग स्वयं नवीन निवांचन 
के लिए जोर दे रही थी। नयी घोषणा को किसी प्रकार का महत्व दिये बिना, 
वह निर्वाचन के काम में संलग्न हो गयी । कंग्रेस ने भी यही किया | कुछ 
समय के लिए. देश का वातावरण निवांचन श्रोर उसके संबंध की बातों से 
व्याप्त हो गया | 

निर्वाघन ओर उसका नतीजा--निर्वा चन के पूर्व कांग्रेस ने निर्वा- 
चन का घोषणा पत्र-प्रकाशित क्रिया | उप्तमें निम्नलिखित बातों पर जोर दिया 
गया था-- 

“कांग्रेस ने देश की स्वाधीनता के लिए ६० वर्ष तक प्रयत्न किया है | 
इस लंब्री अवधि में उसका इतिहास जनता का इतिहास रहा है जो सदा उस 
बंधन से छूटने का प्रयत्न करती रही है जिसने उसे जकड़ रक्खा है ।........ 
अपने जीवन काल में कांग्रेस ने जनता की मलाई के लिए, रचनात्मक कार्य 
शोर उसकी स्वतंत्रता के लिए अ्नवरत संघर्ष भी किया है ।........हाल के तीन 
बरसों में जो ग्रभूतपूव जन-विप्लव हुआ है और उसे जिस क्रूर और निर्मम 
ढंग से दबाया गया है, उसके परिणाम-स्वरूप कांग्रेस ओर भी श्रधिक शक्ति- 
शाली हो गयी है श्रोर उस जनता में उसकी लोक-प्रियता बढ़ गयी है. जिसका 
उसने इस तृफान ओऔए कष्ट के समय साथ दिया है ।........कांग्रेस भारत के 
प्रत्येक नागरिक के लिए, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, समान श्रघिकारों ओर 
अवसरों की समर्थक रही है। उसने जनता के सब वर्गों ओर संप्रदायों की 
एकता, सहिष्णुता श्रोर सदू्भावना का समथन किया है ।.......कांग्रेस ने एक 
ऐसे स्वतंत्र लोकतंत्रात्मक राज्य की कल्पना की है जिसके समस्त नागरिकों के 
लिए संविधान द्वारा मूल अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रताओ्ों की गारंटी की 
गयी हो । उसके मतानुकूल इस संविधान को संघरात्मक श्रोर उसमें सम्मिलित 
इकाइयों को पयाप्त मात्रा में स्वशासन-भोगी होना चाहिये और उसके विधान- 
मंडलों का निर्यांचन व्यस्क मताधिक्रार पर होना चाहिये ।........विदेशी शासन 
के डेढ़ सो बरस ने देश की इद्धि को रोक दिया है ओर अनेक समस्याएँ खड़ी 
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( २५१७ ) 


कर दी हैं जिन्हें शीमाति-शीघ्र हल करना चाहिये ।...इनमें से एक भी समस्या 
का हल स्वतंत्रता के बिना नहीं हो सकता। राजनीतिक स्वतंत्रता में सामा- 
जिक और आर्थिक स्वतंत्रता का होना अनिवाय है। तत्श्चात्‌ कांग्रेस के घोषणा- 
पत्र में दरिद्रता को दूर करने, गाँवों और भूमि-व्यवस्था में सुधार करने, स्व- 
साधारण में शिक्षा का प्रचार करने, मजदूरों को संरक्षण देने तथा अंतराष्ट्रीय 
समस्याओ्रों को संतोषपूर्वक हल करने पर जोर दिया गया था । घोषणा के 
अंत में जनता से कांग्रेस के उम्मेदवारों को वोट देने के लिए कटद्दा गया था । 
८ इसलिए, कांग्रेस समस्त देश के मतदाताओं से अपील करती है कि वे आगामी 
निवांचन में, सब प्रकार से कांग्रेसी उम्मेदवारों की सहायता करें और इस 
नाजुक समय में, जिसमें भविष्य की संभावनाएँ सारगर्मित हैं, कांग्रेस का साथ 
दे [....भारत के लोगों ने कितनी द्वी बार स्वतंत्रता की शपथ ली है। उसका 
निभाना श्रभी शेष है । हमारा वह प्रिय लक्ष्य जिसके लिए हमने शपथ ली 
है, ओर जिसकी पुकार का कई बार हमने उपयुक्त उत्तर दिया है अ्रब भी हमें 
बुला रहा है। वह समय निकट श्रा रहा है जब उस शपथ को दम पूर्ण रूप 
से निभा सकेंगे, निवांचन द्वारा नहीं, उसके पश्चात्‌ के कामों द्वारा । निवांचन 
तो हमारे लिए एक छोटी सी परीक्षा है | यह आने वाली मद्दत्तर बातों के लिए 
तैयारी मात्र है । उन सबलोगों को जो भारत की स्वाधीनता की श्रमिलाषा एवं 
चिंता करते हैं, इस परीक्षा का शक्ति और दृढ़ता से सामना करना तथा उस 
स्वतंत्र भारत की ओर बढ़ना चाहिये जिसका हम सब स्वप्न देख रहे हैं |!” ' 
मुस्लिम लीग ने भी, समस्त पर्याप्त साधनों की सहायता से, श्रपने को 
चुनाव में लगा दिया । वह भारतीय संघ की विरोधिनी और पाकिस्तान की 
स्थापना के संबंध में अडिग थी। मिस्टर जिन्‍ना ने चुनाव संबंधी एक भाषण 
में श्रपने विचारों को इस प्रकार प्रगट किया था, “यह वह लड़ाई है जो केवल 
चाँदीं की गोलियों से लड़ी जा सकती है। मुझे; वह गोलियों दो और में उस 
काम को पूरा कर दूँगा । इमने निश्चय कर लिया है कि हम भारतीय यूनियन 
को, चाहे वह अंतःकालीन हो या दूसरे प्रकार का, स्वीकार नहीं करेंगे । यदि 
उसे हम पर लादने का प्रयत्न किया जायगा तो हम उसका विरोध करेंगे | 
भारत की संवेधानिक समस्या का एक मात्र हल पाकिस्तान और हिंदुस्तान 
की स्थापना करना है |”? * एक दूसरे भाषण में मिस्टर जिन्‍ना ने कहा “श्रगर 
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( रेश८ ) 


पुसलमान एका करके पाकिस्तान की स्थापना के लिए सब्च कुछु बलिदान करने 
के लिए तैयार हो जायेंगे, तो हम सचमुच सफल होंगे। हमें उस बात में 
सफलता प्राप्त करनी चाहिये जिसके लिए हम लड़ रहे हैं । यह मुसलमानों के 
लिए जीवन-मरण का प्रश्न है। पाकिस्तान का न प्राप्त करना हमारे राष्ट्रीय 
ग्रस्तित्व का मिटाना है |? ' 

निर्वाचन का नतीजा वही हुआ जिसकी आशा थी। सामान्य स्थानों में 


कांग्रेस की शानदार विजय हई । सिकक्‍खों के स्थानों में से एक तिहाई कांग्रेस के 
हाथ श्ाये ! मस्लिम स्थानों की कहानी इससे मिन्‍न थी | हिंदू बहुसंख्यक-प्रांतों 
में उत्तर-प्रदेश और कुछ सीमा तक झआ्रासाम के अतिरिक्त, मुस्लिम स्थानों में 
कांग्रेस के उम्मेदवार बुरी तरह हारे। बहुसंख्यक मुस्लिम प्रांतों में, उत्तरी- 
पश्चिमी-सीमांत-प्रांत के अतिरिक्त, कांग्रेस सब जगह पराजित हुई। उत्तरी- 
पश्चिमी-सीमांत प्रांत में भी मुस्लिम लीग का प्रभाव पहले की अपेक्षा बढ़ गया 
था । पंजाब और बंगाल में मुस्लिम लोग को श्रपूथ सफलता मिली | सिंध में 
भी मुस्लिम लीग के हाथ आधे से श्रधिक स्थान आये | साराश यह कि हिंदू 
बहुसंख्यक प्रांतों में हिंदुश्रों पर कांग्रेस का श्रकाटथ प्रभुत्व था ओर समस्त भारत 
में मुस्लिम स्थानों पर मुस्लिम लीग का' प्रभाव निश्चित रूप से बढ़ गया था | 


पाल॑मेंटरी शिष्टमंडल के भेजे जाने की घोषणा--देश के निवांचन 
समाप्त भी न हो पाये थे कवि भारत-मंत्रो लॉर्ड पेथिक लॉरेंस ने लॉर्ड सभा में 
एक नवीन वक्तव्य दिया । १७ सितंबर सन्‌ १६४५ की घोषणा की नेकनीयती 
पर जोर देने के पश्चात, भारत-मंत्री ने उन निराधार अ्रफवाहों पर प्रकाश 
डाला जो भारतीय वातावरण को दूषित कर रही थीं। उनको मिटाने के लिए 
यह आवश्यक था कि ब्रिटेन और भारत में संपर्क स्थापित किया जाय । 
“सरकार इस बात को बहुत महत्व देती है कि हमारी पालमेंट के कुछ सदस्यों 
को भारत के प्रमुख राजनीतिक नेताओं से मिल कर उनके विचारों के जानने 
का अवसर मिले। ये लोग इस देश की जनता की इस आराम इच्छा को व्यक्तिगत 
रूप से प्रगट कर सकंगे कि भारत, ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में, स्वतंत्र भागीदार राज्य 
का श्रपना उचित और पूर्ण पद शीघ्रता से प्राप्त कर ले | वे पालंमेंट की इस 
इच्छा को भी प्रगठ कर सकेंगे कि इस लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता पहुँचाने के 
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( २५९ ) 


लिए हम प्रत्येक प्रकार से सहायता देने को तैयार हैं |!” ' ग्रतः एंपायर पार्ल- 
मेंटरी ऐसोमियेशन के तत्वाधान में एक पालंमेंटरी शिष्ट-मंडल ५ जनवरी सन 
१६४५ को भारत में पहुँचा । उसने सारे देश में भ्रमण करके भारतीय जनता 
और नेताओं में संपक स्थापित किया | फरवरी सन १६४६ में विलायत लौटने 
पर उसके एक सदस्य मिस्टर सोरेन-सेन ( 80707-50॥ ) ने भारतीय 
परिस्थिति के संबंध में अपने विचार इस प्रकार प्रगट किये थे--- 

“भरत के दो प्रभावशाली दलों की स्थिति पूरे -रूपेण निराशाजनक नहीं 
है किंतु दूर से कुछ नहीं किया जा सकता । सरकार को निश्चित रूप से यह 
बतलाना चाहिये कि कब तक सत्ता हस्तांतरित की जायगी | चुनाव के पश्चात 
यथा-संभव शीघ्र और अ्रंतःकालीन व्यवस्था के लिए केंद्रीय कार्य-पालिका- 
समिति का निर्माण उस सूची में से हाना चाहिये जिसका निमांण प्रत्येक प्रांतीय 
मुख्य मंत्री की सहायता से किया जायगा | 

“पाकिस्तान के जटिल प्रश्न पर भी दोनों दल एक दूसरे के निकट आा 
सकते हैं | निवांचन के परिणाम के कारण मिस्टर जिन्‍ना की कठिनाइयों कुछ 
बढ़ अवश्य गयीं हैँ, किंतु माद वे अपने सिद्धांतो में कुछ परिवतन कर दें ते 
इस संबंध में भी समभता हो सकता है | 

“मेरा विश्वास है कि यदि मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांतों को, डोमीनियन के दर्ज 
के आधार पर, प्रथक अस्तित्व का आश्वासन दे दिया जाय, ता अखिल भारतीय 
विषयों में, श्रवशिष्ट भारत के साथ उनके सहयोग की समस्या कुछ अंश में हल 
की जा सकती है । 

“उत्तरी-पश्चिमी सीमांत प्रांत भी जिसने निश्चित रूप से कांग्रेस के पक्त 
में वोट दिया है मिस्टर जिन्‍ना की बात को अधिक सुनेगा यदि उक्त दिशाश्रों 
में कुछ किया जाय। कांग्रस ने इस सीमा तक मुस्लिम लीग की माँग को न्यूना- 
धिक स्वीकार कर लिया है ।”” 

पालंमेंटरी शिष्ट-मंडल ने, भारत से लोटने के पश्चात, प्रधान-मंत्री मिस्टर 
एटली से मी मेंट की । तभी से यह खबर फेलने लगी कि ब्रिटिश सरकार केबीनेट 
के कुछ सदस्यों को भारत भेजने का विचार कर रही है । १६ फरवरी सन्‌ 
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( २६० ) 


१६४६ को केबीनेट प्रतिनिषि-मंडल के भारत भेजे जाने की घोषणा 
कर दी गयी । 

आजाद हिंद फोज के अभियुक्तों को रिहाई--इस परिच्छेद को 
मम्ाप्त करने के पूव आजाद दिंद फौज के अभियुक्तों की रिहाई के विषय में, 
जो ३ जनवरी सन्‌ १६४६ को की गयी थी, झुछ बतलाना आवश्यक है । 
इस पुस्तक के चौथे परिच्छेद में हम श्री सुभाष चंद्र बोस के दूसरी बार कांग्रेस के 
ग्रध्यक्ष होने के संबंध में कुछ प्रकाश डाल चुके हैं । कांग्रेस के दुसरे सदस्या 
ओर उनमें भयंकर मतभेद था| गांधीजी उन्हें दूसरी बार अध्यक्ष बनाने के 
विरोधी थे। अ्रतः पंत-प्रस्ताव द्वारा ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की गयो कि श्री सुभाष 
बोस के लिए त्याग-पत्र देना अनिवार्य सा हो गया। उनके विरुद्ध अनुशासन 
की कारबाई भी की गयी और सरकार ने मी, उनके विरुद्ध दोषारोपण करके, 
उन्हें नजरबंद कर लिया । ऐसी स्थिति में सुभाष बोस की मानसिक स्थिति किस 
प्रकार की होगी, इसकी केवल कल्पना ही की जा सकती है। जनवरी सन्‌ १६४१ 
में भारत, यह सुन कर चकित हो गया कि वे अपनी नजरबंदी के स्थान से 
गायब हो गये हैं | वे कहाँ गये थे ! कुछ दिनों तक यह बतलाना असंभव था । 
कहा जाता है कि वे कलकत्ते से भाग कर काबुल, ओर वहाँ से मास्को, 
बलिन, रोम होते हुए २ जुलाई सन्‌ १६४३ को सिंगापूर पहुँच थे | ४ जुलाई 
सन्‌ १६४३ को वे आजाद दिंद-संघ के अध्यक्ष चुने गये | 

आजाद हिंद-संघ और आजाद हिंद फीज की स्थापना का मुख्य कारण 
ब्रिटिश मैनिक अधिकारियों द्वारा भारतीयों के साथ दुव्यंवहार था । जब जापान से 
दूसरे महासमर में इंगलेंड के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करके बमां, मलाया, 
ओर सिंगापूर पर अपना श्र/वकार जमा लिया था, उस समय अंगरेज निवा- 
सिययों श्रौर सैनिकों को तो निकलने की सुविधा दी गयी थी, पर भारतीय जहाँ के 
तहाँ छोड़ दिये गये थे। इसके कारण उनका खिन्न होना स्वाभाविक था | ऐसो 
परिस्थिति में जापानी सेनिक पदाधिकारी ने, भारतीयों की एक सभा आमंत्रित 
की श्रोर उन्हें आजाद द्विंद-संध स्थापित करने का परामश दिया। उसने 
इस बात का भी आश्वासन दिया कि जापान हर संभव तरीके से सहायता देने 
को तैयार था । 

६ और १० मार्च सन्‌ १६४२ को मलाया स्थित भारतीयों की एक सभा 
तिंगापूर में हुई | २८ से ३० मार्च तक, श्री रास बिद्दारी बोस की अध्यक्षता में, 
मलाया ओर स्थाम में स्थित मारतीयों की एक सभा टोकियों में हुईं | इसमें 


( २६१ ) 


हांगकांग, संघाई और जापान के प्रतिनिधि भी सम्मिलित थे। सम्मेलन ने भार- 
तीय स्वतंत्रता के लिए. दक्षिणी-पूर्वी एशिया में आंदोलन चलाने का निश्चय 
किया । एक दूसरे प्रस्ताव द्वारा यह निश्चित हुआ कि भारत के विरुद्ध सैनिक 
कारवाई करने का अधिकार आ्आाजाद-हिंद-सेना को ही होगा जिसके सब 
अधिकारी भारतीय होंगे । इस काय को संचालित करने के लिए श्राजाद-दिंद- 
संघ की स्थापना की जायगी और इसकी कायपालिका समिति के निर्णयानुसार, यदि 
आवश्यकता हुई तो, जापानी सेनिक अधिकारियों से सेनिक, हवाई ओर नाविक 
सहायता ली जायगी | १५ जून से २३ जून सन्‌ १६४२ तक बेकांग में भारतीय 
प्रतिनिधियों का दूसरा सम्मेलन छुश्ला । इसने श्राजाद-हिंद-संघ की स्थापना 
का निश्चय किया | सिंगापूर को उसकी राजघानी बनाया गया और श्री रास 
बिहारी बोस उसके अध्यक्ष चुने गये । २ जुलाई सन्‌ १६४३ को श्री सुभाष 
बोस सिंगापूर पहुँचे, ओर ४ जुलाई को वे आजाद हिंद-संघ के शअ्रध्यक्ष चुने 
गये । ५ जुलाई को उन्होंने आजाद हिंद फोज को स्थापना की। वह भारत 
की स्वतंत्रता के लिए, लड़ने का थी । उन्हें जापान की सरकार का सहयोग प्राप्त 
था पर वे उसके हाथ में कठपुतली के समान न थे | 

परिमाणु बम गिराये जाने के पश्चात्‌ जब जापान ने आत्मसमर्पण किया, 
तो दक्षिणी-पूर्वी एशिया में, अंगरेजों के श्रधीन समस्त प्रदेश, जो जायानियों 
के हाथ में चले गये थे, पुनः उनके अधीन हो गये। अ्राजाद-हिंदब्फोज के 
सेनिक ओर अधिकारी भी उनके हाथ आये । उनके भविष्य को चचां बड़े 
व्यापक रूप से होने लगी। सारे देश में उनकी रिहाई के लिए प्रदशन हुए । 
इन दिनों अखिल-मारतीय-कांग्रेस-कमेटी, लॉ्ड वेवेल की दूसरी योजना पर, 
विचार कर रही थी । श्आाजाद हिंद फोज के संबंध में उसका मत था कि 
इंगलेंड ओर भारत के बीच में कटुता न बढ़ाने के लिए. यह आवश्यक था कि 
इन सैनिकों ओर अधिकारियों को छोड़ दिया जाय | सरकार ने श्रधिका रियों' के 
विरुद्ध सैनिक न्यायालय में अभियोग चलाने का निश्चय किया और भारत के 
प्रमुख विधिवेत्ताओं ने, जिनमे श्री भूलाभाई देसाई, प॑० जवाहर लाल नेहरू, 
सर तेज बहादुर सप्रू , डा० केलाशनाथ काटजू , राय बहादुर बद्रीदास, मिस्टर 
१, तीन भ्रधिकारियों पर मुकदमे चलाये गये थ। उनके नाम क्रमानुगत गुरुबक्शसिह ढिए। 

शाइनवाज खाँ, ओर प्रेम कृष्ण सहगल थे । पहले का दर्जा लेफ्टिनेंट का था »र 

कूसरे ओर तीसरे का कप्तान का | 


( रे६र ) 


श्रासफ अ्रली, कुवँर सर दिलीप सिंह, बख्शी सर तेक चंद्र और डा० पी० के० 
सन सम्मिलित थे, उनकी सफाई का भार अपने ऊपर ले लिया । 

५ नर्वबर सन्‌ १६४५ को उनका मुकदमा, दिल्‍ली के लाल किले में 
आरंभ हुआ । जज एडवोकेट ने उनके विरुद्ध लगाये गये आरोपों को पढ़ कर 
सुनाया | पहला आरोप सम्राट के विरुद्ध यद्ध छेडने ओर दूसरा हत्या का 
था । तीनों श्रभियुक्तों ने अपने को निरपराधी बताया। तत्मश्चात दोनों पक्षों 
के वकीलों ने अपनी-अपनी दलीलें प्रस्तुत की ; सैनिक-न्यायालय ने श्रभियुक्तां 
को कुछ आरोपों के लिए अपराधी ठहराया और उन्हें आजीवन निवांसन का 
दंड दिया। तत्पश्चात मामला प्रधान सेनापति के पास उनकी स्वीकृति से 
लिए भेज दिया गया । उन्होंने उनके दंड को माफ कर दिया । 

४ जनवरी सन्‌ १६४६ भारत-सरकार को ओर से निम्नलिख्ति विश्प्ति 
प्रकाशित हुई'-- ु 

“कप्तान शाहनवाज खॉ, कप्तान सहगह, अर लफ्टिनेट ढिल्लो के मुक- 
दमों का विचार सैनिक न्यायालय द्वारा किया गया | तीनो व्यक्तियों के विरुद्ध 
सम्राट के खिलाफ युद्ध छेड़ने का अभियोग था। लेफ्टिनेंट ढिल्लों पर हत्या 
ओर श्रन्य दा पर हत्या को प्रात्ताहत करने का भी श्राभयाग था। न्यायालय 
का मत है कि तीना अ्रभियुक्त सम्राट के विरुद्ध यद्ध छेहन के अपराध हूँ । 
कप्तान शाहनवाज खॉ के विरद्ध हत्या को प्रात्साइत करने का भाभयाग भी 
सिद्ध है| गया हे । लेफ्टनेंट |ढलल्‍ला ओर कप्तान सहगल हत्या क श्राभयाग स 
बर। किये हैं ।?? 

“सम्राट के विरुद्ध युद्ध का अ्रपराधी पाकर न्यायालय के लिए मृत्यु-दंड 
या श्राजाबन नवासन का दंड देना आनवाय था। कानून के अ्रतर्गत इससे 
कम दड नहों दिया जा सकता था। तांनों अ्रभियुक्तों को न्यायालय ने ञ्राजी- 
बन निवासन तथा जमा किये गये रुपयों और शेष वेतन ओर भत्तों की जब्ती 
के दंड देने का निश्चय किया है । 

“सेनिक न्यायालय का कोई निरय या दंड तब तक पूरा नहीं होता जब 
तक उसको संपुष्टि न है| जाय । इस अ्रभियोग में प्रधान सेनापति संपुष्टि करने 
वाले प्राधिकारी हैँ । वे प्रत्येक मामले में न्यायालय के निर्य से संतुष्ट हें | 
अतः वे उसकी संपुष्टि करते हैं । 

“संपुष्टि करने वाले अधिकारी का यह श्रघिकार है कि वह दंड को कम 


हमनामाएडथाभकामपंमनादकक व इाभाक कक ५ +ताभ५॥+ कक ७-७ मकान ७० पार्क एक अ९+९)--२०५+परमाकौ ५५-3० 8.++-प न--+ ९-2» ५» नाक फ० ०५-3० 


, 4, २, 68. 07 वा8, उर्थ प्रांग0 ?ए790॥080४0॥, 8६ 47 


( २६३ ) 


अथवा न्यून कर दे या उसे माफ कर दे। जैसा कि समाचार-पत्रों में बतलाया 
जा चुका है, भारत-सरकार की नीति भविष्य में केवल उन्हीं पर श्रभियोग 
चलाने की है जिन्होंने सम्राट के विरुद्ध युद्ध करने के अ्रतिरिक्त पाशविकता के 
काय किये हैं | यह भी कहा गया है कि किसी श्रमियोग के निर्णय की समीक्षा 
करते समय, अधिकारी इस बात पर भी ध्यान देंगे कि उनके कार्य सभ्य व्यव- 
हार के विधान के कितने विरुद्ध थे । 

“ज्ञेफ्टिनेंट ढिल्‍लों और कप्तान सहगल हत्या या हत्या को प्रोत्साहित 
करने के श्रपराध से बरी कर दिये गये हैं | उनके विरुद्ध किसी श्रन्य पाशविक 
कार्य का अभियोग नहीं है | यद्यपि कप्तान शाहनवाज खां हत्या को प्रोत्साहित 
करने के अपराधी पाये गये हैं और उनके कार्य कठोर सिद्ध कर दिये गये हें, 
तथापि संपुष्टि करने के पूर्व उसके अधिकारी ने तत्कालीन ५वस्था पर विचार 
किया है । 

“इसलिए प्रधान सेनापति ने तीनों अभियुक्तों को समान समभने का 
निर्णय करके उनके आजीवन निवांचन के दंड को माफ करने का निश्चय किया 
है । उन्होंने जमा किये रुपयों, वेतन और भत्तों की जब्ती का दंड कायम रखने 
का भी निश्चय किया है। प्रत्येक परिस्थिति में सेनिक झर सिपाद्दी के लिए 
राजभक्ति को छोड़ कर राज्य के विरुद्ध काम करना भयंकर अपराध है| यह 
ऐसा सिद्धांत है जिसका पालन करना किसी वर्तमान या भविष्य की वध 
सरकार के स्थायित्व के लिए आवश्यक है ।” 

सायंकाल तीनों अ्रभियुक्त मुक्त कर दिये गये। सारे देश में प्रसन्‍नता की 
लहर दोड़ गयी । सब-लोग सरकार की दुरद्शिता की प्रशंसा करने लगे । 
इनकिलाब जिंदावाद के भयंकर कलरब के बीच में मुक्त अभियुक्तों ने देश 
की जनता ओर सफाई देने वाले विधिवेत्ताओं के प्रति कृतशता का प्रकाशन 
किया। कुछ नेताश्रों ने सफाई के बकीलों, विशेषतया श्री भूलाभाई देसाई को, 
सफलता के लिए बधाई दी | 


११ 
केबीनेट प्रतिनिधि-मंडल 


कैबीनेट प्रतिनिधि-मंडल के भेजे जाने की घोषणा--कैबीनेट 
प्रतिनिधि-मंडल का आगमन--धोपणाओं के संबंध में भारतीय 
प्रतिक्रिया-- मुस्लिम लीग का दृश्कोण -- कांग्रेस का दृष्टिकोण--- 
केबीनेट प्रतिनिधि-मंडल का कायारंभ--कैबीनेट पभ्रतिनिधि-मंडल 
की दूसरी मंजिल - कैबीनेट प्रतिनिधि-मंडल की योजना-- वक्तव्य 
का विश्लेषण--भारतीय लोकमत की प्रतिक्रिया --कैबीनेट प्रति- 
निधि-मंडल का दूसरा वक्तव्य--अ्ंतः कालीन सरकार के विषय 
में पत्र व्यवहार--मुस्लिम लीग द्वारा कैंबीनेट प्रतिनिधि-मंडल की 
योजना की स्वीकृति--कैबीनेट प्रतिनिधि-मंडल का तीसरा वक्तब्य--- 
कैबीनेट प्रतिनिधि-मंडल की बिदाई- कैबीनेट प्रतिनिधि-मंडल की 
सफलता । 


केबीनेट प्रतिनिधि मंडल के भेजे जाने की घोषणा-भारत की संवै- 
धानिक समस्या इतनी जटिल हो गयी थी श्रोर उसका हल करना इतना आवश्यक 
था कि १६फरवरी सन्‌ १६४६ को लंदन से यह घोषित किया गया कि ब्रिटिश 
कैबीनेट के तीन सदस्य (लॉर्ड पेथिक लॉरंस जो मारत-मंत्री थे, सर स्टेफड क्रिप्स 
जो बोर्ड श्राफ ट्रेड के श्रध्यक्ष थे, ओर मिस्टर एल्बंट वी. एलेक्ज़ेंडर जो एड- 
मिरैलिटी के प्रथम लाड थे ) भारतीय नेताश्रों से भारतीय संविधान के निर्माण 
के संबंध में, विचार-विनिमय के हेतु भारत जा रहे थे | घोषणा करते हुए लाड 
पेथिक लारंस ने कहा, “सदन को स्मरण होगा कि ब्रिटिश सरकार से बातचीत 
करके भारत लौटने के पश्चात, गतू वर्ष १७ सितंबर को वाइसराय ने नीति 
संबंधी एक घोषणा की थी । उसमें केंद्रीय ओ्रोर प्रांतीय निवांचनों के ठीक 
पश्चात, भारतीय नेताश्रों के सहयोग से, भारत द्वारा शीघ्र स्वशासन-प्राप्ति के 
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लिए आवश्यक कारबाई का गेखः-चित्र खींचा गया था। उस कारवाई में 

निम्नलिखित शामिल हैँ-- 

३ --सं विधान के निर्माण के ढंग पर श्रधिक से अधिक सहमति प्राप्त करने के 
लिए ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों श्र भारतीय रियासतों में आरंभिक 
विचार-विनिमय । 


२ --संविधान-सभा की स्थापना । 


३--ऐसी कार्यपालखिका-समिति का निर्मांण जिसका भारत के प्रमुख दल 
समर्थन करें |” * 


लडि वैवेल ने यह भी कहा कि इस घोषणा के द्वारा वाइसराय की गत 
सितंबर की घोषणा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। केबीनेट 
के सदस्यों की उपस्थिति में उनके प्रयत्नों के अधिक दृढ़ होने को आशा थी | 
“ब्रिटिश सरकार का श्राज भी यही इरादा है कि भारतीयों का स्वयं अपनी 
संवेधानिक इमारत का आधार तयार करना चाहिये | प्रतिनिधि-मंडल केबीनेट 
का प्रतिनिधि-स्वरूप होगा और उसे केबीनेट के अधिकार प्राप्त होंगे ।?' 


१५ मार्च सन्‌ १६४६ को प्रधान मंत्री एटली ने भी कॉमन सभा में केबी- 
नेट प्रतिनिधि-मंडल के विषय में यह घोषित किया कि वह सफलता के लिए, 
कत-संकल्प हो कर जा रहा था। “मौजूदा सरकार के स्थान पर किस प्रकार 
की सरकार बनेगी, यह निश्चित करना भारत का काम है। हमारी श्रमिलाषा 
इस निश्चय के लिए आवश्यक संगठन के स्थापित करने में सहायता देना है । 
भारत में इस संगठन के स्थापित करने में कठिनाइयों का सामना करना पढ़ा 
है। हमारा दृ संकल्प है कि हम उस संगठन को स्थापित करेंगे। इसके 
ल्षिए हम भारतीय नेताश्रों से अधिकतम सहयोग माँगते हैं ।!? आगे चल कर 
अल्प-संख्यकों के विषय में प्रधान-मंत्री ने निम्नलिखित विचार प्रगट किये, 
“हम अल्प-संख्यकों के अधिकारों को ,मूल नहीं गये हैं | उन्हें भय में मुक्त हो 
कर स्वतंत्रतापूवक रहने का श्रधिकार होना चाहिये। किंतु हम यह भी नहीं देख 
सकते कि एक अ्रल्प-संस्यथक जन-समुदाय किसी बहु-संख्यक जन-समुदाय की 
उन्नति के मार्ग में रकावर्ठ डाले ।”” पूर्ण स्वतंत्रता और डोमीनियम स्टेटस के 
संबंध में प्रकाश डालते हुए. उन्होंने कहा, “इमें आ्राशा है कि भारत, त्रिटिश 
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राष्ट्रनसमूह में रहने का प्रयत्न करेगा | किंतु यदि वह पूर्श रूप से स्वतंत्र होना 
पसंद करे और हमारे विचार में उसे ऐसा करने का अधिकार है, तो हमें 
इस परिवतंन को शांतिपूवक और सुगमता से करने के लिए. प्रयत्नशील होना 
चाहिये |?! 

केबीनेट प्रतिनिधि-मंडल का आगमन--२३ मार्च सन्‌ १६४६ को 
कैबीनेट प्रतिनिधि-मं उल ने भारत-भूमि पर करोंची में पदापण किया | तुरंत 
ही भारत-मंत्री लॉड पेथिक लॉ रेस ने ब्रिटिश सरकार ओर जनता की ओर से 
भारत के निवासियों के लिए. मेत्री ओर सद्भावना का संदेश सुनाने के पश्चात 
प्रतनधि-मंडल के आगमन के संबंध में निम्नलिखित बातें कहीं+- 

“हम केवल एक ही उद्देश्य से आये हैं। वह यह है कि लॉर्ड वेबेल 
के सहयोग से हम भारत के नेताओं तथा इस देश के निवाचित प्रतिनिधिया 
के साथ इस विषय पर विचार करें कि देश के शासन-सूत्र को अपने हाथ से 
लेने की उनकी आकांक्षाओं को किस प्रकार शाप्रता से पूरा किया जा सकता 
है, जिससे कि हम उस उत्तरदायित्व के हस्तांतरण के कायय का गौरव और 
प्रतिष्ठा के साथ संपन्‍न कर पके । 

“धब्रेटिश सरकार और ब्रिटिश जनता अ्रपनी प्रतिज्षाओं और बचनों को 
पूर्ण रूप से पालन करने के लिए उत्सुक है। हम आपका आश्वासन देना 
चाहते हैं कि हम अ्रप्नी नीति के सिलसिले में किसी भी ऐसी व्यवस्था का 
स्थान देने का यत्न नहीं करेंगे जो भारत की पूण स्वतंन्नात्मक प्रतिष्ठा के अनु- 
कूल न हो । इस प्रकार हमारा और हमारे भारतीय सहयोगियों का एक हूं। 
उद्देश्य है जिसकी पूत के लिए आगामी सप्ताह में हम श्रपनी समस्त शक्ति 
ल्गायंगे । स्वतंत्र भारत के भवन-निमाण का माग अभी तक स्पष्ट नहीं है । 
क्ेकिन आइये, हम सब उस निमांण के झालोक से प्रेरित हा! सहयोग के 
मांग का अनुसरण करने को तत्पर हों। मुझे निश्चय है कि हम विश्वास के 
साथ तथा सफलता-प्राप्ति का दृढ़ निश्चय करके एक साथ मिलकर अपना 
काम पूरा करने का यत्न करेंगे” * 

दुसरे [दन प्रतिनिधि-मंडल दिल्ली पहुँचा । पत्र-संवाददाताझं के सम्मेलन 
में उसी दिन लॉड पेथिक लॉरस ने प्रतिनिधि-मंडल के कार्य के संबंध में निम्म- 
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लिखित प्रकाश डाला--''आप उस बातांल्ञाप के लक्ष्य को जानते हैं जिमे हम 
आरंभ करनेवाले हैं | हमारे प्रधान मंत्री मिस्टर एटली ने १५ मार्च को कॉमन 
सभा में दिये गये भाषण में उसे स्पष्ट कर दिया था ।...... हम केवल एक ही 
निश्चित उद्देश्य से आये हैं और वह है साम्राट की सरकार के प्रतिनिधि की 
हेसियत से भारतीयों द्वारा स्वतंत्रता की प्राप्ति के |लए सद्दायता पहुँचाने में 
अपने कामों को पूरी तरह करना । हम दूसरों के विचारों को सुनने को तैयार हैं 
ओर किसी विशेष विचार के लिए वचनवद्ध नहीं हैं | इसका तात्पय यह्द नहीं 
कि हमारे विचार अनिश्चित तथा आ्रागा-पीछा करन वाले हैँ | हम मारतीयां का 
इस योग्य बनाने आये हैं कि भारत,संसार के महान राष्ट्रों में, अपना स्थान ग्रहय 
तथा अपने कतंव्यों का पालन कर सके |” ' 

घोषणाओं के संबंध में भारतीय प्रतिक्रिया-इन धोषणाश्रों के 
संबंध में भारताय प्रतिक्रिया का श्रनुमान सरदार वल्‍ल्लभ भाई पटेल के उसे 
वक्तव्य से लगाया जा सकता है जो उन्होंने २२ मार्च का भारतीय पत्रों में प्रका- 
शित किया था | उस वक्तव्य की निम्नलिखित बातें उल्लेखनीय हें--' 

३--भारत चाहता है कि सत्ता का शीघ्र ही हस्तांतरण हो। वह अब 
अधिक विलंब को बरदाश्त नहीं कर सकता । 

२--कांग्रेस अल्य-संख्यकों के न्यायपूर्श हितों को संरक्षण देने के लिए 
तेयार है किंतु वह मिस्टर जिन्‍ना द्वारा माँगे गये भारत के विभाजन के लिए 
तेयार नहीं है । 

३--वास्तविक सत्ता के हस्तांतरण से कांग्रेस को किसी विशेष कष्ट की 
आशंका नहों है । 

४--अ्गले चंद सप्ताहों में ब्रिटेन को भारतीय समस्या को हल करने का 
सबसे बड़ा ओर कदाचित अंतिम अवसर मिल्लेगा । 

५--यदि सत्ता को शीघ्र ही इस्तांतरित कर दिया जाय तो ब्रिटेन और 
भारत की मौजूदा कटठुता समाप्त हो जायगी और दोनों देशों में दोस्ती की संधि 
हो जायगी । 

६--श्रंतराष्ट्रीय और पर-राष्ट्रीय मामलों में स्वतंत्र भारत संसार में शांति« 
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स्थापन का प्रयत्न करेगा | उसका इरादा किसी पर आक्रमण करने का 
नहीं है । 

७--स्वतंत्र भारत की, अपनी सेना होगी । यह केवल इतनी होगी जितनी 
आंतरिक और बाह्य रक्षा के लिए पयांप्त हो । उसके पास बहुत बड़ी स्थायी 
सेना न होगी, क्योंकि वह किसी बाह्य आक्रमण का इरादा नहीं रखता | 

८--स्वतंत्र भारत सब राष्ट्रों के साथ मित्रता बनाये रखने का प्रयत्न 
करेगा | 

आगे चल कर सरदार पटेल ने कहा, में शब्दों ओर घोषणाश्रों को 
अधिक महत्व नहीं देता, वरन्‌ उनके आधार पर किये गये कामो को प्रतीक्षा 
करता हूँ । किंतु मुझे यह कहना पढ़ता है कि प्रधान-मंत्री क्लिमेंट एटली को 
नयी घोषणा स्पष्ट शब्दों में थी ओर उसमें असंदिग्ध रूप से सचाई की गूंज 
थी। गत बरसों में पहले-पहल ब्रिटिश सरकार ने अल्प-संख्यकों के विपय में 
अपने दृष्टिकोण को बदला है। कांग्रेस सदा से अल्प-संख्यकों के नन्‍्यायाचित 
श्रधिकारों के संरक्षण में पक्ष में रही है। लेकिन मद्ासमर के काल में ब्रिटिश 
सरकार ने तब तक कुछ) न करने के दृष्टिकोण को श्रपनाया जब तक कांग्रेस 
और मुस्लिम लीग में समकोता न हो जाय | उसने मुस्लिम लीग को, असं- 
भव माँगों को प्रस्तुत करके अ्वरोधक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहन 
दिया है। इस प्रकार मुस्लिम लीग के हाथ में अवरोधक शक्ति आ गयी है ओर 
समस्त महासमर के काल में उसने उसका प्रयोग किया है। मुझे इस 
बात की प्रसन्नता है कि ब्रिटिश प्रधान मंत्री ने अब यह स्पष्ट कर दिया 
है कि कोई भी अल्प-संख्यक, बहुसंख्यक की उन्नति को अ्रवरुद्ध न कर 
सकेगा । उनको घोषणा में केवल मुस्लिम लीग की ओर ही संकेत किया 
गया है। कांग्रेस न्यायोचित तरीकों से अ्रल्प-संख्यकों की रक्षा तथा संरक्षण के 
पक्त में है । किंतु वह देश का बेंटबारा करके, मिस्टर जिन्‍ना की श्रसंभव माँगों 
को स्वीकार नहीं कर सकती ।........कांग्रेस कार्य -समिति ने यह घोषित कर दिया 
है कि वह किसी प्रादेशिक क्षेत्र के लोगों को अपनी प्रकट इच्छा के विरुद्ध 
भारतीय संघ में रहने के लिए बाध्य नहीं कर सकती । कांग्रेस इतनी ही अधिक 
सीमा तक जा सकती है |” आगे चलकर सरदार पटेल ने कहा, “ममें नहीं 
जानता कि इंगलेंड में इतनी बुद्धिमत्ता होगी कि वह हमें तुरत ही स्वतंत्रता दे 
दे। किंतु में यह जानता हूँ कि इम स्वतंत्रता चाहते हैं, तुरंत, यहाँ और अ्रभी, 
डोमीनियन का दा नहीं |” सरदार वल्‍लभभाई फ्टेल के इन स्पष्ट बिचारों से 
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यह ज्ञात हो जाता है कि आने वाली वातालाप में कांग्रेस किस दृष्टिकोण को 
अपनाने वाली थी । 

मुस्लिम लीग पाकिस्तान की स्थापना पर अटल थी । उसकी प्रतिक्रिया का 
अनुमान, पाकिस्तान-दिवस मनाने के उपलक्ष में, कराँची की उस सभा से 
लगता है जो २४ मार्च सन्‌ १६४६ को मिस्टर गजदर की अ्रध्यक्षता में क। 
गयी थी | सभा द्वारा पारित प्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया दिया गया था 
कि केबीनेट-प्रतिनिधि-मंडल को भारत पर किसी ऐसे संविधान को लादने का 
प्रयत्म न करना चाहिये जिसमें पाकिस्तान की माँग स्वीकार न की गयी हो । 


मुस्लिम लीग का दृष्टिकोश--अपने प्रतिनिधियों का मत-निधोरण 
के लिए ६ अप्रेल सन्‌ १६४६ को विधान-मंडलों के मुस्लिम लीगी सदस्यों 
का अधिवेशन दिल्‍ली में हुआ । उसमें सम्मिलित प्रत्येक सदस्य ने 
निम्नलिखित प्रतिज्ञा की-- 

“में अपना यह दृढ़ संकल्प घोषित करता हूँ कि इस उप-महाद्वीप में रहने 
वाले मुस्लिम राष्ट्र की रक्षा ओर संरक्षण, एवं उसका उद्धार और भाग्य, पाकि- 
स्‍्तान की स्थापना पर निर्भर करता है । यही संवैधानिक समस्या का अपक्षपाती 
आदरणीय ओर न्यायपूर्ण हल हे । इसी के द्वारा इस महाद्वीप में रहने वाले 
विभिन्‍न राष्ट्रों श्रोर जन-्समूहों को शांति, स्वतंत्रता, और समृद्धि प्राप्त हो 
सकती है |”! 

“में निष्ठापूवंक प्रतिशाम करता हूँ कि में अपनी इच्छा से, लेशमात्र भी 
विचलित हुए बिना, श्रखिल भारतीय मुस्लिम लीग के उन सब निदेशों ओर 
आदेशों का पालन करूँगा जो हमारे घोषित राष्ट्रीय लक्ष्य पाकिस्तान की 
प्राप्ति के लिए चलाये गये आंदोलनों के संबंध में दिये जायगे। चूँकि मुझे 
अपने लक्ष्य की सत्यता एवं न्याय का विश्वास है इस लिए में उसके लिए 
किसी भी ऐसे खतरे, वलिदान, या परीक्षा के लिए तेयार हूँ जिसकी मॉँग 
मुझसे की जायगी ।?? 


विधान-मंडल के लीगी सदस्यों की यह प्रतिशा उल्लेखनीय है ही, पर 
इससे कहीं महत्वपूर्णा वह विष-वमन था जो सर फिरोज खाँ नून ने श्रपने 
भाषण में किया था। गूँजते हुए शब्दों में उन्होंने कहा, “हम एक भयंकर 
संकट के सन्निकट हैं, क्योंकि न तो हिंदू हमारी मावनाश्रों की गहराई तक पहुँच 
सकते हैं और न अ्ंगरेज | यदि हिंदू हमें पाकिस्तान और स्वतंत्रता देंगे तो वे 
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हमारे सबमे अच्छे मि हैं | यदि अंगरेज देंगे तो वे हमारे सबसे श्रच्छे मित्र 

हैं | यदि इनमें से कोई नहीं देगा, तो रूस हमारा सबसे अच्छा मित्र है । 
चाहे हमें संघप में प्राण से ही हाथ क्‍यों न धोना पढ़ें हम इसके लिए 

हृढ़-संकल्प हैं कि हमारे वंशजों को अखंड भारत का दास न बनना पढ़े । 

“हम खून चूसने वाले इन मास्वाड़ियों का दिखला देंगे कि पाकिस्तान 
का जीवन-स्तर पूर्व के सब देशों से अधिक ऊँचा उठाया जा सकता है | 
आजकल ऐसी चालाकी से काम किया जाता है कि पाकिस्तान में मशीने नहीं 
पहुँच पाती । भारत-सरकार के भूतपूर्व सदस्य होने के नाते मैं यह जानता हैं 
कि युद्ध के काल में कगेड़ों रुपये की मशीनें भारत भें आयी थीं किंतु एक 
मशीन भी पाकिस्तान में न पहुँच सकी थी । 

“जब तक आपको राजनीतिक, आर्थिक ओर धार्मिक स्वतंत्रता न मिलेगी, 
तब तक ४० बरस में आपकी अवस्था ऐसे गुलामों की सी हो जायगी जिनकी 
हालत अ्रनुसूचित जातियों से भी गिरी हुईं हंगी । 

“यदि ब्रिटिश केबीनेट प्रतिनिधि-मंडल, इन बनियों के साथ पड़यंत्र 
करके एक ऐसे कागज के टुकड़े को लेकर चला जायगा जिसमें भारत की शांति 
के लिए दानों के हस्ताक्षर द्वोंगे तो वह शांति उतनी ही अल्पकाल।न हांग॑। 
जितनी वह जिसे चेंबरलेन ओर हिटलर में म्यूनिक में स्थापित करने का प्रयत्न 
किया था । 

“हिंदुओं की इस मनोबृति और शुद्धि के इस झ्आांदोलन को होते हुए, यदि 
तुम इस जाल में फंस जाओगे श्रीर अपनी राजनीतिक सत्ता को खो दागे ते। 
तुम जीवन से श्रघिक प्रिय वस्तु अथांत्‌ अपने धर्म को खो बेठोगे । 

“यदि ग्रेट ब्रिटेन हमें हिंदू राज के अ्रधीन रखता है तो हम ब्रिटेन को 
यह बतला देना चाहते हैं कि इस देश के मुसलमान विनाश और उल्बात के 
ऐसे काम करंगे जिनके सामने चंगेज खाँ के काम भी फीके पड़ जायेंगे | 

“यदि हमें लड़ना ही पड़े शोर हम उसमें हार जायें तो हमारे लिए एक 
ही मार्ग रह जाता है श्रोर वह है रूस से सहायता लेना | पंजाब में साम्यवाद 
के अनुकूल आ्रांदोलन चल रहा है | पंजाबियों का मत है कि अखंड भारत से 
स्वतंत्र होने का वही एक मार्ग है। यदि हमें अपनी श्राजादी की लड़ाई इस 
प्रकार से ही लड़नी पढ़े तो में, इस देश में श्रपनी स्वतंत्रता के लिए. अपनी 
समस्त संपत्ति खोने को तैयार हूँ ।”? 

सर फिरोज खाँ नून के इस भाषण में लगातार इृष-ध्वनियों होती रहीं और 


( २७१ ) 


“कायदे आजम जिंदाबाद” के नारे लगाये गये। श्रोजस्विता के कारण प्रयुक्त 
श्रनुपयुक्त शब्दों को यदि हम इससे निकाल दें तो वह भारतीय समस्या के 
विषय में मुस्लिम लीगी मत को भली भांति प्रतिविंबित करता है। 


कांग्रस का दृष्टिकोश-कांग्रेस-कार्य-समिति का दृष्टिकोश इसकी 
अपेक्षा कहीं श्रधिक गंभीर था| उसका अधिवेशन १५ अप्रैल को दिल्ली 
में हुआ था। मौलाना अबुल कलाम आजाद के मतानुकूल “भारत 
की परिस्थिति ऐसी थी जिसमें केंद्रकरण की ओर कुकी हुई अथवा 
एकात्मक सरकार के स्थापित करने के प्रयत्न अनिवार्यद; असफल 
होंगे | उतने ही असफल वे प्रयत्न भी होंगे जो भारत को दो राज्यों में 
वेभाजित करते हों |? समस्या के हल के लिए कांग्रेस ने जिस गुरकी अपनाया 
है वह यह है कि प्रांतीय इकाइयों को पूर्ण स्वशासन अधिकार तथा अवशिष्ट 
विषयों को दे दिया जाय। उसने कंद्रीय विषयों की दो सूचियाँ तैयार की हैं एक 
अनिवार्य और दूसरी वैकल्पिक | यदि कोई प्रांत चाहे तो इसके कारण वह 
केंद्र को दिये जाने वाले कम से कम विषयों के अ्रतिरिक्त ग्न्य विप्रयों का शासन 
न्वर्य कर सकता है। कांग्रेस की योजना इस प्रकार मुस्लिम बह-संख्यक प्रांतों 
को इस बात का आश्वासन देती है कि वे आंतरिक बातों में स्वतंत्र रह सकेंगे 
अपनी इच्छा के अनुसार अपना विकास कर सकेंगे और उन विषयों में केंद्र 
को प्रभावत भी कर सकेंगे जिनका प्रभाव समस्त देश पर पड़ता हो । 


केबीनेट प्रतिनिधि-संडल का कार्यारंभ--२४ मार्च सन्‌ १६४६ 
को दिल्ली में वक्तव्य देने के पश्चात केबीनेट-प्रतिनिधि-मंडल ने अपना कार्या- 
रंभ किया । कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त उसने 
त्ल्प-संख्यकों के प्रतिनिधियों तथा प्रांतीय मुख्य मंत्रियों और मंत्रियों का विचार- 
विनिमय के लिए आमंत्रित किया । उसके पास अनेक संस्थाश्रों और व्यक्तियों 
के पत्र इस आशय के आये थे कि वे स्वयं प्रतिनिधि-मंडल के समक्ष अपने 
विचारों प्रस्तुत करना चाहते थे। प्रतिनिधि-मंडल इन सबको बातें सुनने में अस- 
मर्थ था। अतः उसने उन्हीं लोगों को मिलने की अनुमति दी जो उसके 
मतानुकूल उसके काम में श्रधिक से श्रघिक सहायता पहुँचा सकते थे । 

भारत के विभिन्‍न दलों के नेताओं से वारतालाप करने के पश्चात कैबीनेट 


प्रतिनिधि-मंडल ईस्टर की छुट्टी मनाने के लिए काश्मीर चला गया | वहाँ से 
लौटने के पश्चात २७ अ्रप्रेल सन्‌ १६४६ को उसने एक वक्तव्य निकाला, 


( शै७२ ) 


जिसके परिणाम-स्वरूप कैबीनेट-प्रतिनिधि-मंडल की कारवाई की दूसरी मंजिल 
आरंभ हुई । 

कैबीनेट-प्रतिनिधि-मंडल की दूसरी मंजिल--अ्रपनी कारवाई की 
दूसरी मंजिल में कैबीनेट-प्रतिनिधि भंडल ने त्रिदल्लीय सम्मेलन का रूप धारण 
किया । उसने कांग्रेस श्रोर मुस्लिम लीग के अ्रध्यक्षों को अपनी-अपनी काय- 
समिति के चार-चार सदस्यों को मनोनीत करने को कहा | ये कबीनेट-प्रतिनिधि 
मंडल के साथ मिल कर सम्मेलन करके भारतीय समस्‍या का हल खोजने को 
थये। लाड पेथिक-लीरेंस ने, अपने तत्संबंधी पत्र में, संवेधानिक ढाँचे की 
बातचीत के संबंध में निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये थे-- 

“भारतीय संघ-सरकार, पर-राष्ट्-संबंध, रक्षा और यातायात के साधनों 
पर शासन करेगी। प्रांतों के दो समूह होंगे, एक हिंदू-बहुसंख्यक प्रांतों का 
और दूसरा मुस्लिम -बहुसंख्यक प्रांतों का । वे उन विषयों का शासन करेंगे, 
जिनके लिए अमुक समूह एक समान शासन के पत्त में हो । श्रन्य समस्त 
विषय प्रांतीय सरकारों के अधीन होंगे। प्रभुत्व के अवशिट श्रधिकार भी 
उनके ही अधीन होंगे । 

“श्ाशा की जाती है कि भारतीय रियासतें इस ढाँचे के निर्माण में उन 
शर्ता पर भाग लेंगी जो परस्पर ब्रातचीत द्वारा निश्चित की जायेँ । 

“मैं यह बतला देना चाहता हूँ कि इन सिद्धांतों के विस्तार को हम न 
तो आवश्यक सममभते हैं ओर न वांछित । बातचीत के दौरान में अन्य बातों 
के साथ-साथ इन पर भी विचार किया जायगा । 

“यदि मुस्लिम लीग और कांग्रेस इस आधार पर बातचीत करने को 
तैयार हों तो कृपया मेरे पास उन चार व्यक्तियों के नाम लिख भेजें जो उनकी 
ओर से बातचीत करने के अधिकारी हों। जैसे ही मुझे इन लोगों के नाम 
मिल जायँगे, मैं आपको बातचीत के स्थान की सूचना दूँगा। वह स्थान 
संभवतः शिमला होगा जहाँ की आबहवा इन दिनों मातदिल होती है ।?” 

इस पत्न के उत्तर में मौलाना अनुल कलाम आजाद ओर लांडे पेथिक 
लारेंस और मिस्टर जिन्‍ना ओर पेथिक लारेस में स्पष्टीकरण के संबंध में पत्न- 
व्यवहार हुआ । हर एक ने अ्रपने-अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया । ऐसा 
विदित द्वोता था कि कांग्रेस और मुस्लिम का मतभेद आधारभूत था | फिर भी 
दोनों संस्थाझों की कार्य-समितियों ने, त्रिदलीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए 
अपने-अपने प्रतिनिधियों को मनोनीत कर दिया। मौलाना अबुल कलाम 


( २७३ ) ६ 


आजाद, पं० जवाहर लाल नेहरू , सरदार वल्लभ भाई पटेल श्रोर खाँ श्रब्दुल 
गफ्फार खाँ कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने की थे ओर मिस्टर जिन्‍ना, नवाब 
मुहम्मद इस्माल खाँ, नवाबजादा लियाकत अली खाँ श्रोर सरदार श्रष्दुर रब 
निश्तर मुस्लिम लीग का । 

छुः सप्ताह तक सम्मेलन अपने काम में व्यस्त रहा, पर उसे सफलता न 
मिली । मुस्लिम लीग के प्रतिनित्रि दो ऐसे प्रभुत्व-संपन्‍न संघरों को चाहते थे जो 
केंद्र को रक्षा, पर-राष्ट्र-संबंघ, यातायात, आयात और निर्यात टैक्सों के संबंध में 
सीमित अ्रधिकार दें और श्रन्य सब विषयों को संघीय इकाइयों के अधीन रखें | 
वे केंद्रीय कायंपालिका और विधान-मंडल का निर्माण बराबरी के आधार पर 
करना चाहते थे | वे यह भी चाहते थे कि केंद्रीय संघ के, दोनों संघों पर, किसी 
प्रकार के आर्थिक अधिकार न हों । इसके विपरीत कांग्रेस सुदृढ़ संघीय केंद्र की 
समर्थक थी वह केंद्र को रक्षा, पर-राष्टर-संबंध, यातायात, राजस्व, मुद्रा श्रौर 
मूल अ्रधिकारों के विषयों को देना चाहती थी ताकि आ्रापात काल में परिस्थिति 
का सामना किया जा सके | कांग्रेस यह भी न चाहती थी कि प्रांतीय संघ्र सांप्र- 
दायिक आधार पर बनाये जायें | वह केंद्रीय कार्यपालिका और विधान-मंडल 
में समानता के आधार की भी विरोधिनी थी। फल-स्वरूप त्रेदिलीय सम्मेलन को 
विफलता अवश्य॑भावी थीं। १२ मई सन्‌ १६४६ को सम्मेलन की विफलता को 
बात समस्त भारत में फेल गयी । 


केबीनेट प्रतिनिधि-मंडल को योजना --१६ मई सन्‌ १६४६ को 
क्रैबीनेट प्रतिनिधि-मंडल की कार्रवाई की तीसरी मंजिल श्रारंम हुई । भारतीय 
नेताओ्रों में एका न होने के परिणाम-स्वरूप केबीनेट प्रतिनिधि-मंडल ने इस 
दिन भारतीय समस्या के हल के लिए भ्रपनी योजना प्रस्तुत की | इस संबंध में 
दिये गये वक्तव्य का दिंदी अभ्रनुवाद इस प्रकार है-- 

(१) मार्च १५ को, केबीनेट-प्रतिनिधि-मंडल के भारत जाने के पूव 
ब्रिटिश प्रधान-मंत्री मिस्टर एटली ने इन शब्दों को कहा था-- 

“मेरे सहयोगी इस विचार से भारत जा रहे हूँ कि वे भारत द्वारा शीघाति- 
शीघ्र स्वतंत्रता प्राप्त करने में उसकी श्रघधिक से अधिक सहायता करने का प्रयत्न 
कर | वर्तमान सरकार के स्थान पर किस प्रकार की सरकार स्थापित की जाय 
इसका निरंव भारत स्वयं करेगा, लेकिन हमारी इच्छा ऐसे संगठन को तत्काल 
स्थापित करने में उसकी सहायता करने की है जिससे वह उस निर्णय पर 
पहुँच सके । 

श्ट 
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“मुझे आशा है कि भारत और उसके निवासी ब्रिटिश राष्ट्र-मंडल में 
रहने का निर्णय करेंगे। मुझे विश्वास है कि ऐसा करना वे अपने हित 
में समभेगे । 

“लेकिन यदि वे ऐसा निरंय करें तो वह उनकी स्वेच्छा से ही होना 
चाहिये । ब्रिटिश राष्ट्रमंडल ओर साम्राज्य किसी बाह्य दबाव की #ंखला से 
परस्पर संबद्ध नहीं है । वह स्वतंत्र समुदाय है। इसके विपरीत यदि वह पूर्ण 
स्वतंत्र होने का निर्शय करता है तो हमारे विचार से उसे ऐसा करने का 
अधिकार है। हमारा कतंव्य होगा कि सत्ता के हस्तांतरण को श्रघिक से 
झधिक संभव निर्विष्तता औ्रोर सुगमता से संपन्‍न करने में हम उसको 


सहायता करें |?! 
(२) इन ऐतिहासिक शब्दों से श्रादेशित होकर हमने--कैब्रीनेट प्रति- 


निधि मंडल और वाइसराय--इस बात का अधिकतम प्रयत्न किया है कि 
भारत के दो प्रमुख राजनीतिक दलों में भारत की श्रखंडता ओर विभाजन के 
आधारभूत प्रश्नों के संबंध में कोई समभोता हो जाय । नयी दिल्‍ली में अधिक 
समय तक विचार-विनिमय के पश्चात्‌ हम कांग्रेस ओर मुस्लिम लीग को एक 
सम्मेलन में एकश्रित करने में सफल हुए | पूर्श-रूप से विचार-विनिमय हुआ 
श्रौर दोनों दलों ने समभौते के लिए. प्रयत्न करने श्लोर उस तक पहुँचने के 
लिए पयांप्त मात्रा मे' रियायते' देने के लिए अपने को तैयार दिखलाया | 
किंतु अंत मे: दोनों दलों के बीच मे' जो अंतर रह गया उसे दूर न किया जा 
सका | इस प्रकार काई समझोता न हो सका । चकि कोई समभोता नहीं हो 
सका है इसलिए हम अपना यह कतंव्य समभते हें कि भारत में शीघ्रता से 
नये संविधान की स्थापना के लिए. हम जिस व्यवस्था को श्रेह़नम समभते हें 
उसे प्रस्तुत करे' | यह वक्तव्य युनाइटेड क्रिंगडम में सम्राट की सरकार की पूर्ं 
झनुमति से प्रस्तुत किया जा रहा है । 

( ३ ) अ्रतः हमने यह निश्चय किया है कि तत्काल कोई ऐसी व्यवस्था 
करनी चाहिये जिसके द्वारा भारत के भावी संविधान का निर्धारण भारतीय कर 
सकें और जब तक नया संविधान कार्यान्वित न किया जाय तब तक भारत का 
शासन चलाने के लिए, तत्काल एक अंतःकालीन सरकार की स्थापना की 
जाय । हमने जनता के छोटे और बड़े दोनों वर्गों' के साथ न्याय करने और 
ऐसे हल की सिफारिश करने का प्रयत्न किया है जिसके श्ननुसार भारत का 
भावी शासन व्यावहारिक मार्ग का अनुसरण कर सकेगा श्रौर जिसके द्वारा उसे 
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अपनी रक्ता का ठोस श्राधार और श्रपनी सामाजिक, राजनीतिक और श्रार्थिक 
प्रगति के लिए उत्तम अवसर प्राप्त हो सकेगा । 

(४ ) इस वक्तव्य में हम उस विशालकाय सामग्री पर दृश्पपात नहीं 
करना चाहते जो प्रतिनिधि-मंडल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। लेकिन यह 
बतला देना हम उचित समभते हैं कि मुस्लिम लीग के अतिरिक्त भारत के 
अवशिष्ट समस्त वर्गो' ने, न्यूनाघिक एक स्वर से भारत की अखंडता के पक्त 
में अपनी इच्छा प्रगट की है । 

( ५ ) यह बात हमें भारत के विभाजन की संभावना पर भलीमोति 
और निष्पक्ष रूप से विचार करने से नहीं रोक सकी | हम पर मुसलमानों की 
ग्र्यधिक उचित और उग्र चिता को इस भावना का बड़ा प्रभाव पड़ा है कि 
उन्हें कहीं श्रनंतकाल के लिए हिंदू बहुमत शासन के अधीन न रहना पड़े | 


मुसलमानों की यह भावना इतनी दृढ़ और व्यापक है कि इसका केवल 
कागजी संरक्षण द्वारा प्रतिकार नहीं किया जा सकता। भारत में आंतरिक 
शांति के लिए यह आवश्यक है कि वह ऐसी योजनाश्रों द्वारा स्थापित की 
जाय जिनसे मुसलमानों को यह आश्वासन प्राप्त ह सके कि श्रपनी संस्कृति, 
धर्म और आर्थिक तथा श्रन्य हितों की दृष्टि से मदत्वपूण विषयों पर, उनका 
नियंत्रण रहेगा | 

( ६ ) इस लिए, हमने सर्व प्रथम एक प्थक प्रभुता-संपन्न पाकिस्तान के 
राज्य के प्रश्न पर विचार किया है । इस पाकिस्तान के दो क्षेत्र होंगे ; पहला 
उत्तर-पश्चिम में जिसमें पंजाब, सिंध, उत्तरी-पश्चिमी-सीमांत-प्रांत तथा ब्रिटिश 
बिलोचिस्तान के प्रांत होगे और दूसरा उतरजपूर्व में जिसमें बंगाल और 
आसाम के प्रांत होंगे । लीग इस बात के लिए तैयार थी कि श्रागे चल कर 
सीमा-निधारण में आवश्यक परिवर्तन कर लिये जाये किंतु वह इस बात पर 
अडिग थी कि पहले पाकिस्तान का सिद्धांत स्वीकार कर लिया जाय । पाकि- 
स्तान के शथक राज्य स्थापित करने के तक का पहला आधार यह था कि बहु- 
तंख्यक मुसलमानां का इस बात का अधिकार था कि वे अपने इच्छानुसार अ्रपनी 
शासन-प्रणाली का निर्धारण करे । दूसरा आधार यह था कि आर्थिक और 
प्रशासनीय दृष्टि से पाकिस्तान को व्यवहाय बनाने के लिए उसमें ऐसे पर्याप्त 
क्षेत्रों के मिलाने की आवश्यकता थी जहाँ मुसलमान अल्प संख्या में थे । 

उपयुक्त छः प्रांतों के मेल से बने हुए. पाकिस्तान में, गेर-मुस्लिम अल्प- 
संख्यकों की संख्या, जैसा कि नीचे से श्रांकड़ों से स्पष्ट है, अ्रत्यधिक होगी-- 


( ७६ ) 


उत्तरी-पश्चिमी-क्षेत्र 





प्रांत मुसलमान गेर-मुसलमान 
पंजाब १,6६२, ३७ २४२ १,२२.०१.९६७ 
उत्तरी-पश्चिमी सीमांत प्रांव. २७ ८ ६8७ २,४६ २७३४ 
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गआरसाम ३४७,४२,४७६ ६७, ६२,२९४ 
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ग्रत्रशिष्ट ब्रिटिश भारत की १८,८०,००,००० जन संख्या में मुसलमानों 
की संख्या लगभग दो करोड़ है और वे समस्त देश में छितराये हुए हैं । 

इन आंकड़ों से पता लगता है कि मुस्लिम लीग के दावे के अनुसार 
प्रभुत्व-संपन्न पाकिस्तान के राज्य की स्थापना से सांप्रदायिक अ्ल्प-संख्यकों की 
समस्या हल न हो सकेगी | हम इस बात को भी न्यायसंगत नहीं समभते कि 
पंचाब, बंगाल और श्रासाम के उन जिलों को प्रभुत्व-संपन्न पाकिस्तान में सम्मि- 
लि। किया जाय जहाँ की जन-संख्या में गेर-मुसलमानों की संख्या श्रत्यधिक 
है । जो भी तक पाकिस्तान की स्थापना के पक्ष में प्रस्तुत किये जा सकते हैं, 
वे ही हमारे दृष्टि कोण से, गेर-मुस्लिम बहुमत क्षेत्रों को पाकिस्तान से पृथक 
करने के पत्त में प्रयुक्त किये जा सकते हैं। यह बात सिक्‍खों की स्थिति पर 
विशेष प्रभाव डालती है । 

( ७ ) इसलिए हमने इस बात पर विचार किया कि क्‍या एक छोटा 
प्रभुता-संपन्न पाकिस्तान, जिसमें केवल मुस्लिम बहु-संख्यक क्षेत्र हों, समभोते 
का आधार बनाया जा सकता है | इस प्रकार के पाकिस्तान को मुध्लिम लीग 
बिल्कुल अव्यावहारिक समझती है | इसके कारण (श्र) अंबाला और जालंधर 


( २७७ ) 


की कमिश्नरियां, ( ब ) सिलहट जिला को छोड़ कर सारा आसाम, झोर(स ) 
पश्चिम बंगाल का बहुत बड़ा भाग जिसमें कलकत्ता, २३-७६ प्रतिशत मुस्लिम 
जनसंख्या के सहित, सम्मिलित है, पाकिस्तान से निकल जायंगे | हमारा स्वयं 
भी यह विश्वास है कि ऐसा कोई भी हल, जिसके द्वारा बंगाल ओर पंजाब 
का विभाजन हो, जैसा कि इस पाकिस्तान से होगा, इन प्रांतो को बहुत बड़े 
अनुपात में जनसंख्या की इच्छा ओर द्वितों के विरुद्ध होगा | बंगाल श्रोर 
पंजाब में से प्रत्येक की ग्रपनी भाषा है, श्रपना दीघकालीन इतिहास श्रौर श्रपनी 
पंरपराएं हैं । इसके अतिरिक्त पंजाब का विभाजन करने पर सिक्‍्ख भा विभा- 
जित हो जायंगे और दोनों भागों की सीमाओ्रों पर पयात्त संख्या में ।सक्ख रह 
जायंगे । इस लिए हमें बाध्य होकर इस परिणाम पर पहुँचना पड़ा हे कि 
पाकिस्तान का कोई भी छोटा ओर बड़ा स्वतंत्र राज्य सांप्रदायक समस्या का 
मान्य हल प्रस्तुत नहीं कर सकता | 

(८ ) उपर्युक्त महत्वपूर्ों तकों के अतिरिक्त, गंभीर प्रशासनीय, आधिक 
ओर सैनिक प्रश्न भी हें | समस्त यातायात, डाक आर तार का संगठन अ्रखंड 
भारत के आधार पर स्थापित किया गया है। उसे विभाजित करना भारत के 
दोनों भागों के लिए अहितकर हांगा। देश की संयुक्त रक्षा का प्रश्न श्रार 
ग्रधिक गंभीर है । भात्तीय सैनिक बल सामूहिक रूप स समस्त भारत की रक्षा 
के लिए संगठित किया गया है। सेना का दो भागो में विभाजन, भारतीय 
सैन्य बलों की उच्च योग्यता ओर दीघंकालीन परंपराओं पर आघात करंगा | 
इसके परिणाम-स्वरूप बहुत बड़ा खतरा उत्न्नह्वी सकता है। भारताय जल- 
सेना श्रोर नम-सेना का प्रभाव बहुत घट जायगा । आयाजित पाकिस्तान के दा 
भागों में आक्रमण के लिए उपयुक्त दो सीमाएं सम्मिलित हैँ ओर गहराई' में 
सफल संरक्षण की दृष्टि से पाकिस्तान का त्षेत्रफल अ्रपयां्त पाया जायगा । 


2 २३८ अपना, > नज+ अिल्शिननना फनी पा 


१, गहराई में संरक्षण” श्रंगरेजी के वाक्यांश ([2९6९70९॥7 १९॥0) का हिंदी का रुपां- 
तर है । इसका एक विशिष्ट भर्थ है । हवाई इमलों के द्वारा बड़े बड़े नगरों पर बमबारी 
को जाती है । उनको बचा कर राज्य का बचाव नही किया जा सकता । श्रतः सैनिक 
ओर भअसैनिक लोग देश के भीतरी भागों में हटते जाते हैं । जितनी गद्दराई तक वे मांतर 
जा सकेगे उतनी ही अधिक उनकी रक्षा होगी। इसके लिए देशों के बड़े होने की 
आवश्यकता है। पाकिस्तान के छोटे से राज्य में गद्दराई मे संरक्षण की व्यवस्था न हो 
सकती थी । 


( रेध८ ) 


(६ ) एक दूसरा महत्वपूर्ण विचारणीय विषय यह है कि विभाजित 
ब्रिटिश भारत के साथ अपना संबंध जोड़ने में, भारतीय रियासतों को अ्रधिक 
कठिनाई का सामना करना पढ़ेगा | 

( १० ) अंतिम बात यह मौगोलिक तथ्य है कि पाकिस्तान के दो भाग एक 
दूसरे से प्रायः ७०० मील दूरी पर हैं| युद्ध शोर शांति दोनों ही कालों में इन 
भागों के बीच का यातायात मारत की सद्भावना पर निर्भर करेगा | 

( ११ ) इस लिए, हम ब्रिटिश सरकार को यह परामर्श देने में असमथ दे 
कि जो शक्ति आजकल ब्रिटिश सरकार के द्वार्था में है वह दो बिल्कुल प्रथक 
प्रभुत्व-संपन्न राज्यों को सोपी जाय । 

(१२ ) इस निश्चय के कारण हमने मुसलमानों के इस वास्तविक भय की 
श्रोर से आ्ॉँखें बंद नहीं कर ली हैं कि विशुद्ध एकात्मक भारत में, जिसमें श्रत्य- 
धिक संख्या में होने के कारण, द्विंदुश्रों का प्राधान्य होगा, उनकी संस्कृति तथा 
राजनीतिक और सामाजिक जीवन का अस्तित्व विलीन हो जायगा । इस भय 
के निवारणार्थ कांग्रेस ने एक योजना प्रस्तुत की है जिसके द्वारा प्रांतों को पूर्ण 
स्वायत्त शासन प्राप्त हवागा और केंद्रीय विषय न्यूनतम होंगे, जसे परराष्ट्र-संबंध, 
रक्षा ओर यातायात के विषय । 

यदि प्रांत बढ़े पैमाने पर आर्थिक और प्रशासकीय योजना में भाग लेना 
चाहें तो उस योजना के अनुसार प्रांत अनिवार्य केंद्रीय विषयों के अतिरिक्त, 
जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है, किसी अ्रन्य विषय को भी केंद्रीय सरकार 
के अधीन कर सकेंगे । 

( १३ ) हमारी दृष्टि में इस योजना के श्रंतर्गत अनेक हानियोँ और विष- 
मताएँ हमारे सम्मुख आवंगी । ऐसी केद्रीय कार्यपालिका समिति तथा विधान- 
मंडल का कायान्वित करना बड़ा कठिन होगा जिसके कुछ मंत्री, अनिवार्य 
के द्रीय विषयों का शासन समस्त भारत के प्रति उत्तरदायी होकर करे. और 
कुछ मंत्री, जा ऐच्छिक विषयों के अधिकारी हों, केवल उन प्रांतों के प्रति उत्तर- 
दायी हों जिन्होंने इन विधयों के संबंध में एक सूत्र में बँध कर कार्य करना 
स्वीकार किया हो। केंद्रीय विधान-मंडल में यह कठिनाई उस समय और 
भी बढ़ जायगी जब कोई ऐसा विषय विचाराधीन होगा जिसका किसी एक 
प्रांत से संबंध न होगा ओर उसके सदस्य बोलने और मत देने के अ्रधिकार से 
वंचित रखे जाय॑ंगे | 


( २७६ ) 


इस योजना को कारयान्त्रित करने की कठिनाई के अतिरिक्त हमें यह न्यायें- 
संगत नहीं प्रतीत होता कि जो प्रांत केंद्र को ऐच्छिक बिषयों को न देना चाहें 
उन्हें ऐसे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रांत-समूह बनाने का अ्रधिकार न हो । 
इसका ग्रर्थ, वस्तुतः इससे अधिक ओर कुछ न होगा कि वे अपने स्वशासकीय 
अधिकारों का प्रयोग एक विशिष्ट तरीके से करंगे | 

१४--अपनी सिफारिश प्रस्तुत करने के पूर्व हम ब्रिटिश भारत और भार- 
तीय रियासतों के संबंध के विषय में कुछ विचार करना चाहते हैं। यह स्पष्ट 
है कि ब्रिटिश भारत के स्वतंत्र होने पर, चाहे वह ब्रिटिश राष्ट्र-मंडल में रहे 
अथवा न रहे, रियासतों और ब्रिटिश सम्राट का वह संबंध नहीं रह सकता, जो 
अ्त्र तक रहा है। उन्हें नयी सरकार को भी नहीं सोपा जा सकता । श्रध्रिपति 
सत्ता न तो सम्नाट के हाथ में रखी जा सकती है ओर न नयी सरकार को 
सोंपी जा सकती है । भारतीय रियासतों की श्रोर से इमने जिन लोगों से भेंट की 
है, उन्होंने इस बात को पूर्णतया स्वीकार कर लिया है। उन्होंने हमें यह्द 
आश्वासन भी दिया दिया है कि भारतीय रियासतें भारत के नवीन विकास में 
सहयोग प्रदान करने के लिए तेयार हैं | उनके सहयोग का वास्तविक रूप क्‍या 
होगा, यह नये संवेधानिक ढॉचे को बनाते समय वातालाप द्वारा निश्चित किया 
जायगा | इसका तात्पय किसी भी प्रकार यह नहीं है कि प्रत्येक भारतीय रिया- 
सत के सहयोग का एक ही रूप होगा | इसलिए आआरागे हमने भारतोय रियासतों 
का उल्लेख उतने विस्तार से नहीं किया हे जितने विस्तार से ब्रिटिश भारतीय 
प्रांतों का । 

१५४--अश्रब हम उस हल की प्रस्तुत करते हैं जो हमारी सम्मति मे सब दलों 
की श्रावश्यक माँगों के प्रति न्याययुक्त होगा ओर जो समस्त भारत के लिए 
एक स्थायी और व्यावहारिक संविधान की, सम्भवतः स्थापना कर सकेगा । 


हमारी सिफारिश है कि संविधान को निम्नलिखित आधारभूत रूप धारण 
करना चाहिये--- 

(१) एक भारतीय संघ होना चाहिये जिसमें ब्रिटिश भारत और भारतीय 
रियासतें दोनों सम्मिलित हों श्रौर जिसके श्रधीन परराष्ट्र-संबंध, रक्षा और 
यातायात के विषय हों। भारतीय संघ को अपने विषयों के व्यय के लिए 
आवश्यक धन उगाहने का अ्रधिकार हो | 

(२) संघ की एक कार्य-पालिका समिति और एक विधान-मंडल द्वो जिसमें 
ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों दोनों के प्रतिनिधि हों। यदि विधान-मंडल 


( रे८० ) 


में कोई महत्वपूर्ण सांप्रदायिक मामला प्रस्तुत किया जाय तो उसके निर्णय के 
लिए दोनों प्रमुख संप्रदायों के उपस्थित सदस्यों का अलग-अलग बहुमत तथा 
समस्त उपस्थित सदस्यों का बहुमत आ्रावश्यक हो | 

(३) संघ को समर्पित विषयों के श्रतिरिक्त भन्य समस्त विषय ओर समस्त 
श्रवशिष्ट विषय प्रांतों के श्रधीन हों । 

(४) भारतीय रियासतों का उन सब विषयों पर अधिकार हो जिन्हें वे संघ 
को समर्पित न करे । 

(४) प्रांतों को श्रपने समूह बनाने का अधिकार हो । प्रत्येक प्रांत-समूह को 
पृथक कार्य -पालिका समिति और विधान-मंडल हो । प्रांत-समूह को यह निश्चित 
करने का अ्रधिकार हो कि कौन-से विषय सामूहिक शासन में रहेंगे | 

(६) भारतीय संघ और प्रांत समूहों के संविधानों में इस प्रकार की व्यवस्था 
की जाय जिसके अंतर्गत प्रत्येक प्रांत अपने विधान-मंडल के बहुमत से प्रथम 
दस बरस के पश्चात और तत्यश्चात प्रति दस बरस के पश्चात्‌ संविधान को 
शर्तों पर पुनर्विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सके | 

१६--हमारा उद्देश्य यह नहीं है कि हम उपयु क्त रूपरेखा के अनुसार 
किसी संविधान की विस्तृत बातें प्रस्तुत कर । दम केवल उस संगठन को चालू 
करना चाहते हैँ जिसके द्वारा भारतीयों का भारतीयों द्वारा संविधान निर्मित 
किया जा सके | 

भावी संविधान के स्थूल श्राधार के संबंध में हमें इस सिफारिश की आरव- 
श्यकता इसलिए, प्रतीत हुईं कि विचार-विनिमय के सिलसिले में यह स्पष्ट हा 
हो गया था कि जब तक ऐसी सिफारिश न की जायगी तब तक इस बात को 
कोई आशा न थी कि संविधान-निर्माण करने वाले संगठन की स्थापना के 
लिए दोनों प्रमुख संप्रदायों को एक सूत्र में बाँधा जा सकेगा । 

१७--अब हम संविधान-निर्माण के उस संगठन पर प्रकाश डालना 
चाहते हैँ जिसके लिए हमारा प्रस्ताव है कि यह तत्काल स्थापित किया जाय 
ताकि नया संविधान तेयार किया जा सके । 


भ्य--किसी ऐसी सभा के निधोरण में, जिसका काम नये संविधान का 
ढाँचा बनाना हो, पहली समस्या यह होती है कि वह समस्त जनता का अधिक 
से अधिक विस्तृत श्राधार पर प्रतिनिधित्व करे | स्पष्ट है कि इसके लिए सबसे 
झ्रधिक संतोषजनक प्रणाली वयस्क मताधिकार के आधार पर निवांचन कराना 


( रे८१ ) 


है। इस समय इस प्रकार की व्यवस्था का प्रयत्न करने से अवांडित विलंब 
होगा | व्यावहारिक रूप में इसका एक मात्र विकल्प यही है कि हाल में ही 
निर्वाचित प्रांतीय विधान-सभाश्रों ( [,0279]8#/90 /५5७॥॥7]0०5 ) का 
प्रयोग निवांचक-संस्थाओं के रूप में किया जाय | उनके संगठन में दो ऐसी 
बातें हैं जिनके कारण ऐसा करना कठिन है। पहली कठिनाई यह है कि 
विभिन्‍न प्रांतों में विधान-सभा के सदस्यों का प्रांतीय जनता के साथ समान 
अनुपात नहीं है। उदाहरणार्थ ग्रासाम की जनसंख्या एक करोड़ है श्रौर 
उसकी विधान-सभा के सदस्यों की संख्या १०८ है ओर बंगाल की विधान-सभा 
के सदस्यों की संख्या २४० है पर उसकी जन-संख्या आमाम की लगभग छः 
गुनी है | दूसरी कठिनाई यह है कि सांप्रदायिक निर्णय के अनुसार कुछ अल्प- 
संख्यकों को भार (४९८४९८॥।) दिया गया है। इसके परिणाम-स्वरूप विधान- 
सभाश्रों में विभिन्‍न संप्रदायों के सदस्यों शोर उनकी जन-संख्या के अनुपात में 
समानता नहीं है । उदाहरणार्थ बंगाल में मुसलमानों के सुरक्षित स्थान केबल 
४८ प्रतिशत हैँ और उनकी जननसंख्या की ५४ प्रतिशत्‌ । इन असमानताओ्रों 
का दूर करने की विभिन्‍न प्रणालियों पर विचार करने के पश्चात्‌ हम इस परि- 
णाम पर पहुँचे हैं कि निम्नलिखित तरीका सबसे अधिक न्याययुक्त और 
व्यावहारिक होगा--- 

( श्र ) प्रत्येक प्रांत के लिए जन-संख्या के आधार पर अधिक से श्रधिक 
स्थान निश्चित कर दिये जाये | स्थूल रूप से प्रत्येक १०,००,००० ( दस 
लाख ) व्यक्तियों के लिए. एक स्थान दिया जाय । वयस्क्र मताधिकार के प्रति- 
निधित्व का यह श्रेष्ठटम विकल्प है | 

( व ) इस प्रकार विनिश्वित स्थानों को प्रत्येक प्रांत के प्रमुख संप्रदायों में, 
उनकी जनसंख्या के श्रनुपात में बाँठ दिया जाय | 

(स ) यह व्यवस्था की जाय कि प्रत्येक संप्रदाय के लिए विनिश्चित 
स्थानों के प्रतिनिधि प्रांतीय विधानसभा के उसी समुदाय के प्रतिनिधियों द्वारा 
बने जायें । 

हमारा मत है कि इसके लिए भारत में तीन प्रमुख संप्रदायों का मानना 
पयाप्त होगा--साधारण, मुस्लिम और सिक्‍्ख । चूँकि छोटी अल्प संख्यक 
जातियाँ, जनसंख्या के आधार और भार के श्रभाव में बहुत कम या कुछ भी 
प्रतिनिधित्व न प्राप्त कर सकेंगी इसलिए हमने २०वें पैरा में वह व्यवस्था 


( रेप ) 


प्रस्तुत की है जिसके द्वारा उन्हें अपने संप्रदाय के विशिष्ट हितों के संबंध में 


पूर्ण प्रतिनिधित्व प्राप्त द्वों सकेगा । 


१६--( १ ) इस लिए हमारा प्रस्ताव है कि प्रत्येक प्रांतीय विधान-सभा 
निम्न प्रकार निर्दिष्ट संख्या में अपने प्रतिनिधि चुने ओर विधान-समा का प्रत्येक 
भाग ( साधारण, मुस्लिम ओर सिक्ख ) अ्रपने प्रतिनिधियों को एकाकी हस्तां- 
तरीय मतदान की अनुपातीय प्रतिनिधित्व की प्रणाली ( 770900700% 
4७ए769078607 एप 97260 77७79677800]0 ४०66 ) के 
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( रप३ ) 


नोट- चीफ कमिश्नगें के प्रांतों के प्रतिनिधित्व के लिए दिल्ली और श्र॒ज- 
मेर की ओर से निर्वाचित केंद्रीय विधान-सभा के सदस्यों तथा कुर्ग की विधान- 
परिषद ( 4,02798076 (!०ाप्रथ] ) द्वारा निवांचित एक-एक प्रतिनिधि 
क-खंड में बढ़ा दिये जायेंगे । 

ख-खंड में ब्रिटिश बिलीचिस्तान का एक प्रतिनिधि बढ़ाया जायगा | 

२--यह इरादा है कि संविधान-निमांत्री-सभा के अंतिम संगठन में भार- 
तीय रियासतों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाय । ब्रिटिश भारत के आधार पर 
उनके प्रतिनिधियों की संख्या ६३ से अधिक नहीं हो सकती । उनके चुनाव का 
ढंग विचार-विनिमय द्वारा निधोरित किया जायगा । आरंमिक काल में एक 
पारस्परिक-चचा-समिति ( )१७४०॥०४४॥४ (०066 ) भारतीय 
रियासतों के प्रतिनिधि के रूप में काम करेगी | 

( ३ ) इस प्रकार चुने गये प्रतिनिधि यथासंभव शीघ्र दिल्‍लीमे एक- 
त्रित होंगे । 

( ४ ) एक आरंभिक बेंठक होगी जिसमें कार्य का सामान्य क्रम निधां- 
रित किया जायगा, अध्यक्ष श्रोर अन्य अधिकारियों का निवांचन होगा और 
नागरिकों, अल्प-संख्यकों ओर कबाइली श्रौर अपवर्जित ( ॥75०]प१०७० ) 
प्रदेशों के लिए. परामशंदात्री समिति नियुक्त की जायगी। इसके पश्चात प्रांतीय 
प्रतिनिधि क, ख ओर ग इन तीनों भागों में विभक्त हो जायँगे जैसा कि इस 
पैरा के उप-पेरा ( १) में प्रतिनिधित्व की तालिकाओं में दिखलाया गया है | 

(५ ) ये खंड अपने-अ्रपने समूह के प्रांतों के संविधान कं। तैयार करेगे 
और यह भी निश्चित करेगे कि क्‍या उन प्रांतों के लिए. कोई सामूहिक संविधान 
तैयार करना चाहिये ; और यदि तैयार करना चाहिये तो कौन-कौन से प्रांतीय 
विषयों को सामूहिक संविधान के अंतर्गत होना चाहिये | नीचे दिये गये उप-खंड 
८ के अनुसार प्रांतों को किसी समूह से अलग होने का अ्रधिकार होगा | 

( ६ ) विभिन्‍न समूहों श्रौर भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि तब भारत के 
संविधान निधोरण के लिए पुनः एकत्रित होंगे । 

( ७ ) संघ की संविधान-निमांत्री-सभा में प्रेषित कोई प्रस्ताव यदि उपरि- 
लिखित १४ वे पैरे की शर्तो' में किसी प्रकार का परिवर्तन करना चाहेगा या 
कोई महत्वपूर्ण सांप्रदायिक प्रश्न उपस्थित करेगा तो उसकी स्वीकृत के लिए 
अधिवेशन में उपस्थित तथा बोट देने वाले दोनों प्रमुख सप्रदायों के सदस्यों का 
पृथक-प्थक बहुमत श्रावश्यक होगा । 


( रेपछ ) 


सभा का श्रध्यक्ष यह निर्णीत करेगा कि उपस्थिति प्रस्तावों में से कोन सा 
( अ्रगर कोई हो ) ऐसा है जिसके द्वारा महत्वपूर्ण सांप्रदायिक प्रश्न उपस्थित 
होता है। यदि दोनों में से किसी भी प्रम्मख संप्रदाय के सदस्य बहुमत से 
अनुरोध करें, तो अध्यक्ष, अ्रपना निणय देने के पूबं, संघीय न्यायालय का 
परामश लेगा । 

(८ ) नई संवेधानिक व्यवस्था के कार्यान्वित होते ही किसी भी प्रांत को 
यह अधिकार होगा कि वह उस समूह से बाहर निकल जाये जिसमे उसे रखा 
गया है । नये संविधान के अंतर्गत पहला चुनाव होने के पश्चात नये प्रांतीय 
विधान-मं डल इस प्रकार का निर्णय कर सकेंगे | 

२०--नागरिकों, अल्पनसंख्यकों ओर कबाइली तथा श्रपवर्जित ज्षेत्रों के 
अधिकारों के निधारण के लिए नियुक्त परामशं-दात्री-समिति में संबद्ध हितों का 
पूर्ण प्रतिनिधित्व होना चाहिये | इसका कार्य यह होगा कि नागरिकों के मूल 
अधिकारों की सूची, अल्प संख्यकों के संरक्षण की धाराश्रों ओर कबाइली ओर 
ग्रपवर्जित प्रदेशों के शासन की यं।जना के संत्रंध में वह संघीय संविधान- 
निमांत्री-सभा के सम्मुख अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे और इस बात की सलाह दे कि 
क्या इन अधिकारा को प्रांतों, समूहों श्रथवा संघ के संविधान के अतर्गत होना 
चाहिये | 

२१--वाइसराय तत्काल ही प्रातीय विधान-सभाशओ्रों से अपने प्रतिनिधियों 
को चुनने और भारतीय रियासतों से श्रपनी पारस्परिक-चचा-कमेटी के नियुक्त 
करने का अनुरोध करंगे । आशा है कि काय की जटिलताओं को ध्यान में 
रखते हुए, संविधान-निर्माण का कार्य यथाशक्य शीघ्रता से संपन्‍न किया जायगा 
ताकि श्रंतःकालीन श्रवधि यथा-संभव छोटी की जा सके । 

२२--सत्ता-हस्तांतरण के परिणाम-स्वरूप उत्पन्न कुछ मामलों के संबंध 
में यूनियन की संविधान-सभा ओर ब्रिटेन में एक संधि श्रावश्यक होगी । 

२३--संविधान-निर्माण के कार्य के साथ-साथ भारत का शासन भी 
संचालित होता रहेगा। इस लिए हम एक ऐसी अ्रंतःकालीन सरकार को 
स्थापना को अत्यंत महत्व देते हैं. जिसे महत्वपूर्ण दलों का समथन प्राप्त हो । 
यह आ्रावश्यक है कि अंतःकालीन श्रवधि में भारत-सरकार के सम्मुख उपस्थित 
कठिन कार्य को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक सहयोग प्रदान किया 
जाय । नित्य-प्रति के शासन-भार के अतिरिक्त, ग्रकाल के खतरे का निवारण 


( रणश ) 


करना है, युद्धोत्तर विकास से संबद्ध अनेक ऐसे मामलों के विषय में निर्णय 
करना है जिनका भारत के भविष्य पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और कितने ही 
महत्वपूर्ण अंतरांष्रीय सम्मेलनों के लिए, प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करनी है । 
इन सब कामों के लिए, ऐसी सरकार की श्रावश्यकता है जिसे जनता का सम- 
थन प्रात हो | इस उद्द श्य पूर्ति के लिए. वाइसराय ने विचार-विनिमय आरंभ 
कर दिया है श्रोर उन्हें श्राशा है कि शीघ्र हो वे ऐसी अंतःकालीन सरकार 
की स्थापना कर सकेंगे जिसमें युद्ध-सदस्य के विभाग के सहित, समस्त विभाग 
जनता के पूर्ण विश्वास-प्राप्त भारतीय नेताओं के हाथ में होंगे । भारत-सरकार 
में होने वाले परिवतनों के महत्व को समभते हुए, ब्रिटिश सरकार इस प्रकार 
संस्थापित सरकार को अपना शासन-संबंधी कार्य पूर करने ओर अंतःकालीन 
अ्रवधि को शीघ्रता के साथ निर्विष्न रूप से समाप्त करने के लिए पूर्ण सहयोग 
प्रदान करेगी | 

२४--भारतीय जनता के नेताश्रों से, जिन्हें पूर्ण स्वतंत्रता का अ्रवसर 
प्राप्त है, हम अंत में यह कहना चाहते हें--हमें, हमारी सरकार तथा हमारे 
देश-वासियों को आशा थी कि यह संभव होगा कि भारत के लोग परस्पर एक- 
मत होकर ऐसी प्रणाली निर्धारित करें जिससे उनके देश का संविधान तैयार 
हो जाय | लेकिन हमारे ओर भारतीय दलों के संयुक्त परिश्रम तथा समस्त 
संबद्ध-जनों के घेय और सद्भावना के बावजूद यह संभव नहीं हो सका । 
इसलिए हम आपके सम्मुख ये प्रस्ताव रखते हैं। सब पक्षों के सुनने तथा 
गंभीरतापूर्वंक विचार करने के बाद हमे आ्राशा है कि न्यूनतम समय में, बिना 
किसी आंतरिक उपद्रव ओर संघर्ष के, ये आपको स्वतंत्रता प्राप्त करा सकेंगे । 
ये प्रस्ताव संभवतः सब दलों को पूर्ण संतोष न दे सकेंगे लेकिन श्राप इस बात 
को हमारे साथ स्वीकार करेंगे कि भारतीय इतिहास के इस चरम महत्व के 
काल में राजविशता की माँग है कि हम में पारस्परिक आदान-प्रदान की 
भावना हो । 

इन प्रस्तावों को स्वीकार करने के विकल्प पर भी हम आपसे विचार करने 
का अनुरोध करते हैं | हमने तथा भारतीय दलों ने समभौते के लिए जो प्रयत् 
किये हैं उन्हें दृष्टि में रखकर हमें कहना पड़ता है कि भारतीय दलों में पारस्परिक 
समभोते द्वारा किसी निर्णय के होने की आशा बहुत कम है। इसलिए इसे 
स्वीकार न करने का विकल्प हिंसा का भयंकर खतरा, अव्यवस्था श्रोर ग॒ह-युद्ध 
है । इस प्रकार का गृह-युद्ध कब तक चलेगा और इसका क्या परिणाम होगा, 


( २८६ ) 


इस संबंध में पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता लेकिन यह निश्चय है 
कि लाखों पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों के लिए यह एक भयानक विनाशकारी 
संकट होगा | यह ऐसी संभावना है जिसे भारत के निवासियों, हमारे देश- 
वासियों और समस्त संसार को, समान रूप से, घृणा की दृष्टि से देखना 
चाहिये | 

इसलिए, ये प्रस्ताव हम आपके सम्मुख इस हार्दिक आशा से रख रहे 
हैं कि ये उसी प्रकार परस्पर आदान-प्रदान और सदिच्छा की भावना से 
स्वीकार तथा कार्यान्वित किये जायंगे जिससे इन्हें प्रस्तुत किया जा रहा है | 
जिनके हृदय में भारत के भावी कल्याण की भावना है उनसे हम यह 
श्नुराध करते हैं कि वे श्रपनी दृष्टि को अपने संप्रदाय या हित से परे ले 
जायं॑ और भारत के समस्त ४० करोड़ स्त्रियों और पुरुषों के द्वित का 
व्यान रखें । 

हमें आ्राशा है कि स्वतंत्र भारत ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहना 
वीकार करेगा । प्रत्येक अवस्था में हमें आशा है कि आप हमारे देशवासियों 
के साथ घनिष्टता और मत्रता के संबंध बनाये रखंगे। लेकिन ये आपके 
स्वतंत्र निर्शय की बातें हैं । आप कुछ भी निश्चय करें, आपके साथ साथ 
हमें इस बात की आशा है कि संसार के महान राष्ट्रों में आप निरंतर फूल 
फसलेंगे और श्रापका भविष्य आपके अतीत से भी अ्रधिक गौरब पूर्ण 
होगा ।' 

वक्तव्य का विश्लेषण--यदि हम इस वक्तव्य का विश्लेषण करे तो 
हमें उसकी निम्नलिखित आ्राधार भूत बातें ज्ञात होती हैँ-- 

१--भारत के विभिन्‍न दल आपसी समभोते द्वारा संवेधानिक समस्या का 
हल न कर सके थे । भविष्य में भी उनसे इस बात को आशा न थी । 

२--कैबीनेट प्रतिनिधि-मंडल को, इसलिए, बाध्य होकर अपनी योजना 
प्रस्तुत करनी पड़ी थी | इसके अनुसार समस्या का ऐसा हल प्रस्तुत किया गया 
था जिसके द्वारा भारत को श्रपनी उन्नति का अवसर प्राप्त है सकता था। 


३--चवक्तव्य का संबंध दो प्रकार की समस्याओं से था। पहली समस्या 


ब्लल्डन्ताण “फडंिकक्‍चणड:80रया या 


१. कैबीनेट प्रतिनिधि-मंडल के वक्तव्य का हिंदी अनुवाद भारतीय समाचार ( १ जून 
सन्‌ १६४६ ) मैं प्रकाशित अनुवाद के आधार पर किया गया है। 








( रेप७ ) 


का संबंध भारत के लिए संविधान ने बनाने से था श्रोर दूसरी का श्रंतः कालीन 
सरकार की स्थापना से | 


४«- मुस्लिम लीग के अ्रतिरिक्त भारत के समस्त दल अखंड भारत के पक्ष 
में थे । केबीनेट प्रतिनिधि-मंडल, मुस्लिम लीग की इच्छा के अनुसार पाकि- 
सतान बनाने के पक्त में न था | वह एक ऐसे छोटे पाकिस्तान के बनाने के भी 
पक्त में न था जिसको बहुसंख्यक जनता मुसलमान हो।। एऐसा करने से सांप्र- 
दायिक समस्या का हल न हो सकता था। 

५--केबीनेट प्रतिनिधि-मंडल ऐसे अखंड भारत के भी पक्त में न था 
जिसकी मुस्लिम जन-संख्या इस मय से झ्राकुल हो कि उसकी संस्कृति ओर 
सभ्यता, बहुसंख्यकों की संस्कृति और सभ्यता मे विलीन द्वो जायगी । 

६--श्रतः केबीनेट-प्रतिनिधि-मंडल ने त्रिस्तरीय योजना प्रस्तुत की | 
सर्वोच्च स्तर भारतीय संघ का था, दूसरा स्तर प्रांतों के समूहों श्रोर तीसरा स्तर 
प्रांतीं का था। भारतीय रियासतों के भी सम्मिलित होने को व्यवस्था को 
गयी थी | 

७--संविधान-समा की रचना और उसकी आरंभिक कार्य-प्रणालो का भी 
वक्तव्य में विवरण था | वयस्क्र मताधिकार के सवश्र छू व्यावहारक विकल्प के 
अनुसार इसका परोक्ष निवाचन किया जाने को था । 

८+-ऐसी अ्रंतःकालीन सरकार के निर्माण की आवश्यकता जिसे भारत के 
प्रमुख दलों का समर्थन प्रास है| और जिसके सब विभाग जनता के विश्वास- 
पात्र भारतीयों के हाथ में हों | 

६--भारतीयों से प्रस्तावित योजना को स्वीकार करने का अनुरोध । ऐसा 
न करने का विकल्प, हिंसा, अव्यवस्था ओर ग्रह-युद्ध था जो लाखों पुरुषो, 
स्त्रियों श्रोर बच्चों के लिए संकट प्रस्तुत कर सकता था । 

१०--भारत से ब्रिटिश-राष्ट्-मंडल में रहने की अपील | पर उसे इस 
बात का अ्रधिकार था कि बढ ब्रिटिश राष्ट्र-मंडल से प्रथक हो सकता था | 

भारतीय लोकमत की प्रतिक्रिया-केबीनेट प्रतिनिधि-मंडल की योजना 
के संबंध में भारतीय लोकमत की अनुकूल प्रतिक्रिया हुई। महात्मा गांधी के 
शब्दों में 'प्रतिनिधि-मंडल की योजना ऐसी थी जिसका हमको गौरव होना 
चाहिये ।.......उसमें ऐसा बीजारोपण किया गया है जिसके द्वारा यह दुखी 
देश सुखी तथा कष्टविह्दीन हो सकता है।”” कांग्रेस कार्य-समिति का भी दृष्टिकोण 


( रेछ८ ) 


अनुकूल ही विदित होता था। उसने १६ और २० मई को उस पर विचार 
किया और मौलाना श्रबुल कलाम श्राजाद को, पत्र-व्यवहार द्वारा, निम्नलिखित 
अ्रस्पष्ट और अनिश्चित बातों के स्पष्टीकरण कराने के लिए अधिकार दिया-- 

( $ ) प्रांतों का समूद्ीकरण--क्या उन प्रांतों के लिए. जो ख और ग 
समूहों में रले गये हैं, उन समूहों में सम्मिलित होना अनिवाय है या वे 
उनमें सम्मिलित होने से इनकार कर सकते हैं ? काय-समिति के पास श्रासाम 
ओर उत्तरी-पश्चिमी सीमांत प्रदेश से ऐसे आवेदन-पत्र आये हैं कि वे बाध्य 
होकर अपने अपने समूह में सम्मिलित होने के तैयार न थे । 

(२ ) संविधान सभा में भारतीय रियासततों के प्रतिनिधित्व का क्‍या 
तरीका होगा ? योजना में यह बात अ्रस्पट छोड़ दी गयी है । चूँकि भारतीय 
रियासतों की प्रजा ने नरेशों ह्वारा नामजद लोगों से श्रपना प्रतिनिधित्व कराने 
से इनकार कर दिया है इस लिए कांग्रेस यह जानने के लिए उत्सुक है कि 
क्या संविधान-सभा में रियासतों की प्रजा को ठीक-ठीक प्रतिनिधित्व प्राप्त 
हो सकेगा ? 

( ३ ) क्या बंगाल और आसाम की विधान-सभाओ्रों के युरोपियन सदस्य 
जिनकी संख्या काफी है, संविधान-सभा के ग-समूह के प्रतिनिधियों को चुनने 
में भाग लेंगे | 

(४ ) सीमांत चेन्न के हिंदू और सिक्‍ख लोगों को जिनकी संख्या युरो- 
पियनों से कहीं ज्यादा तथा २,६०,००० के लगभग थी, संविधान-सभा में 
कोई प्रतिनिधित्व न दिया गया था |"! 


दूसरी, तीसरी, श्रोर चौथी बातें उतने महत्व की न थीं जितने महत्व की 
पहली बात थी । इसके संबंध में केबीनेट प्रतिनिधि-मंडल के वक्तव्य में कुछ 
विरोधात्मक बातें सम्मिलित की गयी थीं । १५वें पैरे के वें उपखंड की व्यवस्था 
इस प्रकार थी--' प्रांतों को अपने समूह बनाने का अ्रधिकार हो । प्रत्येक प्रांत- 
समूह की पृथक कार्यपालिका समिति श्रौर विधान-मंडल हो। प्रत्येक प्रांत-समू ह 
की यह निश्चित करने का श्रधिकार हो कि कोन-से विषय सामू हिक शासन में 
रहेंगे |?” इसके विपरीत १४वें पैरे में प्रांतों के समूह बना दिये गये थे श्रोर उसके 
५वें उपखंड में निम्नलिखित व्यवस्था की गयी थी-- ये समृह अपने-श्रपने समूह 
के प्रांतों के संविधान को तैयार करेंगे और यह भी निश्चित करेंगे कि क्या उन 
प्रांतों के लिए कोई सामूहिक संविधान तैयार करना चाहिये |”” इन दोनों पैरों में से 


( २८९ ) 


१५वें में प्रांतों को समूह बनाने की स्वतंत्रता थी और १६वें में वे निश्चित समूहों 
में रख दिये गये ये | इसका स्पष्टीकरण इसलिए श्रनिवायंतः आवश्यक था । 

मिस्टर जिन्‍ना की प्रतिक्रिया भी योजना के अ्रनुकूल ही थी, पर वे उससे 
पूर्णतया संतुष्ट न थे । अंतिम निश्चय को मुस्लिम लीग की कार्य-समिति पर 
छोड़ते हुए. उन्होंने २२ मई को योजना के संबंध में एक आलीचनात्मक वक्तव्य 
प्रतशाशित किया जिसमें सांप्रदायिक समस्या के हल के संबंध में मुस्लिम लीग 
के प्रयत्नों के दिग्दशन के पश्चात्‌ योजना के संबंध में निम्नलिखित मत-प्रकाश 
किया गया था--- 

“मुझे दुःख है कि कैबीनेट प्रतिनिधि-मंडल ने मुसलमानों की पूर्ण-प्रभुता 
संपन्‍न पाकिस्तान की माँग को अ्रस्वीकार कर दिया है। हमारा अ्रब भी 
विश्वास है कि भारत की संवैधानिक समस्या का वही एक-मान्र हल है । 
उसी के द्वारा दृढ़ सरकार की स्थापना हो सकती है। वही केवल्ल दो प्रमुख 
संप्रदायों के लोगों को ही नहीं, वरन्‌ इस महाद्वीप के सब लोगों को सुख 
भोर समृद्धि की ओर ले जा सकता है ।” ' 

मिस्टर जिन्‍ना का मत था कि केबीनेट प्रतिनिधि मंडल ने उक्त निर्णय 
कांग्रेस की तुष्टि के लिए किया था । उन्हें इस बात का भी दुख था कि दो के 
स्थान पर एक ही संविधान-सभा की व्यवस्था की गयी थी, पाकिस्तान के प्रदेश 
दो समहों में विभक्त कर दिये गये थे, संब्र को समर्पित विषयों में यातायात के 
विषय के संबंध में यह स्पष्ट न क्रिया गया था कि वह संघ के श्रधीन रक्षा के 
लिए ही होगा ओर न इस बात का उल्लेख था कि संघ अपने लिए श्रावश्यक 
धन को किस प्रकार उगाहेगा । सारांश यह कि मिस्टर जिन्‍ना की प्रतिक्रिया 
योजना के संबंध में ग्रालोचनात्मक थी । उसका मुख्य आधार पाकिस्तान श्रोर 
उसमें निहित भावों में था । 

२४ मई सन्‌ १६४६ को कांग्रेस कार्य-समिति का अधिवेशन हुआ । इसके 
एक दिन पूर्व वाइसराय ने मौलाना अबुल कलाम श्राजाद और पं« जवाहर 
लाल नेहरू का बुला कर कुछ बातचीत की थी । ' कार्य-समिति ने योजना के 
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२. अनुमान लगाया जाता हे कि यह बातचीत कार्यपालिका समिति मे, कांग्रेस और 
मुस्लिम लीग के समान प्रतिनिधित्व के संबध मैं थी जिसे कांग्रेस कार्य-समिति, स्वीकार 
करने में असमर्थ थी। इसकी सूचना वाइसराय के पास मौलाना श्रबुल कलाम आजाद 
के द्वारा मेजो जा चुकी थी । 


१९ 
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संबंध में एक लंबा प्रस्ताव पारित किये जिसके महत्वपूरो श्रेश इस 
प्रकार हैं-- 

“ब्रिटिश सरकार का ओर से कैबीनेट प्रतिनिधि-मंडल और वाइसराय ने 
१६ मई सन्‌ १६४६ को जो वक्तव्य प्रकाशित किया है ओ्रोर इस संबंध में कांग्रेस 
के अध्यक्ष श्रोर प्रतिनिधि-मंडल के सदस्यों में जो पत्र-व्यवहार हुआ है, उस 
पर कार्य-समिति ने बड़ी सावधानी से विचार किया है । समिति ने स्वतंत्र भारत 
की स्थापना के लिए, शांति और सहयोग पूर्वक सत्ता के हस्तांतरण की 
इच्छा से वक्तव्य का परीक्षण किया है। इस प्रकार के भारत के लिए केंद्र का 
स॒ुध्ढ होना श्रावश्यक है जिससे संसार के परामर्शों में वह शक्ति और गौरव 
से राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर सके ।?? तत्पश्चात प्रस्ताव में अंतःकालीन सरकार 
को अ्रधूरी श्र श्रस्पष्ट बतला कर कांग्रेस के उद्द श्यों का उल्लेख था| “ये 
उद्दे श्य हैं भारत के लिए. स्वाधीनता, सीमित पर दृढ़ केंद्रीय सत्ता, प्रांतों के 
लिए पूर्ण स्वायत्त शासन, केंद्र और इकाइयों में लोकतंत्रीय ढाँचा, प्रत्येक 
व्यक्ति के लिए मल अधिकारों की गारंटी ताकि उसे विकास का पूर्ण श्रवसर 
मिले और इससे भी अधिक यह बात कि इस विशाल ढाँचे के भीतर सब वर्गो' 
को अपनी इच्छा के श्रनुसार जीवन बिताने का अवसर मिलते ।?” समिति को 
इस बात का दुख था कि ब्रिटिश सरकार के समस्त प्रस्ताव इन उद्द श्यों से 
अग्रसंगत ये | यह बात विशेष रूप से श्रंतःकालीन सरकार के विषय में कही जा 
सकती थी ““श्रगर भारत की स्त्रतंत्रता लक्ष्य है तो अंतःकालीन सरकार का 
व्यावहारिक रूप, उस स्वतंत्रता के निकटतम पहुँच जाना चाहिये, चाहे कानूनी 
रूप में ऐसा भले ही न हो, ओर ऐसा होने के मार्ग में जितनी भी अ्रड़चनें 
झौर बाधाएँ हों, उन्हें दूर कर देना चाहिये । विदेशी सेना का यहाँ लगातार 
रहना स्वतंत्रता का प्रतिरोध है ।”” संविधान-सभा के विषय में मत-प्रकाश करते 
हुए कमेटी ने उसके संबंध की कुछ आपत्ति-जनक बातों पर प्रकाश डाला | 
उसके मतानुकूल आसाम और बंगाल के युरोपियनों श्रौर ब्रिटिश बिलोचिस्तान 
और कुर्ग के प्रतिनिधियों के चुनाव में उस आधार का श्रभाव था जो शेष 
भारत के लिए निश्चित किया गया था। केबीनेट प्रतिनिधि-मंडल द्वारा प्रस्तावित 
संविधान-समा के प्रक्रिया के कुछ नियमों से भी कार्य-समिति अ्रसंतुष्ट थी । 
प्रतिनिधि-मंडल के मतानुकूल संविधान-सभा केवल संत्रिधान बनाने में प्रभुत्व- 
संपन्‍न थी । काय-समिति के मतानुकूल संविधान-सभा को, किसी भी स्थिति में 
पहुँच कर प्रक्रिया के नियमों में परिवतेन ओर मभिन्‍्नताएं करने का अ्रधिकार 
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था | उस पर एकमात्र प्रतिबंध फेवल इस बात का था कि सांप्रदायिक मामलों 
के निर्णय के लिए दोनों संप्रदायों का अश्रलग-अ्रलग बहुमत श्रावश्यक था | 
तत्पश्चात कार्य-समिति ने पैरा १५४ के ५ वें और पैरा १६ के ५ थे उपखंडों के 
विरोध पर प्रकाश डालते हुए, इस बात को स्पष्ट किया क्रि प्रांतीय स्वायत्त 
शासन, प्रतिनिधि-मंडल की योजना का, मुल आधार था। अ्रतः प्रांतों को 
इस बात का अधिकार था कि वे उस प्रांत-समूह में, जिसमें वे रखे गये हैं, रहें 
अथवा न रहें | कार्य-समिति के मतानुकूल वक्तव्य में भारतीय रियासतों के संबंध 
के उपबंध अ्रनिश्चित एवं भविष्य के लिए छोड़ दिये गये थे | उसका मत था 
कि संविधान-सभा में मारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों की नियुक्ति का ढंग, 
यथासंभव वही होना चाहिये जो प्रांतों के लिए. स्वीकृत किया गया था । 

कार्य-समिति के इस लंबे प्रस्ताव में जिन बातों पर जोर दिया गया था वे 
संक्षेप में निम्नलिखित थीं-- 

१--वक्तव्य कांग्रेस के उद्देश्यों के अनुकूल न था। 

२--भारत की स्वतंत्रता के लक्ष्य को सामने रखते हुए, अंतःकालीन 
सरकार को तदनुकूल आधार पर व्यावहारिक रूप देना चाहिये । 

३-संविधान-सभा प्रभुता-संपन्न संस्था थी । सांप्रदायिक बातों संबंधी 
प्रतिबंध के अतिरिक्त उसे अपनी प्रक्रिया के बदलने का अधिकार था। 

४ - समस्त योजना सिफारिश के रूप में थी। उसका मूल-मंत्र प्रांतों 
का स्वायत्त शासन था। श्रतः प्ररतों को अपने समूह-निर्माण का अ्रधिकार 
था। वे उन समूहों से निकल भी सकते थे जिनमें वे रखे गये थे । 

४--संविधान-सभा में भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों का खुनाव 
न्यूनाघधिक उसी आधार पर होना चाहिये जिस आधार पर प्रांतों का । 


केबीनेट अतिनिधि-मंडल का दूसरा घक्तव्य--मुस्लिम लीग के 
श्रध्यक्ष के वक्तव्य और कांग्रेस कार्य-समिति के उक्त प्रस्ताव के पश्चात, २५ मई 
सन्‌ १8४६ को, केबीनेट प्रतिनिधि-मंडल और वाइसराय ने उठाये हुए प्रश्नों 
का उत्तर देते हुए अपना दूसरा वक्तव्य प्रकाशित किया। उसमें निम्नलिखित 
बातों पर प्रकाश डाला गया था-- 

केबीनेट प्रतिनिधि-मंडल की योजना दो मुख्य दलों में झधिक से अधिक 
मेल कराने के उद्द श्य से बनायी गयी थी। “बह एक इकाई है और 
उसी अवस्था में सफल हो सकती है जब कि स्वीकार करके उस पर सहयोग की 
भावना से कार्य किया जाय |”! 


संविधान-सभा के संबंध में, वक्तव्य में सम्मिलित उपबंधों की ओर 
संकेत करते हुए निम्नलिखित स्पष्टीकरण किया गया था--“संविधान-सभा के 
बन चुकने पर और इस आ्राघार पर कार्य आरंभ कर चुकने पर, उसकी इच्छा 
में हस्तक्षेप करने अ्रथतवा उसके निर्णयों पर आपत्ति उठाने का इरादा कदापि 
नहीं है ।? संविधान-समभा के कार्य समाप्त कर चुकने पर, पाल॑मेंट भारतीय 
जनता को पूर्ण सत्ता सौंपने के लिए. आ्रावश्यक सिफारिश निम्नलिखित दो 
अ्रपवादों के श्रंत्गत करेगी--( १) अ्रल्प-संख्यकों की रक्षा का अपवाद, 
(२ ) शक्ति-हस्तांतरण किये जाने पर उठने वाले विषयों के संबंध में सम्राट 
की सरकार से संधि करने के लिए रजामंदी | 


वक्तव्य में युगेपियनों के प्रतिनिधित्व को, निवांचन-पद्धति का परिणाम 
बतला कर, यह कहा गया था कि इस प्रकार मिले अधिकार का वे उपयोग 
करेंगे या नहीं, यह स्वयं उन्हीं के निश्चय की बात है ।”” ब्रिटिश बिलोचिस्तान 
और कु के संबंध में मी स्पष्टीकरण करके, प्रथम वक्तव्य की व्यवस्था को ठीक 
बतलाने का प्रयत्न किया गया था । 

प्रांतों के समूह-निर्माण के संबंध में वक्तव्य में कहा गया था कि प्रतिनिधि- 
मंडल इस संबंध में कांग्रेस द्वारा लगाये गये अथ से सहमत न था। प्रांतों के 
समूह जिन कारणों से बनाये गये थे उन्हें समी जानते थे | यह योजना का एक 
आवश्यक अंग था । इसमें यदि कोई संशोधन हो सकता था तो वह दलों के 
बीच समभोौता होने पर ही हो सकता था । संविधान-निर्मांण के कार्य समाप्त हो 
जाने पर समूहों से अलग होने का अ्रधिकार स्वयं जनता द्वारा ही अ्रमल में 
लाया जा सकता था | 

संविधान-सभा में भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव किस 
ढंग से किया जाय--यह एक ऐसा प्रश्न था जिस पर रियासतों से वार्तालाप 
करनी चाहिये | इसका निर्णय करना केबीनेट प्रतिनिधि-मंडल का काम न था | 

ग्रंतःकालीन सरकार के विषय में यह बतलाया गया था क्रि प्रस्तावित 
परिवततन भारत को स्वाधीनता की ओर ले जाने वाली दिशा में बहुत बड़े पग 
के समान थे । “सम्राट को सरकार मी इन परिवतेनों के प्रभाव को स्तरीकार 
करेगी श्रोर भारत के नित्य-प्रति के शासन में मारत-सरकार को श्रधिकाधिक 
स्वतंत्रता प्रदान करेगी |”? अंतःकाल में वर्तमान संविधान के जारी रहने का 
उल्लेख करते हुए उत्तरदायी शासन -संबंधी निम्नलिखित बात पर प्रकाश डाला 
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गया था-- यदि सरकार के सदस्य, विधान-सभा द्वारा कोई महत्वपूण प्रस्ताव 
पास कराने में ग्रसफल रहें, अथवा उनके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास 
कर दिया जाय, तो उन्हें व्यक्तिगत्‌ रूप से अथवा सबकी सहमति से त्यागपत्र 
देने से रोका नहीं जायगा | 

“तनिस्संदेह नये संविधान के बनने पर स्वतंत्र भारत की इच्छा के 
विरुद्ध, भारत में ब्रिटिश सैनिकों के रखने का कोई इरादा नहीं है, किंतु अंतः« 
काल में, जो आशा है छोटा होगा, वर्तमान संविधान के अनुसार भारत की 
सुरक्षा कायम रखने के लिए ब्रिटिश पालंमेट ही उत्तरदायी रहेगी श्रोर इसीलिए 
ब्रिटिश सेना का रखना आवश्यक है ।?! 

अंतःकालीन सरकार के विषय में पत्र-व्यवह्ार--२५ मई सन्‌ 
१६४६ से १९ जून सन्‌ १६४६ तक वाइसराय, प० जवाहर लाल नेहरू ओर 
काग्रेस के अध्यक्ष मोलाना आजाद में अंतःकालीन सरकार की स्थापना के 
संबंध में पत्र-व्यवहार हुआ | कांग्रेस अ्रध्यक्ष ने अपने १९ मई के पत्र में इस 
बात पर जोर दिया था कि अंतःकालीन सरकार की कानूनी ओर संवैधानिक 
स्थिति इस प्रकार की हानी चाहिये कि वह वास्तव में राष्ट्रीय कही जा सके । 
उनके मतानुकूल व्यवहार में अंतःकालीन सरकार को डोमीनियन के केबीनेट 
की भाति काम करना चाहिथे। इस संबंध में वाइसराय का उत्तर न्यूनाधिक 
मोलाना आजाद के मत के अनुकूल था। “मुझे यह बात बिल्कुल स्पष्ट है 
कि जिस भावना से नयी सरकार काम करेगी उसका महत्व उसकी कानूनी 
गारंटी की अपेज्ञा अधिक महत्व का है। मुझे इस विषय में लेशमात्र भी 
संदेह नहीं हे कि यदि आप मेरा विश्वास करें तो हम इस प्रकार सहयोग कर 
सकेंगे कि भारत को बाह्य नियंत्रण से मुक्ति मिल जायगी और संविधान-निर्मांण 
के पश्चात वह पूर्श-स्वाधीनता के लिए तैयार हो जायगा ।”' 

१२ जून को वाइसराय ने इस संबंध में बातचीत करने के लिए पं० जवाहर 
लाल नेहरू और मिस्टर जिन्‍ना को बुला भेजा। पं* नेहरू ने बातचीत 
करने से मुख न मोड़ कर वाइसराय को लिखा कि इस संबंध में मोलाना श्राजाद 
से बातचीत करना अधिक उपयुक्त होगा । उन्होंने श्रपनी बातचीत की सब बातें 
मोलाना आजाद को बतलायीं। मुख्य बात कार्यपालिका कौंसिल में हिंदुश्रों 
और मुसलमानों को दिये गये स्थानों के संबंध में थी। वाइसराय द्वारा निर्धारित 
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ग्रनुपात मौलाना आजाद को पसंद न था। श्रतः श्रपने १३ जून सन्‌ १६४६ 
पन्न में उन्होंने वाइसराय को यह लिख भेजा, “मेरी समिति को दुख है कि वह 
अंतःकालीन सरकार के निर्माण के संबंध में आपके सुझाव को मानने में अरस- 
मर्थ है। इसमें समानता की बात पर जोर दिया गया है जिसका हम श्रव तक 
विरोध करते आये हैं और जिसके हम श्राज भी विरोधी हैं |? ' मौलाना 
ग्राजाद ने तब इस बात का उल्लेख किया कि जिस समानता को उस समय 
चर्चा हो रही थी वह शिमला सम्मेलन की समानता से भी गयी गुजरी थी। 
मौलाना आजाद को अ्ंतःकालीन सरकार के काम करने का ढंग भी नापसंद 
था। “समानता के अतिरिक्त हमें यह भी बतलाया गया है कि महत्वपूर्ण 
सांप्रदायिक प्रश्नों के संबंध में वोटिंग समूहों के आधार पर होगी । आपने इस 
संबंध की प्रथा का सुझाव प्रस्तुत किया है। हमने इसे दीघंकालीन व्यवस्था के 
संबंध में केवल इस लिए स्वीकार कर लिया है कि दूसरे संरक्षण न थे ।........ 
इसके कारण अ्रंतःकालीन सरकार का कायोन्वित करना अ्रसंभव हो जायगा | 
इस व्यवस्था के अंतर्गत नित्यप्रति संबेधानिक संकढों का होना, अनिवार्य 
होगा ।” ' १४ जून के पन्न में मोलाना आजाद ने निश्चित रूप से यह लिख 
मेजा कि “हम आपके प्रस्ताव को मानने में असमर्थ हेँ। हमारा यह भी विश्वास 
है कि अ्ंतःकालीन सरकार में १५ सदस्य द्वाने चाहिएँ ।? अपने १५ जून के 
पत्र में वाइसराय ने मोलाना श्राजाद को समझाने का अ्रंतिम प्रयत्न किया 
पर कुछ भी परिणाम न निकला | अ्रतः वाइरसराय द्वारा अंतःकालीन सरकार 
के निमाण का यह प्रयत्न भी निष्फल गया | 


मुस्लिम लीग द्वारा केबीनेट म्रतिनिधि-मंडल की योजना की 
स्वीकृति--५ श्रोर ६ जून १६४६ को मुस्लिम लीग की कौंसिल का अ्रघिवे- 
शन दिल्ली में हुआ । उसके द्वारा पारित प्रस्ताव में, सर्व प्रथम, पाकिस्तान 
की व्यवस्था न होने के कारण खेद प्रगट किया गया और तत्पश्चात संविधान- 
सभा संबंधी योजना की बातों को स्वीकार कर लिया गया । 


“कैबीनेट प्रतिनिधि-मंडल्ञ के वक्तब्य की प्रस्तावना में, अजुपयुक्त शब्दों 
फे द्वारा, मुसल्षमानों की राष्ट्रीय भावनाओं पर आधात के बावजूद भी, 
मुस्थिम क्षीग, गंभीर समसख्याझ्रों तथा भारतीय संवेधानिक समस्या के 
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शांतिपूर्ण हल के लिए, यदि यह संभव हो और इसलिए भी कि 
ख और ग समूहों के ६ मुस्लिम प्रांतों के अनिवाय समूह-निर्मांण के कारण 
प्रतिनिधि-मंडल की योजना में पाकिस्तान का आधार और उसकी स्थापना 
निहित है, योजना में चित्रित संविधान-सभा के साथ सहयोग करने को इस 
श्राशा से तैयार है कि अंत में इसके परिणाम-स्वरूप पाकिस्तान के प्रभुत्व- 
संपन्न राज्य की स्थापना हो जायगी और इस उप-महाद्वीप के दूसरे 
महान राष्ट्रों भोर निवासियों के स्वतंत्रता संबंधी लच॒य की पूर्ति होगी ।” ' 

अंतःकालीन सरकार के संबंध में कॉसिल ने अपने अ्रध्यक्ष को वाइसराय 
से पत्र-व्यवहार श्रोर अंतिम निश्चय तथा कार्रवाई करने का अधिकार दिया । 

केबीनेट प्रतिनिधि-मंडल का तीसरा वक्तव्य--१६ जून सन्‌ 
१६४६ का, इबानेट प्रातानाध-मंडल की अनुमति से, वाइसराय ने उसका 
तीसरा वक्तव्य प्रकाशित किया | उसका संबंध मुख्यतः अंतःकारलान सरकार के 
निर्माण से था | उसका हिंदी झनुवाद इस प्रकार है--- 

१--ईधर कुछ समय से वाइसराय, केबीनेट प्रतिनिधि-मंडल के सदस्यों 
के परामश से ऐसी मिली-जुली सरकार के बनाने की संभावना के संबंध में प्रयत्न 
करते रहे हैँ जिसकी रचना दानों प्रधु्न दलों और कतिपय अल्प-संख्यक समु- 
समुदायों में से की गयी हं। । इस संबंध की वातालाप से उन कठिनाइयों पर 
प्रकाश पड़ा है जो दोनों प्रमुख दलों के समक्ष, उपयुक्त सरकार की रचना के 
संबंध में, किसी स्वीकृत आधार पर पहुँचने के संबंध में विद्यमान हैं। 

२--वाइसराय ओर केबोनेट-्प्रतिनिधि-मंडल इन कठिनाइयों को समभते 
हैं, और इन पर विजय पाने के लिए,-जो प्रयत्न किये गये हैं उनका आदर करते 
हैं| परंतु साथ द्वी साथ वे यह भी अनुभव करते हैं कि इस वातालाप को 
अधिक समय तक जारी रखने से कोई लाभ नहीं हो सकता । वास्तव में इस 
समय इस बात की अत्यंत आवश्यकता है कि हमारे सामने जो भारी तथा 
महत्वपूर्ण कार्य हूँ, उन्हें करने के लिए शीघ्र ही एक दृढ़ ओर प्रतिनिधि अ्रंत:- 
कालीन सरकार को स्थापना कर दी जाय । 

३--हसलिए, ओर इस शआ्लाधार पर कि १६ मई के वक्तव्य के अनुसार संवि- 
धान-निर्मांण का कार्य आरंभ होगा, वाइसराय निम्नलिखित सजनों को, अंतः- 
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कालीन सरकार के सदस्यों के रूप में काम करने के लिए श्रामंत्रित कर रहे 
हैं-- सरदार बलदेव सिंह, सर एन० पी० इंजीनियर, श्री जगजीवन राम, पं० 
जवाहर लाल नेहरू, मिस्टर मुहम्मद अली जिन्ना, श्री एच० के० मेहताब, डा० 
जॉन मठाई, नवाब मुहम्मद इस्माइल खाँ, ख्वाजा सर नजीमुद्दोन, सरदार 
अब्दुर रब निश्तर, भी सी० राजगोपालाचारी, डा० राजेंद्र प्रसाद और सरदार 
वलल्‍लभ भाई पटेल | यदि श्रामंत्रित व्यक्तियों में से कोई निजी कारणों से निमंत्रण 
स्वीकार करने में असमर्थ हो तले वाइसराय, परामश के उपरांत, उसके स्थान पर 
किसी दूसरे व्यक्ति को आमंत्रित करेंगे । ' 

४--वाइसराय विभिन्‍न विभागों के वितरण को व्यवध्था दोनों प्रमुख दलों 
के नेताओं के परामर्श करेंगे | 

५४- अ्रंतःकालीन सरकार को उपयुक्त रचना अथवा अनुपात को किस! अन्य 
सांप्रदायिक समस्या के इल के लिए उदाहरण के रूप में स्वीकार न किया 
जायगा | यह्द ता, केवल वर्तमान कठनाई के हल करने तथा यथासंभव 
सर्वोत्तम मिली-जुली सरकार की स्थापना कर सकने के लिए एक मार्ग प्रस्तुत 
किया गया हे | 

६--वाइसराय ओर केबीनट प्रतिनिधि-मंडल का विश्वास हैं कि सभी 
संप्रदायों के भारताय इस भामलत के शीप्र निर्णय के इच्छुक हैँ जिससे संविधान- 
निर्माण का काय आरंभ किया जा सके और मध्यवर्ती काल मे भारत का शासन 
अधिक से अधिक याग्यता स कया जा सके | 


७--श्सालए उन्हें आशा है कि सभी दल, विशेषतया दोनों प्रमुख दल, 
बतेमान कांठनाइयो को इल करने के लिए इस सुझाव को स्वीकार करेंगे और 
ग्रंतःकालीन सरकार को सफलतापूर्वक चलाने के लिए अ्रपना सहयोग दंगे | 
यदि यह सुझाव स्वीकार कर लिया गया तो वाइसराय २६ जून सन्‌ १३४५६ 
को नयी सरकार को स्थापित करने का प्रयत्न करेंगे । 


८--दोनों प्रमुख दुलों अथवा उनमें से किसी एक के द्वारा अ्रंतःकालीन 
सरकार मे नि|दुष आधार पर सम्मिलित हाने को अ्रनिच्छा प्रगट करने पर, 
बाइसराय का इरादा है कि वे अंतःकालीन मिल्ली-जुल्ली सरकार के निर्माण 
के कार्य में अग्रसर रहें । जो ज्ञोग १६ मई के वक्तब्य को स्वीकार करते हैं, 
यह सरकार उनका यथासंभव अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व करेगी । 


६--वाइसराय प्रांतीय गवर्नरों को भी श्रादेश दे रहे हें कि वे तुरंत ही 


( २४७ ) 


प्रांतीय विधान-सभाश्रों ( असेबलियों ) के भ्रधिविशन बुलायें ओर १६ मई 
सन्‌ १६४६ के वक्तव्य के अनुसार संविधान-निमा त्री-समा के संगठन के लिए 
आवश्यक चुनाव आरंभ कर दें | 

आमंत्रित व्यक्तियों ने अपने अपने नेताश्रों का परामश लिया । मुस्लिम 
लीग ने निमंत्रण को स्वीकार करने की श्रनुमति दे दी। इस प्रकार उसने 
केबीनेट प्रतिनिधि मंडल की योजना के दीघकालीन और अ्रल्पकालीन दोनों 
भागों को स्वीकार कर लिया | कांग्रेस कार्यन्समिति ने, अपने २६ जून सन्‌ 
१६४६ के अधिवेशन में, संविधान-सभा के विचारों में भाग लेना तो स्वीकार कर 
लिया, पर पूर्व बतलाये गये कारणों से, उसने श्रंतःकालीन सरकार में सम्मिलित 
होने से इनकार कर दिया। इसका तात्पर्य यह नहीं कि वह अंतःकालीन सरकार 
की स्थापना को कम महत्व का समझती थी । इस संबंध में पारित प्रस्ताव के 
निम्नलिखित अंश उल्लेखनीय हें--“'कार्य-समिति ने संविधान-सभा के विचारों 
में कांग्रेस के भाग लेने की अनुमात दे दी है । उसके विचार में यह आवश्यक 
है कि शीघ्रातिशीघ्र प्रतिनिधि उत्तरदायी केंद्रीय सरकार स्थापित को जाय | 
मौजूदा निरंकुश ( 0 0०॥077087797 ) ओर श्रप्रतिनिधि सरकार भूख 
से पीड़ित जनता के दुख तथा बढ़े हुए असंतोष को और भी श्रधिक बढ़ा 
सकती है। उसके कारण संविधान-सभा का कार्य भी, जिसके लिए स्वतंत्र 
वातावरण की आ्रावश्यकता है, खटाई में पड़ सकता है |”? ' कांग्रेस के इस 
निर्यय के कारण अंतःकालीन सरकार की स्थापना का यह प्रयत्न भी ग्रसफल 
रहा ओर वाइसराय ने सरकारी अधिकारियों की एक कामचलाऊ सरकार 
स्थापित की | इसके कारण भिस्टर जिन्‍ना को बड़ा दुख हुआ | उनको आशा 
की कि कांग्रेस की श्रस्वीकृति पर केबीनेट प्रतिनिधि-मंडल की घोषणा के अनुसार 
मुस्लिम लीग को भारत पर शासन करने का अवसर मिलेगा । किंतु उनकी 
यह आशा पूरी न हुई । फलस्वरूप उन्होंने केबीनेट प्रतिनिधि-मंडल की योजना 
के एक इकाई होने के कारण, यह सुकाब प्रस्तुत किया कि संविधान -सभा के 
चुनाव भी स्थगित कर दिये जाये ; किंतु तैयारियों के हो जाने के कारण वाइ- 
सराय उनकी इस बात को भी न मान सके | 

केबीनेट प्रतिनिधि-मं डल की बविदाई--१६ जून सम्‌ १६४६ को 
केबीनेट प्रतिनिधि-मंडल श्रोर वाइसराय ने निम्नलिखित वक्तव्य प्रकाशित 
किया--- 

““केबीनेट प्रतिनिधि-मंडल तथा बाइसराय को प्रसन्नता है कि श्रब दो 


( ए९८ ) 


प्रमुख राजनीतिक दलों और भारतीय रियासतों के सहयोग से संविधान-निर्माण 
का कार्य आरंभ किया जा सकता है। कांग्रेस ओर मुस्लिम लीग के नेताश्रों 
द्वारा अपने समक्ष रखे गये उन वक्तव्यों का वे स्वागत करते हैं जिनमें उन्होंने 
यह विचार प्रगट किया है कि वे संविधान-सभा में कार्य करे, ताकि वे उसे 
ऐसी संवंधानिक व्यवस्था स्थापित करने का एक प्रमावपूर्ण साधन बना सके 
जिसके अंतर्गत भारत पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर सके | उन्हें विश्वास है कि 
संविधान-सभा के सदस्य, जिनका चुनाव होनेवाला है, इसी भावना से कार्य 
करगे |”? प्रतिनिधि-मंडल का इस बात का खेद था कि अंतःकालीन सुदृढ़ 
केंद्रीय सरकार को स्थापना नहीं की जा सकी थी। लेकिन वह उसकी स्थापना 
के लिए कृत-संकल्प था । उसका यह विचार अ्रवश्य था कि किचित काल के 
लिए उसकी बातचीत स्थगित कर दी जाय । चूँक प्रतिनिधि-मंडल को ब्रिटिश 
सरकार तथा पालंमेंट के सम्मुख अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी ओर अपने 
काम को फिर से संभालना था जिससे वह तीन माह से अधिक समय तक 
अलग रहा था, इसलिए, उसका भारत में श्रौर अधिक ठहरना संभव न था । 
अतः उसने २६ जून सन्‌ १६४६ को भारत से प्रध्थान करने का विचार प्रगट 
किया । २६ जून के वक्तव्य के निम्नलिखित अंतिम वाक्य उल्लेखनीय हैं-- 
“इस देश में अ्रतिथि के रूप में उसे जो समादर और सौजन्यतापूर्ण व्यवहार 
मिला है उसके लिए वह द्वदय से धन्यवाद देता है। मंडल को हार्दिक 
विश्वास है कि श्रब जो पग उठाये गये हैं उनके द्वारा शीघ्र ही भारतीय जनता 
की इच्छाएँ ओर आशाएँ पूरी हो सकेगी ।?! 


फेबीनेट प्रतिनिधि-मंडल की सफलता--कैबीनेट प्रतिनिधि-मंडल 
ने भारत की संवेधानिक समस्या के हल के लिए जो प्रयत्न किया, वह वास्तव 
में सराइनीय था । भारत की अ्सहनीय भयंकर गर्मी में तीन महीने तक नेताओं 
से भेंट करके, उनके साथ पत्र-व्यवह्दर करके, शोर उन्हें एक साथ एकत्रित 
करके उसने इस बात का अरकाट्य प्रमाण दे दिया था कि वह काम करने ओर 
सफलता प्राप्त करने के लिए. कृत-संकल्प था। उसमें अपने काम के करने की 
प्रबल इच्छा थी। उसके वक्तव्य सच्चे हृदय से निकाले गये थे, यहाँ तक गांधीजी 
ने भी उसकी योजना की प्रशंसा यह कह्ट कर की थी कि ““उसका हमें गोरव 
होना चाहिये |?” अ्रपने वक्‍तव्यों के स्पष्टीकरण में उसने जिस राज्य-विशता 
आर सौजन्य का परिचय दिया था, वह भी सराहनीय था। आश्चर्य नहीं कि 
उसकी योजना पर सहानुभूति फे साथ विचार किया गया झौर उसका बह 


( २८६ ) 


अंश जिसे दीघकालीन कहा जाता था और जिसका संबंध भारत के संविधान 
के निर्माण से था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों द्वारा मान्य समझा गया । 
किंतु अंतः कालीन सरकार की स्थापना के संबंध में उसे, बिदाई के पूर्व, सफ- 
लता न मिली । उसका मुख्य कारण कार्यपालिका समिति में हिंदुश्रों और 
मुसलमानों के प्रतिनिधियों के अनुपात से था। इसे संतोषपर्थक निश्चित करने 
के लिए वाइसराय ने दृढ़ता के साथ कई प्रयत्न किये, किंतु उन्हें सफलता न 
मिली । इस पर भी कैबीनेट प्रतिनिधि-मंडल हताश न था। उसे विश्वास था 
कि उसके १६ जून सन्‌ १३४४६ के वक्तव्य के अनुसार इस दिशा में पुनः 
प्रयत्न किया जायगा श्रोर वह सफल होगा । कालांतर मे उसका विश्वास ठीक 
निकला | स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण के लिए, संविधान-सभा अपने 
काम में लग गयी और अ्ंतःकालीन राष्ट्रीय सरकार वाइसराय की ग्रध्यक्षता में 
भारतीयों द्वारा भारतीयों का शासन करने लगी | 


हा 


केबीनेट प्रतिनिधि-मंडल की बिदाई से भारतीय 
स्वतंत्रता अधिनियम तक 


प्राक्रथन--संविधान-सभा का निर्वाचन -- मुस्लिम लीग द्वारा 
केबीनेट प्रतिनिधि-मंडल की संपूर्ण योजना अ्रस्वीकृत--अंतः:- 
कालीन सरकार का निर्माण -- मुस्लिम लीग का सक्रिय आंदोलन-- 
अंतःकालीन सरकार में मुस्लिम लीग का सम्मिलित होना--अंत:- 
कालीन सरकार के विषय में नये सदस्यों का मत--६ दिसंबर सन्‌ 
१६४६ की घोषणा--संविधान-सभा का कार्यारंभ--२० फरवरी 
सन्‌ १६४७ का वक्तव्य--बिदाई और आगमन--लॉड माउंटबैटेन 
का कार्यारंभ--३ जून सन्‌ १६४७ की घोषणा--घोषणा का 
विश्लेषण--३ जून की घोषणा और भारतीय लोकमत । 


प्राक्दषन-- २६ जून सन्‌ १६४६ को केबीनेट प्रतिनिधि-मंडल भारत से 
बिदा हुआ । इसके पश्चात भारत को राजनीतिक स्थिति में बड़ी तेजी से परि- 
बर्तन हुए । मुस्लिम लीग ने केबीनेट प्रतिनिधि-मंडल की दीघंकालीन श्रोर श्रल्प- 
कालीन दोनों योजनाश्रों को श्रस्वीकार कर दिया | अंतःकालीन केंद्रीय सरकार 
स्थापित कर दी गयी। कांग्रेस ओर मुस्लिम लीग के मतभेद को मिटाने के लिए, 
इंगलेंड के प्रधान मंत्री, मिस्टर एटली ने वाइसराय, प॑ं० जवाहर लाल नेहरू, मिस्टर 
मुहम्मद श्रली जिन्ना श्रोर कुछ श्रन्य नेताश्रों को लंदन आने के लिए आमंत्रित 
किया । वहाँ मिस्टर एटली के साथ इनका एक सम्मेलन हुआ । वाइसराय की 
बदली की गयी । इन सब घटनाश्रों के परिणाम-ह्वरूप, ब्रिटिश पार्लमेंट में 
४ जुलाई सन्‌ १६४७ को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रेषित किया गया | १८ 
जुलाई को इस सम्राट की अनुमति मिल गयी | इसमें १३ अगस्त सन्‌ १६४७ 
को सत्ता के हस्तांतरण की व्यवस्था की गयी थी | 


( ३०१ ) 


संविधान-सभा का निर्वांचन--कैब्रीनेट प्रतिनिधि-मंडल और वाइ- 
सराय के १६ जून सन्‌ १६४६ के वक्तव्य के श्रनुसार, प्रांतीय गवर्नरों ने संवि- 
धान-सभा के निर्वाचन के कार्य को आरंभ कर दिया प्रांतीय विधान-सभाश्रों 
के अधिवेशन बुलाये गये, ओर प्रतिनिधि-मंडल के वक्तव्य में निर्धारित व्यवस्था - 
के अनुसार, उनमें संविधान-सभा के लिए प्रतिनिधि चुने गये । कुल २६६ 
सदस्यों का निवांचन हुआ--१६० कनसमूह के, ३े६ खन्‍समूह के ओर ७० ग 
समूह के | कांग्रेस को २०५, मुस्लिम लीग ७४, स्वतंत्र सदस्यों को ८, 
यूनियनिस्ट पार्टी को ३, श्रकाली पार्टी को ३ और कम्यूनिस्ट पार्टी तथा शअ्रनु- 
सूचित जातियों के संघ को एक-एक स्थान मिले। रियासतों की पारस्परिक-चचा- 
कमेटी भी, जिसका उल्लेख केबीनेट प्रतिनिधि-मंडल की योजना के १६ वे पैरा 
में किया गया था, नियुक्त हो गयी । उसमें रियासती प्रजा का एक भी प्रति- 
निधि न था | पं० जवाहर लाल नेहरू को यह बात नापसंद थी | २१ दिसंबर 
सन्‌ १६४६ को, संविधान-सभा में, उसके द्वारा नियुक्त होने वाली पारस्परिक- 
चचा-कमेटी के प्रस्ताव पर, उन्होंने इस संबंध में निम्नलिखित विचार प्रगट 
किये थे--“'में समझता हूँ कि अब भी पारस्परिक-चचा-कमेटी में, यदि वह 
ठीक से काम करना चाहे तो, कुछ इस प्रकार के प्रतिनिधियों को सम्मिलित 
करना चाहिये | लेकिन इस समय हम इस बात पर अड़ नहीं सकते ।?? 

मुस्लिम लीग द्वारा केबीनेट प्रतिनिधि-मंडल की संपूण 
योजना अस्वीकृत--२७ जुलाई सन्‌ १६४६ से २६ जुलाई सन्‌ १६४६ तक 
मुस्लिम लीग की कोंसिल की बेठक बंबई मे हुई। मिस्टर जिन्‍ना इन दिनों सरकार 
और कांग्रेस दोनों से रष्ट थे । वाइसराय ने मुस्लिम लीग को न तो अ्ंतःकालीन 
सरकार बनाने का अवसर दिया था और न ॒ उन्होंने मिस्टर जिन्‍ना की यह बात 
मानी थी कि संविधान-सभा के निवांचन स्थगित कर दिये जायें। अ्रतः कोंसिल 
का वातावरण कुछ क्षुब्ध सा था | राजनीतिक परिस्थिति की समीक्षा करने के 
पश्चात उसने अपने पहले प्रस्ताव द्वारा कैत्रीनेट प्रतिनिधि-मंडल की याजना 
को अ्रस्वीकृत कर दिया और दूसरे प्रस्ताव द्वारा सक्रिय आंदोलन द्वारा पाकि- 
स्तान की प्राप्ति की धमकी दी । प्रतिनिधि-मंडल की योजना को अस्वीकार 
करने बाले प्रस्ताव के महत्वपूर्ण अंश इस प्रकार हैं-- 

“४६ जून सन्‌ १६४६ को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने केबीनेट प्रति- 
निधि-मंडल और वाइसराय के १६ मई के वक्तव्य, और २५ मई को किये गये 
उसके स्पष्टीकरण को स्वीकार कर लिया था ।.......उसका यह निर्णय अ्रध्यक्ष 


( ३०३१ ) 


के इस वक्तव्य से, भो कि उन्होंने वाइसराय से भ्रधिकार पाकर दिया था, 
श्रत्यधिक प्रभावित हुश्रा था कि अंतःकालीन सरकार, जो कि प्रतिनिषि-मंडल 
की योजना का आ्राघारभूत अंग थी, निम्मलिखित आधार पर बनायी जायगी-- 
५ मुस्लिम लीग, ५ कांग्रेस, १ सिक्ख, १ भारतीय ईसाई | महत्वपूर्ण विभाग 
प्रमुख दलों श्र्थात्‌ मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समानता के श्राधार पर बाँट दिये 
जायगे |............त्रिटिश सरकार ने मुस्लिम लीग के साथ इस बात में विश्वास - 
घात किया है कि केबीनेट प्रतिनिधि-मंडल और वाइसराय ने कांग्रेस की तुष्टि के 
लिए शअ्रपने प्रथम गुर  ; ५: २ का परित्याग कर दिया है | ....... केबीनेट 
प्रतिनिधिमंडल के १६ जून को प्रकाशित अ्रंतिम निर्णाय' को, जिसमें श्रंत:- 
कालीन सरकार के निमाण का उल्लेख था, कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया 


हैं... 00४, लेकिन वाइसराय ने १६ जून के प्रस्तावों को समाप्त करके अ्रंत:- 
कालीन सरकार की स्थापना को कुछ कानूनी व्याख्या के बहाने स्थगित कर 
दिया है |... ... १६ मई और २३५ मई के कैबीनेट प्रतिनिधि-मंडल और 


वाहसराय के प्रस्तावों को, दो प्रमुख दलों में से, केवल मुस्लिम लीग ने ही 
स्वीकार किया था ।..... ..संविधान-सभा के बुलाये जाने और उसकी बैठक 
के पश्चात्‌ किसी ऐसे उपबंध या सत्ता की व्यवस्था नहीं है जो कांग्रेस को, 
अपने अ्रत्यघिक बहुमत के कारण, किसी निर्णाय पर पहुँचने से रोक सके ।........ 
यह बात तथा ब्रिटिश सरकार की वह नीति जिसके परिणाम-स्वरूप उसने 
मुस्लिम राष्ट्र तथा जनता के दुबलतर श्ंगों, विशेषतया श्रनुसूचित जातियों के 
हितों का कांग्रेस के तोषण के लिए, बलिदान किया है, तथा वह ढंग जिसके 
कारण उसने समय समय पर मुसलमानों को दिये गये मौखिक और लिखित 
वचनों का उलंघन किया हे--इन सब बातों के कारण मुसलमानों को यह विश्वास 
हो जाता है कि इन परिस्थितियों में उनके लिए प्रस्तावित संविधान-सभा मे 
भाग लेना खतरे से खाली नहीं है | इसालए मुस्लिम लीग की कोंसिल केबीनेट 
प्रतिनिधि-मंडल के वक्तव्य की उस स्वीकृति को वापस करती है जिसे मुस्लिम 
लीग के अध्यक्ष ने ३ जून सन्‌ १६४६ की भारत-मंत्री के पास भेजा था |” * 

दुसरा प्रस्ताव जिसका उद्द श्य सक्रिय श्रांदोलन द्वारा पाकिस्तान का प्राप्त 
करना था, इस प्रकार था-- 





१, इसका निर्धारित भ्रनुदात ५: ५: १ था। 
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( ई०३ ) 


“चूँकि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने एक ओर कांग्रेस के हठ ओर 
दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार के मुसलमानों के साथ विश्वासघात करने के कारण, 
१६ मई को प्रकाशित कैबीनेट प्रतिनिधि-मंडल श्रोर वाइसराय के वक्तव्य के 
प्रस्तावों को श्रस्वीकार कर दिया है; ओर चूँकि मुसलमान भारतीय समस्या के 
शांतिपूर्ण हल के लिए. समझौते और संबेधानिक मार्गों के समस्त साधनों के 
प्रयोग करने पर भी अ्रसफल हुए हैं; ओर चूँकि कांग्रेस, ब्रिटिश सरकार के 
जानते हुए भी, सजातीय हिंदुश्रों का राज स्थापित करने पर तुली हुई है; श्रोर 
चूंकि निकट की घटनाओं ने यह दिखला दिया है कि भारतीय मामलों के 
निर्णय मैं न्याय और सच्चाई की अ्रपेज्ञा राजनीति की शक्ति का प्रभाव कहीं 
अधिक होता है; ओर चूंकि यह बिना शक स्पष्ट हो गया है कि मुसलमान लोग 
शीघ्रातिशीघ्र स्वतंत्र प्रभुत्व-संपन्न पाकिस्तान की स्थापना से कम किसी बात से 
संतुष्ट न होंगे श्रौर वे किसी ऐसी अल्पक्रालीन या दीघकालीन संविधानन्सभा 
या केंद्रीय अंतःकालीन सरकार का विरोध करेंगे जो कि मुस्लिम लीग की 
अनुमति के बिना स्थापित की जायगी, इसलिए अखिल भारतीय मुस्लिम 
लीग को इस बात का विश्वास हो गया है कि मुस्लिम राष्ट्र के लिए वह समय 
ञआ्रा गया है जब उसे पाकिस्तान को प्राप्ति, श्रपने न्‍्यायपूर्णा श्रधिकारों पर जोर 
देने, श्रपने सम्मान को प्राप्त करने श्रोर मौजूदा ब्रिटिश श्रौर आआनेवाले 
सजातीय हिंदुओं के आधिपत्य से बचने के लिए, सक्रिय कारबाई करनी 
चाहिये। यह कोंसिल मुस्लिम राष्ट्र के प्रत्येक मनुष्य का इसलिए श्रावाहन करती 
है कि वह अपनी एकमात्र-प्रतिनिधि संस्था मुस्लिम लोग का साथ दे ओर सत्र 
बलिदानों के लिए तैयार रहे। कॉसिल कार्य-समिति को इस बात का श्रादेश देती 
है कि उपयुक्त निर्धारित नीति के कार्यान्वित करने के हेतु, वह सक्रिय कार॑- 
वाई का कार्यक्रम तैयार करे ओर जब और जेसे उचित समझे, मुसलमानों को 
आने वाले संघर्ष के लिए संगठित करे ।?? ! 

अंतःकालीन सरकार का निर्मोण--मुस्लिम लीग की कोंसिल द्वारा 
उक्त प्रस्ताव के पारण के लगभग एक सप्ताह पूर्व, वाइसराय ने अ्रंतःकालीन 
सरकार के निर्माण के प्रश्न को पुनः उठाया | उन्होंने कांग्रेस के नये अध्यक्ष 
पं० जवाहर लाल नेहरू श्रौर मिस्टर जिन्ना के पास क्रमशः ६ और ५ व्यक्तियों 
की सूचियाँ भेजने के लिए पत्र लिखे और यह आश्वासन दिया कि अल्प- 


।,. परावंब5 &7रपप० ॥१०४॥5(९४० 946, ४०) 2९? 78, 


( ३०४ ) 


संख्यकों के तीन प्रतिनिधि दोनों प्रमुख दलों के परामश से नियुक्त किये 
जायेंगे । मिस्टर जिन्‍ना ने पत्नोत्तर में मुस्लिम लीग की कॉसिल द्वारा पारित, 
उपरिलिखित दोनों प्रस्तावों को भेज दिया | कांग्रेस का निर्शय सहयोग की 
दिशा में झुका हुआ था । उसे इस बात का दुख था कि मुह्लिम लीग ने 
अपने पहले निर्शाय को बदल कर संविधान-सभा की कारवाई में माग न लेने 
का निश्चय किया था। श्रतः उसने अंतःकालोन सरकार के निर्माण का भार 
अपने ऊपर लिया । १३ श्रगस्त सन्‌ १६४६ को पं० जवाहर लाल नेहरू ने 
मिस्टर जिन्‍ना को निम्नलिखित पत्र लिखा--“जेंसा कि आप जानते हैं, वाइस- 
राय ने मुझे शीघ्रातिशीघ्र अंतःकालीन सरकार के निर्माण के हेतु प्रस्ताव रखने 
के लिए आमंत्रित किया है | मेंने उनके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है | 
मेरी मावना है कि मेरा पहला पग ग्रापके पास आकर अस्थायी मिलो-जुली 
सरकार की स्थापना में आपके सहयोग को प्राप्त करना होना चाहिये | हमारी 
इच्छा अधिक से अधिक प्रतिनिधि-सरकार बनाने की है | में खुशी से आप से 
बंबई या जहाँ कहीं श्राप चाहें मिलने को तेयार हूँ । में १४ तारोख को वर्धा से 
चलूँगा श्रोर १५ अगस्त की दोपहर के पहले बंबई पहुँच जाऊँगा | संमवतः 
में १७ तारीख को प्रातःऋाल बंबई से दिल्ली को रवाना हा जाऊँगा |! पं० 
जवाहर लाल नेहरू के इस पत्र का, जो बड़ी ही शिष्ट ओर सावधानी की भाषा 
में था, मिस्टर जिन्ना ने कुछ रुखा सा जवाब दिया | 

“मैं नहीं जानता था कि वाइसराय और आप में कौन कौन सी बातें 
हुई हैं । मुझे उस व्यवस्था का भी कोई ज्ञान नहीं है जो आप दोनों ने निश्चित 
की है। श्रापके पन्न से इसना अवश्य प्रकट होता है कि वाइसराय ने आपको 
कांग्रेस के अध्यक्ष की हैसियत से शीघ्रातिशीघ्र अंतःकाल्लीन सरकार 
के निर्माण के हेतु श्रामंत्रित किया है ओर आपने निमंत्रण को स्वीकार 
कर लिया है । 

“यदि इसका अश्रथ यह है कि वाइसराय ने आपको गवनर जनरल को 
कार्यपालिका-समिति के निर्माण का अधिकार दिया है और आ्रापकी सलाह को 
मानने, तदनुकूल श्राचरण करने, तथा काय-पालिका-समिति के बनाने 
में अपनी श्रनुमति दे दी है, तो मेरे लिए इस आधार ऐसे स्थान को ग्रहण 
करना संभव नहीं है ।”' ' 


जनरल ०. क्‍न्‍-ता-नन--मनी न जनतनतत+नकममनकन मेतनमी ७० नमन, 
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पत्र के अंतिम भाग में मिस्टर जिन्‍ना ने पं० जवाहर लाल नेहरू को १५ 
श्रगस्त को ६ बजे सायंकाल मिलने का समय दिया | दोनों की मुलाकात हो 
गयी पर परिणाम कुछ भी न निकला । अंत में लोग के सहयोग के बिना 
ग्रंत:कालीन सरकार की स्थापना की गयी । २४ श्रगस्त को सम्राट की सरकार 
की यह घोषणा प्रकाशित की गयी कि उसने काम-चलाऊ सरकार का त्यागपत्र 
स्वीकार कर लिया है और नवीन अंतःकालीन सरकार” की स्थापना कर दी 
है। कार्यपालिका समिति के उक्त संगठन में गवर्नर जनरल का किसी प्रकार 
का दृस्तच्चेप न था। 


मुस्लिम लीग का सक्रिय आंदोलन--अ्ंतःकालीन सरकार को 
स्थापना के पूर्व १६४ श्रगस्त सन्‌ १६४६ को, पाकिस्तान की स्थापना के हेतु, 
मुस्लिम लीग का सक्रिय आंदोलन आरंभ हो गया | १६ अगस्त से २० अ्रगस्त 
तक कलककत्त में भीषण कांड होते रहे । उनका विवरण लिखने से कोई लाभ 
नहीं। किंतु इतना कहना आवश्यक है कि सरकार ओर पुलिस ने उपद्रवियों को 
दबाने के लिए कोई उल्लेखनीय कारंवाई नहीं की। इस संबंध में श्री शरत चंद्र 
बोस का मत इस प्रकार था--' मेरा सोचा-विचारा एवं निश्चित मत यह है कि 
गवनर, नगर में, अपने शांति ओर व्यवस्था के विशेष उत्तरदायित्व के पालन में, 
पूर्णतया अ्रसफल सिद्ध हुआ है | मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूँ कि गवनेर 
को शीघ्र वापस बुला लेना चाहिये। में इस बात से भी सहमत हूँ कि शक्ति- 
शाली सैनिक टुकड़ियाँ समस्त कलकत्ता ओर आस-पास के स्थानों को भेज 
दी जाय। उन्हें एक ऐसे उच्च सैनिक अ्रधिकारी के श्रधीन होना चाहिये 
जिसमें उनमें सामंजस्य बनाये रखने को क्षमता हो ।” ' 
कलकत्ते के पश्चात्‌ पूर्वी बंगाल में नोश्राखाली श्रोर टिपरा की बारी आयी | 
यहाँ के अ्रत्याचार अवरणनीय थे । इनका प्रभाव श्रास पास के हिंदू बहुसंख्यक 
प्रांतों पर भी पड़ा और बिहार में सांप्रदायिक उत्पात होने लगे । कुछ दिनों के 
?, अंतःकालीन सरकार मे निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित किये गये थे--पं० जवाहर लाल 
नेहरू, सरदार वल्‍लभ भाई पटेल, डा० राजेंद्र प्रसाद, मिस्टर भ्रासफ अली, श्री सा|० 
राजगोपालाचारी, मिस्टर शरत चंद्र बोस, डा० जॉन मठाई, सरदार बलदेव सिंह, सर 
शफात अद्दमद खाँ, श्री जगजीवन राम, सैयद अली जहीर, मिस्टर कोवर जी दरमुस जो 
भावा । दो भ्रन्य मुसलमानों की नियुक्ति बाद में की जाने को थी । 
2. वणतींशा 87708] रि०४50९० ।946 ५७०), [| 7, 87. 
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पश्चात्‌ संयुक्त-प्रांत के गढ़मुक्तेश्वर नामी नगर में भी सांप्रदायिक उत्तात हुश्रा । 
इन दिनों पं० जवाहर लाल नेहरू की अंतःकालीन सरकार पदासीन थी | 
उसने बिहार के उपद्रवियों के विरुद्ध कठोर कारवाई करने की प्रतिज्ञा की | 
गांधी जी तक ने डा० राजेंद्र प्रसाद के द्वारा यह कह दिया कि यदि २४ घंटे के 
भीतर बिहार के उत्पात न समाप्त हो जायेंगे तो वे बिहार में जाकर आमरण 
अनशन आरंभ कर देंगे । इन कारवाइयों के कारण बिद्दार का सांप्रदायिक 
उत्पात समाप्त हो गया । 


अंतःकालीन सरकार मे मुस्लिम लीग का समिलित होनां-- 
अंतःकालीन राष्ट्रीय सरकार बन तो गयी थी पर लीग के अलग होने के कारण 
उससे न तो कांग्रेस को संतोष था और न वाइसराय को । अ्रतः सितंबर के 
अंत में इस संबंध में पुनः पत्रव्यवहार आरारंभ हुआ । उसमें वे ही बातें दोह- 
रायी गयी थीं जिनका विवरण पहले दिया जा चुका है। पत्रव्यवह्वार पं० 
जवाहर लाल नेहरू और मिस्टर जिन्‍मा, मिस्टर जिन्‍ना और वाइसराय ओर 
पं॑० जवाहर लाल नेहरू ओर वाइसराय में हुआ था। १३ अक्टूबर सन्‌ 
१६९४६ को पं० जवाहर लाल नेहरू ने मिस्टर जिन्‍ना के पास निम्नलिखित 
पत्र भेजा--“ आपके १२ अक्टूबर के पत्र के लिए धन्यवाद ! इस पत्र में 
अनेक गलत बातें हैं | जो कुछ आपने लिखा है वह, जहाँ तक भुमे याद है, 
न तो हमारी वातांलाप के अनुसार है ओर न पिछुले कुछ दिनों की घटनाओं 
के श्रनुसार । किंतु मुके अब इन बातों पर विचार करना आवश्यक नहीं है । 
वाइसराय ने मुझे यह सूचना दी है कि मुस्लिम लीग ने अंतःकालीन सरकार 
के लिए पाँच व्यक्तियों को मनोनीत करना स्वीकार कर लिया है ।” ' 


वाइसराय ने पं० जवाहर लाल नेहरू को उक्त सूचना किस आधार पर 
दी यह बतलाना कठिन है। श्रपने १२ अक्टूबर के पत्र में, जो पं० जवाहर 
लाल नेहरू के पास भेजा गया था, मिस्टर जिन्‍ना ने इस ओर संकेत तक न 
किया था । कांग्रेस यह चाहती थी कि मुस्लिम लीग श्रंतःकालीन सरकार और 
संविधान-सभा दोनों में सम्मिलित हो, किंतु सहयोग करने के लिए | इस संबंध 
में वाइसराय ने पं० नेहरू को वह आश्वासन दिया था कि “मिस्टर जिन्‍मा 
ने मुझे यह वचन दिया है कि मुस्लिम लीग अंतःकालीन सरकार और संविधान- 
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सभा दोनों में सहयोग के इरादे से सम्मिलित होगी |?” ' इसके लिए यह झआाव- 
श्यक था कि बंबई में मुस्लिम लीग की कोंसिल द्वारा जो प्रस्ताव पास किया 
गया था, उसे वापस लिया जाता | पर मुस्लिम लीग ने इस प्रकार की कोई 
कारवाई नहीं की । २५ अक्टूबर को उसके पाँच सदस्य अंत:कालीन सरकार 
में सम्मिलित हो गये | * उनके लिए सर शफात अ्रह्यमद खाँ, सैयद श्रली जहीर 
और श्री शरतचंद्र बोस को त्यागपतन्न देना पड़ा। कहना अनुचित न होगा कि 
कांग्रेस ने अपना उक्त निर्णय कुछ व्यग्रता से किया था | परिस्थिति को भली भांति 
सममे और मुस्लिम लीग को केबीनेट प्रतिनिधि-मंडल की याजना के अ्रनुकूल 
बनाये त्रिना, उसे इस दिशा बड़ी सावधानी से पग उठाना चाहिये था । 


अंतःकालीन सरकार के विषय में नये सदस्यों का मत--आअंतः- 
कालीन सरकार के संबंध में मिस्टर जिन्‍ना ओर सरकार के दो नये सदस्यों ने 
अपना मत-प्रकाश किया । मिस्टर जिन्‍ना के मतानुकूल “अंतःकालीन सरकार 
को कोई ऐसा प्रशासकीय काम अथवा ऐसो प्रथा की स्थापना न करने दिया 
जायगा जो भारत के भावी संविधान की समस्या के विरुद्ध हो या उस पर कुप्र- 
भाव डालती हो | हम उन सब बातों का विरोध करंगे जो प्रत्यक्ष श्रथवा परोक्ष 
रूप से पाकिस्तान की माँग के विरुद्ध अथवा उस पर कुप्रमाव डालती हों |?! * 
१३ अक्टूबर सन्‌ १६४६ को वाइसराय के पास भेजे गये पत्र में उन्होंने लिखा 
था कि मुसलमान और दूसरे वर्गो' के हित में यह घातक होगा यदि केंद्रीय 
सरकार का समस्त क्षेत्र कांग्रेस के हाथ में आरा जायगा | अ्रतः मुस्लिम लीग की 
कार्य-समिति ने अंतःकालीन सरकार में सम्मिलित होने के पक्ष में निशंय किया 
था | अश्रंतःकालीन सरकार में सम्मिलित होने के विषय में मिस्टर गजनफर श्रली 
खाँ का मत इस प्रकार था, हम अंतःकालीन सरकार में अपने चिर-पोषित 
लक्ष्य पाकिस्तान के लिए पैर जमाने जा रहे हैं। में श्रापको यह आश्वासन 
देता हूँ कि हम पाकिस्तान लेकर रहेंगे |?” २६ अक्टूबर को मिस्टर लियाकत 
अली खाँ ने पत्र संवाददाताशओ्रों के एक सम्मेलन में, जिसमें श्री योगेंद्र नाथ 
१. वाश्सराय के २३ श्रक्टूबर सन्‌ 7६४६ को प॑० जवाद्दर लाल नेहरू का लिखे गये पत्र 

से | [709 4॥7प0%७] रि०्ट्र/5+४ 948 ५०). ॥] 7, 284. 
२. उनके नाम इस प्रकार हैं...-मिस्टर लियाकत भली खाँ, मिस्टर भाई० भाई० चुद्रिगर, 

सरदार अब्दुर रब निश्तर, मिस्टर गजनफर अली खाँ भोर ओर योगेंद्र नाथ मंडल । 
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मंडल के अतिरिक्त, अ्रंतःकालीन सरकार के उनके तीन श्रन्य सहयोगी भी उप- 
स्थित थे, इस संबंध में अपने विचारों को इस प्रकार प्रगट किया था-- हम 
उन जिम्मेदारियों से परिचित हैं जिन्हें हमने अपने ऊपर लिया है और मैं 
आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि हमने हल्केपन से अंतःकालीन सरकार में 
प्रविष्ट होना स्त्रीकार नहीं किया है । मिस्टर लियाकत श्रली खाँ के मतानुकूल, 
भारत एक राष्ट्र न था। वह कई राष्ट्रों का निवास-स्थान था। “जब तक सरकार 
ऐसी न होगी, जिसमें उप-महाद्वीप में रहने वाले सब राष्ट्रों के प्रतिनिधि हों, तब 
तक भारत के निवासियों में शांति औ्ौर व्यवस्था की स्थापना नहीं हो सकती ।”! 
श्रनेक मित्रों के इस प्रश्न के उत्तर में कि क्‍या सरकार के सफल संचालन के 
लिए उपयुक्त वातावरण होगा, मिस्टर लियाकत अली खाँ ने कहा, “हम 
अंतःकालीन सरकार में श्रपने सहयोगियों से मिल-जुल कर काम करने ने द्रादे 
से सम्मिलित हुए हैं। लेकिन ञ्राप जानते हैं कि ताली एक ह्वथ से नहीं 
बजती | इस सरकार की सफलता और असफलता उसके विभिन्‍न अंगों पर 
निर्भर करेगी |” संयुक्त और सामृहिक उत्तरदायित्व के प्रश्न का उत्तर देते 
हुए उन्होंने कहा कि अ्ंतःकालीन सरकार मौजूदा संविधान के अंतर्गत बनायी 
गयी थी । अतः उसमें किसी एक मनुष्य के नेतृत्व की गुंजाइश न थी। 
सरकार में दो प्रमुख दलों के मनोनीत सदस्य थे। दोनों का श्रलग-अ्रलग 
नेतृत्व था। “मैं अपने मित्र ( पत्र संवाददाता ) को यह बतला देना चाहता 
हूँ कि में उसके साथ सहयोग करने को तैयार हूँ, किंतु सहयोग का श्रर्थ यह 
नहीं है कि यदि मेरा मित्र समुद्र में ढ्बना चाहे तो में भी उसके साथ-साथ डूब 
जाऊँगा ।” 

मुस्लिम लीग के सदस्यों की इस मनोवृत्ति के कारण, अश्रंतःकालीन सरकार 
संबंधी कांग्रेस की उन समस्त आ्राशाओ्रों पर पानी फिर गया, जिनके परिणाम- 
स्वरूप वह उसका संचालन उत्तरदायी सरकार की प्रचलित प्रथाओं के श्ननु- 
सार करना चाहती थी। नये सदस्यों ने श्रढ़ंगा की नीति को अपनाया | उनके 
मतानुकूल पं० जवाहर लाल नेहरू उनके नेता न थे। सरकार के प्रत्येक 
सदस्य का गवनर जनरल के साथ सीधा संबंध था । देश में सांप्रदायिक तना- 
तनी चढ़ाव पर थी | अतः मुस्लिम लीग ने यह सुझाव प्रस्तुत किया कि संवि- 
धान-सभा की कारंबाई ६ दिसंबर सन्‌ १६४६ को आरंभ न हो। कांग्रेस इसके 
विरुद्ध थी | श्रतः मिस्टर जिन्‍ना ने यह घोषित किया कि मुस्लिम लीग संवि- 
घान-सभा में सम्मिलित न होगी | इस पर कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के श्रंतः 
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कालीन सरकार से अलग होने की बात छेड़ी । मिस्टर जिन्‍ना ने यह बात भी 
न मानी श्रौर वाइसराय निर्णय करने में श्रसमथथ रहे | 
६ दिसंबर सन १६४६ की घोषणा--केबीनेट-प्रतिनिधि-मंडल को 
योजना के श्रर्थ के संबंध में, जैसा ऊपर बतलाया जा चुका है, कांग्रेस, मुस्लिम 
गीग और ब्रिटिश सरकार में मतभेद था । कांग्रेस, १५ वें पेरे के ५ वे उपर्खड 
के अनुसार इस बात पर जोर देती थी कि प्रांतों को समूह और समूह के 
संविधान दोनों के बनाने का अधिकार था। “'ार्य-समिति यह स्पष्ट घोषणा 
कर देना चाहती है कि उसने केबीनेट प्रतिनिधि-मंडल के १६ मई के वक्तव्य 
के सभी प्रस्तावों के संबंध में श्रपनी अ्रनुमति नहीं दी है, फिर भी उसने उसको 
संपूर्ण योजना को स्वीकार कर लिया है। उसने उसकी व्याख्या इस प्रकार को 
है कि वक्तव्य में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार उसकी असंगत बार्ता का सुधारा 
जा सकता तथा उसकी न्यूनताओ्रों की पूर्ति की जा सकती है । उसका मत है 
कि योजना का मल मंत्र स्वायत्त शासन है। अतः प्रत्येक प्रांत को यह निर्ण॑ति 
करते का अधिकार है कि वह समृह बनाये या किसी समूह में सम्मिलित हा या 
न हो। व्याख्या संबंधी प्रश्न, वक्तव्य में निर्धारित व्यवस्था के श्रनुसार, निर्यात 
होंगे और कांग्रेस संविधानन्सभा में अपने प्रतिनिधियों को इसी प्रकार के श्राचरण 
का परामश देगी |” कार्य-समिति के मतानुकूल संविधान-सभा सबं-प्रभुता- 
संपन्‍न संस्था थी | उसे किसी बाह्य शक्ति या सत्ता के हस्तक्षेप के बिना अपने 
कार्य-संपादन तथा भारत के संविधान के निर्माण का अधिकार था | किंतु 
“बह उन स्वाभाविक आंतरिक सीमाश्रों में श्रंतगंत काम करेगी, जो उसके 
कार्य में निहित हैं और भारत के संविधान के निर्माण में वह श्रधिक से अधिक 
सहयोग प्राप्त करने और समस्त न्यायपूर्ण दावों और हितों को अधिक से 
अधिक स्वाधीनता देने के लिए. प्रयत्नशील रहेगी |!” ' कार्य-समिति ने ७ 
जुलाई सन्‌ १६४६ को पारित अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी के प्रस्ताव की 
संपुष्टि की और यह स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस संविधान-सभा में इसी के अनुसार 
काम करेगी | 
मुस्लिम लीग कांग्रेस के उक्त इष्टिकोण से सहमत न थी। केबत्रीनेट प्रति- 
निधि-मंडल की योजना के १६ वें परे के ५ वें शोर ८ वें उपखंडों के श्राधार 
पर, वह यह मानने को तैयार न थी कि प्रांतों को समूह-निर्माण का श्रधिकार 


१, १० अगस्त सन्‌ १६४६ को पारित अम्ताव । 


( ३१० ) 


था | वह प्रांत-समहों को उसी रूप में रखने के पक्ष में थी जिसको व्यवस्था 
केब्रीनेट प्रतिनिधिमंडल की योजना में की गयी थी । अ्रतः मिस्टर जिन्‍ना ने 
१२ अगस्त सन्‌ १६४६ को बंबई में दिये गये एक वक्तव्य में कांग्रस कार्य- 
समिति के उपरिलिखित प्रस्ताव की व्यंग श्रालोचना की ओर यह स्पष्ट कर दिया 
कि परिस्थिति पूर्ववत्‌ बनी हुईं थी। अतः “हम भी वहीं हैँ जहाँ पहले थे । ? 

कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मतभेद को दूर करने के लिए, प्रधान मंत्री 
मिस्टर एटली ने २६ नवंबर सन्‌ १६४६ को वाइसराय को अंतःकालीन सरकार 
के पाँच सदस्यों ( २ कांग्रेस, २ मुस्लिम लीग, ओर १ सिक्‍्ख ) के साथ लंदन 
श्राने के लिए आमंत्रित किया । ३ दिसंबर को सब लोग लंदन पहुँच गये । ' 
मिस्टर जिन्‍ना भी आमंत्रित किये गये थे। सब ने मिलकर सम्राट की सरकार 
के साथ भारतीय समस्या के हल के लिए. गंभीरता पूर्वक विचार किया । इसे 
साधारण बोलचाल में लंदन-सम्मेलन कहा जाता है | किंतु यह सम्मेलन भी 
समभौता कराने में श्रसमर्थ रहा । ६ दिसंत्रर सन्‌ १६४६ को ब्रिटिश केबीनेट 
ने निम्नलिखित वक्तव्य प्रकाशित किया--'* संविधान-सभा के सब दलों का 
सहयोग प्राप्त करना इस सम्मेलन का उद्द श्य था ।....जो कुछ कठिनाई उत्पन्न 
हुई है वह केबीनेट प्रतिनिधि-मंडल की योजना के १६ वें पैरे के ५४वें ओर पवें 
उपखंडों की व्याख्या के संबंध में है |........केबीनेट प्रतिनिधि-मंडल का निरंतर 
यही मत रहा है कि समूहों के निर्णय, किसी समभोते के अभाव में, समूहों के 
प्रतिनिधियों के साधारण बहु-संख्यक मतद्वारा किये जायें | मुस्लिम लीग ने यह 
मत स्वीकार कर लिया है किंतु कांग्रेस ने एक दूसरा मत प्रस्तुत किया है । 
उसका कहना है कि सारे वक्तव्य के पढ़ने से वास्तविक अर्थ यह निकलता है 
कि प्रांतों को समूह-निमाण और निजी संविधान दोनों के बारे में निशेय करने 
का भ्रधिकार हे । सम्राट की सरकार ने विधिवेत्ताश्रों का परामश लिया है । 
उससे इस बात की पुष्टि होती है कि १६ मई के वक्तव्य का अ्रथ वही है 
जिसे प्रतनिधि-मंडल हमेशा से श्रपना श्रभिप्राय बतलाता रहा है ।....... 
संविधान-सभा के सब दलों द्वारा इसे स्वीकृत होना चाहिये। परंतु यह भी 
स्पष्ट है कि १६ मई के वक्तव्य की व्याख्या के संबंध में प्रश्न उठ सकते हैं । 
१, लोड वेवेल के अतिरिक्त निम्नलिखित व्यक्ति सम्मेलन में भाग लेने के लिए गये थे-- 


प॑० जवाहर लाल नेहरु, मिस्टर मुहम्मद अली जिन्‍ना, मिस्टर लियाकत झली खां, 
भोर सरदार बलदेव सिंह । 


( १११ ) 


सम्राट की सरकार आशा करती है कि यदि मुस्लिम लीग संविधान-सभा में 
भाग लेना स्वीकार करे तो कांग्रेस की भाँति वह भी इस बात से सहमत हो 
जायगी, कि किसी पक्ष द्वारा व्याख्या का अनुरोध किये जाने पर, उस प्रश्न को 
संघीय न्यायालय के निशेय के लिए. उसके विचाराधीन कर दिया जायगा |.... 
संविधान-सभा की सफलता केवल स्वीकृत का्यपद्दति द्वारा संभव है । यदि 
कोई संविधान ऐसी संविधान-सभा द्वारा बनाया जाता है जिसमें भारतीय जनता के 
किसी बड़े भाग का प्रतिनिधित्व न हो तो सम्राट की सरकार कभी यह इरादा नहीं 
रखती ओर कांग्रेस भी यह कह चुकी है कि वह भी ऐसा इरादा नहीं करेगी कि 
ऐसा संविधान देश के किसी अ्निच्छुक अंग पर लादा जाय ।” ' सम्राट की 
सरकार के इस वक्तव्य के कारण मुस्लिम लीग का रुख ओर भी तन गया 
और उसके प्रतिनिधियों ने अपने को संविधान-सभा से अ्रलग रखने का 
निश्चय किया । 

संविधान-सभा का कार्यारंभ--६ दिसंबर सन्‌ १६४६ को निधारित 
कार्य-क्रम के अनुसार संविधान-सभा का प्रथम अधिवेशन कोंसिल चँबर के 
पुस्तकालय भवन में आरंभ हुआ | ६ स्त्रियों सहित २०५ सदस्य उपस्थित थे | 
प्रत्येक प्रांत के सदस्य अपने समूहों में अलग अलग बेठे थे | मुस्लिम लीग का 
एक भी सदस्य उपस्थित न था। आचार्य कृपलानी के प्रस्ताव पर संविधान- 
सभा के सबसे वयोबृद्ध सदस्य, डा० सच्चिदानंद सिनहा अस्थायी अ्रध्यक्ष चुने 
गये। उनके नाम विभिन्‍न देशों से शुभ कामनाओं के संदेश आये । संयुक्त- 
राज्य अमरीका के स्थानापन्‍न सेक्रेटरी मिस्टर एचिसन का संदेश इस प्रकार था- 
“६ दिसंबर के निकट श्ाने पर, में आप के प्रति जो संविधान-सभा के अस्थायी 
श्रध्यक्ष हैं, श्रौर झ्रापके द्वारा भारतीय जनता के प्रति उस महान कार्य की 
सफल समाप्ति के लिए, जो श्राप आ्रारंभ करने जा रहे हैं श्रमरीकी सरकार श्रोर 
अमरीकी जनता की हादिक शुभ कामना प्रगट करता हूँ । मानव जाति की 
शांति, स्थायित्व और सांस्कृतिक उन्‍नति के लिए. भारत को बहुत कुछ करना 
है। इसलिए समस्त संसार के स्वतंत्रता प्रेमी व्यक्ति आपके विचार-विमर्श को 
हादिक अनुराग और श्राशा की दृष्टि से देखेंगे |?” ' चीन के पर-राष्ट्र-मंत्री का 
संदेश निम्नलिखित था, “संविधान-सभा के उद्धाठन की शुभ बेला में मैं चीन 
की राष्ट्रीय सरकार की ओर से आपको हादिक बधाई भेजता हूँ । मुझे पूर्ण 


१, भारतीय समाचार, १५ जनवरी सन्‌ १६४७, प. ३ । 


( ११२ ) 


आशा है कि श्राप श्रौर संविधान-सभा को एक प्रजासत्तात्तक और समृद्ध 
भारत की सुदृद श्राधार-शिला स्थापित करने में सफलता मिलेगी ।?” * अ्रन्य 
देशों के भी इसी प्रकार संदेश आये । 


संविधान-सभा की कारंवाई अ्रस्थायी अ्रध्यक्ष के भाषण से आरंभ हुई । 
उन्होंने संप्रथम सदस्यों के प्रति, अपने सम्मानित किये जाने के लिए, कृत- 
जञता प्रगट की ओर तत्पश्चात्‌ एक विद्वतापूर भाषण द्वारा सदस्यों का ध्यान 
उनके गुरुतर कार्य की ओर आकर्षित किया। उनका श्रादर्श एक ऐसे संविधान 
का था जो अमर हो ।' “मेरी हार्दिक इच्छा है कि आपका परिश्रम सफल हो । 
मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ. कि आपकी कार्रवाई केवल सद्मावना, सा्वेज- 
निक भाव, ओर सच्ची राष्ट्रीयता से ही प्रभावित न होकर शान, सहिष्णुता, 
न्याय और सबके लिए. उचित व्यवहार से भी प्रेरित हों। इन सबसे अ्रधिक 
महत्वपूर्ण बात वद्द कल्पना-शक्ति है जिसकी सहायता से ह्वी भारत अपने 
प्राचीन गौरव को प्राप्त करके संसार के महान राष्ट्रो में समादर ओर समानता 
का स्थान ग्रहण कर सकता है ।” * १० दिसंबर को दूसरे दिन प्रक्रिया के 
नियमो की कमेटी नियुक्त करने के लिए आचार कृपलानो ने एक प्रस्ताव 
प्रंघत किया और तीसर दिन डा० राजेंद्र प्रसाद सबं-सम्मति से संविधान-सभा 
के स्थायी अ्रध्यक्ष निवांचित हुए । परिणाम घोषित करने के पश्चात्‌ डा० 
सिनह्ा ने कहा, “अस्थायी अ्रध्यक्ष की हेसियत से मेरा यह स्व-प्रथम कर्तव्य 
है कि में आचार्य कृपलानी और मौलाना अ्रबुल कलाम आजाद से आथना 
करूँ कि वे कृपा करके, संविधान-सभा की ओर से, निवाचित श्रध्यक्ष के पास 
जाकर उन्हें श्रपने स्थान तक लिवा लावें |” * तबश्रात्‌ मोलाना आजाद 
श्रोर श्राचाय कपलानी ने डा० राज़ेंद्र प्रसाद के पास जाकर, उन्हें अपने स्थान 
तक ले जाने का सुखद काम किया और “इनकलाब, जिंदाबाद” झोर “जय 
हिंद!” के गगन-मभेदी नारों के बीच में उन्होंने स्थायी अ्रध्यक्ष का पद प्रहण 
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१, भारतीय समाचार, १५ जनवरी सनू १६४७, ए. ४. । 
२, इसके देतु डा० सिनहा ने निम्नलिखित शेर भी अपने भाषण भे सम्मिलित किया था-- 
यूनान, मिस्र रोमां सब मिट गये जहाँ से । 
बाकी अभी तलक दे नामो निशां दमारा॥ 
, पशकंशा शै7709] २९४५६४८४: 3946 ५०), ए ४४९, 3825-26, 
4. 006 2. 333, 


( ३१३ ) 


किया | ततश्रात्‌ प्रक्रिया कमेटी के सदस्यों की घोषणा की गयी । १३ दिसंबर 
सन्‌ १६४६ को, श्रोजस्विता से आत-ग्रोत भाषण में, पं० जवाहर लाल नेहरू 
ने ध्येय संबंधी प्रस्ताव प्रेषित किया । इस समय जोशीले भाषण की श्रावश्यकता 
भी थी | सम्राट को सरकार के ६ दिसंबर के वक्तव्य के परिणाम-स्व॒रूप कुछ 
लोगों का होसला कम हो गया था। नेहरूजी के भाषण ने उन्हें पुनर्जीबित 
सा कर दिया । ध्येय संबंधी प्रस्ताव इस प्रकार था--' 

“यह संविधान-सभा भारत को स्वतंत्र, सब-प्रभुता-संपन्न गण-राज्य 
घोषित करने ओर भविष्य में उसके शासन के लिए एक संविधान बनाने का 
हृढ़ और गंभीर संकल्प घोषित करती है; 

जिसमें मौजूदा ब्रिटिश भारत के समस्त प्रदेश, मोजूदा मारतीय रियासतों 
के समस्त प्रदेश, भारत के वे भाग जो ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतो 
के बाहर हैं, ओर वे सब राज्य और प्रदेश जो सबं-प्रभुता-संपन्‍न भारत में 
सम्मिलित द्वाना चाहें--इन सब का एक संघ होगा; 

जिसमें उक्त प्रदेश अपनी मोजूदा अथवा उन सीमाश्रों के अ्रंतर्गत जो 
संविधान-सभा श्र तलश्चात्‌ संविधान द्वारा निश्चित की जायें, श्रवशिष्ट अ्रधि- 
कारों सहित स्वायत्त शासन भोगी इकाई होंगे श्रोर सरकार और प्रशासन संबंधी 
उन समस्त अधिकारों का उपभोग तथा कार्यों का निवंहन करेंगे जो संघ को 
समर्पित न किये जायँगे या जो संघ में अंतरनिहित या उसके परिणाम-स्वरूप 
ने द्ोगे; 

जिसमें स्व-प्रभुता संपन्न भारत, सघागो तथा सरकारी संस्थाश्रों के समस्त 
अधिकार तथा उनकी सत्ता जनता से प्राप्त होगी; 

जिसमें भारत की समस्त जनता को सामाजिक, झ्ाथिक ओर राजनीतिक 
न्याय, प्रतिष्ठा और अवसर की तथा कानून के समक्ष समानता, कानून ओर 
साबंजनिक नेतिकता के अंतर्गत विचार, श्रमिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, 
रोजगार, सम्ुदाय-निर्माण श्रोर क्रियाशीलता को स्वतंत्रता होगी और उसकी 
गारंथ की जायगी; 

जिसमें अ्रल्प-संख्यकों, पिछड़े हुए और आदिम प्रदेशों, दलित ओर 
पिछुड़ी हुई जातियों के लिए समुचित संरक्षणों की व्यवस्था की जायगी; 
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१, कन्देयालाल वर्मा--मारत का संविधान, पृ, २२-२३ । 


( शे१७ ) 


जिसके द्वारा गण-राज्य के समस्त प्रदेशों तथा न्याय और सम्य राष्ट्रों के 
कानून के अंतर्गत जल, थल झौर नम में उसके प्रभु अधिकारों को रक्षा 
की जायगी; 


जिसके द्वारा यह देश श्रपना उचित श्र आदरणीय स्थान प्राप्त कर सके 
श्रौर संसार की शांति-बृद्धि श्रोर मानव जाति के कल्याण के लिए. अ्रपनी पूर्ण 
शोर स्वतंत्रतापूर्वक देन दे सके । 


ध्येय-संबंधी इस प्रस्ताव पर इतना अधिक वाद-विवाद हुआ कि संविधान- 
सभा के पहले सन्न में पारित न होकर वह दूसरे सन्न में विचार के लिए स्पगित 
कर दिया गया | ' २१ दिसंबर सन्‌ १६४६ को पारस्परिक-च्चा कमेटी नियुक्त 
की गयी । यह कमेटी, नरेशों द्वारा नियुक्त इसी नाम की कमेटी से बातचीत 
करके यह निश्चित करने को थी कि रियासतों के प्रतिनिधि संविधान-सभा में 
किस प्रकार आवेगे । इसी दिन प्रक्रिया के नियमों की कमेटी की रिपोर्ट समा 
के विचाराथ प्रेषित की गयी और २३ दिसंबर को वे सब नियम, जिनकी कमेटी 
ने सिफारिश की थी, स्वीकार कर लिये गये। तत्पश्चात्‌ संविधान-सभा का श्रघि- 
वेशन २० जनवरी सन्‌ १६४७ तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 


२० फरवरी सन्‌ १६४७ का वक्तव्य--संविधान-सभा का कार्य आरंभ 
तो हो गया था पर वह कुछ अधूरी सी थी | मुस्लिम लीग की अनुपस्थिति एक 
दुःख की बात थो । इस बात को लेकर कॉमन-सभा में चर्चिल श्रादि मारत- 
विरोधी सदस्यों ने संविधान-सभा के प्रतिनिधि होने के संबंध में आपत्ति की 
थी । उनके मत के खंडन के लिए,, २० जनवरी सन्‌ १६४७ को, डा७ राजेंद्र 
प्रसाद ने संविधान-सभा में, उसके प्रतिनिषि द्वाने के संबंध में, निम्न लिखित मत- 
प्रकाश किया-- 'संविधान-सभा के कुल २६६ सदस्यों में से २१० उपस्थित 
थे। इनमें कुल १३० हिंदू सदस्यों में से १५० हिंदू , कुल ३३ अश्रनुसूचित 
जातियों के सदस्यों में ३० श्रनुसू चित जातियों के, ५ सिक्ख, ७ भारतीय ईसाई 
सदस्यों में से ६ भारतोय ईसाई, पिछुड़ी हुई जातियों के कुल ५, श्रॉग्ल-भारतीयों 
के कुल ३, पारसियों के कुल ३, और ८० मुसलमान सदस्यों में से ४ मुसल- 
मान सदस्य उपस्थित थे। मुस्लिम लीग की अ्नुपस्थिति एक दुःख की बात 


अत... ५७७- ०--3७०५०-२०-०+कन+ ---५२५-- का. +-3भमक कमल. +++ «मन “40438 :कनककनकक+५>4 34 +त ०“ विनाम--3306+2-3५५००-.५4०००७००५क- 


१. यह अस्ताव संविधान-सभा के दूसरे सत्र मे २२ जनवरी सनू १६४७ को स्वीकृत 
हुआ था | 


( ३१४ ) 


थी |?” डा० राजेंद्र प्रसाद के वक्तव्य से यह स्पष्ट हो गया था, मुस्लिम लीग 
के अतिरिक्त संविधान-समभा में मारत के प्रत्येक वर्ग के प्रतिनिधि सम्मिलित 
थे। वह उस रूप में ग्रवश्वमेव समस्त भारत की प्रतिनिधि-संस्था थी जिसमें 
उसकी कल्पना को गयी थी । अ्रतः यह कहना कि वह केवल हिंदुश्रों श्रथवा 
सजातीय हिंदुश्रों की प्रतिनिधि संस्था थी, उसके विरुद्ध निराधार लॉछुन 
लगाना था। 


किंतु मुस्लिम लीग की अनुपस्थिति एक विचारणीय बात अवश्य थी । 
क्या मुसलमानों के प्रतिनिधियों के सम्मिलित हुए बिना, संविधान-समभा द्वारा 
निर्मित संविधान मुसलमानों पर लादा जा सकता था !? सम्राट की सरकार और 
कांग्रेस दोनों ही ऐसा न करने के लिए वचन-बद्ध थे ! आखिरकार मुसलमानों 
को संविधान-सभा में किस प्रकार लाया जा सकता था १ इसके लिए सम्राट की 
सरकार ने सत्ता के हस्तांतरण की तिथि निर्धारित कर दी । आशा की जाती 
थी कि संभवतः इस प्रलोमन के कारण, दोनों दल एक दूसरे के अधिक 
निकट आ जायेंगे । इस संबंध की निम्नलिखित घोषणा, इंगलेंड के प्रधान 
मंत्री मिस्टर एटली ने, २० फरवरी सन्‌ १६४७ को थी-- 


“एक के पश्चात्‌ दूसरी समस्त ब्रिटिश सरकारों की भारत द्वारा स्वतंत्रता 
प्राप्त करने की नीति रही है ।...सम्राट की सरकार को इस बात से बड़ा दुख है 
कि भारतीय दलों में अब भी मतेक्य का अभाव है। इसके परिणाम-स्वरूप 
संविधान-सभा उस प्रकार काम नहीं कर रही है जिसका इरादा किया गया था। 
योजना ( केबीनेट प्रतिनिधि-मंडल की ) की यह एक आधारभूत बात थी कि 
संविधान-सभा पूर्ण-रूपेण प्रतिनिधि हो।...सम्राट की सरकार स्पष्ट रूप से श्रपने 
इस निश्रय की सूचना देती हे कि वह जून सन्‌१६४८ तक उत्तरदायी भारतीयों के 
हाथ में सत्ता सौंप देने के काय को संपन्न कर देगी....इसके लिए यह आवश्यक है 
कि सब दल आपसी मतभेद को भुला कर श्रगले वष आने वाले गंभीर उत्तर- 
दायित्व को संभालने के लिए तैयार हो जायें |?” इसी घोषणा में वाइसराय के 
बदले जाने का भी उल्लेख था। उनकी नियुक्ति युद्धकाल के लिए की गयी 
थी | “ऐसे कठिन सयय में लॉड वेबेल ने अपने इस उच्चपद ( गवर्नर जन- 
रल ) का का बड़ी लगन तथा निष्ठा से निभाया है | ' जब भारत नवीन तथा 
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१. लॉड बैवेल के बदले जाने का मुख्य कारण उनकी विफलता थी। इसका आभास उस 
बातचीत से मिलता हे जो मिस्टर एटली ओर लॉ माउंटबेटन के बीच में उन्हें गवनेर 


( श१६ ) 


अंतिम स्थिति को प्राप्त करने जा रहा है, यह सोचा गया है कि यह समय युद्ध- 
काल की नियुक्ति को समाप्त करने के लिए उपयुक्त है । सम्राट ने एडमिरल 
वाईकाउंट माउंटबैटेन की नियुक्ति लॉर्ड वेवेल के स्थान पर बड़ी प्रसन्‍नतापूर्वक 
की है| इनकों भारत की भावी समृद्धि और संपननता को दृष्टि में रखते हुए, 
भारत-सरकार का दायित्व भारतीयों के हाथ में सौंपने का गुरुतर काय दिया 
जायगा । यह परिवर्तन मा से होगा | सभा ( कामन-सभा ) को यह जानकर 
प्रसन्‍नता होगी कि सम्राट ने प्रसन्नतापूवंक वाइकाउंट वेबेल को अल 
( 7787] ) की उपाधि देना स्वीकार किया है |? ' 


प्रधान-मंत्री की इस घोषणा के कारण भारत का राजनीतिक वातावरण 
पुनः ग्राशातीत एवं स्फूतिमय हो गया है । पं० जवाहरलाल नेहरू के मता- 
नुकूल “बोषणा कई स्थानों पर अस्पष्ट है और उस पर ध्यानपूर्वक विचार 
किये जाने की श्रावश्यकता है । फिर भी उसमें सबसे महत्वपूर्ण यह बात कह्दो 
गयी है कि ब्रिटिश सरकार ने जून सन्‌ १६४८ तक सत्ता के हस्तांतरित करने 
का निश्चय कर लिया है ।........में इस समय भी यह कहना पसंद करूँगा 
कि ब्रिटिश सरकार का निर्णय विवेक और साहसपूर्णा है ।.......न केबल सब 
मिथ्याबोध संदेह ही दूर हो गये हैं बल्कि इससे भारत की बतंमान स्थिति में 
एक नयी जान पड़ गयी है और लोग वास्तु-स्थिति पर विचार करने के लिए 
विवश हो गये हैं |........यह हम सबको एक चुनौती है श्रोर हम चुनोती को 
भावना से ही उसका बहादुरी से मुकाबला करने का प्रयत्न करेंगे ।........ 
संविधान-सभा का काम अश्रब और भी तेजी से किया जाना चाहिये ताकि 
नया श्रोर स्वाधीन भारत शक्ल अख्तियार कर सके और उसे एक ऐसे संबि- 
धान से सुसज्जित किया जा सके जो कि उसके स्वथा श्रनुरूप हो और जो उसके 
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जनरल बनाने के संबंध मे हुई थी । “यदि हम सतक न रद्दते तो भारत में केक्‍्श ग्रह- 
युद्ध दी नही होता वरन्‌ हम उसे ऐसे आंदोलनों को समपित कर देते जो स्वाधिकारी 
प्रकृति के थ। भारत के गतिरोध को मिटाने के लिए तात्कालिक कारंबाई की आवश्य- 
कता थी भोर कैबीनेट के अ्रधिकांश सदस्यों का मत था कि इसकी एकमात्र आशा नये 
व्यक्ति द्वारा समस्या के सुलमाने में थी।”” [007507 : '(5४०॥ छ५0 '0एप्ञा- 
98((९०७ £४?, 7-8 


], [7097 &॥709] २९४2४2567 3947 ५०). ! ?, 38 ७080 42, 


( ३१७ ) 


सभी बच्चों को सुख-चेन और श्रवसर प्रदान करें |”? ' मुस्लिम लीग की नीति श्रोर 
कामों पर इस घोषणा का विशेष प्रभाव न पड़ा । वह अपनी सांप्रदायिकता 
में संलग्न रही श्रौर उसके द्वारा चलाये गये पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए. सक्रिय 
आंदोलन के कारण, समस्त भारत और विशेषकर पंजाब में निरपशाध रक्तपात 
होता रहा | वाइसराय के बदलने की घोषणा भी शुभ-सूचक थी । लॉ बेवेल 
की नेकनीयता पर मिस्टर जिन्‍्मा' और उनके साथियों के अ्रतिरिक्त, किसी 
अन्य व्यक्ति को संदेह न हो सकता था | किंतु अपने पत्र-व्यवहार के कारण वे 
कांग्रेस और मुस्लिम लीग की ऐसी गुत्थियों में फँस गये ये कि वे दोनों संस्थाश्रों 
में समभीता न करा सकते थे । 

बिदाई ओर आगमन--२१ मार्च सन्‌ १३४७ को लार्ड वेवेल ने 
आल इंडिया रेडियो से अपना बिदाई का संदेश सुनाया । “यह छोटा-सा 
भाषण भारतवासियों के नाम मेरा ब्रिदाई का संदेश है। ईश्वर आपका 
कल्याण करे और शञ्राप लोगों का भला हो । ये शब्द मेरे दिल से निकल रहे 
हैं क्योंकि मैं भारत का, जहाँ मैंने श्रपने जीवन के १३ बरस विताये हैं, ऋणी 
हैं ।?” अंतिम नमस्कार करते हुए लॉड वेवेल ने कहा, “आपके श्रागामी 
वर्ष संकटमय और दरूह होंगे | पर आप निश्चय ही सब खतरों से पार होंगे | 
भारत के उज्ज्वल भविष्य में सदा से मेरा विश्वास रहा है। में आप सब का 
धन्यवाद करता हूँ और आपके लिए. शुभ कामना करता हूँ । मेरा अंतिम 
नमस्कार |? ' २३ मार्च सन्‌ १६४७ को लॉर्ड माउंटबेटेन भारत में पहुँचे । 
वे सत्ता-हस्तांतरण के अनेक श्रधिकारों से युक्त थे । पद-ग्रहण की शपथ के 
समय उन्होंने निम्मलिखित भाषण दिया--''जिस पद को में ग्रहण करने जा 
रहा हूँ वह साधारण वाइसराय का पद नहीं हे | सम्राट को सरकार जून सन्‌ 
१६४८ तक सत्ता हस्तांतरित करने का दृढ़ निश्चय कर चुकी है। चूँकि हमें अपनी 
“बेंधानिक व्यवस्था करनी पड़ेगी और शासन-संबंधी कई जटिल समस्याश्रों को 
हल करना होगा--श्ौर यह सब करने में समय लगेगा--इसलिए आगामी दो- 
पार महीने में ही, गुत्थी को सुलझा लेना हमारे लिए आवश्यक हे | मेरा 
विश्वास है कि भारत का प्रत्येक राजनीतिक नेता इस काम को उतना ही श्रावश्यक 
समभता है जितना कि में समझता हूँ | मुझे आशा है कि शीघ्र ही उन नेताश्रों 
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से में मंत्रणा करूँगा और यथासंभव हर प्रकार से उनकी सहायता करूँगा | 
पा लोड वेवेल ने स्वराज्य के मार्ग पर चलाने के लिए. बहुत कुछ किया 
है। उनके उत्तराधिकारी के रूप में मेरा काम सरल नहीं होगा। लॉड बेवेल 
का में सदा से प्रशंसक हूँ. और उन्होंने जो काम श्रारंभ किया है उसे पूर्ण 
करने के लिए मैं तत्पर रहूँगा । मेरा काम कितना कठिन है इस संबंध में मुझे 
कोई भ्रम नहीं है। मुझे अ्रधिक से अधिक लोगों की अधिक से अधिक 
सद्भावना की आवश्यकता होगी और में ञ्राज भारत से उसी सद्धावना की 
याचना करता हूँ |!” ' 

लॉड माउंटबैटेन का कार्यो रंभ--नये गवर्नर जनरल ने अपने पूर्वजों 
की भाँति भारतीय नेताओं से मिलना आरंभ क्रिया । एक नवीन गोलमेज 
परिषद की चचा होने लगी । भारत में, विशेषकर पंजाब और बंगाल में शांति 
ओर व्यवस्था की स्थापना के लिए उन्होंने गांधी जी और मिस्टर जिन्‍ना से एक 
संयुक्त अपील निकलवायी | किंतु उसका विशेष प्रभाव न पड़ा । मुस्लिम लीग 
पाकिस्तान पर अड़ी हुई थी ओर उसके लिए सक्रिय आंदोलन का सहारा पकड़ 
कर निरपराध रक्तपात में संतग्न थी | लोगों को ऐसा विदित होने लगा था 
कि पाकिस्तान की स्वीकृति के बिना देश में शांति और व्यवस्था की स्थापना 
न हो पायेगी । किंतु जिस पाकिस्तान को मुस्लिम लीग माँगती थी उसके बंगाल 
श्रोर पंजाब के प्रांतों में श्रनेक ऐसे क्षेत्र थे जहाँ के बहु-संस्यक निवासी हिंदू 
थे। अश्रत; इन प्रांतों के विभाजन की चर्चा उन्हीं कारणों से जोर पकड़ने लगी 
जिन कारणों से देश के विभाजन पर जोर दिया जा रहा था। “तब इसमें 
बंगाल का विभाजन कर देने दो ताकि हम इस परिस्थिति में जितने अधिक 
संभव हो उतने उन लोगों की रक्षा कर सके जो शिकार बनाये जायेंगे ।”? * 
बंगाल-प्रांतीय-कांग्रस-कमेटी ने भी विभाजन को बात को स्वीकार कर लिया | 
इन बातों के परिणाम-स्वरूप ऐसा विदित होने लगा कि यदि मुस्लिम लीग की 
पाकिस्तान संबंधी माँग स्वीकृत होगी तो जिस पाकिस्तान का निर्माण होगा वह 
कल्पनातीत पाकिस्तान का एक अंश मात्र रह जायगा। नेताशओ्रों से बातचीत 
करने के पश्चात्‌ लॉ माउंटबैटेन कुछ निष्क्षों पर पहुँचे और उन्होंने उन्हें सम्राट 
की सरकार के पास लिख भेजा । १८ मई को वे लंदन के लिए. रवाना हुए 
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झौर उनके साथ विचार-विनिमय के पश्चात्‌ सम्राट की सरकार ने रे जून सन्‌ 
१६४७ की घोषणा को । 

३ जून सन्‌ १६४७ की घोषणा--३ जून सन्‌ १६४७ को ब्रिदिश सर: 
कार की घोषणा का हिंदी अनुवाद इस प्रकार है-- 

१--२० फरवरी सन्‌ १६४७ को सम्राट की सरकार ने घोषणा की थी, कि 
उसका इरादा जून सन्‌ १६४८ तक, ब्रिटिश भारत को सत्ता भारतीयों को 
सौंपने का है। सम्राट की सरकार को आशा थी क्रि केत्रीनेट प्रतिनिधि-मंडल 
की १६ मई सन्‌ १६४६ की योजना को कार्यान्वित करने में और मारत के लिए 
सर्वमान्य संविधान बनाने के कारय में, प्रमुख राजनीतिक दलों का सहयोग 
संभव होगा । यह आशा पुरी नहीं हुई । 

२--मद्रास, बंबई, संयुक्त-प्रांत, बिहार, मध्यप्रांत तथा बरार आसाम, 
उड़ीसा और उत्तरी-पश्चिमी सीमाप्रांत के बहुसंख्यक प्रतिनिधि तथा दिल्ली, 
अजमेर-मेरवाड़ा और कु के प्रतिनिधि नये संविधान के निर्माण के कार्य में 
काफी प्रगति कर चुके हैं | दूसरी ओर मुस्लिम लीग पार्टी ने, जिसमें बंगाल, 
पंजाब और सिंध के बहु-संख्यक प्रतिनिधि तथा ब्रिटिश बिलोचिस्तान का 
प्रतिनिधि शामिल है, संविधान-समभा में सम्मिलित होने से इनकार कर 
दिया है । 

३--सम्राट की सरकार की सदा यह इच्छा रही है कि सत्ता स्वयं भारतीयों 
के मतानुसार ही दइस्तांतरित की जाय । यदि भारतीय राजनीतिक दलों में 
मतेक्य होता तो यह कार्य बढ़ा सुगम था। मतेकय के अ्रभाव में ऐसी 
कार्य-प्रणाली के खोज निकालने का भार जिसके द्वारा जनता के मत का पता 
लग जाय, सम्राट की सरकार पर आर पड़ा है। भारतीय नेताश्रों से पूरी तरह 
बिचार-विमश के पश्चात्‌ सम्राट की सरकार ने निश्चय किया है कि इसके लिए, 
नीचे दी हुई योजना को ग्रहण किया जाय | सम्राट की सरकार यह स्पष्ट कर 
देना चाहती है कि उसका इरादा भारत के लिए. अंतिम अथवा संपूर्ण संवि- 
धान-निममांण के प्रयास करने का नहीं है यह काम तो स्वयं भारतीयों को करना 
है। इस योजना में कोई ऐसी बात नहीं है जिससे कि विभिन्‍न संप्रदायों द्वारा 
अखंड भारत के श्राधार पर वातां के मार्ग में बाधा पड़े । 

४--सम्राट की सरकार मोजूदा संविधान-सभा के कार्य में किसी प्रकार की 
रुकावट नहीं डालना चाहती | अश्रब, जब कि नीचे लिखे हुए. प्रांतों के लिए 
पृथक व्यवस्था कर दी गयी है, सम्राट की सरकार को विश्वास हे कि इस 


( ३२० ) 


घोषणा के परिणाम-स्वरूप, उन प्रांतों के मुस्लिम लीगी प्रतिनिधि, जिनके 
बहुसंसुपक प्रतिनिधि संविधान सभा की कार्रवाई में पहले ही से भाग ले रहे हैं, 
इस संविधान-सभा की कारवाई में भाग लेंगे । इसके साथ ह्वी यह भी स्पष्ट है 
कि इस संविधान-समभा द्वारा बनाया गया संविधान उन प्रदेशों पर लागू नहीं 
हो सकता जो इसे स्वीकार करने को तेयार नहीं हैं । सम्राट की सरकार का 
विश्वास है कि जो कार्य-प्रणाली नीचे दी जा रही है, इस विषय में वही उन 
प्रदेशों के लोगों के मत जानने का सर्वोत्तम व्यावहारिक साधन है कि वे 
अपना संविधान-- 

( श्र ) मौजुदा संविधान-सभा में बेठ कर बनाना चाहते हैं अ्रथवा 

( ब ) एक नयी संविधान-समा द्वारा जिसमें उन प्रदेशों के प्रतिनिधि 
सम्मिलित हों जो मौजूदा संविधान-सभा से पृथक रहना चाहते हैं। जब् 
इस बात का फेसला चुकेगा, तब यह निश्चय करना संभव होगा कि शासना- 
धिकार को किस सत्ता अ्रवथा किन सत्ताश्रों को सोंपना चाहिये | 

५१--इसलिए, बंगाल ओर पंजाब की विधान-सभाग्रों को ( युरोपियन 
सदस्यों के अतिरिक्त ) अ्रलग-श्रलग दो भागों मे बेठने को कद्दा जायगा | 
एक भाग में मुस्लिम बहु-संख्यक जिलों के प्रतिनिधि होंगे और दूसरे में गैर- 
मुस्लिम जिलों के । जिलों की जनसंख्या का आधार सन्‌ १६४१ की जन- 
गणना के अंक होंगे । इन दोनों प्रांतों के मुस्लिम बहुसंख्यक जिले परिशिथ्ट में 
दिये गये हैं | 

६--दो भागों में बेठे हुए प्रत्येक विधान-सभा के सदस्यों को, अलग- 
अलग, प्रांत के विभाजन के संबंध में मतदान का अधिकार होगा । यदि 
किसी भाग ने साधारण बहुमत से यह निणंय किया कि विभाजन हो, 
तो विभाजन हो जायगा ओर इस संबंध में आवश्यक प्रबंध किया जायगा | 

७--विभाजन के प्रश्न का फेसला करने के पहले यह बांछुनीय होगा कि 
प्रत्येक भाग के प्रतिनिधि पहले से ही यह जान लें, कि दोनों भागों द्वारा 
अविभाजित रहने के पक्ष में निशय करने की दशा में समस्त प्रांत किस प्रकार 
संविधान-सभा में सम्मिलित होना चाहेगा । इसलिए दोनों विधानन्सभाश्रों का 
यदि कोई भी सदस्य ऐसा चाहेगा, तो विधान-सभा के समस्त सदस्यों के 
( युरोपियनों के श्रतिरिक्त ) सम्मिलित श्रधिविशन का आयोजन किया 
जायगा । इसमें यह निश्चित किया जायगा कि विधान-सभा के दोनों भागों 


( २९२१ ) 


द्वारा अविभाजित रहने का निर्णय करने पर समस्त प्रांत कोनन्सी संविधान- 
सभा में सम्मिलित होगा । 

८--विभाजन के पक्ष में निशंय होने पर विधान-सभा का प्रत्येक भाग 
अपने-अपने प्रदेश की ओर से यह निर्णय करेगा कि पैरा ४ में दिये गये 
त्रिकल्पों में से वह कौन-सा विकल्प स्वीकार करेगा । 


६--विभाजन के प्रश्न पर तात्कालिक निर्शय देने के उद्द श्य से बंगाल 
श्र पंजाब की विधान-समाश्रों के सदस्य ढो भागों में वैठेंगे--एक भाग में 
मुस्लिम बहुमत वाले जिलों के सदस्य / जैसा कि परिशिष्ट में बतलाया गया 
है ) और दूसरे में शेष जिलों के सदस्थ | यह कारवबाई केवल प्रारंभिक और 
अस्थायी है । निश्चय ही इन प्रांतों के अंतिम विभाजन के लिए, सीमा-निधो- 
रण संबंधी प्रश्नों के विषय में विस्तृत जानकारी आवश्यक होगी | जैसे ही 
इनमें से किसी भी प्रांत के विभाजन का निर्शाय हुश्रा. एक सीमा-निर्धारण 
कमीशन नियुक्त किया जायगा | इस कमीशन के सदस्यों तथा कार्यक्षेत्र का 
निणंय संबद्ध व्यक्तियों से विचार-विनिमय के पश्चात किया जायगा । कमीशन 
को आदेश दिया जायगा कि वह पंजाब के मुस्लिम और गेर-मुस्लिम बहुमत 
वाले प्रदेशों की सीमा को निर्धारित करे । कमीशन को सांप्रदायिक बहुमत के 
अतिरिक्त कई और बातों को ध्यान में रखने के लिए कहा जायगा | बंगाल के 
सीमा-निधारण कमीशन को भी इस प्रकार आदेश दिये जायँगे। जब तक 
कमीशन की रिपोर्ट का्यान्बित न की जाय, तब तक परिशिष्ट में उल्लिखित 
सीमाएँ श्रस्थायी तौर पर ठीक मानी जायेंगी | 


१०--पैरा ४ में दिये गये विकल्पों पर निर्णय करने के लिए ( युरो- 
पियन सदस्यों को छोड़ कर ) सिंध की विधान-सभा का अधिवेशन; बुलाया 
जायगा । 


११०--पश्चिमोत्तर सीमा-प्रांत की स्थिति असाधारण है । इस प्रांत के तीन 
प्रतिनिधियों में से दो तो मौजूदा संविधान-सभा में भाग ले रहे हैं । किंतु 
इसकी भौगोलिक स्थिति तथा श्रन्य कारणों से यह स्पष्ट है कि यदि समस्त 
पंजाब अथवा उसका कोई भाग मौजूदा संविधानन्सभा में न बेठने का 
निश्चय करता है तो यह आवश्यक है कि सीमा-प्रांत को अपनी श्थिति पर पुनः. 
विचार करने का श्रवसर दिया जाय | इसलिए इस प्रकार की मौजूदा अवस्था 
में, सीमा-प्रांत की मौजूदा विधान-सभा के निर्वांचकों का जनमत मत लिया. 

२१ 


( 3२२ ) 


जायगा कि पैरा ४ में दिये गये विकल्पों में से वे किसे ग्रहण करना चाहते हैं । 
यह जनमत गवर्नर जनरल के तत्वाघान में, प्रांतीय सरकार के परामश से 
लिया जायगा । 


१२--ब्रिटिश बिलोचिस्तान ने एक सदस्य निवांचित किया है किंतु वह 
संविधान-सभा की ब्रैठकों में सम्मिलित नहीं हुआ है । श्रपनी भोगोलिक स्थिति 
के कारण बिलोचिस्तान के प्रांत को भी श्रपनी स्थिति पर फिर से विचार करने 
झ्ोर पैर ४ में दिये गये किसी विकल्प को ग्रहण करने का अवसर मिलेगा । 
गबरनर जनरल विचार कर रहे हैं कि किस प्रकार सर्वोत्तम रीति से यह किया जा 


सकता है । 


१३--यद्यणि ग्रासाम मुख्यतः गैर-मुस्लिम प्रांत है, सिलहट का जिला, 
जो बंगाल से मिला है, मुख्यतः मुस्लिम है। यह माँग की गयी है कि बंगाल 
के विभाजन किये जाने की दशा में सिलहट को मुस्लिम बंगाल के साथ मिला 
देना चाहिये। तदनुकल यदि बंगाल का विभाजन हुश्रा तो यह जानने के 
लिए कि सिलहट आसाम के साथ रहे या उसे पूर्वी बंगाल के नये प्रांत के 
साथ, यदि बह प्रांत स्वीकार करे, मिला दिया जाय, गवनर जनरल के तत्वा- 
धान में और श्रासाम की सरकार के परामश से सिलहट जिले का जनमत 
लिया जायगा | यदि जनमत ने पर्ती बंगाल के साथ मेल के पक्ष में निणय 
दिया, तो सिलहट की तथा पड़ोसी जिलों के मस्लिम बहुमत वाले प्रदेशों की, 
जिन्हें प्॒वों बंगाल में मिला जायगा, सीमा-निर्धारण के लिए, पंजाब ओर 
बंगाल की तरह और उन्हों आदेशों के अंतर्गत, एक सीमा-निर्धारण कमीशन 
नियक्त किया जायगा | अवशिष्ट आसाम प्रत्येक दशा में मौजूदा संविधान- 
सभा की कारवाई में भाग लेता रहेगा । 


१४--यदि पंजाब और बंगाल को विभाजित करने का निश्चय हुश्रा, तो 
कैबीनेट प्रतिनिधि-मंडल १६ मई सन्‌ १६४६ की योजना में निधोरित सिद्धांत 
के अनुसार, इन प्रांतों के प्रतनिधि निर्वाचित करने के लिए नये चुनाव होंगे | 
प्रति दस लाख व्यक्तियों के पीछे एक प्रतिनिधि चुना जायगा | इसी प्रकार, 
यदि यह निर्णय हुआ कि सिलह॒ट को पूर्वी बंगाल के साथ मिलाया जाय, तो 
वहाँ भी फिर से निर्वाचन होगा | प्रत्येक प्रदेश निम्नलिखित संख्या में प्रति- 
६ निधि चुनेगा | 


( रैहै३ ) 


प्रांत सामान्य मुस्लिम सिक्ख योग 
सिलहट जिला ५ २ >< ३ 
पश्चिमी बंगाल १५ ४ >< १६ 
पूर्वी बंगाल १२ श >< १४ 
पश्चिमी पंजाब ३ १२ २ १७ 
पूर्वी पंजाब ६ ४ र्‌ १२ 


१४--विभिन्न प्रदेशों के प्रतिनिधि, निवांचकों के निर्णय के अ्रनुसार, 
मौजूदा संविधान-सभा में सम्मिलित होगे श्रथवा नयी संविधान-सभा बनावेंगे । 

१६--यथाशीघ्र विभाजन के शासन-संबंधी परिशणुमों के बारे में बातां 
आरंभ करनी होगी; 

( क ) रक्षा, वित्त और याताबात के सहित उन सब विषयों के बारे में 
जिनका संचालन केंद्रीय सरकार द्वारा होता है, संबद्ध उत्तराधिकारिणी सत्ताश्रों 
के बीच । 

(ख ) उन सब्र विषयों के बारे में जो सत्ता इस्तांतरण से पैदा हों, 
संधियों के लिए विभिन्‍न उत्तराधिकारिणी तथा सम्राट को सरकार के बीच | 

(ग ) उन प्रांतों के संबंध में जिनका विभाजन होगा, सब प्रांतीय विषय 
के बारें में, जेसे देना और पावना का बँटबारा, पुलिस तथा अन्य नोकरियों, 
हाई कोट, प्रांतीय संस्थाएँ आदि | 

१७--पश्चिमोत्तर सीमा-प्रांत के कबीलों के साथ समुचित उत्तराधिकारिणी 
सत्ता की व्यवस्था के संबंध में बातचीत करनी द्वोंगी । 

श्ए--सम्राट की सरकार यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि उपयुक्त निर्णयों 
का संबंध केवल ब्रिटिश भारत से है और रियासतों के प्रति उसकी नीति वही 
है जो केबीनेट प्रतिनिधि-मंडल के १२ मई सन्‌ १६४६ के मेमोरंडम में दी 
गयी है । 

१९--उत्तराधिकारिणी सत्ताग्नरों की अ्रधिकार ग्रहण करने लिए समय 
प्राप्त कराने के उद्द श्य से, यह आवश्यक है कि उपयुक्त सब क्रियाएँ शीघ्र से 
शीघ्र संपन्न हो जायें | विभिन्‍न प्रांत या प्रांतों के माग यथासंभव इस योजना 
के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से आवश्यक कारवाई करेंगे | इससे समय की बचत 
होगी । मोजूदा संविधान-सभा और नयी संविधान-सभा, ( यदि वह बनी तो ) 
संबद्ध प्रदेशों के संविधान तेयार करने का काम अपने हाथ में लेगी । निश्चय 
ही नियम आदि बनाने में उन्हें पूरी स्वतंत्रता होगी । 


( रैर४ ) 


२०-प्रमुख राजनीतिक दलों ने बार-बार यह इच्छा प्रगट की और इस 
बात पर जोर दिया है कि भारत में सत्ता, शीघ्रातिशीघ्र, भारतीयों को सौंप दी 
जाय | सम्राट की सरकार की, इस इच्छा के साथ, पूरी सहानुभूति है और वह 
स्वरत॑त्र भारत की सरकार या सरकारों की स्थापना द्वारा, जून सन्‌ १६४८ के 
पहले ही सत्ता के हस्तांतरण के लिए तेयार है| अ्रतः इस इच्छा को यथाशीघ्र 
और व्यावहारिक रूप में पूरा करने के लिए सम्राट की सरकार का इरादा है 
कि पालमेंट के आगामी अधिवेशन में ही, एक या दो उत्तराधिकारिणी 
सत्ताओ्ों को, जैसा कि इस घोषणा के परिणाम-स्वरूप फैसला हो, सत्ता सौंपने 
के लिए ओऔपनिवेशिक पद के श्राधार पर विधेयक पेश किया जाय | इ््स 
कारवाई का, भारतीय संविधान समाश्रों द्वारा, कालांतर में यह पोसला करने 
के अधिकार पर कि वह प्रदेश, जिसका वे प्रतिनिधित्व करती हैं, ब्रिग्शि राएर- 
मंडल में रहेगा श्रथवा नहों, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा | 

२१--उपर्युक्त व्यवस्था को कार्यान्वित करने के लिए अथवा कार्य-प्रणा ली 
के संबंध में या किसी अन्य बात के संबंध में, समय-समय जब अ्रावश्यक होगा, 
गवनर जनरल घोषणाएँ करते रहेंगे | 

परिशिष्ट 

सन्‌ १६४१ को जन-गणना के अनुसार पंजाब और बंगल के मुस्लिम 
बहु-संख्यक जिले इस प्रकार हैं-- द 

१. पंजाब--- 

लाहौर कमिश्नरी ; गुजराँवाला, गुरदासपुर, लाहौर, शेखू पुध और 
स्यालकोट । 

रावलपिंडी कमिश्नरी : कटक, गुजरात, जेहलम, भियाँवाली, रावलपिंडी 
ओर शाहपुर । 

पुल्तान कमिएनरी ; डेरा गाजी खाँ, भंग, लायलपुर, मिट्गुमरी, मुल्तान 
ओर मुजफ्फर गढ़ | 

२. बंगाल+- 

चटगॉब कमिश्नरी : चटगाँव, नोश्राखाली और टिप्परा | 

ढाका कम्िश्नरी : बाकरगंज, ढाका, फरीदपुर और मेमनसिंह । 

प्रेसीडेंसी कमिश्नरी ; जेसोर, मुर्शिदाबाद और नदिया | 

राजशाही कमिश्नरी ; बोगरा, दिनाजपुर, मालदा » बना, राजशाही 
ओर रंगपुर । 


( ३१२५ ) 


धोषणा का विश्लेषण--यदि हम इस घोषणा का विश्लेषण कर तो 
हमें उसके संबंध की निम्नलिखित आधारभूत बातें मिलती हैं -- 

१--ब्रिटिश सरकार और जनता की सत्ता हस्तांतरण को प्रबल इच्छा । 

२--भारतीयों में ग्रापसी समभोते का श्रभाव | 

३--ब्रिटिश सरकार पर सत्ता हस्तांतरण के लिए व्यवस्था निर्धारित करने 
का भार । 

४--मौजूदा संविधान-सभा और उसके कामों की स्वीकृति । 

५---नयी संविधान-सभा की संभावना की श्रोर संकेत | 

६-.-बंगाल और पंजाब के विभाजन को व्यवस्था | 

७--सिलहट, उत्तरी-पश्चिमी सीमांत प्रांत और ब्रिटिश बिलोचिस्तान के 
संबंध की नवीन व्यवस्था । 

८--विभाजन से संबद्ध प्रशासकीय बातों का निरबंदारा | 

&£--ब्रिटिश सरकार जून सन्‌ १६४८ के पूर्व ही सत्ता के इस्तातरण के 
लिए तैयार । 

१०--पार्लमेंट के ग्रागामी अ्रधिवेशन में तत्संबंधी विधेयक के प्र षित 
करने की सूचना । 

३ जून की घोषणा और भारतीय लोकमत--उपरिलिखित घोषणा 
के कारण, भारतीय वातावरण पुनः श्राशातीत हो गया । उसमें सत्ता हस्तांत- 
रण के संबंध में शीघ्रातिशीत्र कार्य-संपादन पर जोर दिया गया था, पाकिस्तान को 
माँग स्वीकृत कर ली गयी थी और उससे उन प्रदेशों के «थक करन को 
व्यवस्था की गयी थी जिनके बहुसंख्यक निवार्सी गैर-मुसलमान थ। भारताय 
संविधान-सभा तथा उसके काम को स्वीकार किया गया था, आर जिन सत्ताश्रा 
को सत्ता हस्तांतरित की जाने को थी, उन पर ब्रिटिश राष्ट्र:मंडल मे रइन क 
संबंध में किसी प्रकार का प्रतिबंध न लगाया था | धाषयणा का मूलमंत्र समकोता 
था जिसमें न तो कांग्रेस के दृष्टिकोण का पूरणरूपेण समर्थन था आंर न भ्रुस्लिम 
लीग के दृष्टिकोण था। श्रतः वह हर्षोल्लास से नहीं वरन्‌ विवशता-पूस गंभ॑- 
रता से स्वीकार की गयी । उसके संबंध में भारत के अ्रधान मंत्री पं० जवाहर 
लाल नेहरू के विचार इस ब्रकार थे-- “हमने इन प्रस्तावों की स्वीकार कर 
लेने तथा अपनी बड़ी कमेटियों से यह सिफारिश करने का निर्शेव किया है कि 
उन्हें भी प्रस्तावों को मान लेना चाहिये ।.......आपके अंग इन श्रस्तावा| का 
सिफारिश करते दुए मुझे खुशी नहीं हो रही दे। हाँ मुमे इस में कोई संदेह नहीं 


( श११६ ) 


कि इस ससय यही रास्ता ठीक है। दूर की दृष्टि से मी मौजूदा फेसला ठीक 
है ।”” मिस्टर जिन्ना ने मुस्लिम लीग की कोंसिल पर अंतिम फसला छोड़ते हुए, 
अपने व्यक्तिगत विचारों को इस प्रकार प्रगट किया था, “मुझे यह अवश्य 
कहना चाहिये कि वबाइसराय को विभिन्‍न शक्तियों के विरुद्ध बड़ी वीरता से 
लड़ना पड़ा है और मेरे मस्तिष्क पर यह प्रभाव अंकित हुआ है कि उन्होंने 
न्यायोचित श्रोर पक्चपातद्ीन उद्देश्य से प्रेरित होकर कार्य किया है। अब उनके 
काम को हल्का बनाना, तथा अपने सामथ्य के अनुसार उनकी सहायता करना 
हमारा काम है ताकि वे शांतिपूबंक और व्यवस्थित ढंग से भारत के लोगों 
को सत्ता हस्तांतरित कर सर्वे |?” गांधी जी उक्त घोषणा से संतुष्ट न थे । 

४ जन के प्राथना-माषण में उन्हाने इस संबंध में श्रपने विचारों को इस प्रकार 
प्रगण किया था, “जनता को यह्द विस्मरित न कर देना चाहिये कि कांग्रेस को 
इस स्थिति में आने के लिए. बाध्य किया गया है । में आप लोगो के हृदय क। 
कसक को यह कह कर कम कर देना चाहता हूँ कि हिंदुश्नों, मुसलमानों ओर 

सिक्‍खों का अभी तक कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है । जो कुछ वाइसराय ने 
किया है उसे वे परस्पर समभोते द्वारा शुन्य कर सकते हैं |”! हिंदू-महासना के 

सभापति श्री एल० बी० भोपटरकर के विचारानुकूल नयी योजना से यह स्पष्ट 
था कि “ब्रिटिश सरकार सत्ता के हस्तांतरण के लिए उत्सुक थी और मुस्लिम 

लीग का परिपक्व नेतृत्व, कांग्रेस हाईकमांड के कच्चे नेतृत्व के सम्मुख विजय 
प्राप्त कर रहा था ।”? 

कालांतर में ३ जून सन्‌ १६४७ की घोषणा, एक प्रकार स समस्त भारत 

द्वारा स्वीकृत समकी गयी। ब्रिटिश सरकार ने भी उसके श्रनुसार कानूनी 

कारवाई श्रारंभ कर दी | बंगाल और पंजाब की विधान-समाश्रों ने अ्रपना 

निणय विभाजन के पक्ष में दिया, सिलहट ने पूर्वी बंगाल से मिलने के पत्ष में 

श्रोर सीमांत प्रांत और सिंध ने नयो संविधान-समा में सम्मिलित होने के पक्ष में। 

फलस्वरूप पाकिस्तान की स्वीकृति अनिवाय सी ह। गयी। ४ जुलाई सन्‌ १६४७ 
को ब्रिटिश पालं॑मेंट में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रेषित हुआ | इसमें १५ 
श्रगस्‍्त १६४७ तक सत्ता के हस्तांतरण का व्यवस्था थी। १४ जुलाई सन्‌ 
१६४७ को पालमेंट ने उस विधेयक को पारित करके सम्राट के पास उनकी 
श्रनुमति के लिए. भेज दिया। उनकी अनुमति प्राप्त करने के पश्चात, १९ 


अगस्त सन्‌ १६४७ को, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के रूप में वह भारत पर 
लागू हो गया। 


१३ 


भारतीय रियासतें 
( १६३५-१६४७ ) 


भारतीय नरेश ओर सन्‌ १६३४९ का संविधान--भारताय 
नरेश और ब्रिटिश सरकार-भारतीय नरेश और कांग्रेस--मेसर , 
जयपुर और राजकोट के आंदोलन- हैदराबाद की विशेष समस्या-- 
सन्‌ १६४० तक रियासतों को राजनीतिक स्थिति-- समूहीकरण 
और पविलोीनीकरण की ओर--सन्‌ १६४० से १६४४ तक--रिया- 
सती प्रजा का उदयपुर सम्मेलन--नरंद्व-मंडल का सन्‌ १६४६ का 
अ्रधिवेशन-- कैबीनेट प्रतिनिधि-मंडल ओर भारतीय रियासतें-- 
नरेशों की प्रतिक्रिया--नरेशों का प्रजा की प्रतिक्रिया--अंत:कालीन 
सरकार और रियासती प्रजा--अ्रंतःकालीन सरकार का रियासती 
विभाग । 


भारतीय नरेश ओर सन्‌ १६३४ का संविधान--गोलमेज-परिषद 
के अधिवेशनों में भारताय नरेशां और उनके प्रातानाधया ने भारतीय संघ राज्य 
में सम्मिलित होने के पक्ष मे अपने विचार प्रगट किये थे। किंतु जैसे जैसे रुघ- 
राज्य की योजना मूर्तिमान स्वरूप घारण करने लगी, उनका उत्साह पहले की 
अपेक्षा कम होने लगा । अब उन्हें इस बात की आशंका होने लगी कि संघ 
को सरकार संधीय ब्रिषयों में, रियासतों के आ्रंतरिक स्वशासन आर प्रभुता में 
हस्तक्षेप करेगी। भारतीय शासन संबंधी विधेयक ( गबर्मेट आफ इडिया 
बिल ) के प्रकाशित होने पर उनकी उक्त आशंका ओर भी दृढ़ हो गयी ।॥ 
शांति ओर व्यवस्था संबंधी गवनंर जनरल के विशेष उत्तरदायित्व के कारण, 
वे इस परिणाम पर पहुँचे कि भारत की उत्तरदायी सरकार, उस व्यवस्था के 
अंतर्गत, उनके श्रंतरिक शासन में मनमाना हस्तक्षेप कर सकेगी | फलस्वरूप 


( इेश्े८छ ) 


नरेशों के, बंबई में किये गये सम्मेलन से यह प्रगट होने लगा कि संघ-राज्य 
के संबंध में उनका समर्थन अब केवल अधमना ही थी | संसार-व्यापी महा- 
समर के छिड़ने तथा उसके संचालन के लिए एकांग्रचित्तता के कारण, सन्‌ 
१३२६ में संघ-राज्य की योजना स्थगित कर दी गयी । फलस्वरूप नरेशों को 
भी, इसी बहाने कुछ दिनों के लिए अपने मविष्य क। चिंता से मुक्ति मिली | 
भारतीय नरेश ओर ब्रिटिश सरकार - भारतीय रियासतों की सबसे 
कठिन समत्या अ्रधिपति-सक्ता संबंधी थी | उनका दावा था कि उनकी संधियाँ 
सम्राट के साथ थीं। फलस्वरूप उनका अंतरांष्रीय नहीं, तो कम से अ्र्द्ध-अंतर्रा- 
ष्ट्रीय स्थान अ्रवश्य था। उनके इस संबंध की जाँच बटलर कमेटी' द्वारा की गयी | 
कमेटी के मतानुकूल नरेश स्वतंत्र शासक न थे। उनका संबंध सीधे सम्राट के 
साथ था | संधियों सम्राट ओर नरेश के बीच में थीं और उनका बंधन हमेशा 
के लिए था । अधिपति-सत्ता सम्राट में केंद्रित थी पर सम्नाट जो सदा भारत- 
मंत्री और स-कोंसिल गवनर जनरल के द्वारा, जो ग्रेट-ब्रिटेन की पार्लमेंट के 
प्रति उत्तरदायी थे, काम करते थे | सम्राट की अ्रधिपति-सत्ता के कारण ब्रिटिश 
सरकार का यह कतंव्य था कि वह नरेशों की, भीतरी और बाहरी दोनों प्रकार 
के खतरों से, रक्षा करे | बाइरी खतरो के विषय में किसी प्रकार का मतभेद न 
था। किंतु ब्रिव्श भारत को राजना/तक जागत का प्रभाव क्रमशः रियासतों तक 
प्रसारित हो रहा था | क्या ब्रिटिश सरकार का यह भी कर्तव्य था कि भीतरी 
खतरों से बचाव के बहाने वह रियासतों में उत्तरदायी शासन की माँग को 
दबावे ओर मध्य-कालीन रंग में रंगे हुए नरेशों को, कुशासन के होते भी 
पदासीन रखे ( संधियों सम्नाठ आर नरेशो के बीच में थो, सम्राट और नरेशों 
की प्रजा के बीच में नहीं। फलस्वरूप अधिपति सत्ता का संबंध केवल नरेशों 
से था उनकी प्रजा स नहीं। यहां कारण था कि अखिल भारतीय रियासती 
प्रजा-सम्मेलन की, बटलर कमेंट! के सम्मुख गवाह देने की, प्रार्थना अस्वीकार 
कर दी गयी थी, गोलमेज परिषदों मे केवल नरेश या उनके प्रतिनिधि सम्मि- 
लित हो सके थे झोर भारतीय शासन संबंधी सन्‌ १६३५ के अधिनियम के 
अनुसार आयोजित संघीय विधान-मंडल में, रियासती प्रतिनिधियों के नरेशों द्वारा 
मनोनीत किये जाने की व्यवस्था थी, रियासती जनता द्वारा निवांचित किये 
जाने की नहीं । इससे यह स्पष्ट था कि श्रधिपति-सत्ता राजवंशों के अंत के 
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पक्ष में न थी। पर बद कुशासन के पक्ष में भी न थी। संधियों को तोड़कर, 
कभी-कभी उसने खुशासन $ लिए, रिवासतों के श्रांतरिक शासन में, हस्तक्षेप 
क्रिया था। इस संबंध की कुछ प्रथाए भी बन गयी थीं और बटलर कमेटी 
की रिपोर्ट के अनुसार इनका बंधन कानूनी अ्रधिकारों' के ही समान था। 
वह पराक्ष रूप से नरेशा को शासन-छुघार की सलाह भी दिया करती थी। 
इस संबंध में, माच सन्‌ १६३६ में, नरेंद्रमंडल के श्रधिवेशन में दिये गये लॉड 
लिनलिथगो के भाषण के निम्नलिखित अंश उल्लेखनीय हँ-- 
“मुझे विश्वास है कि मेरे ही समान आपको यह स्पष्ट है कि आधुनिक 
परिरिथतियां ओर परिवर्तनशील संसार में, पहले की अपेक्षा श्रव यह अधिक 
आवश्यक हो गया है कि रियासता अधिकारी शासकीय क्षेत्र मे, ( प्रजा की ) 
कठिनाइयों को जानने तथा उन्हें दूर करने का निरंतर प्रयत्न करे | श्राप लोग 
बुक से इस बात में सहमत होंगे कि आपके ह्वित तथा साधारण कतव्य-पालन 
दोनों की दृष्टि से, श्राप लागों को रियास्ती बातों, अधिकारियों के श्राचरण 
तथा प्रजा के नित्यप्रति के जीवन में निजी ध्यान देकर उसे सतुष्ट करना चाहिये 
ओर यह देखना चाहिये कि वह रियासतों के लिए या अ्रयोग्य अधिकारियों के 
आदेशों के कारण, अनावश्यक उगाहियों से बची रहे और उसको सब शिका- 
यतों पर तुरंत और सक्रिय ध्यान दिया जाय । इसमे लेशमात्र भी सदेह नहीं 
कि मोजूदा परिस्थिति में एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता हे जिसक कारण 
रियासती प्रज्ञा को यह संतोष हो जाय कि उक्त प्रकार की खब शिकायतें 
दरबार के कानों तक पहुँच सकती हं। श्राप लोग मुझसे इस बात में भी सहमत 
होंगे कि रियासती प्रजा का इस बात का भी विश्वास हीं कि उसको श्रावश्यक- 
ताओ्ों, कठिनाइयों तथा अ्रावेदन-पत्रो पर अधिक से अधिक ध्यान दिया तथा 
सहानुभूति दिखलायी जायगी ।?? ' 
लॉर्ड लिनलिथगो के पूर्व अन्य गवनर जनरल श्रौर वाइसराय भी, कुशा- 
» “राज्य और मनुष्य दोनो के जावन मे लिखित अधिकारा क। अवहेलना प्रथाओं 
द्वारा की जा सकती हैँ । यदि कुछ प्रयाएं एक पार्टी को द्वानि पहुँचाते हुए भा कुछ 
दिनों तक चालू रहा हे तो अधिपति-सत्ता और भारतीय रियासतों का संबंध इन्हीं पर 
अवलंबित समभना चाहिये ।”' कन्हेयालाल वर्मा--मारतीय राजनीति ओर शासन- 
पद्धति ( १८५८-१६३५ ) पृष्ठ २१८ । 

२ नरेद्र-मंडल में १३ मार्च सम्‌ १६३६ को दिये गये भाषण से । 
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मन के दूर करने के लिए, नरेशों को इसी प्रकार का परामर्श दे चुके थे । 
गोलमेज परिषद के दूसरे अधिवेशन में गांधीजी ने जनता के सेवक होने के 
नाते नरेशों से श्राग्रहपूवंक यह निवेदन क्रिया था कि भावी संविधान में उनकी 
प्रजा के लिए कुछु स्थान हो, उसके कुछ मूल अधिकार स्वीकृत कर लिये 
जायें और रियासती शासन में उसका प्रतिनिधित्व हो । गांधी जी इस संबंध में 
साधारण से साधारण बातों से द्वी संतुष्ट होने को तैयार थे ।! पर नरेश अ्रपनी 
स्थिति से लेश-मात्र भी न बदले । सन्‌ १६३७ तक, ( यद्यपि कुछ रियासतों 
में विधान-सभाएंँ स्थापित की गयी थीं ), किसी नरेश ने अपनी रियासत में 
उस सीमा तक भी शासन-सुधार न किये थे जो ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में सन्‌ 
१६१६ के ऐक्ट द्वारा किये गये थे । विधान-मंडल के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों 
को कोई भी विषय हस्तांतरित न किये गये थे | समस्त शासनाधिकार नरेशों 
को ही थे । * अ्रधिपति सत्ता इस संबंध मे संकेत देने के अतिरिक्त श्रोर कुछ 
भी न करती थी | शष्ट्रवादियों के विचार में यह जानबू क कर किया जा रहा 
था। “भेद और शासन? को नांति के कारण, ब्रिटिश सरकार, रियासतों को 
ब्रिटिश भारत से अश्रलग रख कर, छिपे छिपे इस बात के लिए प्रयत्न- 
शील थी कि उस क्षेत्र का कंद्र बना कर ब्रिटिश भारत को राजनीतिक जाग॒ति 
का दमन किया जाय । 

भारतीय नरेश ओर कांग्रेस--यदि श्रधिपति सत्ता का क्रुकाव नरेशों 
की और था, तो कांग्र स का क्रुकाव (रयासती प्रजा की और था । सन्‌ १६२७ 
में श्रंखल भारतीय रियासती प्रजा-सम्मलन को स्थापना हुई थी। उसका एक 
शिष्ट-मंडल कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष से मिला और कांग्रेस ने रियासतों के 
संबंध में निम्नांलखित प्रस्ताव पास किया--“'इस काग्रेस की जोर के साथ यह 
राय है कि देश ( भारतीय ) रियासतो की प्रजा झ्लोर उनके शासक दोनों के 
हित की दृष्टि से, राजाश्रों का श्रपनी रियासतों में शीघ्र ही प्रतिनिधि विधान- 
मंडल तथा उत्तरदायी शासन की व्यवस्था कर देनो चाहिये |?” ' दूसरे साल 


गण ल्‍3+& _ जे २०५3७->-०-+>>+-अत»क-, 


१, यदि नरेश श्तना भी स्वीकार कर लें कि समस्त भारत मे जनता के कुछ मूल अधि- 
कार द्ोगे ओर उनके ठीक तरद्द से पालन के संबंध में न्यायालय को अधिकार होगा 
तो वे भपिकार ओर न्यायालय कुछ भो हो, यह कद्दा जा सकेगा कि जनता को संतोष 
दिलाने के लिए नरेशो ने कुछ किया है । 

2, ७०००470 ; [70787 2 0][70८ 4936-42 ५०), ] ?, 67. 

३. मद्रास कांग्रेस, १३२७, प्रस्ताव १५ । 


( ३३१ ) 


कलकत्त करे अभिवेशन में यह माँग दोहरायी गयी । प्रतिनिधि-संस्थाश्रों और 
उत्तरदायी शासन के श्रतिस्क्ति कांग्रेस ने ऐसी घोषणाओं ओर कानूनों की 
आवश्यकता पर जोर दिया “जिनमें समा-समिति बनाने, भाषण करने ओर लिखने 
की स्वतंत्रता तथा प्राण श्रोर संपत्ति की रक्षा तथा इसी प्रकार के दूसरे मूल 
अधिकारों के सुरक्षित रहने की बात हो |? ' पर कांग्रेस रियासती मामलों में 
हस्तक्षेप करने को तैयार न थी। गांधीजी के विचारानुकूल “रियासतों के संबंध 
में काग्रेस जिस तटस्थता की नीति का अवलंबन कर रही है, उसमें बड़ी समभ- 
दारी थी ।?? वे कहते थे कि ब्रिटिश भारत ओर भारतीय रियासतों की प्रजा के 
हित ते एक ही हैँ, पर नरेश इसे स्वीकार नहीं करते और ब्रिटिश कानून श्रोर 
ब्रटिश हथियार उनकी रक्षा में उद्यत हैं। इस समय वे इस नीति के इतने 
कट्टर समर्थक थे कि कांग्रेस-कार्य-समिति द्वारा नरेशों के दमन की निंदा भी 
उन्हें अनुचित प्रतीत होती थी । अ्रप्रोल सन्‌ १६३५ के जबलपुर के अधिवेशन 
में श्रखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने, तटस्थ रहते हुए भी, रियासती जनता को, 
अपनी राजनीतिक मॉँगों के संबंध में, निम्नलिखित प्रस्ताव को पास करके, 
प्रोत्साहित किया--' कांग्रेस को मारतीय रियासतों की प्रजा के हितों की उतनी 
ही चिता है जितनी ब्रिटिश भारत के निवासियों के द्वितों की श्रोर वह रियासती 
जनता को यह विश्वास दिलाती है कि वह अपनी स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई 
करेगी, उसमें कांग्रेस की पूरी सहायता रहेंगी |!” इसी साल जुलाई में कांग्रेस 
कार्य-समिति ने वर्धा के अधिवेशन में विचार करने के पश्चात भारतीय रिया“ 
सतों के संत्रंध में एक वक्तव्य प्रकाशित किया जिसके महत्वपूर्ण अंश इस 
प्रकार हैं-- “कांग्रेस यह स्वीकार करती है कि भारतीय स्यासतों की प्रजा को 
भी स्व॒राज्य का उतना ही अ्रधिकार है जितना ब्रिटिश भारत की प्रजा को है | 
तदनुसार कांग्रेस ने रियासतों में प्रतिनिषि-संस्थाओ्रों और उत्तरदायी शासन 
की स्थापना के पक्त में झपना मत प्रगट किया है.......कांग्रेस समझती है कि 
यह स्वयं भारतीय नरेशों के ही भले के लिए, है, यदि वे शीमातिशीघ्र अपनी 
रियासतों में पूरा उत्तरदायी शासन-प्रणाली स्थापित कर दें जिससे उनकी 
प्रजा को नागरिकता के पूर्ण अधिकार प्राप्त हों ।........पर यह बात समझ 
लेनी चाहिये कि इस प्रकार के संधष के जारी रखने का ब्येक स्वयं रियासतों 
की प्रजा पर है ।.......वाद-विबाद की गमां-गर्मी में कांग्रेस के सीमित सामथ्य 
१, कन्देयालाल--कांग्रेस के प्रस्ताव, पृष्ठ ४६१-६२ । 

२. १० सीतारामय्या--कां० का ३० भाग १, पृष्ठ ४५२८। 


( रेश२ ) 


की बात भुत्ना दी जाती है ।........भारतीय नरेशों का सहयोग प्राप्त करने के 
लिए. कांग्रेस रियासतों की प्रजा के हितों का बलिदान करने का श्रपराध कभी 
न करेगी | अपने जन्म से ही कांग्रेस सदा, जनता और उच्च वर्ग के हितों में 
विरोध होने की अवस्था में, जनता के हितों के लिए असंदिग्ध रूप से लड़ती 
रही है ।!! ' फेजपुर के अधिवेशन में इसी श्आाशय का प्रस्ताव पुनः पारित 
किया गया किंतु अ्रगले साल हरिपुरा के अधिवेशन ( सन्‌ १६३८ ) में कांग्रेस 
कुछ बढ़ती हुई दृष्टि-गोचर होने लगी । देश की एकता, प्रतिनिषि-संस्थाश्रों, 
मूल श्रधिकारों, उत्तरदायी शासन आदि की बातों को दोहराते हुए उसने 
रियासतों के संबंध में अपनी तटस्थता को नीति पर पुनः जोर दिया, पर नेतिक 
समर्थन श्रोर सहानुभूति का आश्वासन देते हुए, कांग्रे सवादियों को व्यक्तिगत्‌ 
रूप से इससे अधिक सहायता करने की मी स्वतंत्रता दे दा, किंतु कांग्रेस के 
तत्वावधान में नहीं । रियासती कांग्रेस कमेटियाँ “कांग्रेस के नाम श्रथवा 
तत्वाधान में न तो पालंमेंटरी काम करेंगी और न सीधे संघर्ष का उठायेंगी । 
रियासती जनता की कोई भीतरी लड़ाई कांग्रेस के नाम से न उठायी जानी 
चाहिये | इसके लिए रियासतों में स्वतंत्र संगठन खड़े किये जायें श्रोर अगर 
वे पहले ही से हों तो उनको जारी रखा जाय |” काग्रेस द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव 
का अश्रंतिम अंश इस प्रकार था--' कांग्रेस रियासती जनता को यह आ्राश्वासन 
देना चाहती है कि वह उनके साथ है और स्वाधीनता के लिए चलायी जाने 
वाली उनकी लड़ाई में उसकी पूरी सहानुभूति और सक्रिय तथा सावधान 
दिलचस्पी है । कांग्रेस को विश्वास है कि रियासती जनता की मुक्ति का दिन भी 
दूर नहीं हे ।”? ९ 

रियासतों के संबंध में कांग्रेस की नीति का यह अंतिम महत्वपूर्ण प्रस्ताव 
था| नेतिक समर्थन का पक्ष लेकर विभिन्‍न कांग्रेसवादी इससे भी शआरांगे बढ़ 
गये | ३े दिसंबर सन्‌ १४३८ के वक्तव्य में, गांधीजी ने रियासतों की जाग्रति 
की प्रशंसा करते हुए. यह स्पष्ट किया कि रियासतों के विनाश और पूर्ण उत्तर- 
दायी शासन की स्थापना में, मध्यवत्ती मार्ग न था। प्रांतीय मंत्रि-मंडलों' 
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१, प० सीतारामय्या-+कां० का इ० भाग १, पृष्ठ ३०-३१ । 
. बेजनाथ मद्दोदय -रियासतो का सबाल पृष्ठ ४७। 
३, इन दिनो भारत के सात प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रि-मंडलों का शासन था और उन्होंने 
गबनेर जनरल के इस वक्तव्य के कारण द्वी मंत्रि-पद ग्रहण किया था कि गवर्नर 
खाधारणतया मंत्रियों को सलाह पर ही चलेंगे । 


( देशे३ ) 


का यह नैतिक कर्त्तव्य था कि वे रियासतों के कुशासन पर ध्यान तथा अ्धि- 
पति-सत्ता को उसके पंत के संबंध में मंत्रणा दें । उन्होंने रियासतों को कांग्रेस 
द्वारा तटस्थता की नीति के परित्याग की चेतावनी दी ओर नरेशों को उस 
संस्था से मैत्री करने का परामर्श दिया जो निकट भविष्य में, उनके आशानु- 
कूल, मिन्नतापूर्वक समभौते द्वारा अधिपति-सत्ता का स्थान ग्रहण करने को थी।' 
फरवरी सन्‌ १६३६ में पं० जवाहरलाल नेहरू ने रियासती आ्रांदोलन की प्रशंसा 
करते हुए कहा, “सब रियासतों में हलचल मची हुई है ओर बहुतों में शक्ति- 
शाली जन-श्रांदोलन चल रहे हैं | रियासतों के निवासी वेग से शेष भारत के 
निवासियों के बराबर आ रहे हैं |........इसलिए श्रव वह समय श्रा गया है 
कि आंतरिक कगड़ों तथा ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध महान संघ्रष के 
लिए रियासती संघर्षों' का एकीकरण किया जाय ।” * नेतिक प्रभाव के उक्त 
प्रसार से यह स्पष्ट है कि कांग्रेस तथा कांग्रेस के प्रभावशाली नेता, बड़े वेग से 
रियासतों के प्रश्न को अपना रहे थे । 


मैसूर, जयपुर और राजकोट के आंदोलन--नेतिक समर्थन के 
उक्त रूप के अतिरिक्त, कांग्रेस के विभिन्‍न नेता, व्यक्तिगत हेसियत से, रियासतां 
के आंदोलनों का नेतृत्व या उनका संचालन कर रहे थे । सबसे पहले मेंसूर 
की बारी ग्रायी ।' शासन-सुधार के लिए वहाँ पर जन-श्रांदोलन चलाया गया। 
उसे दबाने के लिए यथावत्‌ बल का प्रयोग हुआ जिसके कारण कई व्यक्तियों 
को जान से हाथ धोना पड़ा। अंत में मेसूर की सरकार और कांग्रेस में एक 
समभौता हुआ जिसके अनुसार मैसूर सरकार ने रियासत की कांग्रेस-कमेटी को 
अभिज्ञात किया | यह भी स्वीकार किया गया कि मैसूर की कांग्रेस, संविधान 
या उस सुधार-कमेटी के साथ सहयोग करेगी जो मैसूर सरकार द्वारा राजनीतिक 
सुधारों पर विचार करने के लिए, स्थापित की जायगी श्रोर सामयिक अ्रवसरों 
पर रियासती मंडे के साथ-साथ कांग्रेस का भंडा भी फहराया जायगा | इसे 
आंशिक विजय को कांग्रेस कार्य-समिति ने हरिपुरा के प्रस्ताव के होते हुए भी 
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३. यह संधर्ष भप्रोल सन्‌ १६३८ में हुआ था और तत्संबधां कार्य-समिति का अस्ताव मई 
सनू १६३८ में स्वीकार किया गया था । 


१ 
७ 


( ३३३४ ) 


स्वीकार किया और यह विनम्न श्राशा प्रगट की कि मैसूर में शीघ्र ही उत्तरदायी 
सरकार की स्थापना हो जायगी | 

फरवरी सन्‌ १६३६ में जयपुर का श्रांदोलन उठ खड़ा हुआ | जयपुर- 
दरबार ने सेठ जमना लाल बजाज पर रियासत में आने के संबंध में प्रतिबंध 
लगाये | उन्होंने उनका तीन बार उल्लंघन किया श्रोर तीसरे उल्लंघन पर वे 
रियासत में बंदी कर लिये गये । फलस्वरूप जयपुर का आंदोलन चला ।' 
रियासत ने दमन का चक्र चलाया | अतएब अन्य स्थानों को भाँति वहाँ पर 
भी जागृत जनता को कष्ट दिये जाने लगे। मा में गांधीजी ने जयपुर के 
आंदोलन के स्थगित करने की सिफारिश की | फलस्वरूप एक समभोता हुश्र। 
झौर सेठ जमना लाल बजाज छोड़ दिये गये | 

इसी बीच राजकोट का भी मामला चला | राजकोट की सरकार द्वारा, शासन 
सुधार के संबंध में, सरदार वल्‍लम भाई पटेल को दिये गये आश्वासन की 
अवहेलना के कारण, सरदार पटेल ने राजकोट में दूसरी बारदोली बनाने की 
इच्छा प्रकट की । “जिस तरह मैंने बारदोली से, ब्रिटिश भारत के किसानों के 
सामने एक सबक रखा है, उसी तरह मैं राजकोट से, समस्त भारतीय रियासतों 
की जनता के सामने, एक सबक रखना चाहता हूँ ।”” हरिपुरा कांग्रेस के प्रस्ताव 
की व्याख्या करते हुए. उन्होंने कहा, “अ्रगर भारतीय रियासतों के निवासी 
कठिनाइयों मेल कर यह सिद्ध कर देते हें कि वे अ्रधिकार पाने के लिए उत्सुक 
हैं, तो कांग्रेस उनकी मदद पर है। उनके श्राग लगाने पर कांग्रेस खड़ी तमाशा 
न देखती रहेगी। सारा भारत राजकोट की मदद के लिए तैयार है।” राजकोट 
दरबार से संतोषजनक उत्तर न मिलने के कारण, रियासत में सविनय अवशा 
आंदोलन आरंभ हुआ । कस्तूरबा गांधी ओर मनीबेन पटेल ने, पकड़े जाने के 
लिए, रियासत में प्रवेश किया और वे पकड़ ली गयीं । अंत में गांधीजी स्वयं 
दरबार द्वारा दिये गये वचन की रक्षा के लिए, वहाँ पधारे | २ माच सन्‌ 
१६२६ को, परिस्थिति का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात्‌ , उन्होंने राजकोट के 
ठाकुर साहब को यह अल्टीमेटम दिया कि यदि २४ घंटे के भीतर, सरदार 


१, जग्रपुर को चर्चा करते हुए ११ फरवरों सन्‌ १६३१ को गांधीजा ने हरिजन मे इस 
प्रकार लिखा था--“कांग्रेस मै जब तक दम है, तब तक वद्द चुपचाप तमाशा नहीं 
देख सकती, विशेष कर ऐसे समय जब उन्हें इस स्वाभाविक अधिकार से वंचित करने 
में मिटेन को ताकत से सद्दायता ली जा रही दो ।” 


( ३१४ ) 


पटेल के साथ किये गये समभौते की रक्षा के विषय में, संतोषजनक उत्तर न 
मिलेगा तो वे कोई जबरदस्त कारवाई करंगे ठाकुर साहब ने अल्टीमेटम की 
शर्तों को स्वीकार करने में असमर्थता स्वीकार की । फल-स्वरूप ३ मार्च को 
गांधीजी ने श्रपना श्रामरण उपवास' आरंभ कर दिया । देश का कोना-कोना 
विहल हो उठा । वाइसराय के हस्तत्तेप की चर्चा होने लगी | कांग्रेसी मंत्रि- 
मंडलों ने उन पर दबाव डालने के लिए संवेधानिक संकट की आशंका पर 
जोर दिया | वाइसराय स्वयं परिस्थिति को संभालने के लिए दिल्‍ली लोटे | 
लंदन और दिल्‍ली में निरंतर बातचीत होती रही । अंत में अधिपति-सत्ता के 
हस्तक्षेप के कारण, साढ़े चार दिन के पश्चात्‌ , गांधीजी का अनशन समाप्त 
हुआ ओर राजकोट का मामला संघीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के पास 
निर्णय के लिए भेज दिया गया। निर्णाय गांधीजी के पक्ष में हुआ | पर 
उन्होंने इस निश्ंय से किसी प्रकार का लाभ न उठाने का निश्चय किया | 
उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा था कि राजकोट के अ्रनशन में हिंसा का पुट था। 
“ग्रनशन आरंभ करते समय मेंने अ्रधिपति-सत्ता से तत्काल हस्तक्षेप की माँग 
की थी | यह अहिंसा एवं ह्ृदय-परिवर्तन का मार्ग नहीं है । ........ मेरा 
अनशन ब्रत विशुद्ध हो, इसके लिए यह आवश्यक था कि वह ठाकुर साहब 
के प्रति किया गया होता और शअ्रगर उससे ठाकुर साहब ओर दरबार बीरबाला 
का दिल न पिघल जाता ता मुझे मरने में ही संतोष करना चाहिये था।”' 
कालांतर में, रियासतों में सविनय अवशा आंदोलन के निलंबन के पश्चात, 
अक्टूबर में सुधार-कमेटी को योजना प्रकाशित हुई जिसे स्थानीय काय-कतांश्रों 
ने स्वीकार कर लिया | 

हैदराबाद की विशेष समस्या--इन्‍्दीं दिनों ट्रावनकोर, काश्मीर और 
हेंदराबाद में भी शासन-सुधार के श्रांदोलन चले । पर वे पूर्णरूपेण अ्रद्वि- 
सात्मक न रह सके । उनमें साप्रदायिकता' का भी दोष थाने लगा | अ्रतएब 
कांग्रेस की नीति को बदले बिना, गांधीजी ने नरेशों से समकोता करने पर जोर 
दिया और सुधारकों से कहा कि अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, यदि वे 





देखिये पृष्ठ ४५-४६ पूर्व । 

२. कुछ नेताओं के मतानुकूल रियासतों मे सांप्रदायिकता का डदय नरेशों द्वारा ब्रिटिश 
सरकार को “भेद श्रौर शासन,” की नीति का अनुकरण था । इसके सहारे वे श्रधिकार 
बनाये रखता चादइते थे । 


( ३३६ ) 


ग्रावश्यक समझे, तो श्रपनी तत्कालीन माँगों को कुछ कम कर दें। उन्होंने 
विभिन्‍न रियासतों के सविनय अवज्ञा आंदोलनों को निलंबित करने का परामर्श 
दिया श्लौर यह भी बतलाया कि उनका इरादा निकट भविष्य में किसी भी 
स्थान में सविनय अ्रवज्ञा आंदोलन आरंभ करने की सिफारिश करने का न 
था। इसके कारण व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा पर, यदि वह अरहिंसात्मक और 
ग्रनुशासित हो, किसी प्रकार का प्रतिबंध न लगाया गया था । फल-स्वरूप 
सभी रियासतों के सविमय अवशा आंदोलन निलंबित कर दिये गये ओर नरेशों 
से समभोता करके शासन-सुधार की ओर ध्यान दिया जाने लगा । 

राजनीतिक आंदोलन के अतिरिक्त, हेदराबाद में, इन्हीं दिनों एक दूसरा 
आंदोलन भी चला जिसका नाम आर्य-सत्याग्रह था। इसका उद्देश्य हिंदुओं के 
धार्मिक अ्रधिकारों की रक्षा करना था | कुछ बरसों से आ्राय-समाजियों को ऐसा 
प्रतीत होने लगा था कि हैदराबाद में आर्य-समाजियों पर नाना प्रकार के 
प्रतिबंध लगे हुए थे । श्रतएव उन्होंने अधिकारियों से प्रार्थनापूर्षक श्रधिक्रार- 
याचना की, किंतु कुछ भी परिणाम न निकला। दिसंबर सन्‌ १६३८ में 
श्रार्य-कांग्रेस का अ्रधिवेशन शोलापुर में हुआ जिसके निर्णय के अनुसार 
हेदराबाद में आय-सत्याग्रह आरंभ हुआ । हिंदू महासभा भी आर्यन्तमाज के 
उद्द श्यों से सहमत थी । इस आंदोलन के कारण लगभग दस हजार आर्य- 
सत्याग्रही निजाम के कारागारों में बंद हो गये थे । 

हेदराबाद-सत्याग्रह में श्राय-समाजियों ने विशेषतया हिंदुश्नों के धार्मिक 
श्र सांस्कृतिक अधिकारों पर जोर दिया था। उनकी महत्वपूर्ण माँगें इस 
प्रकार थीं--- 

१--धार्मिक कार्यो और विचारों के लिए पूरी स्वतंत्रता हो । 

२--धार्मिक उपदेश देने और कथाश्रों के सुनाने, नगर-कीर्तन और 
जलूस निकालने, आर्य-समाज मंदिर, यशशाला और हवन-कुंड बनाने, 
ओरोम्‌ कंडा फहराने, नये आर्य-समाज स्थापित करने और वैदिक पघर्म-संबंधी 
साहित्य के छापने की पूर्ण स्वतंत्रता हो । 

३--धर्म-परिबर्तन में न तो रियासत का प्रत्यक्ष हाथ हो और न वह 
उसको प्रोत्साइन दे । कारागारों के हिंदू कैदी औ्रौर स्कूलों के हिंदू छात्र मुसल- 
मान न बनाये जायें | हिंदुश्रों के अनाथ बच्चे मुसलमानों को न दिये जायें | 

४--रियासत का धर्म-विभाग तोड़ दिया जाय | कम से कम हिंदू-मंदिर 
श्रोर हिंदुओं तथा श्रायों के मामले उसके अधीन न रखे जायें । 


( शे३७ ) 


५--आर्य-समाज के प्रतिकूल मौजूदा प्रतिबंध हटा लिये जायें और आरये- 
उपदेशकों को स्वतंत्रतापूवंक रियासत में आने दिया जाय | 

६--हिंदू और श्राय बालकों और बालिकाश्रों की झ्रारंभिक और माध्य- 
मिक शिक्षा उनकी मातृ-भाषा में दी जाय | 


3--यदि हिंदू और आये व्यायाम-शाला या बालकों और बालिकाश्रों 
की शिक्षा के लिए शिक्षण-संस्थाएँ स्थापित करना चाहें, तो उन पर किसी 
प्रकार का प्रतिबंध न लगाया जाय । 

आरय-सत्पाग्रह के संबंध में कांग्रेस की नीति तटस्थता की थी। बंबई और 
मद्र;स की कांग्रेसी सरकारों ने, आआय-सत्याग्रहियों को अपने प्रांतों में श्राधार 
बनाने तथा सभा ग्रादि करने की भी, मनाही कर दी थी | मध्य -प्रांत में कुछ 
नेताशं के विरुद्ध अभियोग चले, पर साधारणया श्रांदोलन इसी प्रांत से चलता 
रहा, यद्रपि उसमें भाग लेने वाले स्वयंसेवक भारत के विभिन्‍न भागों से आते 
थे। अंत में निजाम की शासन-सुधार की योजना प्रकाशित हुईं । यद्यपि वह 
संतोषप्रद न थी, फिर भी आ्रय॑-सत्याग्रह स्थगित कर दिया गया । 


सन्‌ १६४० तक रियासतों की राजनीतिक स्थिति--क्रांग्रेस की 
उक्त नीति तथा लगभग दो बरस तक उसके व्यावह्वारिक रूप के कारण, रिया- 
सतों की राजनीतिक स्थिति में काफी परिवर्तन हो गये थे। श्रोंघ' में पूर्ण उत्तर- 
दायी शासन का श्रीगणंश किया गया था और कोचीन तथा राजकोट' में द्वेघ- 
शासन प्रणाली के श्रनुसार उत्तरदायी शासन | मैसूर में दो सदनों के विधान- 
मंडल की व्यवस्था की गयी थी। विधान-परिषद द्वारा प्रेषित विधेयकों के सिद्धांत 

१, श्रोध के नये भमंविधान में परोक्ष रीति से निर्वाचित विधान-सभा को व्यवस्था थी जिसे 
रियासत को आाधी आय पर एूण अधिकार था। मंत्रियों के लिए विधान-सभा का सदस्य 
होना आवश्यक था शोर वे उसी समय तक अपने पद पर रह सकते थे जब तक विधान- 
सभा का उनमें विश्वास हो । नरेश किसी विधेयक का विवार स्थगित तथा विधान-सभा 
के निंय को रद कर सकते थे। किंतु यदि तीन बार ऐसे व्यवद्दार के पश्चात विधान- 
सभा उसे चौथा बार पारित करती थी तो नरेश को उसे स्वीकार करना पड़ता था। 

» कोचान और राजजोट मै ऐसी पिधान-सभाओं की व्यवस्था की गयौ जिसके दो तिहाई 
सदस्य परिमित निर्वाचनाधिकार द्वारा चुने जाने को थे। विधान-सभा को नियम- 
निर्माण, आय-व्यय तथा मंत्रियों पर पूर्ण अधिकार था, पर शांति और व्यवस्था ([,8छ 
धयात (070९7 ) का विषय संरक्षित विषय था । 

र्र्‌ 


( देश्े८ ) 


पर विधान-सभा बाद-विवाद कर सकती थी, पर विधान-परिषद के अधिकार 
पूर्व॑वत्‌ बने हुए थे | हाँ, उसमें निवांचित सदस्यों की संख्या बढ़ायी गयी थी । 
रियासत की कार्य-पालिका शक्ति एक दीवान श्रोर चार मंत्रियों को थी। दो 
मंत्री विधान-सभा के गेर-सरकारी सदस्यों में से नियुक्त होते थे। बड़ोदा, 
ग्वालियर और इंदौर में न्यूनाधिक इसी प्रकार के शासन-सुघार किये गये थे । 
हैदराबाद ओर काश्मीर में भी विधान-सभाएँ स्थापित की गयी थीं ओर हेदरा- 
बाद में परामशंदात्री कोंसिलों की भी रचना की गयी थी। इनमें से कुछ 
रियासत की सरकार को कृषि, शिक्षा, साव॑जनिक स्वास्थ्य, अर्थ आदि विषयों 
पर परामश देती थीं श्रोर कुछ जिलों तथा म्युनिसिपिल्टियों को अपने शासन- 
संचालन में । रामपूर में भी विधान-सभा की स्थापना द्वारा शासन-सुधार 
किये गये थे श्रोर राजपूताने की कुछ रियासतें भी इसी दिशा में बढ़ने लगी 
थीं। सारांश यह कि प्रायः सभी रियासतों में राजनीतिक कुलबुलाइट मची 
हुईं थी। पर जो कुछ शासन-सुधार हुए थे, उनसे रियासती जनता को संतोष न 
था | वह्द तीन बातें चाहती थी-- 

१--रियासतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित किया जाय । 

२--जनता के मूल अ्रधिकारों को घोषणा की जाय । 

२३--भारत के भावी सविधान के निमांण में रियासती जनता के प्रति- 
निधियों का भी हाथ हो, श्रथांत्‌ संविधान-सभा में रियासतों के प्रतिनिधि 
रियासती जनता द्वारा चुने जायें, केवल नरेशों द्वारा नामजद न किये जायें। 

सन्‌ १३४० तक नरेश उनकी उक्त माँगों के सवंथा अ्रनुकूल न थे। 
उन्हें ब्रिटिश सरकार की रक्षा का पूर्ण विश्वास था। फलस्वरूप परिस्थिति 
के अनुकूल परिवर्तनशील होने पर भी वे इतना आगे बढ़ने को तैयार न थे 
कि रियासतों में सन्‌ १६३४ के प्रांतीय शासन का-सा उत्तरदायी शासन का 
आरंभ हो सकता । 

समूहीकरण और विलीनीकरण कौ ओर--भारत में संघ-राज्य 
स्थापित करने का आदश गोलमेज परिषदों मे ग्रपना लिया गया था। किंतु 
भारत की लगभग ५६३ रियासतें संघ-राज्य में किस प्रकार सम्मिलित होंगी, यह 
एक विचारणीय प्रश्न था। सन्‌ १६३६ में, अखिल भारतीय रियासती प्रजा- 
सम्मेलन का अधिवेशन, पं० जवाहर लाल नेहरू की अध्यक्षता में, लुधियाना 
में हुआ | उसमें कई महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए । प्रजा-सम्मेलन ने, कांग्रेस 
की भोँ ति, नरेशों द्वारा संसार-व्यापी महासमर से घसीटे जाने का विरोध कियां 


( ३३९ ) 


और उन संधियों को मानने से इनकार किया, जो श्रधिपति-सत्ता और नरेशों 
में स्वार्थ-साधन के लिए की गयी थीं, पर जो रियासती जनता के हित की 
विरोधिनी थीं। किंतु सम्मेलन का सब से अधिक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रियासतों 
के समूहीकरण और विलीनीकरण के संबंध में था। सम्मेलन के मतानुकूल 
भारत की परिवर्तित परिस्थिति में छोटी रियासतों के लिए कोई स्थान न था। 
भारतीय संघ-राज्य में वे ही रियासतें स्वतंत्र इकाइयों की भाँति सम्मिलित की 
जा सकती थीं जिनकी जनसंख्या २० लाख झोर जिनकी वार्षिक आ्राय ५० 
लाख रुपये हो । शेष रियासतों को या तो ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में विलीन 
हो जाना चाहिये या आपस में मिलकर संघांतरित इकाइयों के समान, समूहों 
का निर्माण करना चाहिये। कालांतर में भारत सरकार ने भी विलीनीकरण 
की आवश्यकता को स्वीकार किया, किंतु वह रियासतों के ब्रिटिश भारताय प्रातों 
में विलीन होने की अपेक्षा, बड़ी रियाततों में विलीन होने के अधिक श्रनुक्रूल 
थी। सन्‌ १६४६ में प्रजा-सम्मेलन की स्थायी कमेटी ने लुधियाना के उक्त 
निर्शय को बदला । उसके मतानुकूल वे ही रियासतें भारतीय संघ में स्वतंत्र 
इकाइयों की भाँति सम्मिलित की जा सकती थीं जिनकी जन-संख्या ९० लाख 
और आय लगभग ३ करोड़ रुपये था | 


सन्‌ १६४० से १६७४५ तक--सन्‌ १६४० से १६४५ तक भारत को 
राजनीतिक परिस्थिति बड़ी गंभीर थी। संसार-व्यापी महासमर में जबरदस्ती 
ब्सोट जाने के कारण ुांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया था, ओर 
गांधी जो के नेतृत्व में कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदालन चला कर भ्रपनी 
अ्दिसात्मक शक्ति की परीक्षा की थी | १८ श्रक्टूबर सन्‌ १६३६ को, वाइसराय 
ने युद्ध के उपरांत, भारतीय जनता के विभिन्न दलों, स्वार्थों और संप्रदायों तथा 
भारतीय नरेशों के परामश से मारताय शासन संबंध! सन्‌ १६३५४ के अधिनियम 
को दोहराने का वचन दिया था | ८ श्रगस्त सन्‌ १६४० की घाषणा मे राष्ट्रीय 
जीवन के प्रधान अंगों के प्रतिनिधियां की ऐसी सभा का उल्लेख था जिसका 
काम भारत के लिए नया संविधान बनाना था । क्रिप्स की योजना में भारतीय 
रियासतों के संबंध में निम्नलिखित बातें सम्मिलित की गयी थी-- श्र ) संबि- 
धान-सभा के विचारों में भारतीय रियासतों के भाग लेने की व्यवस्था की 
जायगी ; (ब ) कोई भारतीय रियासत संविधान को मानती है अ्रथवा नहीं, 
इस संबंध की नयी परिस्थिति के अनुकूल, उसकी संधि की शर्तों का दोहराना 
आवश्यक होगा; (स) भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों का उनकी जन-संख्या 
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के साथ वही अनुपात होगा जो ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों का उनकी जन- 
संख्या के साथ | क्रिप्स-योजना की रियासतों से संबद्ध व्यवस्था में सब से बड़ी 
दुर्बलता यह थी कि उसमें भारतीय रियासतों की प्रजा की पूर्ण-रूपेण अ्वद्देलना 
की गयी थी | कांग्रेस को यह बात पसंद न थी। मह्दात्मा जी रियासती नरेशों 
को ब्रिटिश सरकार की, अपने द्वितों की रक्षा के लिए, सृष्टि समझते थे। स्टेफ्ड 
क्रिप्स की योजना में रियासतों की व्यवस्था से इस बात की आशंका थी कि 
उनकी सहायता से ब्रिटिश सरकार भारत के राष्ट्रीय विकास के मार्ग को अ्रवरुद्ध 
करेगी । क्रिप्स फी विफलता के पश्चात्‌ भारत में अ्रगस्त क्रांति हुई | कांग्रेस के 
नेता जेल में बंद कर दिये गये ओर देश का राजनीतिक जीवन लगभग ३ 
बरस के लिए सुप्तावस्था में हो गया | लड़ाई के बहाने भारतीय रियासतों में भी 
दमन-चक्र चलाया गया । जनता की जितने कुछ नागरिक अधिकार मिले हुए 
थे, क्रशः उनका अपहरण होने लगा । अखिल भारतीय रियासती-प्रजा- 
सम्मेलन के अधिवेशन न्यूनाधिक स्थगित से हो गये | उसकी स्थायी-समिति ही 
उसका काम चलाती रही | उसने भी क्रिप्स की योजना को रियासती प्रजा के 
लिए गहितकर ठहराया और उस संविधान-सभा में सम्मिलित होने से इनकार 
कर दिया जिसकी व्यवस्था उसमें की गयी थी। सन्‌ १६४२ की क्रांति में रियासती 
कार्य -कर्ताश्रों ने भी कांग्रेस के साथ सहयोग किया । तनातनी की यह अ्रवस्था 
सन्‌ १६४५ तक चलती रही, जब लॉड वेवेल की योजना पर विचार करने के 
लिए कांग्रेस काय-समिति के सब सदस्य काराभार से मुक्त कर दिये गये | देश 
का राजनीतिक जीवन पुनः श्राशातीत हो गया । लॉडड बेवेल की योजना में 
यह स्पष्ट कर दिया था कि उसका संबंध केवल ब्रिटिश भारत से था और उसके 
कारण नरेशों और सम्राट के प्रतिनिधि के संबंधों पर किसी प्रकार का परिवर्तन 
नहों किया गया था | प्रव कालीन श्रन्य योजनाओं की भाँति यह योजना भी 
भारतीय जनता के प्रतिनिधियों को मान्य न थी | फलस्वरूप शिमला सम्मेलन 
की विफलता के पश्चात वह वापस कर ली गयी । लॉडं बेवेल की दूसरी योजना 
में रियासतों की स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया गया था | 
रियासती प्रजा का उदयपुर सम्मेलन >सन्‌ १६४५ के पश्चात 
रियासतों का दातावरण क्रमश; बदलने लगा। नरेश जो अरब तक कांग्रेसी 
कार्य-कर्ताओं के निकट आने से घबड़ाते थे, क्रशः उनकी ओर श्राकृष्ट होने 
लगे । संभवतः युरोपीय परिस्थिति तथा ब्रिटिश सरकार की घोषणाप्रों के कारण 
अब उन्हें यह विदित होने लगा था कि अधिपत्ति सत्ता द्वारा उनकी रक्षा बहुत 
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दिनों तक न हो सकेगी । अ्रतएव उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन का होना कुछ 
स्वाभाविक-सा था | कांग्रेस कार्य-कतांओ्रों के विचार भी कुछ परिवर्तित हो गये 
थे | अब वे नरेशों को व्यर्थ न समझ कर, उनसे संपक स्थापित करने के पक्ष 
में थे और उनके प्रति पूवंकालीन उम्र भाषा के स्थान पर कुछ सोम्य भाषा का 
प्रयोग करते थे | पं० जवाहर लाल नेहरू जो पहले रियासतों में जाना तक 
नापसंद करते थे, अब वहाँ जाने लगे, यहाँ तक कि भारतीय रियासती-प्रजा- 
सम्मेलन का आठवां अधिवेशन, बढ़ी शान-शोकत से, उन्हीं की अध्यक्षता में 
जनवरी सन्‌ १६४६ उदयपुर में हुश्रा ।' इस प्रकार के अधिवेशन अब तक 
ब्रिटिश भारत के ही किसी नगर में हुआ करते थे। उदयपुर का अधिवेशन ऐसा 
प्रथम अधिवेशन था जे रियासत में किया गया था, ओर जिसे रियासत की 
ग्रोर से सुविधाएं मिली थीं । 

ग्रध्यक्ष पद से दिये गये भाषण में ५० जवाहर लाल नेहरू ने रियासतों 
की भारत का भाग बतलाते हुए, उन संधियों की निदा की जो दो सो पूर्व 
ग्रधिपति-सत्ता के साथ की गयी थीं श्रोर जो त्राधुनिक भारत मे द्वास्याध्द प्रतंत 
हती थीं | उन्होंने नरेशों से परिस्थिति के श्रनुकूल परिवतनशाल हवान का अ्रप॑!ल 
की, ओर लुधियाना में स्वीकृत प्रस्ताव का उल्लेख करते हुए जनता के ह्वित के 
लिए, राजनीतिक स्वतंत्रता, प्रतिनिधि शासन-प्रणाली, नागरिका के मूल अधि- 
कार, स्वतंत्र न्यायपालिका, श्रार्थिक स्वतंत्रता, जागीरदारी तथा इसी प्रकार के 
अन्य बंधनों से मुक्ति पर जोर दिया | रियासतों के समूहंकरण एवं |वलानोकरण 
का उल्लेख करते हुए, उन्होंने कह्दा कि छाट। रियासर्ता का प्राता स मल जाना 
चाहिये और संविधान-सभा में रियासतों के प्रतिनाधयों का उनका जनता द्वारा 
निवांचन होना चाहिये। सम्मेलन दादा पारित प्रस्ताव भी न्यूनाधिक इसी आशय 
के थे । राजनीतिक प्रस्ताव की निम्नलिखित बातें उल्लेखनय हैँ --- 

( अर ) संवेधानिक परिवर्तन उसी स्थिति में मान्य होंगे जब कि उनका 
आधार स्वतंत्र भारत को अंग-स्वरूप-रियासतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन हो ।' 

(ब ) संविधान-सभा में रियासती जनता के प्रतिनिधियों का निवांचन 
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है, विषय-निर्धारिणी समिति द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव । 


( रे४९ ) 


उसी झ्राधार पर होना चाहिये जिस पर प्रांतों की विधान-सभाओ्रों का निवाचन 
होता है | 

(स ) नागरिक ख्तंत्रता के अ्रधिकारों के बिना यह अ्रसंभव था कि स्वतंत्र 
नित्रांचन हो सके या स्वतंत्रता श्रथवा प्रतिनिधि-संस्थाओ को स्थापना की दिशा 
में पयाप्त उन्नति की जाय | 

( द ) सम्मेलन ने कांग्रेस की चुनाव-घोपणा को स्वीकार किया, और 
आजाद-हिंद फीज के लौटे हुए सैनिकों के पुनवांस के लिए सहायता पर 
जोर दिया । 

पं० जवाहर लाल नेहरू के भाषण तथा उक्त प्रस्तावों से यह स्पष्ट हे कि 
ग्रब रियासती जनता ब्रिटिश मारत से अलग न रह कर उसके बहुत द्वी निकट 
श्रा गयी थी ओर भारतीय संघ मे सम्मिलित होने के पूर्व यह आवश्यक समभती 
थी कि संविधान-सभा के विचारों में उसके प्रतिनिधि माग ले और रियासतों के 
आंतरिक शासन में नागरिक स्वतंत्रता के अधिकारों की गारंटी तथा प्रतिनिधि - 
संस्थाश्रों श्रोर उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाय । 

नरद्र मंडल का सन्‌ १६९४६ का अधिवेशन--रियासती-प्रजा-सम्मे- 
लन के लगभग पंद्रह दिन के पश्चात्‌, नरंद्र-मंडल का अ्रधिविशन १७ जनवरी 
सन्‌ १६४६ को आर भ हुआ । अध्यक्ष पद से दिये गये अपने माषण में, 
बाइसराय ने, अन्य बातों का उल्लेख करने के पश्चात्‌, नरेशों की राजनीतिक 
स्थिति तथा संधि और संबंधों के आधार पर उनके अ्रधिकारों पर प्रकाश 
डाला । “में आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारा इरादा, 
आ्रापकी अनुमति के बिना, ऐसी बातों के आरंभ करने का नहीं है जो उक्त 
संबंधों या श्रधिकारों में परिवर्तन करते हों |?” १६ सितंबर सन्‌ १६४५ को 
दिये गये अ्रपने रेडियो भाषण का उल्लेख करते हुए, उन्होंने यह विश्वास 
प्रगट किया कि नरेश या उनके प्रतिनिधि संविधान-निर्मात्री-सभा के विचारों में 
भाग लेंगे श्रोर मौजूदा समस्याञ्रों को इस दृष्टि से देखेंगे कि “न तो भारत 
द्वारा श्रपने उद्देश्य की पूर्ति में किसी प्रकार की बाधा पड़े और न उनको प्रजा 
की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक उन्नति में |?” 

दूसरे दिन नरेंद्र मंडल के चांसलर, नवाब साहब भूपाल ने संवैधानिक 
बिकास संबंधी निम्नलिखित प्रस्ताव रखा--“नरेंद्र-मंडल यह दोहराता है कि 
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भारत अपने पूर्ण विकास को स्थिति को शीघ्र ही पहुँचे, इस संबंध में समस्त 
जनता में जो अ्रकांत्षा है उसमें रिय्रासतें पूर्णतया सम्मिलित हैं और वे भारत 
को संबेधानिक समस्‍या के इल में यथाशक्ति हाथ बंटावेगी।”” प्रस्ताव रखते हुए 
नवाब साहब ने जो भाषण दिया, राजनीतिक दृष्टि से वह भी महत्वपूर्ण था । 
उसके निम्नलिखित अंश उल्लेखनीय हूँ - “ दुभांग्य से परस्पर मत-भेद के 
कारण आज हम में एकता का अभाव है। पर यहाँ भी मेरी यह आशा है कि 
न्याय, सहिष्णुता और सहयोग द्वारा हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे जिसकी 
कामना राजा से लेकर किसान तक, सभी विचारशील भारतीय करते हैं | क्‍या 
हम में से एक भी ऐसा व्यक्ति है जो अपनी मातृ-भूमि को स्वतंत्र, महान और 
समस्त संसार में ग्रादरित न देखना चाहता हो या यह चाहता हो कि श्राधुनिक 
काल में, मानवनजाति के उत्थान के लिए वह वे महान का4 न कर सके 
जिन्हें उसने भूत काल में क्रिया था !”? प्रंषित प्रस्ताव में यह बताया 
गया कि भारत की स्वेधानिक समस्या के हल करने में ““हम भी भाग लेंगे । 
पर यह भाग क्या होगा, यह अश्रभी ठीक ठीक नहीं बतलाया जा सकता ।....... 
पर हम इतना अवश्य कह सकते हैं कि न्याय और विवेक-बुद्धि के आधार पर 
भारत की संबेधानिक समस्या के इल के लिए जो भी प्रयत्न किये जायेंगे 
उनमें हमारा पूरा पूरा सहयोग होगा |? अपने भाषण में चांसलर ने रियासतों 
में किये जाने वाले राजनीतिक सुधारों के संबंध निम्नलिखित घोषणा की--- 

“नरेंद्र-मंडल ने, मंत्रियों की कमेटी के सहयोग से, रियासतों में संवेधानिक 
सुधारों के विकास के प्रश्न पर चितापूवक विचार क्रिया है । रियासतों की 
संवैधानिक स्थिति के विषय में सम्राट की सरकार की ओर से पार्लमेंट में पुनः 
घोषणा की गयो है ओर वाइसराय ने भी उसे दोहराते हुए यह कहा है कि 
अमृक रियासत और उसके निवासियों के लिए कौन सा संविधान उपयुक्त 
होगा, इसके निर्शय का अधिकार उसके नरेश को ही है। इस स्थिति को 
ध्यान में रखते हुए, नरेंद्र-मंडल राजनीतिक विकास के संबंध में श्रपनी नीति की 
स्पष्ट घोषणा करता है ओर उन रियासतों से इस दिशा में पग उठाने की 
सिफारिश करता है, जहाँ इस प्रकार का पग श्रब तक नहीं उठाया गया है |?” 

तलश्रात्‌ चांसलर ने नरेंद्र-मंडल से अधिकार पाकर उसकी ओर तथा पूर्ण 
अधिकार से निम्नलिखित घोरणा की-- 

४ .......प्रत्येक रियासत में ऐसे संविधान बनें कि राजबंश और रियासती 
प्रदेशों पर कुप्रभाव डाले बिना, नरेश की प्रभु-सत्ता का प्रयोग संवैधानिक ढंग 


( शे४४ ) 


से हो। प्रत्येक रियासत में ऐसी साव॑जनिक संस्थाएँ स्थापित की जायें जिनमें 
निर्वाचित सदस्यों का बहुमत हो, ताकि रियासत के शासन में जनता का निकट 
श्र प्रभावशाली सहयोग प्राप्तहों सके । यह मान लिया गया है कि इस 
आधार पर प्रत्येक रियासत के लिए जो ब्योरेवार संविधान बनेगा, उसमें 
प्रत्येक रियासत की विशेष परिस्थिति का ध्यान रखा जायगा । 

“अ्रधिकांश रियासतों में पहले ही से विधानानुकूल राज तथा जीवन ओर 
संपत्ति की रक्षा की गारंटी देने वाले कानून बन चुके हैँ । जिन रियासतों 
में ग्रब तक ऐसा नहीं हुआ है, उनके संबंध में उक्त नीति को स्पष्ट शब्दों मे 
प्रगट करने के उद्द श्य से यह घोषित किया जाता है कि जनता के निम्नलिखित 
ग्रावश्यक अधिकारों की गारंटी की जाय ओर रियासती न्यायालयों को यह 
श्रधिकार दिया जाय कि इन श्रधिकारों के उल्लंघन पर वे उसको शिकायतों को 
दूर कर सके-- 

( १ ) कानून के अ्रतिरिक्त न तो किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का श्रपहरण 
किया जाय, ओर न कोई किसी के घर या जायदाद में घुसे या उसे छीने या 
जब्त करे | 

(२ ) युद्ध, विद्रोह या श्रांतरिक अशांति के दिनों में उक्त अधिकार, 
घोषित व्यवस्था के अंतर्गत, निलंबित किये जा सकेंगे । 

( ३ ) प्रत्येक व्यक्ति को विचार-श्रभिव्यक्ति, समुदाय-निर्माण तथा ऐसी 
निरायुध सभाओं के करने की स्वतंत्रता होगी जिनका सैनिक उद्देश्य न हो 
श्रौर जो कानून और नेतिकता के विरुद्ध न हों । 

(४ ) सावंजनिक शांति और नेतिकता पर कुप्रभाव डाले बिना, प्रत्येक 
व्यक्ति को अपनी आत्मा के अनुसार चलने तथा अपने धम को मानने की 
स्वतंत्रता दी जाय । 

(९ ) धरम, जाति या विश्वास के श्राधार पर विभेद किये बिना सब 
मनुष्य कानून को दृष्टि में एक दूसरे के समान समझे जायें। 

(६ ) केबल धर्म, जाति या विश्वास के कारण, सावेजनिक नोकरियों या 
प्रतिष्ठा और सत्ता के पदों या उद्योग और व्यापार के लिए किसी व्यक्ति पर 
किसी प्रकार का प्रतिबंध न लगाया जाय । 

(७ ) किसी प्रकार की बेगार न ली जाय ।” 

उक्त अधिकारों के श्रतिरिक्त चांसलर ने शासन संबंधी सिद्धांतों का भी 
उल्लेख किया ओर कहा कि जिन रियासतों में ग्रव तक उनके अनुसार शासन 


( रेहें॥४ ) 


नहीं हो रहा था उनमें उन्हें तुरंत ही का्यान्वित करना चाहिये । ये सिद्धांत इस 
प्रकार थे-- 

(१ ) न्याय करने का काम निष्पक्ष श्रोर सुयोग न्यायपालिका को हो, जो 
कार्यपालिका से स्वतंत्र हो । रियासत ओर व्यक्ति के बीच के मामलों के लिए 
भी निष्पक्ष निर्ंय की उपयुक्त व्यवस्था की जाय । 

(२ ) नरेश अपने निजी व्यय को शासन संबंधी व्यय से श्रलग रखे | 
उनका निजी व्यय रियासत की साधारण आय के विवेकपूर्ण श्रनुपात में होना 


चाहिये | 
(३ ) कर-भार न्यायोचित ओर सब पर समान होना चाहिये और रिया- 


सती आथ का एक निश्चित भाग जनता की भलाई के कामों, विशेषतया राष्ट्र- 
निर्मांणु के कामों, में खचच करना चाहिये ।” 

रियातत शासन-संबंधी घोषणा को चांसलर ने निम्नलिखित हृदय-ग्राद्ी 
ढंग से समाप्त किया-- 

“यह घोषणा स्वेच्छापूवक तथा सच्चे ह्वृदय से की जा रही है क्योंकि हमें 
रियासती जनता तथा रियासतों के भविष्य में पूर्ण विश्वास है। यह रियासती 
शासकों द्वारा, उक्त निर्शयों को अविलंब तथा सच्चे द्वदय से का्यान्बित करने 
की इच्छा का प्रतीक है। इमारी कामना है कि इसके कारण जनता को भय 
ओर अभाव से उत्तरोत्तर मुक्ति तथा मस्तिष्क ओर विचारनश्रमिव्यक्ति की 
स्वतंत्रता मिले ओर परस्पर स्नेह, सहिष्णुता, सेवा और उत्तरदायित्व के सुध्ढ़ 
आधार पर उसका अधिकाधिक विकास ओर परिवर्धन हो |”? 

वाइसराय के उद्घाटन भाषण का उत्तर देत हुए, चांसलर ने 
दस्तकारियों की उन्‍नति तथा ब्रिटिश भारत और रियासतों के आर्थिक 
संबंध का उल्लेख किया । विलीनीकरणु की योजनाओं के संबंध में जिनकी 
ओर शासन-सुधार की दृष्टि से, वाइसराय ने संकेत किया था, उन्होंने 
अपने विचार इस प्रकार प्रगट किये-- 'शआपका इरादा किसी ऐसी योजना की 
ग्रोर संकेत करने का नहीं है जिसका राजबंशों के बने रहने तथा उनकी रियासतों 
के प्रदेश या उन आंतरिक स्वशासन पर कुप्रभाव पड़ता हो। श्रापको यह 
बतलाना हम अपना कतंव्य समभते हैं कि तथाकथित छोटी रियासतों के शासकों 
में इस संबंध में बड़े श्रम हैं । इसलिए हम उनकी समस्याओं पर सहानुभूति 
आर विवेक के श्राथ विचार करने के लिए श्रामंत्रित करते हैं ।?? 
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वाइसराय श्रौर चांसलर के उपयु क्त भाषणों से यहद्द स्पष्ट है कि अधिपति- 
सत्ता और नरेशों के दृष्टिकोण में परिवर्तन तो हुश्रा था पर उनका हृदय 
पूरब॑वत्‌ बना हुआ था । रियासती प्रजा तथा ब्रिटिश भारत के विरोध करने पर 
भी वाइसराय संधियों और संबंधों को अच्चुएय समझते थे, श्र यद्यपि वे 
नरेशों से शासन-सुधार के लिए कहते थे, तो भी उनकी श्रनुमति के बिना, 
उक्त संबंधों और तत्जनित अधिकारों में परिवर्तन करने को तेयार न थे | नरेश 
शासन-सुधार की आवश्यकता को स्वीकार करने लगे थे। नरंद्र-मंडल ने जनता 
के अधिकारों तथा शासन के सिद्धांतों की श्रधिकारयुक्त स्पष्ट घोषणा अ्रवश्य की 
थी | पर जो अधिकार घोषित किये गये थे, वे जनता की माँग को देखते हुए 
भ्रपर्याप्त तथा प्रतिबंधों से श्राच्छादित ये | नरेश श्रत्र भी राजवंश के स्थायित्व 
तथा श्ंतरिक स्वशासन के अधिकारों में लित थे ओर वे अपनी अश्रनुमति के 
बिना विलीनीकरण एवं समूहीकरण की उन योजनाश्रों को स्वीकार करने के 
श्रनुकूल न थे जो उन्‍नतिशील शासन के लिए आवश्यक थीं श्रोर जिन पर 
ब्रिटिश भारत के राजनीतिश तथा रियासती जनता नित्यप्रति अ्रधिकाधिक जोर 


दे रही थी । 

कैबीनेट प्रतिनिधि-मंडल ओर भारतीय रियासतें--!१६ मई 
सन्‌ १६४६ का केबीनेट प्रतिनिधि-मंडल की योजना प्रकाशित हुईं । भारत 
की संवैधानिक समस्याश्रों के हल पर प्रकाश डालते हुए, उसमें भारतीय 
रियासतों के संघ-राज्य में सम्मिलित होने, तथा उन सब विषयों में संघर-सरकार 
के शासन की व्यवस्था थी जो रियासतों द्वारा उसे समर्पित किये जाते । कम 
से कम पर-राष्ट्र-संबंध, रक्षा ओर यातायात के विषयों का समपंण अनिवार्य 
था | रियासतों ओर अ्रधिपति सत्ता के संबंध में उसमें निम्नलिखित बातें थीं-- 


“अपनी सिफारिश प्रस्तुत करने से पहले हम ब्रिटिश मारत के साथ 
भारतीय रियासतों के संबंध की विवेचना करना चाहते हैं। यह स्पष्ट हे कि 
ब्रिटिश भारत के स्वतंत्र होने पर, चाददे वह ब्रिटिश राष्ट्र-मंडल के भीतर रहे 
या उससे श्रलग हो जाय, सम्नाट ओर रियासतों के बीच में बह संबंध नहीं रह 
सकता जो श्रब तक रहद्दा है । उन्हें नयी सरकार को भी नहीं सोंपा जा सकता । 
झधिपति-सत्ता न तो सम्राट के हाथ में रखी जा सकती है ओर न नयी सरकार 
को सौंपी जा सकती है । भारतीय रियासतों की श्रोर से जिन लोगों से हमारी 
बातचीत हुई है, उन्होंने इस बात को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया है। 
साथ ही उन्होंने यह आश्वासन भी दिया द्वे कि रियासते भारत के नवीन 


( रेड» ) 


विकास में सहयोग करने की इच्छुक और तत्पर हैं। उनके सहयोग का वास्त- 
विक रूप क्‍या होगा, यह नवीन संवेधानिक ढाँचे को बनाते समय, विचार- 
विनिमय द्वारा निश्चित किया जायगा। सहयोग का यह तात्पयय भी नहीं कि 
प्रत्येक रियासत के सहयोग का एक ही रूप होगा |”? ' दूसरे दिन के रेडियो- 
भाषण में भारत-मंत्रा ने भी न्यूनाधिक इसी प्रकार के विचार प्रगट किये।'* 
इसके लगभग पॉच दिन पूर्व १२ मई को केबीनेट प्रतिनिधि-मंडल ने, नरेंद्र- 
मंडल के चांसलर को, संधियों ओर अधिपति-सत्ता के संबंध में इस प्रकार 
लिखा था'--““ब्रिटिश प्रधान-मंत्री ने, कामन सभा में, हाल के वक्तव्य के 
पूर्व, नरेशों को यह आश्वासन दिया था कि नरेशों की श्रनुमति के बिना 
सम्राट ओर उनके संबंध तथा संधियों और इकरारनामों द्वारा गारंटी किये गये 
उनके अधिकारों में, परिवर्तन करने का इरादा, सम्राट न करते थे | साथ ही 
यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि विचार-बिनिमय के परिणाम-स्वरूप होने 
वाले परिवतंनों के संबंध में, नरेश अ्रपनी श्रनुमति को अनुचित रूप से न 
रोकेंगे |........संक्रमण काल में, जिसको अ्रवधि उस संवैधानिक ढांचे के बनने 
के पूर्व समाप्त हो जानी चाहिये जिसके अंतर्गत्‌ ब्रिटिश भारत स्वतंत्रता अ्रथवा 
पूर्णारूपेण स्वशासन-भोगी होगा, श्रधिपति-सत्ता पू्वत्‌ बनी रहेगी । परंतु 
ब्रिटिश सरकार किसी भी परिस्थिति मे, अ्धिपति-सत्ता को, एक भारतीय सर- 
कार का न तो हस्तांतरित कर सकती हे, और न करेगी ही | ........ इस बीच 
में भारतीय रियासतें संवेधानिक ढांचे के बनाने के काम में महत्वपूर्ण भाग 
लेने की स्थिति में होंगी । ........इसकी सुगमता के लिए नरेश, श्रपने शासन 
को यथाशक्ति उच्चतम मान तक पहुँचाने की व्यवस्था करके निस्संदेह श्रपनी 
स्थिति को सुदृढ़ बना लेंगे | जहाँ कहीं रियासतों के मौजूदा साधनों के अंत- 
गंतू इस मान तक नहीं पहुँचा जा सकता वहाँ वे निस्संदेह परस्पर मिल, या 
दूसरी इकाइयों में सम्मिलित होकर इतनी बढ़ी शासकोय इकाइयों बनावेंगे कि 
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१, कैबीनेट प्रतिनिषि-मंडल की योजना, १४ बाँ पैरा । 

२. “ब्रिटिश भारत के पूर्ण स्वाधीन द्ोने पर रियासतों की स्थिति भश्रप्रभावित नही रद्द 
सकती ।... ...किंतु श्स संबंध मे पहले ही से निर्ंय कर लेना हमारे अधिकार में 
नहीं हे । कोई भी कार्रवाई करने के पूबे नरेशो से बातचीत करना आवश्यक द्ोगा ।”' 


२. यह स्पष्टीकरण १२ मई सन्‌ १६४६ को किया गया था, पर इसका प्रकाशन २२ मई 
सन्‌ १६९४६ को किया गया था | 


( शेष ) 


वे संवेधानिक ढोचे में उपयक्त स्थान प्राप्त कर सके | ........संक्रमण काल में 
भारतीय रियासतों के लिए यह श्रावश्यक होगा कि वे ब्रिटिश भारत के साथ 
सामान्य मामलों की भावी व्यवस्था के विषय में बातचीत चलावे |........जब 
ब्रिटिश भाग्त में नयी पूर्ण रूपेण स्वतंत्र सरकार या सरकारें स्थांपत हो जायेंगी 
तब सप्नाट की सरकार का इन सरकारों पर ऐसा प्रभाव न होगा कि वह अधि- 
पति सत्ता के कर्तव्यों का पालन कर सके ।.......अतः यह यक्ति-संगत तथा 
नरेशों की आाकांज्षाओं के अनुरूप ही है कि सम्राट को सरकार श्रधिपति-सत्ता 
के अधिकारों का उपयोग न करेंगी। दूसरे शब्दों में भारतीय रियासतों के वे 
सब अधिकार लुप्त हो जायेंगे जो सम्राट के साथ उनके संबंधों पर श्राभित हैं 
श्रौर उनकी वे शक्तियाँ उनके पास लौट आयेंगी जिन्हें उन्होंने अधिपति-सत्ता 
को समर्पित किया था | श्रतएव एक ओर भारतीय रियासतों और दूसरी श्रोर 
ब्रिटिश सप्नाट ओर ब्रिटिश भारत की मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था की इतिश्री 
हो जायगी । इस रिक्त स्थान की पूर्तिया ता रियासतों द्वारा उत्तराधिकारी 
सरकार या सरकारों से संघीय संबंध स्थापित करके की जायगी या एसा न होने 
पर, उत्तराधिकारी सरकार या सरकारों से विशिष्ट राजनीतिक समभोता 
करके |?” ' 

नरेशों की प्रतिक्रिया--इस योजना का नरेशों और उनकी प्रजा पर 
वह्दी प्रभाव पड़ा जिसकी आशा की जा सकती थी। मंत्रियों की कमेटी और 
संविधान-परामशंदात्री. ( 00800प४०70 #१ए7807ए ) कमेटी के 
सहयोग से नरंद्र-मंडल की स्थायी समिति की ओर से उसके चांसलर भूपाल के 
नवाब साहब ने योजना की कुछ बातों को श्रस्पष्ट बतलाते हुए भी कहा कि 
“वह भारत के स्वतंत्र होने के लिए श्रावश्यक व्यवस्था तथा आगे की बात- 
के लिए न्यायपूर्ण आधार प्रदान करती है ।” संक्रमणकालीन ब्यवस्था के 
लिए, समिति ने चांसलर के उस प्रस्ताव का समर्थन किया जिसमें उन्होंने 
सामान्य बातों में बातचीत करने के लिए एक विशेष कमेटी, जिसमें केंद्रीय 
सरकार श्रौर रियासतों के प्रतिनिधि हों, की नियुक्ति के लिए कह्दा था । न्याय- 
योग्य, कर-संबंध| तथा आथिक और वित्तीय मतभेद को दूर करने के लिए 
कमेटी ने पंचायती न्यायालयों पर जोर दिया और नरेशों के व्यक्तिगत एवं 
राजवंशीय मामलों के निर्ंय के लिए स्वीकृत काय-पद्धति के अच्तरश; तथा 


गांभंभाााणकाका हम 


१, भारतीय समाचार--- १५ जून १ ६४६, १० ४५६१-६२ । 





(६ र४९ ) 


भावाथ में पालन करने पर। अगर संबंधित रियासत को किसी प्रकार की 
आपत्ति न हो, तो ऐसे मामलों का निर्णय करते समय सप्राट के प्रतिनिधि- 
स्वरूप वाइसराय, नरेंद्र-मंडल के चांसलर तथा कुछ श्रन्य नरेशों का भी 
परामर्श ले लिया करें। स्थायी समिति ने केबीनेट-प्रतिनिधि-मंडल की इस 
बात का भी समर्थन किया कि नरेश अपने शासन को “उच्चतम मान तक 
पहुँचाने की व्यवस्था करके निस्संदेह श्रपनी स्थिति को सुदृढ़ बना लेंगे ।”? 
कमेटी ने वाइसराय के उस निमंत्रण को भी स्वीकार किया जिसमें पारस्परिक 
चचा ( २०2०४४७॥॥॥£2 ) कमेटी की नियुक्ति के लिए कहा गया था। अ्रघि- 
पति-सत्ता के विषय में केबीनेट-प्रतिनिधि-मंडल की योजना में जो व्यवस्था 
थी, कमेटी उससे भी सहमत थी'। सारांश यह कि कुछ बातों के अतिरिक्त, 
जिनके विषय में अधिक बातचीत की आ्रावश्यकता थी, नरेंद्र-मंडल की स्थायी 
समिति को, केबीनेट प्रतिनिधि-मंडल की प्रायः सभी बातें मान्य थीं। पर 
वास्तव में नरेशों की स्थिति पहले की श्रपेज्ञा बड़ी दुबेल हो गयी थी | सम्राट 
की अ्धिपति सत्ता के अंत के पश्चात, यह निश्चित था कि उनकी पृव॑का- 
लीन स्थिति की इतिश्री हो जायगी ओर समयानुकूल बदलने के लिए उन्हें 
भारी त्याग करने पड़ेंगे । 

चांसलर के उपरिलिखित वक्तव्य के उत्तर में, वाइ्सराय ने श्रपनी 
प्रसन्‍नता का पत्र, २६ जून सन्‌ १६४६ को उनके नाम भेजा । “भारत की 
संचंधानिक समस्या के हल के लिए, हमारे द्वारा प्रस्तावित योजना के संबंध में 
नरेशों ने जो दृष्टिकोण भ्रगनाया है उसका हम ( कैबीनेट प्रतिनिधि-मंडल 
ओर वाइसराय ) स्वागत करते हैं | ........हमें विश्वास है कि रियासतों द्वारा 
अंतिम निर्शय करने का जब समय श्रावेगा, तो उस निशणेय को करते 
समय भी रियासतें, वास्तविकता ओर बुद्धिमत्ता की इसी भावना का परिचय 
देंगी | स्थायी समिति ने मेरे ओर गजनीतिक परामशदाता के विषय में जो 
विचार प्रकट किये हैं उनका भी मैं श्रादर करता हूँ। में श्राप तथा स्थायी 
समिति को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि झागामी बातचीत में रियासतों तथा 
ब्रिटिश भारत के लिए. सामान रूप से संतोषजनक परिणामों पर पहुँचने में हम 
यथाशक्ति सहायता देना जारी रखेंगे | पारस्परिक चर्चा कमेटी में प्रतिनिधित्व 


१. नरेंद्र-मंडल को स्थायी समिति का अधिवेशन १० जून सन्‌ १६४६ को हुआ था ओर 
इसके निर्यंयों की सूचना चांसलर ने वाइसराय को १६ जून के पत्न में भेजी थी | 


( ३४० ) 


करने के लिए रियासतों ने जिन सज्जनों को चुना है उनकी सूची को मैंने ध्यान 
से देखा हैं | ... .... मुके विश्वास है कि आपने जो मार्ग प्रदर्शित किया है 
उसका भारत के सभी नरेश अनुसरण करंगे |” ' 

नरेशों की प्रजा की प्रतिक्रिया--अ्रखिल भारतीय रियासती-प्रजा- 
सम्मेलन की जनरल कोंसिल ने, केबीनेट प्रतिनिधि मंडल की योजना के संबंध 
में १७ जुन सन्‌ १६४६ को निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया--“अ्रखिल- 
भारतीय रियासती प्रजा-सम्मेलन की जनरल कोंसिल ने, उन सब वक्तव्यों पर 
विचार किया है जिन्हें केबीनेट प्रतनिधि-मंडल और वाइसराय ने समय समय 
पर दिया है | कोंसिल को यह देख कर आश्रय श्रौर दुःख हुआ है कि अपनी 
वातालाप और परामशं में केबीनेट प्रतिनिधि-मंडल ने रियासती प्रजा के प्रति- 
निधियों की पूर्ण अ्रवद्देलना की है। भारत का कोई भी संविधान उस समय तक 
नतो विधान-युक्त और न प्रभावी होगा जब तक कि वह रियासतों की 
६ करोड़ जनता पर लागू न होगा ओर उसके प्रतिनिधियों का उसके संबंध 
में परामश न लिया जायगा । भारतीय इतिहास की इस नाजुक घड़ी में रियासती 
जनता को श्रलग रख कर, जिस प्रकार उसकी श्रवद्देलना की गयी है, कोंसिल 
उसके संबंध में अ्रपना रोष प्रकट करती है | तलश्चात्‌ कौंसिल के प्रस्ताव में 
केबीनेट प्रतिनिधि-मंडल की योजना की विभिन्‍न बातों पर विचार करके 
उनके संबंध में मत-प्रकाश किया गया था। तमाम खतरों पर विचार 
करने के पश्चात्‌ कोंसिल स्वतंत्र और संयुक्त भारत के निर्माण के लिए 
सहयोग देने को तैयार थी। कोंतिल का मत था कि च कि स्वतंत्र भारत का 
संविधान निश्चित रूप से लोकतंत्रात्मक होगा, इसलिए रियासतों में भो उत्तर- 
दायी शासन की स्थापना हो जानी चाहिये | संविधान-सभा के संबंध में कोंसिल 
ने इस बात पर जोर दिया कि उसमें रियासतों के प्रतिनिधियों को आरंभ ही से 
उपस्थित रहना चाहिये श्रौर उनका निवांचन होना चाहिये। कौंसिल की राय 
थी कि केब्रीनेट प्रतिनिधि-मंडल द्वारा प्रस्तावित पारस्परिक-चर्चा कमेटी में 
रियासती जनता के प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित करना चाहिये। सारांश यह 
कि केबीनेट प्रतिनिधि-मंडल की योजना नरेशों और प्रजा दोनों को मान्य थी, 
पर नरेशों का क्ुकाव उसे सामंतवाद के श्रनुकूल बनाने का था श्रोर प्रजा का 
उसे लोकतंत्र की ओर ले जाने का । 


अिनाधम्लजल 


१, भारतोय समाचार, १५ अगस्त सन्‌ १६४६, १० ११२। 





( १५१ ) 


अंतःकालीन सरकार ओर रियासतो प्रजा--२ सितंबर सन्‌ 
१६४६ को अंतःकालीन सरकार की स्थापना हुईं | रियासती प्रजा में उसकी 
भी गंभीर प्रतिक्रिया हुईं। १८ सितंबर सन्‌ १६४६ को अखिल भारतीय रिया- 
सती-प्रजा सम्मेलन की कार्य-समिति की ब्रेटक दिल्ली में हुई | उसने पुनः इस 
माँग को प्रस्तुत किया कि रियासतों में श्रब तक उत्तरदायी सरकार को स्थापना 
हो जाना चाहिये थी। “निकट भूत में भारत के शासन में जो परिवतंन हुए 
हैं, उनका जनता पर गहरा अ्रसर पड़ा है........वह चाहती है कि वह समस्त 
देश के साथ रहे।” अतः वह इस बात के लिए बड़ी श्रधीर है कि उक्त परिवतन 
बड़ी शीघ्रता से किये जायें। स्थायी समिति को इस बात से भी दुख था कि 
नरेशों की ओर से जो पारस्परिक चर्चा कमेटी नियुक्त हुई थी, उसमें रियासती 
प्रजा का एक भी प्रतिनिधि न था | पं० जवाहर लाल नेहरू को भी इस बात 
से बड़ा दुख था |! 


संविधान-सभा और रियासते--६ दिसंबर सन्‌ १३४६ को संविधान- 
सभा की करंवाई आआरंम हुई। केबीनेट प्रतिनिधि-मंडल को योजना के श्रनुसार, 
उसने २१ दिसंबर को अपनी पारस्परिक चर्चा कमेटी नियुक्त की। यह इसी 
नाम की नरेद्र-मंडल द्वारा नियुक्त कमेटी से निम्नलिखित बातों पर बातचीत 
करने को थी । (श्र ) भारतीय रियासतों में संविधान-सभा के उन ६३ स्थानों 
का वितरण, जिनकी व्यवस्था केबीनेट प्रतिनिधि-मंडल की योजना में की गयी 
थी। (२ ) उस तरीके का निधोरण जिसके द्वारा रियासतों के प्रतिनिधि चुने 
जाने को थे | २० फरवरी की प्रधान-मंत्री की घोषणा में इस बात का ऐलान 
किया गया था कि ब्रिटिश सरकार जून सन्‌ १६४८ तक सत्ता के इस्तांतरण के 
लिए तैयार थी। श्रतः इस बात का संकेत किया गया कि संविधान-सभा के 
श्रगले सत्र में, जो श्रप्रेल सन्‌ १६४७ को होने को था, रियासतों के प्रतिनिधि 
सम्मिलित हो जायें | श्रतः २८ अ्रप्रेल को बड़ौदा, कोचीन, जयपुर, जोधपुर 
बीकानेर, पटियाला और रीवाँ की रियासतों ने अपने स्थान अ्रहृण कर लिये। 
रे जून सन्‌ १६४७ की घोषणा में रियासतों के संबंध में निम्नलिखित व्यवस्था 
१, “में समझता हूँ कि अरब भी पाररपरिक चर्चा कमेटी मै, थदि वह ठीक काम करना चाहे 
तो, कुछ इस प्रकार के प्रतिनिधियों को शामिल करना चाहिये। लेकिन इस ममय 
इम इस वात पर ड़ नहीं सकते ।” २१ दिसंबर सन्‌ १६४६ को संविधान-सभा भे 
दिये गये भाषण से । 


( ३४२ ) 


सम्मिलित की गयी थी--' सम्राट की सरकार यह स्पष्ट कर देना चाहती है 
कि उपयु'क्त निर्शोयों का संब्रंध केवल ब्रिटिश भारत से है श्रोर रियासतों की 
प्रति उसकी नीति वही है जो केबीनेट प्रतिनिधि-मंडल के १२ मई सन्‌ १६४६ 
के मेमोरेंडम में दी गयी थी ।”” कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस बात को 
स्वीकार कर लिया और इसी आधार पर उत्तराधिकारी सरकारों के हाथ में 
सत्ता के हस्तांतरण की व्यवस्था की गयी । 

अंतःकालीन सरकार का रियासती विभाग--२५ जून सन्‌ 
१६४७ ई० को, लार्ड माउंटबेटेन की सिफारिश पर अ्रंतःकालीन सरकार ने 
रियासती विभाग की स्थापना का निश्चय किया । सरदार वल्‍लभ भाई पटेल 
उसके अध्यक्ष बनाये गये ओर सरदार अब्दुर रब निश्तर सहयोगी अ्रध्यक्ष । 
दो श्र धिकारियों की व्यवस्था इसलिए. की गयी थी कि विभाजन होने पर दोनों 
ग्रलग-अलग शअ्रपने देश की रियासतों की देख-भाल कर सके | ५ जुलाई को 
यह विभाग खुल भी गया । उसके संबंध में उसी दिन सरदार पटेल ने सहयोग 
की अ्रपील करके निम्नलिखित वक्तव्य प्रकाशित किया--(........ रियासतें यह 
आधारभूत सिद्धांत पहले द्वी स्वीकार कर चुकी हैं कि रक्षा, पर-राष्ट्र-संबंध ओर 
यातायात के विषयों में वे भारतीय यूनियन में सम्मिलित ह्ोंगी। हम उनसे देश के 
सामान्य हित में इन तीन विषयों में भाग लेने के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते । 
जहाँ तक श्रन्य विषयों का संबंध है, हम उनके स्वतंत्र अस्तित्व को पूरी तरह 
स्वीकार करेंगे । यह देश श्रोर उसकी संस्थाएँ उस जनता का ग्॑पूर्ण उत्तरा- 
घिकार है जो यहाँ बसतो है । यह केवल संग्रोग की बात है कि हम में से कुछ 
लोग रियासतों में रहते हैं श्रोर कुछ ब्रिटिश भारत में | पर सभी समान रूप से 
इसकी संस्कृति ओर प्रबृत्तियों के अधिकारी हैं । अतः मेरा सुझाव यह्द है कि 
हमारे लिए. यह श्रधिक अच्छा होगा कि हम सब मिलकर मित्रों की भाँति नियम 
आदि बनावे न कि विदेशियों की भाँति संधियों करे। में अपने मित्रों--भारतीय 
रियासतों के शासकों श्रोर जनता--को आमंत्रित करता हूँ कि वे मैत्री और सह- 
योग की मावना से प्रेरित होकर संविधान-सभा में आ्रावें और मिल बैठ कर 
उसके कार्यों में भाग ले ।........में श्राशा करता हूँ कि रियासतें यह समझ 
लेंगी कि जनहित के लिए. सहयोग न करने का विकल्प ऐसी श्रराजकता और 
श्रव्यवस्था है जो छोटे-बढ़े सबको विनाश की ओर खींच ले जायगी |” २५ 
जुलाई सन्‌ १६४७ को, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के पारित हो जाने के 
पश्चात, लॉर्ड माउंटवैटेन ने नरेंद्र-मंडल में अपना प्रथम और अंतिम माषण 


( रैशेरे ) 


दिया-- .......अब, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक के पास हो जाने के पश्चात, 
रियासते सम्राट के प्रति श्रपनी सभी प्रकार की जिम्मेदारियों से मुक्त हो गयी 
हैं । रियासतों को पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त हो गयी है। टेकनिकल और कानूनी 
दृष्टि से वे स्वतंत्र हैं ।........त्रिटिश शासनकाल में, सप्राट का प्रतिनिधि और 
वाइसराय एक ही व्यक्ति रहा है| शअ्रतः सामान्य हितों से संबंध रखने वाली 
सभी बातों के विषय में एक एकात्मक शसानप्रणाली का विकास हो गया 
है। इसका तात्पर्य यह है कि भारतीय उपमहाद्वीप आर्थिक दृष्टि से एक 
इकाई रहा है। अब यह कड़ी टुटने की है । अगर उसकी जगह कोई श्रोर 
व्यवस्था न की गयी तो अव्यवस्था के श्रतिरिक्त ओर कुछ भी द्ाथ न लगेगा । 
और मेरा विचार है कि उस अव्यवस्था से सब से पहले रियासतों की दह्वानि 
पहुँचेगी । रियासत जितनी ही बड़ी दंगी उतनी ही कम उसको हानि पहुँचेगी 
और उसका अनुभव भी उसे बहुत देर में होगा। लेकिन बड़ी से बड़ो 
रियासत भी छोटी से छीटी रियासत की भाँति इस हानि का अ्रनुभव करेगी |! 
तत्पश्रात वाइसराय ने रियासती विभाग और दो डोमीनियनों की चर्चा करते 
हुए कहा कि सिद्धांत में रियासतें अपने इच्छानुसार किसी भी डोमीनियन से 
गठबंधन कर सकती थी । ' किंतु जब में यह कहता हूँ कि वे किसी भी डोमी- 
नियन से नाता जोड़ने के लिए स्वतंत्र हैं तो में यह कहना चाहूँगा कि कुछ 
भौगोलिक अनिवायताएँ ऐसी हैं जिनकी अ्रवहेलना नहीं की जा सकती |... 
जिस प्रकार आप अ्रपनी प्रजा से जिसके कल्याण के लिए श्राप उत्तरदायी 
हैं पृथक नहीं हो सकते उसी प्रकार श्राप अपने पड़ोस की डोमीनियन से अ्रलग 
नहीं रह सकते |? १५ अ्रगस्त सन्‌ १६४७ तक काश्मीर और दहैदरा- 
बाद के अतिरिक्त, भारत की भोगोलिक सीमा के अंतर्गत प्रायः सब रियासतें, 
भारतीय डोमीनियन में सम्मिलित हो गयी थां | 


२३ 


१४ 
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम १६४७ 


भारतीय स्वतंश्रता विधेयक का शीपक--दो स्वतंत्र डोमी- 
नियनों की व्यवस्था-भारत और पाकिस्तान के प्रदेश--डोमीनियनों 
के गवनर जनरऊ --डोमीनियन लेजिस्लेचरों ( विधान-मंड्ों ) को 
प्रभुसत्ता--नयी डोमीनियनों के बनने के परिणाम --नयी डोमी- 
नियनों की संक्रमण-कालीन शासन-व्यवस्था--भारत-मंत्री की 
नौकरियाँ--भारतीय और ब्रिटिश सेनाएँ--भारत-मंत्री, उनके 
परामशे-दाता तथा उनके द्वारा एवं विरुद्ध चछाये गये कानुनी 
मामले--स्वतंश्रता श्रधिनियम की अन्य धाराएँ--स्वसंत्रता अधि- 
नियम पर भारतीय लछोकमत--१८ जुछाई से १२ श्रगस्त सन्‌ 
१8४७ तक-भारत की स्वतंत्रता क्‍यों ?--सत्ता का हस्तांतरण । 


भारतीय स्वतंत्रता विधेयक का शीषक--१५ श्रगस्त सन्‌ १६४७, 
भारत के राजनीतिक व्रिकास की एक महत्यपूर्ण तिथि है । किंतु उतनी दी 
महत्वपूर्ण इसी साल की ४ और श्८ जुलाई की तिथियोँ हैं जब कि भारतीय 
स्वतंत्रता विधेयक क्रमानुगत ब्रिटिश पालमेंट मे पेश किया और शाही अश्रनुमति 
पाकर अधिनियम बन गया था | इसी कानूनी श्राधार पर १५ अ्रगध्त सन्‌ 
१8४७ के संवधानिक परिवतन किये गये | विधेयक के उद्देश्य इस प्रकार 
थे-- दा स्वतंत्र डोमीनियनों के निमांण की व्यवस्था करना, भारतीय शासन 
संबंधों सन्‌ १६४३५ के अधिनियम की उन धाराओं के बदले नयी धाराश्रों को 
स्थान देना, जिनका संबंध डोमीनियन के बाहर की बातों से है और दो डोमी- 
नियनों के निर्माण के परिणाम-स्वरूप तथा संबंधित अन्य बातों की व्यवस्था 
करना ।?? इन उद्द श्यों से यह स्पष्ट है कि भारतीय स्वतंत्रता विधेयक मुख्यतः 
ब्रिटिश भारत में दो डोमिनियनों के निर्माण तथा भारतीय शासन-संबंधी सन 


( रेहं४ ) 


१६३५ के अधिनियम में तत्संबंधी संशोधन करने के लिए पेश किया गया था | 
वह अंतिम निशेय के समान न था; वरन्‌ एक ऐसे प्रस्ताव के रूप में था 
जिसके कारण “भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों को अ्रपने-अ्रपने 
संविधान बनाने तथा श्रति कठिन संक्रमण-काल की व्यवस्था करने की क्षमता 
मिल जाय |”? * 

दो स्वतंत्र डोमिनियनों की व्यवस्था--भारतीय स्वतंत्रता अधि- 
नियम की पहली धारा में दो स्वतंत्र डोमिनियनों की व्यवस्था की गयी थी | 
“१५ अगस्त सन्‌ १६९४७ से भारत में दो स्वतंत्र डोमिनियनें बनेंगी जिनके 
नाम क्रमानुगत भारत और पाकिस्तान होंगे |”? स्वतंत्र शब्द के प्रयोग से यह 
स्पष्ट कर दिया गया था कि दोनों डोमिनियनें एक दूसरे से पर्णातया स्वतंत्र 
होंगी श्रोर उन पर किसी प्रकार का बाह्य नियंत्रण न रह जायगा | 'डामी- 
नियन” शब्द के साथ ्वतंत्र' शब्द का प्रयोग कुछ अ्रनुपयुक्त सा था | वेए्ट- 
मिस्टर स्टेच्यूट' की व्यवस्था. कारण डोमीनियन और स्वतंत्र-राज्य में किसी 
प्रकार का महत्वपूर्ण अ्रंतर न रह गया था । पर भारत में किसी प्रकार के संदेह 
को स्थान न देने के लिए “स्वतंत्र” शब्द का प्रयोग आवश्यक था। कुछ 
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(६ देश ) 


लोगों का विचार था कि नयी डोमीनियनों के नाम हिंदुस्तान और पाकिस्तान 
हों | किंतु कांग्रेस इससे सहमत न थी। उसके विचारानुकूल दिंदुस्तान शब्द 
से यह श्राभास होता था कि उस नाम का देश केवल हिंदुश्नों का निवास-स्थान 
था और वह इस बात को नापसंद करती थी। फलस्वरूप एक डोमीनियन का 
नाम तो पाकिस्तान कर दिया गया पर दूसरी का नाम पू्ववत्‌ भारत (70॥8) 
बना रहा | इसका तात्य + यह था कि भारत के कुछ प्रदेश उससे अलग कर 
दिये गये ये श्रोर उनसे पाकिस्तान नाम की नयी डोमीनियन का निर्माण किया 
गया था | 


भारत ओर पाकिस्तान के प्रदेश--स्वतंत्रता श्रधिनियम की दूसरी, 
तीसरी और चौथी पाराश्रों में दोनों डोमीनियनों के प्रदेश को व्यवस्था की गयी 
थी | पाकिस्तान के प्रदेश निधारित कर दिये गये थे और ब्रिठिश भारत के 
अवशिष्ट प्रदेशों को भारत का नाम दिया गया था । प्रदेश-निर्धारण का आधार 
निवासियों का सांप्रदायिक बहुमत था । पर अंतिम निर्शय सीमा-नि्धारण 
कमीशनों' पर छोड़ दिया गया था जो श्रपना निर्शाय देते समय सांप्रदायिक 
बहुमत के अतिरिक्त कुछ अन्य बातों पर भी विचार करने को थे | दूसरी धारा 
की तीसरी और चोथी उप-धाराश्रों द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया था कि उक्त 
सीमा-निर्धारण अपरिवर्तेनशील न होगा । किसी प्रदेश का, एक डोमीनियन 
में सम्मिलित तथा उससे प्रथक होने का अधिकार इस शर्तें पर था कि संबंधित 
डोमीनियने इस संबंध में ग्रपनी श्रनुमति दे दें। अधिनियम की इस व्यवस्था 
के कारण भविष्य में सीमा-परिवर्तन की संभावना थी किंतु यह आशा निमूल 
थी कि कोई भी डोमोनियन अ्रपने किसी प्रदेश को अपने से प्रथक़ होने की 
अनुमति दे देगी | भारतीय रियासतों को एक या दूसरी डोमीनियन में सम्मिलित 
होने की स्वतंत्रता दी गयी थी। किंतु वे स्वतंत्र न हो सकती थीं | व्यवहार में 
एक या दूसरी डोमीनियन से मिलने का कानूनी अधिकार भी बहुत कुछ सीमित 
था | स्वतंत्रता अधिनियम के पास होने के पूर्व ही उन्होंने मौगोलिक स्थिति 
की महत्ता को स्वीकार कर लिया था। वाइसराय के बिचारानुकूल “कुछ 
भौगोलिक श्रनिवायताएँ ऐसी थीं जिनसे बचना असंभव था |”! 
कुछ दिनों पश्चात्‌ सर सीरिल रैडक्लिफ़ की अध्यक्षता में बंगाल और पंजाब के सीमा- 
निर्धारण कमीशन नियुक्त हुए। उन्होंने १८ अगस्त को अपना निर्णय दिया, जिसे 
दोनों डोरीनियनों ने, दोषणं द्ोते हुए भो, स्वाकार कर लिया । 


>चिं 


( रेश७ ) 


डोमीनियनों के गवनर जनरल्ल--स्वतंत्रता श्रधिनियम की पॉचवीं 
धारा में नव-निर्मित डोमीनियनों के गवर्नर जनरलों की व्यवस्था थी। “प्रत्येक 
डोमीनियन के शासन के लिए सम्राट (79 ०9]069५ ) द्वारा नियुक्त 
एक गवनर जनरल होगा, पर इस शत पर कि जब तक किसी डोमीनियन का 
लेजिस्लेचर विरोधात्मक कानून न बनावे, तब तक एक ही व्यक्ति दोनों डोमी- 
नियनों का गवर्नर जनरल नियुक्त किया जा सके ।” इस धारा से यह स्पष्ट हे 
कि सम्राट की सरकार दोनों डामीनियनों के लिए, एक ही व्यक्ति को, गवनेर 
जनरल नियुक्त करना चाहती थी। इसका उद्देश्य संभवतः देश का शांतिपूरो 
विभाजन था | किंतु मुस्लिम लीग की आपत्ति के कारण यह निणय कार्याग्धित 
न किया जा सका और कालांतर में दोनों डोमीनियनों के अलग अलग गवर्नर 
जनरल नियुक्त हुए, | ब्रिटिश राष्ट्र-मंडल की अन्य डोमीनियनों के गवर्नर 
जनरलों को, सम्राट डोमीनियन मंत्रिमंडलों क। सिफारिश पर नियुक्त करत हैं । 
किंतु नव-निर्मित डोमीनियनों की स्थित कुछ अपूर्व सी थी। १५ अ्रगस्त सन्‌ 
१६४७ के पूर्व उनके प्रथक मंत्रि-मडलों का अस्तित्व हैं न था। अतएव 
उनके प्रथम गवनर जनरलों की नियुक्ति के समय, सम्राट और सम्राट की 
सरकार को, एक अनोखे ढंग से काम करना पढ़ा | वमिन्‍न राजनातिक दलों 
के नेताओं का परामर्श लिया गया और उसके आधार पर सम्राट को सरकार 
ने सम्राट से गवर्नर जनरलो की नियुक्त के संबंध म॑ सिफारश की और जिन 
व्यक्तियों की सिफारिश की गयी वे गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिये गये | इसमे 
सदेह नहीं कि नियुक्ति को प्रणाली का उक्त परिवतन महत्वपूर्ण था कितु भार- 
तय परिस्थिति में इसके अ्रतरिक्त काई दूसरा मार्ग भी न था ओर ब्राब्श 
प्रधान-मंत्री मिस्टर एटली के कथनानुसार, यह प्रणाली विशेष परिस्थिति क 
कारण, केवल इसी श्रवसर के लिए अपनाया गया थ॑। । 


डोमीनियन लेजिस्लेचरों ( विधान-मंडलो ) की प्रश्चु-सत्ता-- 
स्वतंत्रता अधिनियम की छठी धारा मे डोमीनियनों के विधान-मंडलों की प्रभु- 
सत्ता को व्यवस्था थी। भारतीय दृष्टिकोण से अ्रधिनिषम की यह धारा सबसे 
अधिक महत्व की थी। विधान-मंडलों की प्रभु-सत्ता से तातपय॑े है उनका वह 
अधिकार, जिसके कारण वे किसी बिषय के कानून बना तथा उनको निरखित 
कर सकते थे और किसी बाह्य रुत्ता द्वारा निर्मित बिधियाँ न तो उनकी विधियों से 
भ्रेष्टर समझी जा सकती थीं और न उनको शुन्य कर सकती थीं। १५ अगस्त 
सन्‌ १६४७ के पूर्व भारतीय विधान-मंडल की स्थिति इससे सर्वथा 


( डशेश८ ) 


भिन्न थी। उसके अधिकार निम्नलिखित सीमाओं के कारण परिमित यै--- 

(१) बह ब्रिटिश पालंमेंट द्वारा पास किये गये भारत पर लागू विधियों 
से गसंगत विधियाँ न बना सकता था। स्वतंत्रता श्रधिनियम द्वारा यह बंधन 
मिटा दिया गया। डोमीनियन के लेजिस्लेचर अब ब्रिटिश पालंमेंट द्वारा पास 
किये गये अधिनियमों ( जिसमें भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम सन्‌ १६४७ थी 
भी गणना थी ) तथा तत्संबंधी जारी किये गये नियर्मों से असंगत विधियों बना 
सकते थे | वे ब्रिटिश पालेंमेंट द्वारा स्वीकृत विधियों को भी निरत्तित कर 
सकते थे । 

( २ ) उसके द्वारा पारित विधेयकों को गवनंर जनरल सम्राट की श्रनुमति 
के लिए सुरक्षित कर सकते थे और सम्राट को अ्रनुमति देने अ्रथवा न देने, 
उन्हें शुन्य करने तथा स्थगित करने का पूर्ण अधिकार था| स्वतंत्रता श्रधि- 
नियम के कारण यह बंधन भी सिटा दिया गया। संवेधानिक शासक होने के 
नाते गवर्नर जनरल के विशेष अधिकारों की इतिश्री हों गयी और यह स्पष्ट 
कर दिया गया कि डोमिनियन लेजिस्लेचरों द्वारा पास किया गया कोई भी 
विधेयक सम्राट की अनुमति के लिए सुरक्षित न किया जायगा | 

( ३ ) ब्रिटिश पालुमेंट द्वारा पास किये गये अ्रनेक श्रधिनियम भारत पर 
भी लागू द्वोते थे | स्वतंत्रता अधिनियम के कारण इस व्यवस्था का भी अ्रंत 
हो गया | अश्रब ब्रिटिश पालंमेंट द्वारा बनाया गया कोई भी अधिनियम इस 
देश की किसी भी डामिनियन पर उस समय तक लागू नहीं हो सकता था जब 
तक डोमिनियन का लेजिस्लेचर स्वेच्छा से उसे अंगीकार न कर ले। यही 
व्यवस्था स-कों सिल सम्राट के आदेशों तथा श्रघिनियमों शोर श्रादेशों के श्रेत- 
गंत जारी किये गये नियमों, उपनियमों श्रोर श्राशाओ्ों के विषय में भी की 
गयी थी । 

स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा डोमीनियन लेजिस्लेचरों की केवल सीमाएँ 
ही दूर नहीं की गयी थीं वरन्‌ उन्हें स्पष्ट रूप से सब प्रकार की विधियों के 
बनाने का श्रधिकार भी प्रदान किया था । “प्रत्येक डोमीनियन के लेजिस्लेचर 
को, डोमीनियन संबंधी सब विधियों के, जिनमें डोमीनियन के बाहर लागू होने 
वाली विधियों की भी गणना है, बनाने का पूर्णा अधिकार होगा |” वे अपनी 
सत्ता को सीमित भी कर सकते थे । यह व्यवस्था संभवतः डोमीनियनों में भावी 
रघ-राज्यों की स्थापना के कारण की गयी थी किंतु इसके कारण उनकी प्रभु- 
सत्ता पर किसी प्रकार का कुप्रभाव नहीं पड़ा था | 
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नयी डोमीनियनों के बनने के परिणाम--स्वतंत्रता श्रधिनियम का 
सातवीं धारा में नयी डोमिनियनों के निर्माण के परिणामों का उल्लेख था | 
सम्राट की सरकार, डोमिनियनों के निर्माण के पूव, ब्रिटिश भारत की सरकार के 
लिए उत्तरदायी थी और वह भारतीय रियासतों ओर कब्राइली जातियों से 
संधियों और संबंधों के आधार पर संबंधित थी। स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा 
उक्त उत्तरदायित्वों श्रोर संबंधों की इतिश्री कर दी गयी | “निर्धारित तिथि से 
सम्राट की युनाइटेड किंगडम की सरकार पर उन प्रदेशों के शासन का कुछ 
भी उत्तरदायित्व न रह जायगा जो उस तिथि तक ब्रिटिश भारत में सम्मिलित 
थे | उसी दिन से भारतीय रियासतों के संबंध में सम्राट की अधिपति-सत्ता की 
भी इतिश्री हो जायगी। इसके साथ-साथ वे संधियाँ और समभोते भी जो 
अधिनियम के पास होने के समय सम्राट और भारतीय रियासतों के संबंध के 
विषय में प्रचलित ये, वे कार्य जो सम्राट भारतीय रियासतों के संबंध में कर 
सकते थे, वे बंधन जो सम्राट पर भारतीय रियासतों तथा उनके नरेशों के 
संबंध में लागू थे ओर वे सब अ्रधिकार, जो उस दिन तक संधियों, प्रथाश्रों 
स्वीकृतियों तथा अ्रन्य कारण से भारतीय रियासता में सम्राट के थे, निधोरित 
दिन से समाप्त सममे जायेंगे ।?? यही व्यवस्था कबाइली जातियों तथा ज्षेत्रों के 
विषय में भी की गयी थी | 


भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की उक्त धारा भारत छोड़ो” प्रस्ताव के 
कार्यान्वित रूप के समान थी। व्यवद्वार में यह सबसे अधिक विवादास्पद 
सिद्ध हुईं। भारतीय रियासतों में से कुछु, इस घारा के आधार पर अपने को 
स्वतंत्र बनाने की इच्छा करने लगीं श्रोर कुछ भोगोलिक अनिवार्यताश्रों की 
अ्वहेलना करके मनचाही डोमीनियन में सम्मिलित होने की इच्छुक हुई । 
सम्राट की सरकार की मंशा इस प्रकार की न थी। कानूनी दृष्टि से रियासतें 
स्वतंत्र श्रवश्य हो गयी थीं किंतु व्यावह्रिक दृष्टि से, वास्तविक परिस्थिति के 
आधार पर, उनके लिए एक या दूसरी डोमोनियन से मिलना श्रनिवार्य था। लाड 
माउंटबैटन के बिचारानुकूल ब्रिटिश शासन-काल में समस्त भारत का एकी 
करण हो गया था | आयात-कर , डाकखानों, तारघरों श्ौर यातायात के साधनों 
के कारण, ब्रिटिश भारत और रियाउतें एक दूसरे से संबद्ध थीं। स्वतंत्र होने 
पर इन संबंधों के अंत की आशंका थी । यह परिस्थिति स्वयं रियासतों के 
लिए अ्रह्ितकर सिद्ध होती। श्रतएव उन्होंने रियासतों को भारतीय डोमीनियन 
में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। 'प्रुके इस विषय में लेशमात्र 
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भी संदेह नहीं है कि भारतीय यूनियन में सम्मिलित होना रियासतों के ह्वित में 
सिद्ध होगा ओर प्रत्येक समऋदार शासक श्र सरकार इस आधार पर महान 
भारतीय डोमीनियन से मिलने की इच्छुक होगी कि उसको आंतरिक स्वतंत्रता 
बनी रहे ओर वह पर-राष्ट्र-संबंध, रक्षा, यातायात के साधनों आ्रादि की चिता 
से मुक्त रहे ।........ अपने पड़ोस वाली डोमीनियन की सरकार से बचना रिया- 
सतो के लिए उतना ही कठिन है जितना अपनी प्रजा से बचना जिसके 
कल्याण के लिए वे उत्तरदायी हूँ ।”” भारतीय राजनातिशों ने भी रियासतों के 
प्रति सद्भावना तथा सहानुमूति का बतांव किया । उन्होंने उनसे स्वेच्छापूवक, 
परिस्थिति के दबाब के अनुसार, डोमीनियनों से मिलने के लिए आमंत्रित 
किया | फलस्वरूप स्वतंत्रता अधिनियम की यह विवादास्पद धारा विवादरहित 
हो गयी श्रोर देदराबाद के अतिरिक्त प्रायः सभी रियासतें एक या दूसरी डोमी- 
नियन से मिल गयीं। अ्रधिनियम की इसी धारा के श्रनुसार सम्राट को उपाधि 
में कुछ परिवर्तन किये गये । अब तक वे भारत के सम्राट ( 00707 
07 [70॥& ) थे, किंतु भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के कारण, पाल॑मेट की 
ग्रनुमति से, उनकी उपाधि का यह अंश निकाल दिया गया | 


नयी डोमीनियनों की संक्रमण-कालीन शासन-व्यवस्था-- 
स्वतंत्रता अधिनियम की आठवीं ओर नवीं धाराश्रो में संक्रमणु-कालोन शासन - 
व्यवस्था का उल्लेख था । प्रत्येक डोमीनियन को संविधान-सभा को ले|जस्ल्े- 
चर की हेसियत से, डोमीनियन के संविधान के निर्माण का अधिकार दिया 
गया था और यह स्पष्ट कर दिया गया था कि जब तक कोई नयी व्यवस्था 
न की जाय, नयी डोमीनियनों और प्रांतो का शासन न्यूनाधिक भारतीय शासन 
संबंधी सन्‌ १६३५ के अधिनियम, स-कोंसिल सम्राट के आदेशों झोर उनके अ्रंतगंत 
जारी किये गये नियमों ओर आज्ञाओं के अनुसार उस अंश तक द्वाता रहेगा 
जहाँ तक वे लागू होगे और गवनंर जनरल के आदेश द्वारा उनमें बढ़ाव, 
घटाव, परिवर्तन और संशोधन न किये जायँगे | इस संबंध में निम्नलिखित 
शर्तों की पूर्ति आवश्यक थी-- 

( अ ) श्रधिनियम की उक्त व्यवस्था दोनों डोमीनियनों पर अ्लग-श्रलग 
लागू होगी ओर निधांरित तारीख से दोनो डा|मीनियनों की न तो उमयनिष्ठ सर- 
कार रह जायगी शोर न विधान-मंडल | 


( व ) निधारित दिन तथा उसके पश्चात्‌ युनाइटेड किंगडम में सम्राट की 
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सरकार का न तो डोमीनियन के मामलों पर किसी प्रकार का नियंत्रण न रह 
जायगा, न प्रांतों अथवा उनके किसी भाग पर | 

(स ) निर्धारित दिन से गवनर जनरल और गवनेरों के व्यक्तिगत निर्णय 
श्रोर विवेक के विशेषाधिकारियों की इतिश्री हो जायगी । 

( द ) निधांरित दिन से कोई भी प्रांतीय विधेयक संम्ना2 को अनुमति के 
लिए. सुरक्षित न किया जायगा और सम्राट किसी स्वीकृत प्रांतीय विधेयक को 
शुन्य न करेंगे । 

( य ) संविधान-सभाश्रों को, संविधान-निर्माण के श्रधिकारों के अतिरिक्त, 
भारतीय ओर संघीय विधान-मंडलों के अधिकार प्राप्त होंगे । 

नवीं धारा के अनुसार गवनर जनरल को अपने आदेश द्वारा निम्नलिखित 
बातों की व्यवस्था का अधिकार दिया गया था++ 

(अर ) भारतीय स्वतंत्रता श्रधिनियम को कार्यरूप में परिणत करे 
के लिए । 

(ब ) अधिनियम के अंतर्गत निर्मित नथी डोमीनियनों में स-कोंसिल 
गवनर जनरल की शक्तियों, अधिकारों, जायदादों, कत्तंव्यों, उत्तरदायित्यों 
के विभाजन तथा नये निर्मित प्रांतों में इसी प्रकार के विभाजन के लिए । 

(स ) भारतीय शासन-संबंधी सन्‌ १६३५ के अधिनियम, स-कोंसिल 
सम्राट के आदेशों तथा उनके अंतर्गत बनाये गये नियमों ओर उप-नियमों 
आदि में घटाव, बढ़ाव, संशोधन श्रोर परिवर्तन के लिए, जहाँ तक वे नयी 
ड/|मीनियनों पर लागू हों । 

( द ) उन कठिनाइयों का दूर करन के लिए, जो स्वतंत्रता श्रधिनियम 
के कार्यान्बित करने में संक्रमण काल में उत्पन्न हो । 

( य ) मुद्रा-संबंधी तथा रिजर्व बेंक-संबंधी बातों के संचालन के लिए | 

( फ ) नयी डोमीनियनों के लेजिस्लेचरों, न्यायालयों तथा अन्य संस्थाश्रों 
के संगठन, अधिकार ओर अधिकारन्क्षेत्र में परिवर्तन के लिए तथा नये लेजि- 
स्‍लेचरों, न्यायालयों और संस्थाश्रों के निमांण के लिए | 

गवनंर जनरल के उक्त अधिकार उन प्रांतीय गवनंरो' द्वारा भी प्रयोग में 


जे नन-ज>--+ ब्वरक जनम न नह 


१. गबनेरों द्वारा उनका अधिकार अधिक से अधिक १५ भ्रगस्त सन्‌ १६४७ तक इस्तेमाल 
किये जा सकते थे । समाप्त प्रांतों से तात्पय हे बंगाल ओर पंजाब के पुराने प्रांतों से । 
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लाये जा सकते थे, जो इस अधिनियम द्वारा समाप्त समझे गये थे | अधिनियम 
की यह धारा ३ जून सन्‌ १६४७ से लागू समझी जाने को थी ओर ३१ मार्च 
सन्‌ १६४८ के पश्चात्‌ श्रोर डोमीनियन लेजिस्लेचर के निश्चय के श्रनुकूल 
इसके पूर्व भी, गवनर जनरल इसके अनुसार आ्रादेश जारी न कर सकते थे | 

स्वतंत्रता श्रधिनियम की इस धारा से यह स्पष्ट है कि संक्रमण काल के 
लिए गवनंर जनरल को श्रनेक अ्रधिकारों से सुसज्जित किया गया था। परि- 
स्थिति के कारण इसकी आवश्यकता भी थी। व्यवहार में इन अधिकारों पर 
भली भाँति श्रमल भी किया गया | गवनर जनरल के आदेशों द्वारा मारतीय 
शासन संबंधी सन्‌ १६३५ के श्रधिनियम की लगलग १०५ धाराएँ समाप्त 
समभी गयीं और अनेक धाराओं की उप-धाराएँ और संबंधित अंश शून्य कर 
दिये गये | फलस्वरूप भारतीय शासन-संबंधी सन्‌ १६३५४ के अधिनियम में 
इतने महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गये कि उसकी रूप-रेखा ही बदल गयी | इस 
संबंध में हमे यह स्मरण रखना चाहिये कि गवर्नर जनरल के उक्त अ्रधिकार 
व्यक्तिगत श्रधिकार न थे | ' वे उन्हें देश के संवेधानिक शासक की द्वेसियत 
से ही व्यवह्वत कर सकते थे | श्रधिकारों का निश्चित कार्य-काल भी था ओर 
प्रत्येक डामीनियन के लेजिस्लेचर को उनके आदेशों को संशोधित तथा शुन्य 
करने का अधिकार था । फलस्वरूप महत्वपूर्ण होते हुए भी उनका दुरुपयाग 
न ही सकता था । 

अधिनियम की इस धारा के कारण संवेधानिक संकटो की आशंका था | 
डोमीनियनों के गवनर जनरल सर्वेधानिक शासक होने के नात, मंत्रि-मंडल 
द्वारा दिये गये परामर्श से सोमित थे। यदि सम्राट की सरकार के मॉलिक 
निश्चय के अनुसार दोनों डोमीनियनों के लिए एक ही व्यक्ति गवनंर जनरल 
नियुक्त होता श्रोर किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर दोनों डोमीनियनों के मंत्रिमंडल 
उसे श्रलग-अलग परामशं देते, तो उस समय भी उसे एक संबेधानिक संकट 
का सामना करना पड़ता | किंतु फिर भी यह संभव था कि अपने व्यक्तिगत प्रभाव 
श्रोर परामर्श के कारण, वह एसी परिस्थितियों के सुलझाने में कुछ अंश तक 


१, गवनेर जनरल के उक्त अषिकार भारतीय शासन-संबंधा सनू (६३५ के भ्रधिनियम 
के अंतर्गत थ। कितु $ जून के वक्तव्य के कारण अंतःकालीन सरकार का दर्जा 
डोमीनियन के दर्जे का-सा हो गया था। फलस्वरूप गवनंर जनरल के बिशेषाधिकारों 
का भरत दो गया था । 


( रे९३ ) 


सफल होता । कितु दोनों डोमीनियनों के अलग-श्रलग गवर्नर जनरलों के 
कारण, यह कठिनाई ओर भी बढ़ गयी थी । ब्रिटिश पाल॑मेट के कुछ सदस्य 
इसे मली माँति समभते थे । उनके मतानुकूल संक्रमण काल में मुद्रा, रिजव 
बेक आदि महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में यह आवश्यक था कि दोनों डोमी- 
नियनों का समान दृष्टिकोण होता | यदि मतभेद होता तो अधिनियम में उसके 
निवारण की कोई व्यवस्था न थी | किंतु स्वतंत्रता अधिनियम में इस संबंध को 
कोई व्यवस्था न की जा सकती थी । ऐसा करना डोमीनियनों की प्रभु-सत्ता के 
विरुद्ध होता । फलस्वरूप १५ अगस्त सन्‌ १६४७ के पश्चात्‌ ऐसी संकटमयी 
परिस्थितियों का सुलभाना दोनों गवनंर जनरलों के परस्पर आदान-प्रदान की 
आशा पर छाड़ दिया गया था। ' 


भारत-मंत्री की नोकरियॉ--स्वतंत्रता अधिनियम की दसवीं धारा का 
संबंध भारत-मंत्री को नौकरियों स था। भारतीय शासन-संबंधी सन्‌ १६३४ के 
अधिनियम के अनुसार, भारत-मंत्री को भारतीय सिविल सर्विस के सदस्यों को 
नियुक्त करने तथा कुछ सिविल स्थानों के भरने का अधिकार था। ख्वततन्नता 
अधिनियम की दसवीं धारा द्वारा इस व्यवस्था की इतिश्री कर दी गयी | किंतु 
इसके साथ ही भारत-मंत्री की सिविल सर्विस के मोजूदा सदस्यों तथा हाईकोटों 
श्रोर संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों के अधिकारों, वेतन आ्रादि की रक्षा की 
व्यवस्था भी को गयी । उक्त व्यक्ति “परिवर्तित परिस्थिति' के श्रनुकूल, डोमी- 
नियन तथा प्रांतीय सरकारों से, जिनके श्रधीन वे काम करते हों, वेतन, छुट्टी, 
पेंशन, अनुशासन और कार्य-काल संबंधी उन्हीं स्वत्वों के श्राधकरी हांगे ।जनके 
निधांरित दिन के ठीक पूर्व, वे श्रघिकारी ये ।” भारतीय नेताश्रों को यह बात 
भारत-मंत्री की तथा श्रन्य सरकारी नौकरियों के विषय में मान्य थी। संभवतः 
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”, “मैं स्वीकार करता हूँ कि ऐसे संकटो को दूर करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं दे । 
याद दोनों गवनर जनरलों के दृष्टिकोण मे अंतर हो, तो यह स्पष्ट हे कि वह पअ्ंतर उन्हीं 
के कामों द्वारा, विधेयक मैं की गयी व्यवस्था के रा नहीं, दूर किया जा सकता 
है””--मिस्टर हेंडरसन का भाषण | मिस्टर एटली के विचार भी न्यूनाधिक श्सी 
प्रकार के थे। 

२. परिवतित परिरिथति की व्यवस्था संभवत: इस लिए की गयी थी कि भविष्य में उनका 
वेसन बिना किसी संबधानिक कठिनाई के दोहराया जा सके । 


( ३१९४ ) 


वे शासन-नीति में तारतम्य बनाये रखने तथा किसी विप्लवकारी परिवतन से 
बचने के लिए इस बात को मानने के लिए तैयार हो गये थे | 


भारतीय ओर ब्रिटिश सेनाएँ--स्वतंत्रता अधिनियम की ग्यारहवीं, 
बारहवीं और तेरहवीं धाराश्रों में भारतीय और ब्रिटिश सेनाश्रों तथा जलन्सेनाश्रों 
की व्यवस्था की गयी थी | इसके तीन मुख्य सिद्धांत थे-- 

( ञ्र ) भारतीय सेनाओं का विभाजन--“ गवनेर जनरल अपने आदेश 
द्वारा दोनों ड।मीनियनों में मारतीय सेना के विभाजन की व्यवस्था करेंगे श्रोर 
जब तक पूर्ण रूप से विभाजन न हो जाय, तब तक सेना के नायकत्व तथा 
शासन की व्यवस्था करंगे ।?? 

(ब ) ब्रिटिश सेना का भारत से हटाया जाना--“गवर्नर जनरल श्रपने 
ग्रादेश द्वारा क्रश; भारत से ब्रिटिश सेना के हटाने की व्यवस्था करेंगे |” 
प्रधान मंत्री एटली के कथनानुसार ब्रिटिश सेना के हटने की गतिविधि जहाजों 
में मिलने वाले स्थान पर निर्भर थो । जब तक ब्रिटिश सनाएँ भारत या पाकि- 
स्‍्तान में रहें तब तक उनके अधिकारों और सुविधाओ्रों को रक्षा की पूरा 
व्यवस्था थी । पर वे देश की आंतरिक शांति की रक्षा के लिए इस्तेमाल न 
की जा सकती थीं और दोनें डोमीनियनों में से एक या दूसरी का साथ श्री न 
दे सकती थीं । 

(स ) ब्रिटिश सैनिक अधिकारियों के अधिकारों की रक्ता--जब तक ब्रिटिश 
सेनाएँ भारत या पाकिस्तान में रहे, तब तक उनके ब्रिटिश अधिकारियों के 
के अधीन द्वोने की व्यवस्था थी। दोनों डोमीनियनों के लिए. अलग-अलग 
एक प्रधान सेनापति था। इन दोनों के ऊपर एक सब प्रधान सेनापति था 
झोर उसका संबंध सीधे ब्रिटिश श्रघिकारियों के साथ था | श्रधिनियम की उक्त 
व्यवस्था संभवतः इसलिए को गयी थी कि स्वतंत्रता अधिनियम के मामले में, 
नयी डोमीनियनों के गवनंर जनरलों तथा अ्रन्य अधिकारियों का ब्रिटिश सेना 
के साथ किसी प्रकार का हस्तक्षेप न हो सके | 


भारत-मंत्री, उनके परामशंदाता तथा उनके द्वारा एवं घिरुद्ध 
चलाये गये कानू नी मामले--स्वतंत्रता, अधिनियम की १४वीं ओर १५वीं 
घाराओ्रों का संबंध भारत-मंत्री के आर्थिक अधिकारों, उनके परामशं-दाताओर 
तथा उनके द्वारा और उनके विरुद्ध चलाये गये कानूनी मामलों से था । भार- 
तीय शासन-संबंधी सन्‌ १६३५ के झधिनियम के श्रनुसार भारत-मंत्री भारत- 


( रेह४ ) 


सरकार की ओर से अदायगी का काम करते ये। सावजनिक ऋण का प्रबंध 
तथा उसका भुगतान भी उन्हीं के अ्रधीन था और वे ही भारत-सरकार के लिए 
स्टरलिंग ऋण ले सकते थे। भारत के स्वतंत्र होने के कारण भारत-मंत्री की 
आवश्यकता ही न रह गयी। पर उनके द्वारा आरंभ किये गये कामों को पूरा 
करने की आवश्यकता थी। स्वतंत्रता अधिनियम के श्रनुसार इस काम को या 
तो भारत-मंत्री स्वयं करने को थे या कोई दूसरा मंत्री जिसे स-कोंसिल सम्नाट 
झपने आदेश द्वारा इस काम के करने का अधिकार देते | कालांतर में कॉमन- 
वेल्थ-संबंध के मंत्री' की नियुक्ति की गयी और उन्हें दोनों डोमीनियनों का 
सरकारों की श्लोर से मुगतान के संबंध में काम करने का श्रधिकार मिला | 
सकोंसिल गबरनर जनरल द्वारा स्टलिंग ऋण लेने के संबंध के प्रतिबंध इटा 
दिये गये और भारत-मंत्री द्वारा इस प्रकार के ऋण लेने की व्यवस्था तथा उनके 
परामश दाताओं की इतिश्री कर दी गयी । निर्धारित दिन से युनाइटेड किंगडम 
में मारत-मंत्री द्वारा चलाये जाने वाले तथा उनके विरुद्ध चलने वाले कानूनी 
मामले, हाई कमिश्नर द्वारा तथा उनके विरुद्ध समझे जाने को ये और दूसरे 
मामले उस अधिकारी द्वारा तथा उसके विरुद्ध जिसे गवनंर जनरल अपने 
आ्ॉडर द्वारा निर्धारित करते । जो मामले निर्धारित दिन के ठीक पूर्व मारत- 
मंत्री द्वारा चलाये गये तथा उनके विरुद्ध चल रहे थे उनमें भी उक्त व्यवस्था 
के अनुसार भारत-मंत्री के स्थान पर हाई कमिश्नर या गवनंर जनरल द्वारा 
निर्धारित व्यक्ति का नाम लिखा जाने को था | भारत-मंत्री से संबंधित स्वतंत्रता 
अधिनियम की उक्त धारा के कारण ब्रिटिश नियंत्रण ओर निरीक्षण की समस्त 
बातों की इतिश्री हो गयी और नयी डोमीनियनों की पूर्णरूपेण स्वतंत्रता स्वीकार 
कर ली गयी । 

स्वतंत्नता अधिनियम की अ्रन्य धाराएँ--उक्त घाराश्रों के श्रतिरिक्त 
मारतीय स्वतंत्रता श्रधिनियम को पाँच अन्य धाराएँ थीं। १६वीं धारा में एडेन 
के शासन की व्यवस्था की गयी थी, १७ वीं में विवाह-विच्छेद के श्रधि- 
कार-न्षेत्र के विषय में जब श्८ वीं में मोजूदा कानून के संबंध में | ““जब 
तक इस अधिनियम में दूसरी व्यवस्था न को गयी हो, निर्धारित तिथि को, 
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( औ६६ ) 


ब्रिटिश भारत और उसके विभिन्न भागों पर लागू, श्रथवा आ्रवश्यकतानुकूल 
संशोधित, कानून, दोनों डोमीनियनों तथा उनके भागों पर लागू बने रहेंगे, जब 
तक डोमीनियनों के लेजिस्लेचरों तथा श्रन्य लेजिस्लेचर या किसी श्रन्य श्रधिकार- 
प्रा्त संस्था भ्रथवा श्रधिकारी द्वारा दूसरी व्यवस्था न की जाय |?! अधिनियम 
की १६ वीं धारा में गवनर जनरल, संविधान-सभा, भारतीय-शासन-संबंधी 
सन्‌ १६३५४ का अधिनियम, भारत, भारतीय सेना, पेंशन, प्रांत, वेतन ( ॥06- 
7777679(707 ) आदि शब्दों की व्याख्या की गयी थी और २०वीं धारा में 
ग्रधिनियम के संज्षित शीषक (टाइटिल) मारतीय स्वतंत्रता श्रधिनियम १६४७, 
( [तक 40000स्‍0700706 0०६ 947 ) का उल्लेख था | 


स्वतंत्रता अधिनियम पर भारतीय लोकमत+- भारतीय स्वतंत्रता 
अधिनियम के उक्त अ्रध्ययन से यह स्पष्ट है कि इस अधिनियम द्वारा सम्राट 
की सरकार ने शीघ्रातिशीघ्र भारत की शासन-सत्ता को भारतीयों के हाथ में देने 
का निश्चय कर लिया था। अधिनियम में कुछ न्यूनताएँ थीं श्रोर कुछ दोष 
भी थे, किंतु शीघ्राति-शीघ्र सत्ता हस्तांतरण की इच्छा प्रगट रूप से स्पष्ट थी। 
भारतीय स्वतंत्रता विधेयक के संबंध में गरह-मंत्री सरदार वललभभाई पटेल ने 
खझपने विचार इस प्रकार प्रगट किये थे-- “यह ऐसा विधेयक है जिसका उद्द श्य 
शीघ्राति-शीघ्र सत्ता का हस्तांतरण है | इसको सब बातों से सब लोगों का संतुष्ट 
होना संभव नहीं । कुछ न्यूनताएँ, कठिनाइयाँ श्रोर संदेह हो सकते हैं, पर ये 
सब विधेयकों में पाये जाते हैं | किंतु इन सब बातों के होते हुए भी एक निश्चत 
बात यह है कि १५४ अगस्त को भारत को पूर्ण स्वतंत्रता मिल जायगी । यह 
भारत की सबसे बढ़ी सफलता है श्रोर किसी देश द्वारा किया गया इतिहास का 
महान-तम काय है |” किंतु अधिनियम द्वारा किया गया देश का विभाजन 
भारत के ग्रनेक नेताश्रों को अ्सद्य तथा गांधीजी को नापसंद था | प॑० जवाहर 
लाल नेहरू ने ३े जन को घोषणा को भारी द्ददय से स्वीकार किया था । स्वत॑- 
प्रता अधिनियम के संबंध में भी उनकी अवस्था न्यूनाधिक इसी प्रकार की थी | 
गांधी जी परस्पर समभोते द्वारा देश के विभाजन को मिटाना चाहते थे | किंतु 
मुस्लिम लीग श्रोर उसके नेता पाकिस्तान की स्थापना पर तुले हुए थे। फल- 
स्वरूप देश का विभाजन रोका न जा सका | किंतु इस दोष के तथा अ्रन्य 
दोषों के होते हुए भी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश पालेमेंट द्वारा पास 
किया गया एक महानतम अधिनियम था । उसक्रे द्वारा भारत और ब्रिटेन के 
संबंध का एक अध्याय समाप्त हो गया ओर परस्पर सहयोग के अधार पर एक 
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नये अ्रध्याय के आरंभ की चर्चा होने लगी | सम्राट की स्वीकृति मिलने के 
अ्रवसर पर प्रधान-मंत्री एटली द्वारा भारत श्रोर पाकिस्तान की जनता को भेजे 
गये निम्नलिखित संदेश से यह बात स्पष्ट थी-- 

““इस स्मरणीय दिवस पर जब कि सम्राट ने भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 
पर हस्ताक्षर कर दिये हैं, में सम्नाट की सरकार तथा ब्रिटिश जनता की ओर 
से भारतीय महाद्वीप की समस्त जनता के प्रति सद्भावना तथा ह्वादिक शुभकाम- 
नाएँ प्रगट करता हूँ । 

“कुछ ही दिनो के भीतर भारतीयों को अपने मामलों पर पूर्ण नियंत्रण 
प्रात्त हो जायगा । में आशा करता हूँ कि दोनों देशों की जनता में मैत्री का एक 
नया संबंध स्थापित होगा और वे शांतिपूर्ण और समृद्धिशाली संसार के निर्माण 
के लिए एक दूसरे से मिल-जुल कर काम करेगे |”? 


१८ जुलाई से १५ अगस्त सन्‌ १६४७ तक--४ जुलाई सन्‌ १६४७ 
को ही, जब भारतीय स्वतत्रता विधेयक पालंमेंट में पेश क्रिया गया था, यह 
स्पष्ट था कि वह शीघ्रातिशीघ्र श्रधिनियम में परिवर्तित हो जायगा | अश्रतः उसी 
दिन से उसके कायान्बित करने की कारबाई आरंभ हो गयी थी । मोटे तौर 
पर देश का विभाजन हो ही चुका था । ११ जुलाई को यह घोषित किया गया 
कि मिस्टर मुहम्मद अली जिन्‍ना पाकिस्तान के गवनर जनरल नियुक्त किये गये 
हैं | १६ जुलाई को अंतःकालीन सरकार दो ऐसे भागों में विभक्त कर दी गयी 
जिनमें से एक भारत की अंत्र:कालीन सरकार के तुल्य था और दूसरा पाकिस्तान 
की अंतःकालीन सरकार के तुल्य | बंगाल ओर पंजाब के विभाजन के लिए 
सर सीरिल रैडक्किफ की अध्यक्षता में, सीमा-निर्धारण कमीशन नियुक्त हुए, 
परंतठु उनके एकमत न होने के कारण, उनकी अ्रमुमति से, सर रेडक्किफ ने १७ 
अगस्त को स्वयं अपना निणंय दिया। भारतोय संविधान-सभा के विचारों में 
मुस्लिम लीग ओर भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों ने भाग लेना श्रारंभ किया 
शोर यह घोषित कर दिया गया कि १० अ्रगस्त से पाकिस्तान की संविधान- 
सभा अ्रपना काम झारंम करेगी। विभाजन-कोंसिल ने सेना के विभाजन के 
काम को आरंभ किया और प्रधान-मंत्री एटली के कथनानुसार ब्रिटिश सेनाएँ 
भारत से जाने की तैयारियाँ करने लगीं। विभिन्‍न देशों में भाप्तीय राजदूतों 
की नियुक्ति की गयी । २२ जुलाई को अशोक के चक्र के साथ, कांग्रेस के तिरंगे 
भंडे का भारतीय संविधान-सभा ने भारत का राष्ट्रीय भंडा स्वीकार किया 
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गया । “भारत का राष्ट्रीय भंडा तिरंगा रहेगा जिसमें केसरी, सफेद ओर गहरे 
हरे रंग की पड़ी पह्टियाँ समान अनुपात में होंगी । सफेद पट्टी के मध्य में गहरे 
नीले रंग का एक चक्र होगा जो चर्खे का प्रतीक होगा । यह चक्र अशोक के 
सारनाथ वाले स्तंभ पर अ्रंकित चक्र के समान होगा। चक्र का व्यास अनु- 
मानतः सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होगा। मंडे की चौड़ाई श्रौर लंबाई 
का अ्रनुपात साधारण २ ; ३ द्ोगा ।” प्रांतों के भारतीय गवनरों की नियुक्ति 
की घोषणा की गयी और परिस्थिति के अ्रनुकूल प्रांतीय मंत्रि-मंडलों में परिवर्तन 
किये गये । सरकारी आलेखों से ब्रिटिश उपाधियों के निकालने का निर्णय 
किया गया ओर बंगाल में सांप्रदायिक शांति की स्थापना के लिए गांधी जी 
और मिस्टर सुट्रावर्दी ने मिल कर काम करना आरंभ किया । २७९ जुलाई 
को लॉड माउंटबेटेन ने भारतीय रियासतों को भारतीय ढोमीनियन में सम्मिलित 
होने के लिए आमंत्रित किया और इस प्रकार उनका स्वतंत्रता संबंधी भ्रम 
दूर हो गया । इसका विवरण पिछुले परिच्छेद में दिया जा चुका है । 

भारत को स्वतंत्रता क्यों (--भारतीय स्वतंत्रता श्रधिनियम के विश्ले- 
षण के पश्चात, यह जानना आवश्यक प्रतीत होता है कि ब्रिटिश सरकार, 
स्वयं भारतीयों में मतमेद के होते हुए भी, भारत से ब्रिटिश सत्ता हटाने के 
लिए स्वयं इतनी अ्रधिक प्रयत्नशील क्‍यों थी ! इस संबंध में निम्नलिखित बातें 
विचारणीय हैं-- 

(१ ) महात्मा गांधी का नेतृत्व--भारत की स्वतंत्रता के श्रांदोलन का 
नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में था, जो श्रद्वितीवय था । उसने संघ के ऐसे 
साधनों को अपनाया था जिनका प्रतिकार किसी भी सभ्य सरकार के लिए 
असंभव था | सत्य, श्रहिंसा, सत्याग्रह, सविनय अवशा और आआत्म-शुद्धि 
तथा श्रसत्य के प्रतिकार के लिए श्रनशन के रूप में श्रप्मि-परीक्षा आदि ऐसे 
साधन थे जिन्हें भारतीय तो समझ सकते थे, पर जिनके वास्तविक मर्म को 
अंगरेज समभने में असमर्थ थे। उसने, अपने पूर्वंकालीन इतिहास में, किसी 
ऐसे संघर्ष का सामना न किया था| समस्त संसार के लिए यह एक नवीन 
एवं श्रनोखा प्रयोग था । गांधीजी को अपने प्रयोग में श्रनुपम सफलता मिली | 
यही कारण द कि उन्हें राष्ट्रपपिता के नाम से पुकारा जाता है । 

(२ ) भारतीयों में श्रसंतोष--भारतीयों में इन दिनों ब्रिटिश सरकार के 
विरुद्ध बढ़ा असंतोष था। सरकार इसे जानती थी, और कांग्रेस ने भी उसका 
ध्यान इस और आदृष्ट किया था। तोढ़े गये वादे, आंदोलनों के दबाने के 
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लिए, असहनीय दमन, नेताश्रों की गिरफ्तारी, पुलिस के श्रत्याचार आदि ऐसी 
बातें थीं जिनके परिणाम-स्वरूप जनता, विदेशी सरकार से ऊब सी गयी थी, 
श्रोर किसी भी भाँति उससे मुक्ति-लाभम करना चाहती थी। सन्‌ १६४२ की 
श्रमायास क्रांति से यह बात सिद्ध हो जाती है। किसी ने उस प्रकार की क्रांति 
का आयोजन न किया था। उसकी कल्पना तक न की गयी थी। फिर भी 
नेताओ्रों की गिरफ्तारी के पश्चात, जनता ने क्रुद्ध होकर तोड़-फोड़ के श्रनेक 
काम कर डाले। ऐसी कुपित जनता का शासन या तो बहुत बड़ी सेना की 
सहायता से हो सकता था या उसका तोषण करके । ब्रिटिश सरकार ने दूसरे 
विकल्प को अधिक श्रेयस्कर समझा | 

( ३ ) भारत की श्रांतरिक स्थिति--युरोपीय महासमर के काल में तथा 
उसके पश्चात, भारत की आंतरिक हालत बहुत बिगड़ गयी थी। आर्थिक स्थिति 
डावॉडोल श्रवस्था में थी, खाने-पीने की वस्तुओं की कमी थी, मुस्लिम लीग 
पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सक्रिय श्रांदोलन चला रही थी और सांप्रदायिक 
वेमनस्थ के परिणाम-स्वरूप समस्त देश श्रौर विशेषतया बंगाल और पंजाब में, 
ऐसे पैशाचिक कांड किये जा रहे थे, जो किसी मी श्रथ में सभ्य जगत के 
अनुकूल नहीं कहे जा सकते थे । ब्रिटेन के १४० बरस के शासन के पश्चात 
भी भारत की दशा ऐसी हो, यह बात इंगलेंड की उस शान से श्रसंगत थी 
जिसके कारण उसे भारत की एकता स्थापित करने का गौरव था | श्रतः वह 
ऐसे अ्रवसर की प्रतीक्षा में था, जब कांग्रेस श्र मुस्लिम लीग में समभौता हो 
जाय शोर वह, भारतीयों के ह्वाथ में सत्ता का हस्तांतरण करके, अआदरपूर्वक 
और शान के साथ भारत से विदा हो जाय | इस संबंध में मजदूर-दल की 
उदार नीति का उल्लेख न करना भूल होगी। किंतु यदि इंगलेंड की सरकार 
पूबंबत्‌ पुरातननवादी ( 007967४80४96 ) ही बनी रहती, तो भी, देश की 
श्रांतरिक स्थिति के कारण, बुद्धिमत्ता का यही श्रादेश होता कि अंगरेज लोग 
सुव्यवस्थित रूप से भारत से बिदा हो जाये और भारत की शासन-सत्ता 


भारतीयों को सोंप दी जाय । 
(४ ) सेना और पुलिस में श्रसंतोष--अ्रंगरेजी सरकार से केवल जनता 


ही श्रसंतुष्ट न थी, बरन्‌ सेना और पुलिस में भी असंतोष फेल गया था । 
आजाद हिंद फोज का विवरण पहले दिया जा, चुका है | ' सेना के भारतीय 


१. देखिये पृष्ठ ३२६०-६३ पूवे । 
र्ष्ठे 
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सिपाही इस बात से असंतुष्ट थे कि युद्ध के काल में उनके साथ वेसा बतांव न 
किया गया था जैसा अंगरेज सेनिकों के साथ। श्राजाद हिंद फोज की 
स्थायना वा एक प्रधान कारण, उक्त भेद-भावपूर्ण व्यवहार था। उसके 
अभियुक्तों की रिहाई से यह निष्कप निकाला गया कि देश की स्वतंत्रता के 
लिए, सेना को अपनी विदेशी सरकार के विरुद्ध विद्रोह करके, स्वतंत्र सरकार 
स्थापित करने का अधिकार निषिद्ध न था। लड़ाई के पश्चात भी कई स्थानों 
में सेना और पुलिस ने व्रिदोहात्मक मनोहृति का परिचय दिया था। सेना 
आर पुलिस की ऐसी स्थिति में, विदेशी सरकार की कोन कहे, राष्ट्रीय सरकार 
तक, स्थायी नहीं रह सकती | भारत को श्रपने श्रधीन रखने के लिए अब 
इंगलेंड के पास एक ही साधन था श्रोर वह था एक विशाल अश्रंगरेजी सेना 
का भारत में रखना। महासमर के कुप्रमावों के कारण वह ऐसा करने में असमथ 
था । सभ्य संसार का मत भी इसका विरोधी था | अतः इंगलेंड ने भारत को 
स्वतंत्रता देना ही अधिक श्रेयस्कर समभा | 

सत्ता का हस्तांतरण--१४ अश्रगस्त को, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 
के अनुसार, रात्रि को बारह बजे भारत और पाकिस्तान नाम की दो डोमीनियमनोें 
बनीं | उसको थ्राठवीं धारा के अनुसार, संक्रमण काल में, प्रत्येक डोमीनियन 
की संविधान-सभा, उसके लेजिस्लेचर ( विधान-मंडल ) की भाँति काम करने 
को थी ओर छुटीं घारा के अनुसार विधान-मंडल सीमारहित होकर प्रभुता- 
संपन्‍न हो गये थे | अ्रतः सत्ता-ग्रहण का महान कार्य संविधान-समभा द्वारा संपन्न 
किया गया । ठीक बारह बजे संविधान-समा के श्रध्यक्ष और सदस्यों ने निम्न- 
लिखित शपथ ली--इस शुभ समय, जब भारत के निवासियों ने त्याग और 
कष्ट-सहन से स्वतंत्रता प्राप्त फर ली है, मैं....जो इस संविधान-सभा का सदस्य 
हूँ, अपने को बड़ी नम्नता से, भारत और भारतवासियों की सेवा में श्रर्पित 
करता हूँ जिससे यह प्राचीन देश संसार में श्रपणा उचित ओर गौरवपूर्ण स्थान 
प्रात कर ले ओर संसार की शांति की स्थापना और मानवन्जाति के कल्याण के 
कामों में ग्रपनी पूर्ण शक्ति लगा कर प्रसनन्‍नतापूर्वक हाथ बँटा सके।” तत्पश्चात 
संविधान सभा ने, भारत की प्रभु-सत्ता अपने हाथ में लेकर लॉड माउंटबैंटन 
को गवर्नर जनरल नियुक्त करने की सिफारिश की संपुष्टि की श्रौर डा७ राजेंद्र 
प्रसाद श्रौर पं० जवाहरलाल नेहरू ने उनके पास जाकर उन्हें गवर्नर 
जनरल नियुक्त होने की सूचना तथा प्रथम मंत्रि-मंडल के सदस्यों की यूची दी। 

१५४ अगस्त सन्‌ १६४७ को समस्त देश में स्वतंत्रता-दिवस मनाया गया ! 


( ३७१ ) 


संविधान-सभा का अधिवेशन ठीक दस बजे आरंभ हुआ | अ्रध्यक्ष ने सब- 
प्रथम विभिन्‍न देशों से आये हुए सद्भावना के संदेशों को पढ़ कर सुनाया । 
तत्पश्चात उन्होंने लॉड माउंटबैटन को, जो उन्हीं के साथ सभा-मवन में आये 
थे, अपना भाषण देने के लिए शाम॑ंत्रित किया। श्रपने भाषण में उन्होंने 
सव-प्रथम सम्राट का निम्नलिखित संदेश पढ़ा-- 

“इस ऐतिहासिक दिन जब भारत ब्रिटिश राष्ट्र-मंडल में, एक स्वतंत्र और 
स्वाघीन डोमीनियन की माँ ति स्थान अ्हण करने जा रहा है, में श्राप सबको 
अपनी हार्दिक शुभ कामनाएँ मेजता हैँ । 


्छ 


“आपके इस गहोत्सव में प्रत्येक स्वाधीनता-प्रेमी राष्र को भाग लेना 
चाहिये | पारस्परिक स्वीकृति से सत्ता के हस्तांतरण द्वारा एक महान लोक- 
तंत्रात्मक झ्रादश की पूर्ति हुई है जिसे कार्यान्वित करने के लिए ब्रिटिश और 
भारतीय दोनों राष्ट्र हृढ़ संकल्प रहे हैं । यह बड़े उत्साह की बात है कि यह 
सब काम एक शांतिपर्ण परिवर्तन के द्वारा हो सका है। आपके सामने भारी 
उत्तरदायित्व है | किंतु जब में आपके द्वारा प्रगट की गयी राज्य-विज्ञता तथा 
किये गये त्यागों पर विचार करता हूँ. तो मुझे विश्वास हो जाता है कि आए 
अपने को भावी गौरव के योग्य सिद्ध कर सकेंगे |?” 

“में प्रार्थना करता हूँ. कि सर्व शक्तिमान ईश्वर का आशीर्वाद आपको 
प्राप्त हो ओर आप के नेता भविष्य के कामों को सदबुद्धि के अनुसार करते रहें । 
मेरी यह भी प्राथना है कि संसार के अन्य राष्ट्रों के साथ संबंध में श्राप मेत्री, 
सहिष्णुता और शांति-प्रियता की भावनाओं से अनुप्राणित हों | इस बात का 
विश्वास रखिये कि श्राप की जनता को समृद्धि तथा मानव-जाति के कल्याण 
के लिए आपके प्रयत्नों में मेरी सहानुभूति सदा आपके साथ रहेगी ।?? 

तलश्रात्‌ उन्होंने, विगत छः महीनों की राजनीतिक बातों की समीक्षा करके, 
अपने विषय में निम्नलिखित विचार प्रगट किये--श्राज से मैं आपका संवै- 
धानिक गवर्नर जनरल हूँ । मैं आप से श्रनुरोध करता हूँ कि आप मुझे अपने 
ही जैसा एक व्यक्ति समझें जो भारत के हितों के परिवर्दधन के लिए सच्चे हृदय 
से प्रथल्तशील रहेगा । मैं इस बात से भी अपने को सम्मानित अनुभव करता 
# कि आपके नेताओं ने मुझे आपका गवनर जनरल बने रहने के लिए श्राम॑- 
त्रित किया है और आपने उसे स्वीकार कर लिया है । इसे स्वीकार करने में में 
केवल इसी विचार से प्रेरित हुआ हूँ. कि भविष्य के कठिन समय में में कदा- 


( रेछरे ) 


चित श्रापक्री कुछ सहायता कर सके । भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पर विचार 
करते समय आपके नेताओ्रों ने ३१ मार्च १६४८ को अंतःकाल की अंतिम तिथि 
निर्धारित की है। में श्रनुरोध करता हूँ कि श्रप्रेल में आप मुझे मुक्त कर दे | 
हसका तात्पर्य यह नहों कि आपकी सेवा में रह कर में श्रपने ग्रापको सम्मानित 
श्रनुभव नहीं करता । किंतु मेरी यह भावना अवश्य है कि यथाशीघ्र भारत 
यदि चाहे तो, श्रपनी जनता से किसी को गवनंर जनरल चुनने के लिए 
स्वतंत्र रहे | तब तक मेरी घर्म-पत्नी और में आपके साथ और आपके मध्य में 
काम करने में श्रपना सौभाग्य समभेंगे | सभी अ्रवसरों पर हमारे प्रति समभौते 
सहयोग, सच्ची सहानुभूति और उदारता की जो भावना व्यक्त की गयी है, 
उसके लिए कृतजता-प्रकाशन के देतु मेरे पास शब्द नहीं है।” 


१४ 
भारत की डोमीनियन का संविधान 


डोमीनियन संविधान की विशेषताएँ-. होम गवर्मेट--गवनंर 
जनरल ओर डोमीनियन मंत्रि-मंडल्ष -- डोमीनियन लेजिस्लेचर और 
विधि-निर्माण की प्रक्रिया--डोमीनियन लेजिस्लेचर भोर वित्तीय 
प्रक्रिा--डोमीनियन लेजिस्लेचर और न्यायालयों का संबंध--- 
प्रांतीय शासन-- प्रांतीय लेजिस्लेचर--प्रांतीय लेजिस्लेचघरों की सद- 
स्यता के अ्रनधिकारी - सदस्यों के अधिकार--विधि-निर्मांण की 
प्रक्रिया झाधथिक प्रस्तावों को प्रक्रिया-प्रक्रिया के नियम«- 
गवर्नर के अध्यादेश -- काय-विभाजन--डोमीनियन और संधांतरित 
श्रंगों का शासन-संबंध--वित्तीय व्यवस्था--संधीय न्यायालय भौर 
हाईकोट -- सावेजनिक नौकरियाँ---उपसंहार । 


डोमीनियन संविधान की घिशेषताएँ--भारत की डोमीनियन के 
संविधान की निम्नलिखित विशेषताएँ उल्लेखनीय हं-- 

(१) यह ब्रिटिश पालंमेंट द्वारा निर्मित कोई नया संविधान न था। 
इसका मूल आधार भारतीय शासन-संबंधी सन्‌ १६२५ का श्रधिनियम था जो 
भारतीय स्वतंत्रता श्रधिनियम सन्‌ १६४७ के अनुसार गवनर जनरल के 
श्रादेशों ' द्वारा घटाया, बढ़ाया, संशोधित एवं परिवर्तित किया गया था। 
इनके कारण मूल अ्रधिनियम फी लगभग १०५ धाराएँ निकाल दी गयी थीं 
झोर अ्रवशिष्ट धाराओं की रूप-रेखा इस प्रकार बदल दी गयी थी कि भारतीय 
डोमीनियन का संविधान न्यूनाधिक ब्रिटिश राष्ट्र-मंडल की अन्य डोमीनियनों के 





१, शन भादेशों के कारण मूल अधिनियम का लगभग एक तिहाई भाग तथा पहली, 
वृज्नरी, आठबी भौर नवी अमुमूचियाँ लमाप्त हो गयौ थी । 


( २७४ ) 


समान हो गया था । इन परिवतनों के होते हुए भी संब्िधान का रूप पूर्ववत 
संबात्मक था और कार्य-विभाजन ओर वित्तीय व्यवस्था भी न्‍्यूनाधिक बही थी 
जो सन्‌ १६२५ के श्रधिनियम के द्वारा निधोरित की गयी थी | 


(२) यह केवल भारतीय डोमीनियन का संविधान था। भारतीय 
स्वतंत्रता अधिनियम के कारण, मारतीय डोमीनियन का क्षेत्रफल, सन्‌ १६३५ 
के अधिनियम के भारत ने, बहुत कम हा। गया था । उसके कुछ प्रदेश, 
जिनका सामूहिक नया नाम पाकिस्तान था, उससे निकल गये थे। भारताय 
डोमीनियन के अश्रब निम्नलिखित अंग ' थ-- (अ। गवनरो के प्रांत (ब) च॑फ 
कमिश्नरों के प्रांत ( स ) भारतीय रियासते जो निधारित पद्धति के भ्रनुसार 
डोमीनियन में सम्मिलित हो गयी हों । रियासते भारतीय डोमीनियन में प्रवेश - 
प्राथना-पत्रों द्वारा सम्मिलित होने को थीं। इन प्रवेश प्रार्थना-पत्रों में रियासतों 
के नरेश * यह वचन देने को थे कि वे निधोरित शर्ता पर भारतीय डोमीनियन 
से मिलना चाहते थे श्रोर गवनर जनरल, डोमीनियन लेजिस्लेचर, संघीय 
न्यायालय तथा डोमीनियन के अ्रन्य अधिकारी उनकी रियासतो में, डामीनियन 
के लिए, उन सब अधिकारों का उपयोग कर रुकेगे जो उन्हें, डोमीनियन 
संविधान द्वारा, प्रवेश-प्रार्थना-पत्रों की शर्ता' के अ्ंतगंत प्राप्त थे | इन्हीं पत्रों में 
वे यह वचन भी देने को थे कि वे अपनी रियासत! में लागू होनेवाली उन सत्र 
बातों को कायान्वित करेंगे, जिनका उल्लेख डे।मीनियन संविधान में किया गया 
था झोर जो उनके प्रवेश-प्राथना पत्रों के अंतर्गत थी। प्रवेश-प्राथना-यत्रों में 
यह स्पष्ट किया जाने को था कि किन-किन बातों में डोमीनियन का लेजिस्लेचर , 
उनकी रियासतों के लिए कानून बना सकेगा श्र किन-किन बातों में रियासतों के 
संबंध में डोमीनियन के लेजिस्लेचर तथा शासनाधिकारियों के अधिकार सीमित 
होंगे। डोमीनियन के श्रधिकारों के बढ़ान के लिए, नः शो को प्रथम प्रवेश-प्रार्थना- 
पत्र के अ्रतिरिक्त एक दूसरा प्रवेश-प्राथना-पत्र दाखिल करने का अधिकार था । 
प्रवेश-प्राथंना-पत्नों को स्वीकृत करने का अ्रधिकार गवर्नर जनरल को था । 
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१. इसके अतिरिक्त वे प्रदेश भी भारतीय डोमीनियन के अंग होने को थे जो उसकी भ्नु- 
मति से उसमें सम्मिलित किये गये हो । 
२. “नरेश” शब्द के अंतर्गत उन सब भ्रधिकारियों की भी गणना थी जो नरेश के भ्ररुप- 


वयस्क दीने तथा किसी भन्य कारण से रियासतों के नरेश के समान शासन 
करते थे । 


( डरे७४ ) 


स्वीकृत हो जाने के पश्चात्‌ प्रवेश-प्राथना-पत्रों की नकलें डोमीनियन 
लेजिस्लेचर में दाखिल होने तथा सब न्यायालयों द्वारा मान्य समभ्री जाने 
की थीं | 

( ३ ) यह एक अल्प-कालीन संविधान था। भारतीय डोमीनियन की 
संविधान-सभा डोमीनियन का नया संविधान बना रही थी। जब तक वह 
संविधान बनकर कार्य-रूप में परिणत नहीं क्रिया जाता, तब तक इस संविधान 
के अनुसार भारतीय डोमीनियन का शासन होने को था | किंतु जिस दिन से 
नया ८विधान देश पर लागू होता, उस दिन से यह संविधान समाप्त समझा 
जाने को था | 

होम गवर्मंट--भारतीय शातन-संबंधी सन्‌ १६३५ के अधिनियम की वे 
धाराएँ जिनका संबंध होम गवर्मेट तथा उसकी संस्थाश्रों से था, भारत के 
डोर्मीनियन संविधान से निक्राल दी गयी थीं। भारतीय स्वतंत्रता अधिगियम 
सन्‌ १६४७ के अनुसार मारतीय शासन में न तो पालंमेट का कोई स्थान रह 
गया था न ब्रिटिश मंत्रिमंडल या प्रधान मंत्री का। भारत-मंत्री का १द तोड़ 
दिया गया था थ्रोर उनके परामश-दाताओं की इतिश्री है गयी थी। अ्रब 
केवल इंगलेंड के राजा ही भारतीय संविधान के अंग रह गये थे, किंतु देश 
के शासन में उनके भी व्यक्तिगत अधिकार न थे। जिस प्रकार ग्रेट ब्रिटेन में 
वे ब्रिटिश प्रधान मंत्री तथा मंत्रिमंडल के परामर्श से सारा काम करते थे उसी 
प्रकार भारतीय डोमीनियन में वे भारत के उत्तरदायी मंत्रिमंडल के परामश से 
अपने अधिकारों का प्रयोग करने को थे। व्यवद्वार में राजा के वास्तविक 
अधिकार नहीं के बराबर थे | वे केवल उस सुनहले बंधन के समान थे जिसके 
कारण ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के समस्त स्वतंत्रता-प्राप्त राष्ट्र एक दूसरे से संब्रद्ध थे। 


गवनर जनरल ओर डोमीनियन मंत्रि-मंडल--भारतीय डोमीनियन 
की सर्वोच्च शासन-सत्ता गवनर जनरल को थी। ये सम्राट की श्रोर से स्वयं 
या अपने अधीनस्थ श्रधिकारियों द्वारा उसका उपयोग करते थे। गवनर 
जनरल को नियुक्ति का अ्रधिकार सम्राट को था। उनकी सदह्ययता तथा मंत्रणा 
के लिए एक मंत्रि-मंडल की व्यवस्था थी। मंत्रियों की नियुक्ति का श्रघिकार 
गवर्नर जनरल को था | वे उसी समय तक अ्रपने पद पर रह सकते थे, जब 
तक गवर्नर जनरल चाहते | व्यवहार में, उत्तरदायी शासन की व्यवस्था के 
कारण, इस धारा का कुछ दूसरा ही स्वरूप था | मंत्रियों के चुनाव में गवर्नर 


( मे७ई ) 


जनरल अ्रपनी इच्छा के श्रनुसार कुछ भी न कर सकते थे। उन्हें डोमीनियन 
लेजिस्लेचर में बहुसंख्यक दल के नेता को प्रधान मंत्री श्रौर प्रधान मंत्री को 
सिफारिश पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करना पड़ता था। संवेधानिक शासक 
होने के नाते उन्हें मंत्रि-मंडल के परामश के श्रनुसार काम करना पड़ता था | 
यदि वे किसी समय मंत्रि-मंडल का परामश मानने से मुख मोड़ते तो मंत्रि- 
मंडल पद-त्याग की धमकी दे सकता था। फलस्वरूप मंत्रियों की नियुक्ति 
ग्रौर कार्यकाल के संबंध में गवर्नर जनरल की चाह अथवा श्रनचाह का कुछ 
भी मूल्य न था। नियुक्ति के लिए मंत्रियों का लेजिस्लेचर का सदस्य होना 
आवश्यक न था किंतु, कोई व्यक्ति, जो लेजिस्लेचर का सदस्य न था, छः 
महीने से अधिक मंत्रि-पद्‌ पर न रह सकता था। मंत्रियों को डोमीनियन 
लेजिस्लेचर द्वारा निधारित वेतन मिलता था, पर किसी मंत्री का वेतन, उसके 
कार्य-काल में घटाया न जा सकता था । मंत्री लोग गवनर जनरल को गुप्त 
परामर्श देते थे और किसी न्यायालय को यह पूछने का अधिकार न था कि 
अमुक प्रश्न पर मंत्रियों ने गवनर जनरल को क्या परामश दिया हे । 


डोमीनियन संविधान की उक्त धाराश्रों के कारण गवर्नर जनरल की 
स्थिति पूर्वकालीन स्थिति से सवंथा भिन्न थी। अरब उनकी नियुक्ति तथा 
उत्तरदायित्व के संबंध में ब्रिटिश सरकार की श्रोर देखना श्रावश्यक न था | 
भारत-मंत्री के पद टूट जाने के कारण उस पदाधिकारी का भी नियंत्रण ल्ुम 
हो गया था | स्वयं गवनंर जनरल के भी विवेक तथा व्यक्तिगत निर्णय के 
अधिकारों की इतिश्री ह गयी थी और उनके विशेष श्रधिकार समाप्त हो गये 
थे। गवर्नर जनरल श्रब देश के संवंधानिक शासक मात्र रह गये थे और 
उन्हें उत्तरदायी मंत्रियों के परामश से शासन करना पड़ता था | 


गवनेर जनरल को डोमीनियन के महाधिवक्ता ( एडवोकेट जनरल ) को 
नियुक्त करने का अधिकार था। नियुक्ति के लि इस व्यक्ति में कम से कम 
उन योग्यताशों का इोना आ्रावश्यक था जो संघीय न्यायालय के न्यायाधीश 
के लिए श्रावश्यक थीं। एडवोकेट जनरल का काम डोमीनियन की सरकार 
को कानूनी बातों में परामश देना तथा उन सब कानूनी कार्मो को करना था 
जो गवनर जनरल उनसे करने को कहते | इन कामों को करते समय उन्हें सब 
न्यायालयों में, तथा जिन बातों का संबंध डोमीनियन के हितों से हो, उनके 
विषय में सम्मिलित रियासतों के न्यायालयों में भी, बोलने का श्रधिकार था । 


( २७७ ) 


एडवोकेट जनरल का कार्य-काल गवनर जनरल की इच्छा पर निर्भर था और 
उनको गवर्नर जनरल द्वारा निर्धारित वेतन मिलता था । 

डोमीनियन सरकार के समस्त काम गवर्नर जनरल के नाम पर किये जाते 
थे | उनके नाम पर जारी किये गये सारे आदेश, नियमानुकूल प्रमाणित किये 
जाने पर, ठीक समझे जाते थे | डोमीनियन सरकार के सुगमतापूवक कार्य- 
संचालन के लिए गवर्नर जनरल को नियम आदि बनाने तथा मंत्रियों के कार्य 
निर्धारित करने का अधिकार था | 

डोमीनियन लेजिस्लेचर ओर विधि-निर्माण की ग्रक्रिया-जब 
तक कोई दूसरी व्यवस्था न की जाय, संविधान-सभा को डोमीनियन ल्ेजिस्लेचर 
के काम करने का अ्रधिकार था| इन दोनों देसियतों में उसके अलग-अलग 
सभापति थे ।' संविधान-सभा के एक निणय के श्रनुसार, प्रांतीय लेजिस्लेचरों 
के सदस्य संविधान-सभा के उन अ्रधिवेशनों में भाग न लेते थे, जब वह 
डोमीनियन लेजिस्लेचर की हैसियत से काम करता था | प्रतिवष ल्ेजिस्लेचर 
के एक अधिवेशन का होना आवश्यक था और यह निश्चित कर दिया गया 
था कि दो श्रधिवेशनों के बीच में बारह महीने से श्रधिक का अंतर न होगा | 
उक्त व्यवस्था के श्रंतगंत लेजिस्लेचर के सभापति को, निर्धारित स्थान और 
समय पर, लेजिस्लेचर के अधिवेशनों को बुलाने तथा उनके सन्नावधान का 
अधिकार था। गवनर जनरल को लेजिस्लेचर के सम्मुख भाषण देने तथा 
उसके विचारा्थ शअ्रपने संदेश भेजने का अधिकार था। प्रत्येक मंत्री तथा 
एडवोकेट जनरल की भी लेजिस्लेचर में बोलने तथा उसके विचारों में भाग 
लेने का श्रधिकार था, किंतु एडवोकेट जनरल को बोट देने का अधिकार न 
था। लेजिस्लेचर के सभापति को लेजिस्लेचर द्वारा निर्धारित वेतन मिलता 
था। लेजिस्लेचर के समस्त निर्शय बहुमत के आधार पर होते ये । सभापति 
को स्वयं वोट देने जा अधिकार न था, किंतु किसी विधेयक पर समान वोट 
होने पर उसे निर्णायक ( कास्टिंग ) वोट देने का अधिकार था | डोमीनियन 
लेजिस्लेचर को, कुछ स्थानों के रिक्त होने पर भी, काम करने का श्रधिकार 
१. संविधान बनाते समय डा» राजेंद्र प्रसाद सभापति का आसन ग्रहण करते थे और विधि- 

निर्माण करते समय ओ मावलंकर जी । 
२. भारतीय शासन संबंधी सन्‌ १६३५ के अधिनियम के भनुसार कोई व्यक्ति एक ही 

समय दो लेजिस्लेचरों का सदस्य न द्वो सकता था । 





( रेऊ८ ) 


था | है सदस्यों का कोरम था और कोरम के पूरा न होने पर अधिवेशन के 
स्थगित किये जाने की व्यवस्था थी । लेजिस्लेचर के सदस्यों को उसके अ्रथि 
वेशनों में स्वतंत्रतापूवंक विचार प्रगट करने का अधिकार था | वे उसकी 
किसी कमेटी के सम्मुख गवाही तथा अपना वोट अपने इक्छानुकूल दे सकते 
थे। इन बातों के कारण उनके विरुद्ध किसी प्रकार की कानूनी कारंबाई किसी 
यायालय में न को जा सकती थी | सदस्यों को डोमीनियन लेजिस्लेचर द्वारा 
निधोरित वेतन तथा भत्ता मिलता था । १५ अ्रगस्त १६४७ को जो विधेयक 
भारतीय विधान-मंडल के विचाराधीन थे, वे उसके सत्रावसान के कारण समाप्त 
नहीं, वरन्‌ डोमीनियन लेजिस्लेचर के विचाराधीन, समभे गये थे | किसी 
विधेयक के स्वीकृत हो जाने पर सम्राट के नाम पर गवर्नर जनरल की स्वीकृति 
को व्यवस्था थी । वे किसी स्वीकृत विधेयक को लेजिस्लेचर के पास पुनर्विचार 
के लिए लौटा और अपने संदेश में ग्रावश्यक संशोधन का परामर्श दे सकते 
थे | असाधारण परिस्थितियों में ड|मीनियन की शांति और व्यवस्था की रक्षा 
के लिए गवनर जनरल को श्रध्यादेश ( ऑर्डीनेंस ) जारी करने का अ्रधिकार 
था। उनका कारय-काल अधिक से अधिक छुः महीने ह॥ सकता था और 
इसके पूव भी वे ल्षेजिस्लेचर द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के कारण शबन्‍्य किये जा 
सकते थे । उक्त अ्रधिकारों का प्रयोग करते समय गवर्नर जनरल को संवैधानिक 
शासक की हेसियत से काम करना पड़ता था, व्यक्तिगत हैसियत से नहीं | 


डोमीनियन लेजिस्लेचर ओर वित्तीय प्रक्रिया--विधि-निर्माण 
के अतिरिक्त डोमीनियन लेजिस्लेचर को वित्तीय बातों की भी देखभाल का 
अधिकार था | प्रतिवष् वार्षिक आय-व्यय का ब्यौरा डोमीनियन लेजिस्लेचर 
में पेश किया जाता थ।। व्यय संबंधी ब्यौरे के दो भाग होते थे--( १) वे 
मद जिनका खच डोमीनियन की आमदनी से करना पड़ता था और ( २) वे 
मद जिनका खच डोमिनियन लेजिस्लेचर की अनुमति पर निर्भर था। पहली 
मदों में से निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं-- 

( श्र ) गवर्नर जनरल के वतन और भत्ते का तथा मारत्रीय शासन- 
संबंधे सन्‌ १६३५ के अधिनियम की तीसरी अ्रनुसूनी में उल्लिखित सारा 
श्रन्य खर्च । 

( व ) डोमिनियन के सावंजनिक ऋण से संबंधित खचचे । 

(स ) मंत्रियों, चीफ कमिश्नरों और एडवोकेट जनरल के बेतन तथा 
भत्ते का खचच | 


( ३७६ ) 


( द ) संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते तथा पेंशन का खर्च 
झोर हाईकोट के न्यायाधीशों की पेंशन का खर्च | 


(य ) किसी न्यायालय के निणयों के अनुसार चुकायी जाने वाली रकमों 
का खच | 

(फ ) कोई अन्य खच्च जो संविधान अथवा डोमीनियन लेजिस्लेचरों के 
किसी अधिनियम के द्वारा इस प्रकार का घोषित किया जाय । 

व्यय की उक्त मर्दों पर डोमीनियन लेजिस्लेचर को बोट देने का श्रधिकार 
न था। किंतु शेष सारा व्यय उसके निर्णय पर निर्भर था। वह मंत्रियों द्वारा 
माँगी गयी रकमों में कमी कर सकता था। गवनर जनरल की सिफारिश के 
बिना व्यय की कोई माँग लेजिस्लेचर में पेश न को जा सकती थी | लेजिस्लेचर 
द्वारा स्वीकृत खच को तथा उस खर्च को जिसे डोमीनियन की आय से करना 
अनिवाय था, गवर्नर जनरल प्रमाणित करते थे और उनके द्वारा प्रमाणित 
स्त्रीकृतियाँ सवमान्य समभी जाती थीं। खच के वार्षिक ब्योरे के अतिरिक्त 
पूरक ब्योरे की व्यवस्था थी | गवर्नर जनरल की सिफारिश के बिना लेजिस्लेचर 
में कोई ऐसा विधेयक पेश न किया जा सकता था जो नये टंक्‍्सों का लगाता 
तथा पुराने टेक्सों को बढ़ाता हो तथा डोमिनियन की आमदनी से किये 
जाने वाले अनिवार्य खर्च को बढ़ाता या तत्संबंधी नयी मर्दों को जोड़ता हा। 


डोमीनियन लेजिस्लेचर ओर न्यायालयों का संबंध--डाम।नियन 
लेजिस्लेचर एक प्रभुतायक्त विधि बनानवाली संस्था था। फर भा उसका एक 
व्यावह् रिक सीमा निर्धारित की गयी थी। डोमीनियन लेजिस्लेचरों में सघाय 
न्यायालय तथा हाईकोटों के न्यायाधीशों के उन आचरणों पर किसी प्रकार 
का वाद-विवाद न हो सकता था जो उन्होंने अपने कतव्य-पालन के संबंध में 
किये हों | हाईकोर्टों के अंतर्गत, सम्मलित रियासतों के उन न्यायालयों की भी 
गणना थी जो श्रधिनियम के अनुसार हाईकोट समसझे जा सकते थे। इसी 
प्रकार किसी न्यायालय को यह कहने का अ्रधिकार न था कि डोमीनियन लेजि- 
स्‍लेचर की कारवाई ठीक ढंग से नहीं हुई थी और न उसके क्रिसी अधिकारी 
के उन कामों के संबंध में विचार करने का, जो उसने लेजिस्लेचर की का4- 
प्रणाली के संचालन, काम करने के ढंग तथा उसकी शांति और व्यवस्था की 
रक्षा के लिए किये थे | 

प्रांतीय शासन--डोमीनियन संविधान के अनुसार भारतीय डोमीनियन 


( रै८० ) 


में दो प्रकार के प्रांतों की व्यववस्था की गयी थी। मद्रास, बंबई, पश्चिमी 
बंगाल, संयुक्त-प्रांत, पूर्वी पंजाब, बिहार, मध्य-प्रांत ओर बरार, आसाम 
तथा उड़ीसा गवबनरों के प्रांत थे और श्रंडमांस-नीकोबार, दिल्‍ली, अजमेर- 
भेरबाड़ा, कुर्ग और पंच-पिपलोदा चीफृ-कमिश्नरों के प्रांत । बराबर के विषय 
में किंचित्‌ काल के लिए. वही व्यवस्था स्थायी समभी गयी थी, जो भारतीय 
स्वतंत्रता अधिनियम १६४७ के पास होने के पूव थी ।' 


प्रत्येक गवर्नर के प्रांत के सर्वोच्च अधिकारी को गवनंर कहते थे | स्वतंत्र 
होने के दिन सब गवनरों को सम्राट ( 5 )(७]०90ए ) ने रायल सील 
मेन्युअल से नियुक्त किया था। भविष्य के रिक्त स्थान गवनर जनरल द्वारा 
भरे जाने को थे | गवर्नरों को निर्धारित वेतन श्रोर भत्ता मिलता था" । प्रांत 
का शासनाधिकार गवर्नर को था और इसके अंतर्गत वे सब बातें ञ्रा जाती थीं 
जिनके विषय में प्रांतीय लेजिस्लेचर की विधि बनाने का अ्रधिकार था। चीफ 
कमिश्नरों के प्रांत गवर्नर जनरल के श्रधीन थे और वे उनका शासन बजरिये 
चीफ कमिश्नरों के करते थे । चीफ कमिश्नरों की नियुक्ति का श्रधिकार गवर्नर 
जनरल को था । 
प्रत्येक गवर्नर के प्रांत के लिए एक मंत्रि-मंडल की व्यवस्था थी | मंत्रियों 
की सहायता और मंत्रणा से गबनर प्रांत का शासन करते थे। मंत्रियों की 
नियुक्ति का अ्रधिकार गवर्नर को था ओर वे उसी समय तक अ्रपने पद पर रह 
सकते थे जब तक गवनेर चाहते। उत्तरदायी शासन के सिद्धांतों के कारण, 
इस कानूनी व्यवस्था का व्यावहारात्मक रूप इससे सवंथा भिन्‍न था । मंत्रियों की 
नियुक्ति राजनीतिक दलों के आधार पर होती थी श्रोर जब तक किसी दल का 
लेजिस्लेचर में बहुमत रहे तब तक गवनर उसके मंत्रियों को निकाल न सकते 


१. डोमीनियन सविधान के पूर्व मध्य-प्रांत और बरार का एक प्रांत था ओर दोनों एक ही 
गवर्नर श्र मंत्रि मंडल के अधीन थे । डोमीनियन संविधान में यह व्यवस्था कायम 
रखी गयी थी । 

२. डोमीनियन सविधान की तृतीय अनुसूची के अनुसार गवनंर जनरल का वार्षिक वेतन 
२,५०,८०० रुपया नियत हुआ था और प्रांतीय गवनेरों का ६६,००० रुपया । श्सके 
भतिरिक्त उन्हे मर्यादापूवंक रहने के लिए भत्ता मिलता था। छुट्टी के भत्ते की भी 
व्यवस्था थी । 


( रेघर ) 


थे | मंत्रियों के लिए यह श्रावश्यक न था कि वे लेजिस्लेचर के सदस्य हों, 
किंतु कोई ऐसा व्यक्ति, जो लेजिस्लेचर का सदस्य नहीं था, छः महीने से 
अधिक मंत्रि-पद पर न रह सकता था| मंत्रियों को प्रांतीय लेजिस्लेचर द्वारा 
निर्धारित वेतन मिलता था और वह उनके कार्यकाल में घटाया न जा सकता 
था | किसी न्यायालय को यह पूछने का अधिकार न था कि अमुक मंत्री ने 
गवनंर को अम्ुक विषय पर क्‍या परामश दिया है। प्रत्येक प्रांत के लिए एक 
एडवोकेट जनरल की व्यवस्था थी । उसकी नियुक्ति और कार्य-काल की शर्ते 
तथा उसके कत्तंव्य उसी प्रकार के थे, जिस प्रकार डोमीनियन के एडवोकेट 
जनरल के | प्रांतीय शासन के समस्त काम गवनेर के नाम पर किये जाते थे 
झ्रोर उनके द्वारा नियमानुकूल प्रमाणित प्रत्येक श्रादेश ठीक समझा जाता 
था | प्रांतीय शासन के सुचारु संचालन और मंत्रियों के काम के निर्धारण का 
अ्रधिकार भी गवनंर को था। १५ अ्रगस्त सन्‌ १६४७ के पश्चात्‌ प्रांतीय 
गवनर प्रांत के संवैधानिक शासकमात्र रह गये थे। फलस्वरूप उनके विशेष 
उत्तरदायित्वों श्रौर विवेक और व्यक्तिगत अधिकारों की इतिश्री हो गयी थी । 

प्रांतीय लेजिस्लेचर--डोमीनियन संविधान के अ्रनुसार प्रत्येक प्रांत के 
लिए. एक लेजिस्लेचर को व्यवस्था थी । बंबई, मद्रास, संयुक्त-प्रांत ओर बिहार 
के लिए दो सदनों के लेजिस्लेचर थे श्रोर श्रन्य प्रांतों के लिए एक सदन 
का । जिन प्रांतों में दो सदन थे उनमें निम्न सदन को लेजिस्लेटिव श्रसेंबली 
आर उच्च सदन को लेजिस्लेटिव कोंसिल कहते थे | श्रन्य प्रांतों के लेजिस्तेचर 
को श्रसेंबली ही कह्दा जाता था | श्रर्सेबली का कार्य-काल पाँच बरस था और 
वह इसके पूर्व भी भंग की जा सकती थी । कोंसिल एक स्थायी संस्था थी । 
उसके एक तिहाई स्थान प्रति तीसरे वर्ष रिक्त घोषित किये जाते तथा नये 
निवांचन द्वारा भरे जाते थे। प्रांतीय लेजिस्लेचरों को रचना का पता हमें 
पृष्ठ ३८२ और १८३ की तालिकाश्रों से चलता हे-- 

इन तालिकाश्रों से स्पष्ट है कि डॉमीनियन संविधान के द्वारा प्रांतीय 
लेजिस्लेचरों की रचना में कई परिवतन हो गये ये । प्रांतीय कोंसिलों की रचना, 
डोमीनियन संविधान के अ्रनुसार, वही थी जो उसके पूर्व थी । किंतु श्रासाम 
और पश्चिमी बंगाल की कोंसिलें तोढ़ दी गयी थीं। फलस्वरूप आसाम ओर 
पश्चिमी बंगाल के लेजिस्लेचर, एक ही सदन के हो गये थे । प्रांतीय श्रसंब॒लियों 
की रचना में कई परिवर्तन हो गये थे । १६३५ के संविधान द्वारा पश्चिमोत्तर 
सीमा-प्रांत और उड़ीसा को छोड़ कर, श्रन्य प्रत्येक प्रांत में कुछ स्थान, युरो- 
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( शैष४ ) 


पियनों को दिये गये थे । डोमीनियन संविधान में ये स्थान समाप्त सममे गये । 
फलस्वरूप इन प्रांतों की श्रसेबलियों के सदस्यों की संख्या पहले को श्रपेक्षा कुछ 
कम हो गयी थी | 

प्रतिवष प्रांतीय लेजिस्लेचर के एक अ्रधिवेशन का होना श्रावश्यक था | 
किन्हीं दो श्रधिवेशनों के बीच में बारह मद्दीने से अधिक का समय न हो सकता 
था। लेजिस्लेचर के एक या दोनों सदनों को बुलाने, उनके सत्रावसान तथा 
असेंबली के विधघटन का अधिकार गवर्नर को था। वे उनके सम्मुख भाषण दे 
सकते तथा उनके विचारार्थ संदेश भेज सकते थे, जिन पर यथा-शीघ्र विचार 
करना आवश्यक समझा गया था। मंत्रियों और एडवोकेट जनरल को भो 
श्रसंबली या कोंसिल या दोनों सदनों के संयुक्त श्रधिवेशन के विचारों में भाग 
लेने का श्रघिकार था किंतु एडवोकेट जनरल को वोट देने का अ्रधिकार 
नथा। 

प्रत्येक प्रांतीय श्रसेबली के लिए. एक अध्यक्ष श्रोर एक उपाध्यक्ष की 
व्यवस्था थी। ये अपने-अपने सदनों द्वारा चुने गये उनके सदस्य दह्वोते थे । 
यदि श्रध्यक्ष ओर उपाध्यक्ष असेंबली के सदस्य न रह जाते थे तो उनको 
ग्रपना पद त्यागना पड़ता था। वे स्वयं गवर्नर के पास त्यागन्यत्र भेज कर 
अपने पद से श्रलग हो सकते ये और असेबली भी उस समय के कुल सदस्यों 
के बहुमत से, अविश्वास का प्रस्ताव पास करके, उन्हें श्रपने पद से हटने के 
लिए बाध्य कर सकती थी । अविश्वास के प्रस्ताव के लिए चौदद दिन का 
नोटिस आवश्यक था। अश्रध्यक्ष की अ्रनुपस्थिति में उनके सब काम उपाध्यक्ष 
को करने पड़ते थे और दोनों की अनुपस्थिति में असेंबली किंचित काल के 
लिए अपने किसी सदस्य को अध्यक्ष चुन लेती थी। अश्रध्यक्ष और उपाध्यक्ष 
को प्रांतीय लेजिस्लेचर द्वारा निर्धारित वेतन मिलता था | लेजिस्लेटिव कोंसिलों 
के श्रध्यक्ष भी अ्रपनी कोंसिलों द्वारा चुने गये उनके सदस्य होते थे । उनके 
वेतन और श्रघिकारों की वही व्यवस्था थी जो असेंबली के श्रध्यक्षों की थी | 
अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को किसी विधेयक्र पर स्वयं वोट देने का श्रधिकार न 
था, किंतु समान वोट श्राने पर वे निर्णायक वोट दे सकते थे | 


प्रांतीय लेजिस्लेचर के प्रत्येक सदरय को गत्ननंर या उनके द्वारा नियुक्त 
किसी व्यक्ति के सम्मुख निर्धारित शपथ लेनी पड़ती थी। कोई व्यक्ति लेजि- 
स्‍लेचर के दोनों सदनों का सदस्य न हो सकता था | सदस्यता छोड़ने के कई 
तरीके ये। सदस्य स्वयं गवनेर के पास त्यागनपत्र भेज कर लेजिस्लेचर 
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से अलग हो सकते थे । उन निर्योग्यताश्रों को प्राप्त करने से जिनका उद्लेख 
नीचे है, उनकी सदस्यता का श्रंत हो जाता था। यदि कोई सदस्य सदन 
की श्रनुजश्ञा के बिना, निधारित नियमों के अ्रंतगंत, ६० दिन तक अनुपस्थित 
रहता था तो सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकता था | लेजिस्लेचर 
के प्रत्येक सदन को, कुछ स्थानों के रिक्त होने पर भी, काम करने का 
पूर्ण अधिकार था। असेंबली के लिए '/, सदस्यों का कोरम था और कोंसिल के 
लिए. दस सदस्यों का । 

प्रांतीय लेजिस्लेचर की सदस्यता के अनधिकारी--निम्नलिखित 
निर्योग्यताओं वाले व्यक्ति प्रांतीय लेजिस्लेचर के दोनों सदनों की सदस्यता 
से वंचित रखे गये थे-- 

१--लाभप्रद सरकारी पदों के अधिकारी, जब तक वे किसी ऐसे पद 
पर न हों जिसे प्रांतीय लेजिस्लेचर ने इस निर्योग्यता से मुक्त कर दिया हो । 

२--वे व्यक्ति जिनके दिमाग को उपयुक्त न्यायालय ने खराब ठहराया हो। 

३--अ्रमोचित दिवालिये | 

४--वे मनुष्य, ऑडर-इन कों सिल या प्रांतीय लेजिस्लेचर द्वारा निर्धारित 
काल के लिए, प्रांतीय लेजिस्लेचर के सदस्य नहीं हो सकते थे, जो श्रॉडर-इन- 
कोंसिल या प्रांतीय लेजिस्लेचर द्वारा, किसी निवांचन संबंधी मामले में डोमी- 
नियन संविधान के लागू होने के पूर्व अथवा पश्चात दोषी ठहराये गये थे । 

५-- वे मनुष्य, अपनी रिहाई के पाँच बरस या गवर्नर द्वारा निर्धारित कम 
काल तक प्रांतीय लेजिस्लेचर के सदस्य नहीं हो सकते थे, जिनको डोमीनियन 
की स्थापना के पूर्व ब्रिटिश भारत के किसी न्यायालय ने ओर स्थापना के 
पश्चात्‌ किसी प्रांतीय न्यायालय ( चाहे वह गवरनेर के प्रांत में हो या चीफ 
कमिश्नर के प्रांत में ) या सम्मिलित रियासत के न्यायालय ने किसी फोजदारी 
झपराध के लिए काले पानी या कम से कम दो बरस की सजा दी थी । 

६--वे मनुष्य, निर्धारित समय से पाँच बरस तक, प्रांतीय लेजिस्लेचर के 
सदस्य नहीं हो सकते थे जो डोमीनियन या प्रांतीय लेजिस्लेचर के उम्मेदवार के 
एजट रहे थे और जिन्होंने ऑडर-इन-कोंसिल या डोमीनियन लेजिस्लेचर या 
प्रांतीय लेजिस्लेचर द्वारा निर्धारित दिन तक निवांचन संबंधी व्यय का ब्योरा न 
मेजा था | गवर्नर को इस श्रवधि के घटाने का श्रधिकार था । 

७--वे मनुष्य, प्रांतीय लेजिस्लेचर के किसी सदन के सदस्य नहीं हो 
सकते थे जो काले पानी या किसी फोजदारी के अ्रपराध की सजा भोग रहे थे | 
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यदि कोई ऐसा व्यक्ति प्रांतीय लेजिस्लेचर के किसी सदन में बेठता शोर 
वोट देता था जिसका वह अधिकारी न था तो उससे ४००) प्रति दिन के 
हिसाब से जुर्माना लेने की व्यवस्था की गयी थी । 

सदस्यों के अधिकार- प्रांतीय लेजिस्लेचर के सदस्यों के कई अधिकार 
थे | वे लेजिस्लेचर के अधिवेशनों में अपने विचारों को स्वतंत्रतापूर्वक प्रगट 
कर सकते ये, उसकी किसी कमेटी के सम्मुख गवाही दे सकते थे और 
अपना वोट अपनी इच्छा के अनुकल दे सकते थे | इन बातों के कारण 
उनके प्रतिकूल किसी प्रकार की कानूनी कारवाई न की जा सकती 
भी। सदस्यों को लेजिस्लेचर द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ता मिलता 
था । वे उन सुविधाओं के भी श्रधिकारी थे जो समय-समय पर प्रांतीय लेजि- 
सलेचर उनके लिए. मंजूर करता | लेजिस्लेचर के एक अथवा दोनों सदन 
अपने-अपने सदस्यों के अनुशासन की देखभाल करते ये, पर सदस्यता के अधि- 
कार से वंचित करने के अतिरिक्त वे उनको कोई दूसरा दंड' नहीं दे सकते थे । 
लेजिम्लेचर द्वारा नियुक्त कमेटी के सम्मुख यदि कोई व्यक्ति गवाही देने से 
इनकार करता था तो उसके प्रतिकल न्यायालय में मुकदमा चलाया जा सकता 
था | नव-निर्मित पश्चिमी बंगाल ओर पूर्वी पंजाब के लेजिस्लेचरों के सदस्यों 
के वे ही अधिकार थे जो विभाजन के पूर्व बंगाल श्रौर पंजाब के लेजिस्लेचरों 
के सदस्यों के थे । 

विधि-निर्माण को प्रक्रिया--वित्तीय विधेयकों के अतिरिक्त, जिनकी 
विशेष व्यवस्था की गयी थी, कोई भी विधेयक लेजिस्लेचर के किसी सदन में 
आरंभ हो सकता था । लेजिस्लेचर के एक अथवा दोनों सदनों क सत्रावसान 
पर कोई भी विचाराधीन विधेयक समाप्त न हो जाता था । यदि किसी प्रांत की 
लेजिसलेटिब कोंसिल किसी विधेयक पर विचार कर रही थी, तो असेंबली के 
विघटित होने पर वह समाप्त न हो जाता था | पर, यदि प्रांतीय अ्रसंबली किसी 
विधेयक पर विचार कर रही थी अन्यथा उसके द्वारा स्वीकृत होने पर वह 
कोंसिल के विचाराधीन था तो श्रसेंबली के विघटित द्वोने पर वह समाप्त हो 
जाता था | 

जिन प्रांतों का लेजिस्लेचर, एक ही सदन का था, वहाँ की विधि-निर्माण 
की प्रक्रिया बड़ी सरल थी। सदन द्वारा अस्वीकृत होने पर वह विधेयक 
गिर जाता था और स्वीकृत होने पर वह गवर्नर के पास, सम्राट के नाम पर, 
अनुमति के लिए भेजा जाता था| गवनर विधेयक के संबंध में श्रनुमति दे 
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सकते थे अ्रथवा अ्रनुमति देने से इनकार कर सकते ये, या उसे गवनर जनरल 
के त्रिचाराथ सुरक्षित कर सकते थे। वे विधेयक को अपने संदेश के साथ लेजि- 
स्‍लेचर द्वारा पुनर्विचार अथवा विशिष्ट बातों के पुनर्विचार के लिए लौटा 
सकते थे और लेजिस्लेचर के लिए यह आवश्यक था कि वह लौटाये गये 
प्रत्ताव पर संदेशानुकुल विचार करे | जिन प्रांतों के लेजिस्लेचर के दो सदन 
थे, वहाँ गवनर की अनुमति के लिए किसी विधेयक के भेजे जाने के पूर्व यह 
आवश्यक था कि उसके संबंध में दोनों सदन एक मत हों । मतभेद होने पर 
दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था थी । इसके कराने का श्रधिकार 
गवर्नर को था। संयुक्त अधिवेशन के बहुमत का निर्णय दोनों सदनों का निर्णय 
समझा जाता था । 

डोमीनियन संविधान की उक्त व्यवस्था के कारण प्रांतीय लेजिस्लेचरों का 
अधिकारज्तेत्र अधिक स्वतत्र हे! गया था। सम्राट द्वारा प्रांतीय विधेयकों के 
शन्य किये जाने की व्यवस्था की इतिश्री हो गयी थी। संबेधानिक शासक होने के 
कारण गवनंर का श्रनुमति के विषय में वद ञ्र/शंका न रह गयी थी जो उस 
समय था जब कि गवर्नर अपने विवेक के अनुसार किसी विधेयक्र को शुन्य तथा 
उसे सम्राट की अनुमति के लिए सुरक्षित कर सकते थे | गवनर जनरल की 
श्रनुमति के विषय में भी न्यूनाधिक यही बात कह्दी जा सकती है। वे भी 
सुरक्षित विधेयकों के संबंध में सम्राट के नाम पर अपनी श्रनुमति दे 
सकते थे या अनुमति देने से इनकार कर सकते थे या उसे लेनिस्लेचर के 
पास पुनर्विचार के लिए लोटा सकते थे | संशोधनों श्रथवा बिना संशाधनों के 
साथ पुनर्विचार किये गये विधेयकों को गवनेर जनरल क विचाराथ पुनः भेजने 
की व्यवस्था थी | 

वित्तीय विधेयकों की प्रक्रिया--प्रतिवर्ष प्रांतीय आय-व्यय का 
वार्षिक ब्यौरा प्रांतीय लेजिस्लेचर में पेश किया जाता था | व्यय की मदद दो 
समूहों में विभक्त होती थीं--( १ ) वह व्यय जिसे अधिनियम की व्यवस्था के 
अनुसार प्रांतीय कोष से करना अनिवार्य था श्रोर ( २) वह व्यय जिसकी 
स्वीकृति प्रांतीय लेजिस्लेचर से माँगी जाती थी । पहले प्रकार की मर्द निम्न- 
लिखित थीं-- 

(१) गवनेर का वेतन और भत्ता तथा उनके कार्यालय का वह व्यय 
जिसकी व्यवस्था श्रधिनियम की तीसरी अनुसूची में की गयी थी । 

(२ ) साव॑जनिक ऋशण-संबंधी व्यय । 
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( ३ ) मंत्रियों श्रोर प्रांतीय मद्गाधिवक्ता ( एडवोकेट जनरल ) का वेतन 
आर भत्ता । 

(४ ) हाईकोट के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता | 

(५ ) अपवर्जित ( ॥50]70०0 ) प्रदेशों के शासन का व्यय | 

(६ ) न्यायालयों के निणय के अनुसार चुकायी जाने वाली रकमें । 

( $ ) कोई अन्य व्यय जो संविधान या प्रांतीय लेजिस्लेचर की विधि द्वारा 
इस प्रकार का घोषित किया गया हो । 

व्यय की इन मर्दों के संबंध में, प्रथम मद के अतिरिक्त, प्रांतीय असेबली 
तक-वितक कर सकती थी, पर वोट न दे सकती थी । शेष व्यय अ्रसेंबली की 
स्वीकृति के अनुसार किया जाता था। व्यय की इन मदों के संबंध में असेबली 
को स्वीकृति देने अथवा न देने या किसी मद को घटाने का श्रधिकार था | 
श्रसेबली द्वारा स्वीकृत, व्यय की दोनों प्रकार की मर्द, गवमर द्वारा प्रमाणित 
करके, शअ्रसंबली में रख दो जाती श्रोर सबमान्य समझी जाती थीं। इनके 
विरुद्ध किसी प्रकार का व्यम्म न किया जा सकता था। व्यय की पूरक माँगों 
की भी व्यवस्था थी | उनकी प्रक्रिया वही थी जो मौलिक माँगों की | व्यय की 
समस्त माँग गवनर के नाम पर पेश की जातो थीं । 

गवर्नर की सिफारिश के बिना कोई ऐसा विधेयक प्रांतीय असेबली में पेश 
नहीं किया जा सकता था जो ( १ ) नया कर लगाता द्वो श्रथवा मौजूदा कर 
को बढ़ाता हो; ( २ ) जो प्रांतीय ऋण को नियंत्रित करता हो या प्रांत की 
ओर से कोई गारंटी देता हो या वतंमान अथवा भविष्यत की आर्थिक जिम्मे- 
दारी से संबंध रखने वाली किसी विधि को संशोधित करता हो; ( ३ ) जो किसी 
व्यय को प्रांतीय आय से चुकाया जाने वाला अनिवार्य व्यय घोषित करता 
अथवा उसे बढ़ाता हो । 

उक्त वित्तीय व्यवस्था के कारण, प्रांतों के वित्तीय अधिकार भी पहले की 
अ्पेत्षा श्रधिक हो गये थे | सन्‌ १६३५ के संविधान द्वारा, गवनर को वित्तीय 
बातों के संबंध में अनेक अधिकार दिये गये थे श्रोर वे उन अधिकारों का उप- 
योग अपने विवेक तथा व्यक्तिगत निर्यय के अनुसार, गवनंर जनरल के निरी- 
क्षण में, करते थे | डोमीनियन संविधान में गवर्नर का पद संवैधानिक शासक 
का-सा हो गया था। फलस्वरूप उनके विशेष अधिकारों की इतिभ्री हो गयी 
थी और वे सब प्रांतीय लेजिस्लेचर अ्रथवा मंत्रि-मंडल को मिल गये थे | 
प्रांतीय स्व॒राज्य इस प्रकार पूर्ण रूप से वास्तविक हो गया था । 
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प्रक्रिया के नियम--अधिनियम के अंतर्गत लेजिस्लेचर के प्रत्येक सदन 
को अ्रपनी प्रक्रिया तथा अपने कार्य-संचालन के नियम बनाने का अधिकार 
था | जिन प्रांतों के लेजिस्लेचर के दो सदन थे वहाँ के संयुक्त अधिवेशन 
तथा परस्पर व्यवहार के नियम, गवर्नर, अरसेबली तथा कॉसिल अध्यक्ष के परामश 
से बनाते थे । संयुक्त अधिवेशन में कोंसिल का अध्यक्ष सभापति का श्रासम 
ग्रहण करता था और उसकी अनुपस्थिति में काई दूसर। व्यक्ति, जिसकी नियमा- 
नुकूल व्यवस्था हो | प्रांतीय लेजिस्लेचर को संघीय न्यायालय अथवा ह्वाईकोर्ट 
के न्यायाधीशों के कतंब्य-पालन संबंधी आचरणों पर तक-वितर्क करने का 
अधिकार न था। प्रांतीय लेजिस्लेचर की प्रक्रिया के ठीक न हाने के कारण 
उसके निणयों के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की जा सकती थी | 

गवनर की ऑर्डीनेसें--प्रांतीय गवर्नरों को उस समय, जब लेजि- 
सलेचर के अ्रधिवेशन न हो रहे हों, अ्रध्यादेश ( श्रॉर्डीनें्स ) जारी करने का 
ग्धिकार था। निधारित कार्य-काल में इन श्रॉर्डीनिंसों का, वही स्थान था जो 
प्रांतीय कानूनों का | ऐसी श्रॉडीनेंस लेजिस्लेचर के अधिवेशन के आरंभ होने 
के छुः सप्ताह के पश्चात्‌ स्वयं समास हो जाती थीं ओर इसके पूर्व भी यदि 
लेजिस्लेचर, उनके वापस लिये जाने के पत्त में प्रस्ताव पास करता था 
या गवर्नर उनको स्वयं वापस कर लेते थे। इस प्रकार की आऑरॉर्डनिेंस 
मंत्रिमंडल के परामश से जारी की जाती थीं। १६३४५ के शासन संबंध 
अधिनियम द्वारा दिये गये गवर्नर के अन्य विधिननमांण के अधिकारों 
की इतिश्री है गयी थी | प्रांतीय गवर्नर न तो अपने अधिनियम जारी कर 
सकते थे और न असाधारण परिस्थिति की घोषणा करके प्रांत के शासन को अपने 
झधीन कर सकते थे। 


काय-विभाजन--भारत का डोमीनियन संविधान संघ-संविधान था। 
फलस्वरूप अन्य संघ-राज्यों की माँति उसमें भी संघ-राज्य और संघांतरित अंगों 
में का4-विभाजन किया गया था। विभाजन का आधार न्यूनाधिक वह था 
जो सन्‌ १३३५ के संविधान का | एक संघीय विषयों की सूची थी, एक प्रांतीय 
विषयों की श्रौर एक समवर्ती विषयों की। अवशिष्ट विषयों मे सन्‌ १६३५ के 
झधिनियम की व्यवस्था कायम रखी गयी थी। गवनंर जनरल सावजानक 
घोषणा द्वार डोमीनियन तथा प्रांतीय लेजिस्लेचरों को ऐसे विषयो के कानून 
बनाने का अ्रधिकार दे सकते थे | असाधारण परिस्थिति में, श्रथांत्‌ जब गव- 
नर जनरल इस बात की घोषणा करते कि युद्ध अथवा आंतरिक अ्रशारति के 
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कारण, देश की रक्षा भयंकर खतरे में थी, डोमीनियन लेजिस्लेचर प्रांतीय तथा 
ग्रवशिष्ट विषयों के भी कानून बना सकता था। इस प्रकार का कोई विधेयक 
गवर्नर जनरल की अनुमति के बिना, डोमीनियन लेजिस्लेचर में पेश न किया 
जा सकता था । इस बीच में प्रांतीय लेजिस्लेचरों का अपने काय-त्षेत्र के अंत- 
गंत कानून बनाने का श्रधिकार पूर्ववत्‌ बना रहता था किंतु, यदि कोई प्रांतीय 
कानून, घोषणुांतगंत निर्मित डोमीनियन कानून से, श्रसंगत होता था तो वह 
असंगत अंश तक शुन्य समझा जाता था । युद्ध आरंभ होने के पूर्व भी यदि 
श्राने वाले खतरे के संबंध में उन्हें संतोष हो जाय, तो गवनर जनरल इस 
प्रकार की घोषणा कर सकते थे। असाधारण परिस्थिति के अंत के लिए 
दूसरी घोषणा की व्यवस्था थी। प्रांतीय. लेजिस्लेचर की श्रनुमति से, 
अरथांत्‌ यदि प्रांतीय लेजिस्लेचर श्रनुमति-सूचक प्रस्ताव पास करे, तो 
डोमीनियन लेजिस्लेचर संबद्ध प्रांतों के लिए, प्रांतीय विषयों के भी कानून बना 
सकता था, किंतु प्रांतीय लेजिस्लेचरों को ऐसे अधिनियमों के संशोधन! तथा 
निरसन का अधिकार था । डोमीनियन लेजिस्लेचर सम्मिलित भारतीय रियासतों 
के संबंध में उन्हीं विषयों के कानून बना सकता था, जो प्रवेश-प्रार्थना-पत्र 
द्वारा डोमीनियन को हस्तांतरित किये जाते थे। यदि क्रोई विधेयक गवनेर 
जनरल की पूर्व स्वीकृति से डामीनियन लेजिस्लेचर में पेश किया जाता था तो 
इसके कारण उनके अनुमति देने अथवा न देने या रिजव करने के श्रधिकार 
में किसी प्रकार की कमी न होती थी । 

कार्य-विभाजन के उक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि डोमीनियन 
श्रोर प्रांतीय लेजिस्लेचरों के कार्य-संपादन के संबंध में जो रुकावर्ट सन्‌ १६३५ 
के भारतीय शासन-संबंधो अधिनियम द्वारा लगायी गगी थी, उनमें से बहुतों की 
इतिश्री हो गयी थी। ब्रिटिश पालमेट अब भारतीय डोमीनियन के संबंध में 
कानून नहीं बना सकती थी श्रोर न सम्राट भारतीय डोमीनियन श्रथवा प्रांतों के 
लेजिस्लेचरों द्वारा स्वीकृत विधेयकों को शुन्य कर सकते थे । गवनर जनरल के 
विवेक श्रोर व्यक्तिगत निर्णय के श्रधिकारों के लुप्त हो जाने के कारण, विधि- 
निमांण संबंधी जो रुकावट, वे लगा सकते थे, वे भी समाप्त हो गयी थीं । 
सन्‌ १६३५ के अ्रधिनियम में अनेक ऐसी बातें निर्धारित थीं जिनके संबंध के 
विधेयक संघीय श्रथवा प्रांतीय लेजिस्लेचरों में पेश न किये जा सकते थे और 
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बहुतों के विषय में गवर्नर जनरल अ्रथवा गवर्नर की पूर्व अनुमति अनिवार्य 
थी। भेद-भाव संबंधी विधेयकों के बारे में भी कई रुकावर्ट थीं। डोमीनियन 
संविधान से ये सब रुकावरठ निकाल दी गयी थीं। फलस्वरूप डोमीनियन 
लेजिस्लेचर एक प्रभुता-युक्त विधि-निर्माणकारी संस्था में परिवर्तित हो गया 
था। उसके अ्रधिकार अब काय-विभाजन संबंधी धाराश्रों से ही सीमित थे, 
किसी बाह्य नियंत्रण से नहीं । 

डोमीनियन और संघांतरित अंगों में शासन-संबंध--प्रांतीय 
तथा सम्मिलित रियासतों की सरकार अपना कार्य-संचालन इस प्रकार करने को 
थीं कि डोमीनियन लेजिस्लेचर द्वारा निर्मित विधियों की मयांदा का उल्लंघन 
न हो। गवर्नर जनरल को अधिकार था कि बे प्रांतीय सरकारों झ्रथ व, सम्मि- 
लित रियासतों के नरेशों की अनुमति से, उन्हे शासन-संबंधी कोई ऐसा काम 
दे दे जो डोमीनियन के शासन के अंतर्गत था। इसी प्रकार डोमीनियन 
लेजिस्लेचर, किसी प्रांत या प्रांतीय अधिकारियों को ऐसे अधिकार दे सकता, 
तथा उन पर कतंव्य लगा सकता था जिनके संबंध में प्रांतों को विधि बनाने का 
अधिकार था । अ्रतिरिक्त कामों में जो व्यय होता, वह डोमीनियन के कोष से 
दिया जाने को था | डोमीनियन लेजिस्लेचर द्वारा निर्मित अधिनियम, गवनर 
जनरल और नरेशों के परस्पर समभौते के अनुसार, रियासतों में उस सीमा 
तक कार्यान्बित किये जाते ये जहाँ तक वे उन पर लागू थे। गवर्नर जनरल 
को इस बात की जाँच करने का अधिकार था कि समभोते के अंतर्गत रियासतों 
में डोमीनियन सरकार की नीति कायान्बित की जा रही थी अ्रथवा नहीं । 
यदि नहीं, तो इस संबंध में वे नरेशों को आवश्यकतानुसार श्रादेश 
दे सकते थे। विभिन्‍न प्रांत अपना शासन-संचालन इस प्रकार करने को थे 
कि डोमीनियन के शासन-संचालन में किसी प्रकार की बाधा श्रथवा 
रुकावट न हो। डोमीनियन सरकार, प्रांतीय सरकारों को कुछ समवर्ती 
विषयों के शासन के संबंध में तथा यातायात के ऐसे साधनों के निर्माण 
अथवा उनकी रक्षाके संबंध में जो सेनिक मद्दत््व के थे, तथा भारत 
या उसके किसी भाग की शांति और व्यवस्था के भंग की श्राशंका पर, प्रांतीय 
शासन-संचालन किस प्रकार किया जाय--इनके संबंध के श्रादेश दे सकती 
थी | जब ऐसी असाधारण परिस्थिति की घोषणा की जाय कि भारत के विरुद्ध 
युद्ध छिड़ने वाला हे, उस समय डोमीनियन की सरकार प्रांतों को शासन-संचा- 
लन संबंधी आ्रादेश दे सकती थी। डोमीनियन की सरकार, संधीय विषयों के 
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संबंध में आवश्यकता पढ़ने पर, प्रांतों में स्थित श्रथवा प्रांतीय सरकारों की भूमि 
पर अधिकार कर सकती थी | किंतु इस संबंध में हरजाना देने तथा समभौता 
करने की व्यवस्था थी | यदि परस्पर समझौता न होता था तो संघीय न्यायालय 
के प्रधान न्यायाधीश को, निणय के लिए, पंच नियुक्त करने का श्रधिकार 
था | यही व्यवस्था सम्मिलित रियासतों के संबंध में भी की गयी थी | उनका 
शासन-संचालन इस प्रकार का होना चाहिये था कि डोमीनियन के शासना- 
घिकार पर, जहाँ तक वे रियासतों में लागू थे, कुप्रभाव न पड़े । यदि किसी 
समय गवनर जनरल को यह विदित हो कि श्रमुक सम्मिलित रियासत के नरेश 
इस संबंध में अपने कतंव्यों का पालन नहीं कर रहे थे, तो नरेश की बात 
सुनने के पश्चात्‌ , वे उन्हें श्राग्श्यकतानुकूल आदेश दे सकते थे । 

वित्तीय व्यवस्था--डोमीनियन संविधान की वित्तीय व्यवस्था न्‍्यूनाधिक 
उसी प्रकार की थी जेसी सन्‌ १६३५ के भारत-शासन-संबंधी भ्रधिनियम द्वारा 
निधारित की गयी थी। उसके मूल सिद्धांत इस प्रकार थे-- 

१--कुछ ऐसे टेक्स निर्धारित किये थे जिनकी सारी आमदनी डोमीनियन 
सरकार को मिलने को थी; जैसे आयात-कर, रेलवे का मुनाफा, मुद्रा और 
टकसाल, रिज़वे बैंक का लाभ आदि | 

२--कुछ टेक्स ऐसे थे जिनके उगाहने का अधिकार डोमीमियन सरकार 
को था पर जो प्रांतों और सम्मिलित रियासतों में अधिनियम द्वारा निधोरित 
सिद्धांतों के अनुसार विभाजित कर दिये जाते थे; जैसे उत्तराधिकार का टेक्स | 
इन मदों के संबंध में जो अतिरिक्त कर लगाया जाता, उसकी सारी श्रामदनी 
डोमीनियन सरकार को मिलने को थी | 

३--कुछ टेक्स एसे थे जिनके उगाहने का अधिकार संघ-सरकार को था 
पर जिनका निर्धारित प्रतिशत प्रांतों तथा सम्मिलित रियासतों को लौथया जाने 
को था ; जैसे आ्राय-कर | इस संबंध में भी जो अ्रतिरिक्त कर लगाया जाता 
उसकी सारी आमदनी डोमीनियन सरकार को मिलने को थी । 

४--वे टेक्स जिनकी समस्त आय प्रांतीय सरकारों को मिलने को थी; जैसे 
मालगुजारी, जंगलात झादि । 

गवर्नर जनरल की पूर्व अनुमति के बिना, कोई ऐसा विधेयक अ्रथवा 
संशोधन डोमीनियन लेजिस्लेचर में पेश न किया जा सकता था जिसका प्रांतों 
के हित पर कुप्रभाव पड़ता हो श्रथवा जो कृषि की आय के श्र को बदलता 
हो अथवा जो आय के विभाजन के छिद्धांतों पर श्रसर डालता हो श्रयवा 
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अतिरिक्त कर लगाता हो । वे श्रतिरिक्त कर लगाने की श्रनुमति तभी दे सकते 
थे जब उन्हें यह विश्वास हो जाय कि मितव्ययता करने तथा संब्रीय आमदनी 
के बढ़ाने पर भी आमदनी श्रौर खर्च का बराबर होना असंभव था | डोमीनि- 
यन की सरकार, गवर्नर जनरल के ऑडर के अनुसार प्रांतों की आर्थिक 
सहायता भी कर सकती थी । 

संघीय स्यायालय ओर हद्ाईकोट-- ।मीनियन संविधान द्वारा न तो 
संघीय न्यायालय और हाईकोटों' के संगठन में किसी प्रकार का परिवर्तन किया 
गया था और न उनके अधिकारों में | सच्न से महत्त्वपूर्ण परिवर्तन जो किया 
गया था वह न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित था । अगस्त सन्‌ १४४७ तक 
नियुक्ति का अधिकार सम्राट को था और उसके पश्चात्‌ गवर्नर जनरल को । 
प्रधान न्यायाधीश के लिए. सन्‌ १६३५ के अधिनियम के अनुसार यह आव- 
श्यक था कि नियुक्ति के समय अथवा जब वह सर्वप्रथम किसी न्याय-संबंधी पद 
पर नियुक्त हुआ था उस समय या तो वह इंगलेंड का बैरिस्टर या स्कॉटलेंड की 
फेकल्टी श्रॉफ एडवोकेट्स का सदस्य या भारतीय वकील रहा हो । डोमीनियन 
संविधान से यह धारा निकाल दी गयी थी | संघीय न्यायालय के न्यायाधीश गवनर 
जनरल के पास त्यागपत्र भेजकर पहले की तरह अपने पद से अ्रलग हो सकते थे 
शोर सम्राट भी दुराचरण अ्रथवा शारीरिक और मानसिक दुर्बलता संबंधी प्रिवी 
कोंसिल की रिपोट पर उन्हें अपने पद से अलग कर सकते थे | न्यायाधीशों के 
वेतन आदि निश्चित करने का अ्रधिकार गवनर जनरल को था किंतु वह किसी 
व्यक्ति के काय-काल में इस प्रकार बदला न जा सकता था जिससे उसको ह्वानि 
पहुँचे । संघीय न्यायालय की भाषा, उसके मौलिक तथा श्रपीलों के सुनने के 
कार्य-क्षेत्र, उसके अ्धिवेशनों के स्थान तथा उसके संबंध में प्रिवी कॉसिल की 
स्थिति में डोमीनियन संविधान द्वारा किसी प्रकार का परिवतंन नहीं किया गया 
था। संघीय न्यायालय और प्रिवी कोंसिल के निर्णय पूव॑वत स्वमान्य समके 
जाने को थे और उनके काय-रूप में परिणत किये जाने की व्यवस्था थी | 
हाईकोटों की अ्रवस्था न्यूनाधिक पूर्ववत बनी हुई थी। इनके संबंध में भी 
सम्राट के समस्त अधिकार गवनंर जनरल को दिये गये थे आऔरोर पूर्वी पंजाब 
ओर आआसाम के लिए नये हाईकोर्टों की व्यवस्था की गयी थी । 

सावेजनिक नोकरियाँ--भारतीय शासन-संबंधी सन्‌ १६३५ के अनु- 
सार भारत में सम्नाट की दो प्रकार की नौकरियाँ थीं--( १ ) सैनिक नौकरियाँ 
शोर ( २) असेनिक अर्थात्‌ सिविल नोकरियों। डोमीनियन संविधान से 
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सैनिक नौकरियों के संबंध की समस्त धाराएँ निकाल दी गयी थीं। उनकी) 
श्रावश्यकता उस समय थी जब देश-रक्षा एक संरक्षित विषय था ओर उसके 
संबंध में गवनर जनरल ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी थे । सिविल नौक- 
रियों के विषय में भी महत्त्वपूरा अंतर हो गये थे । सन्‌ १६३५ के संविधान के 
अनुसार कई ऐसी नौकरियों थीं जिन्हें भारत-मंत्री की नौकरियाँ कहते थे | 
इनकी नियुक्ति तथा हितों की रक्षा का श्रधिकार भारत-मंत्री तथा स-कौंसिल 
भारत-मंत्री की था। इस प्रकार नियुक्त जितने सरकारी नौकर, डोमीनियन की 
स्थापना के पश्चात्‌ भारत में काम कर रहे थे, उन्हें निकालने का अधिकार, 
डोमीनियन या प्रांतों में काम करने के अनुसार, गवर्नर जनरल या प्रांतीय 
गवर्नरों को था। दुराचरण के अतिरिक्त, इस प्रकार का कोई व्यक्ति, उस 
समय तक न तो निकाला जा सकता था और उसका दर्जा ही गिराया जा 
सकता था, जब तक उसे अपनी स्थिति के स्पष्ट करने का पूर्ण अवश्तर न दिया 
गया हो । सिविल सर्विसों की नियुक्ति का अधिकार, डोमीनियन संविधान के 
श्रनुसार गवर्नर जनरल या गवर्नरों को था और नौकरी की शर्तें उन्हीं के द्वारा 
बनाये गये नियमों के अनुसार निश्चित की गयी थीं | 

उपसंहार--उपयु क्त विवरण में हमने भारत के डोमीनियन संविधान 
का संज्ञित्त विवरण दिया है | किंतु यह संविधान स्थायी न था। भारतीय 
संविधान-सभा स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण में संलग्न थी। २६ जनवरी 
सन्‌ १६३१० को उसके द्वारा निर्मित लोकतंत्रात्मक संविधान भारत पर लागू कर 
दिया गया । उस दिन से डोमीनियन संविधान की इतिश्री हो गयी | 


जलन अन- सपभ.. अर तन, 


१६ 
+ कप लक संवि 
स्वतंत्रता से नये संविधान तक (१) 
आंतरिक शासन 


प्रक्थन---डोमीनियन की स्थापना के पूर्व भारतीय परि- 
स्थिति--डोमीनियन तथा प्रांतीय सरकारों का निर्माण --डोमीनियन 
सरकार की शासन-नीति-- डोमीनियन सरकार की पर-राष्ट्र- 
नीति--डोमीनियन सरकार का श्रांतरिक शासन ; देश का बेटवारा; 
शांति और व्यवस्था की स्थापना; शरणार्थियों की समस्‍या; 
खाद्यांत्ञ की समस्या ; दस्तकारियों की श्रवस्था ; रियासतों की 
समस्‍या ; विरोधी दल की समस्या--कांग्र स की स्थिति में 
परिवतन--गांधीजी की हत्या । 


प्राक्धन-- १५ अगस्त सन्‌ १६४७ को, भारत €वतंत्र हुआ था | उस 
दिन से २६ जनवरी सन्‌ १६३० तक, उसका शासन डोमीनियन संविधान 
के अनुसार होता रहा | लगभग ढाई बरस के इस काल में देश को भयंकर 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ा | यद्यपि यह कहना कठिन है कि भारत की 
डोमीनियन सरकार इन कठिनाइयों को दूर करने में पूर्गरूपेण सफल हुई, पर 
इतना कहने में किसी को संकोच नहीं हो रुकता कि यथाशक्ति उसने इनके दूर 
करने का प्रयत्न किया था | 

डोमीनियन की स्थापना के पूर्वा भारतीय परिस्थिति--भारतीय 
डोमीनियन की स्थापना के पूब, युरोपीय महासमर के प्रभावों के कारण, संसार 
के अन्य देशों की माँति, भारत की भी परिस्थिति चिंताजनक थी | भोजन तथा 
वस्त्र का अभाव था, शिक्षा की कमी थी, औ्रौर रोगियों के लिए ओषधियाँ तक 
न मिलती थीं | मुद्रा-्बाहुल्य के कारण, वस्तुश्नों का मुल्य अ्रत्यधिक बढ़ गया 
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था | चोर-बाजार गरम था और मुनाफाखोरों की बन श्रायी थी। श्रमजीवियों 
की कमी थी और जो थे, वे ऐसे लोगों के प्रभाव में थे, जो उत्पादन-बृद्धि 
द्वारा, देश का हित-साधन न करके, उन्हें श्रेणी-संघर्ष को ओर ले जाने का 
प्रयत्न कर रहे थे । सांप्रदायिक वैमनस्थ के कारण हिंदुश्रों श्रोर मुसलमानों में 
फूट का शअ्रस्तित्त्था और उनके कुत्सित कार्यो' को मानवता धिक्कार रही 
थी | लगभग दो सौ बरस के बिदेशी शासन के कारण, भारतीयों का नेतिक 
अधःपतन इतना अधिक हो गया था कि बहुत से मनुष्य, मानव-जीवन के 
उच्च आदर्शों' को विस्मरित करके, अपने सत्र कामों को स्वार्थ-परायणता वश 
करते थे | सरकारी नौकर तक इस प्रकार के श्रधःपतन से मुक्त न थे। उनमें 
से कुछ सांप्रदायिक पक्षपात की ओर करके हुए थे ओर कुछ आर्थिक लोभ को 
आर | मानसिक दासत्व राजनीतिक दासत्व अ्रपेज्ञा कई गुना अधिक था श्रोर 
उसका अस्तित्व उस शिक्षित समुदाय पर भी था जिसके अ्रधिकांश व्यक्ति 
राजनीतिक स्वतंत्रता का राग अलापते तथा अन्य सब बातों में राष्ट्रीय उन्नति 
के लिए प्रयत्नशील थे | यह थी देश की आंतरिक स्थिति, जब ब्रिटिश सरकार 
ने, भारत का शासन भारतीयों के हाथ में देने का निश्चय किया । 


१५ अगस्त सन्‌ १६४७ फो श्वृंखला-मुक्त नवीन भारत का उदय हुश्रा 
झोर मारतीय परिस्थिति पहले की श्रपेज्ञा जटिलतर हो गयी। स्वतंत्रता 
के बदले भारत को अंग-विच्छेद स्वीकार करना पड़ा । मुस्लिम लीग तथा 
उसके नेताश्नरों की निरंतर मांग, ब्रिटिश सरकार की “भेद और शासन” की 
नीति तथा कांग्रेसी नेताश्रों की उत्सुकता के कारण, उस मारत में दो स्वतंत्र 
डोमीनियने बनीं जिसकी राजनीतिक एकता स्थापित करने का ब्रिटिश सरकार 
को गौरव था | भारत श्रखंड न रह कर खंडित हो गया और उसकी उस 
मोलिक एकता की इतिश्री हो गयी जो वैदिक काल से उस समय तक श्रकाक्य 
तथा सर्वेमान्य थी ओर जो देश की भौगोलिक रचना के श्रतिरिक्त उसके सांस्कृ- 
तिक जीवन तथा उसकी इच्छाश्रों श्र आ्राकांक्षाओं का मूर्तिमान स्घरूप थी । 
ब्रिटिश सरकार ने देश को छोड़ते-छोड़ते परिस्थिति को जटिलतर बनाने बाली 
एक बात और कर डाली । भारतीय रियासतें, जो समस्त ब्रिटिश काल में, 
व्यावहारिक दृष्टि से, भारत-सरकार के श्रधीन थीं, उन सब बंधनों से मुक्त कर 
दी गयीं जो संधियों, सनदों, संबंधों तथा चलनों पर निर्मर थे । अधिपति-सत्ता 
हटा ली गयी ओर इस प्रकार भारतीय नरेशों तथा नवाबों को यह समभने का 
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अवसर मिला कि वे नव-निर्मित भारत-सरकार से सर्वया स्वतंत्र ये श्रोर स्वतंत्र 
शासकों की भाँति उससे व्यवहार कर सकते थे । 

अंतराष्ट्रीय परिस्थिति इससे भी अधिक भयानक थी। १४ श्रगस्त सन्‌ 
१६४७ तक समस्त भारत का पर-राष्ट्र्संबंध ब्रिटिश सरकार के अधीन था। स्वतंत्र 
डोमीनियनों के बनने पर वह भारतीयों के हाथ में आरा गया । युरुप के द्वितीय 
महासमर का अंत तो लगभग दो बरस पूर्व हो चुका था, पर युद्ध का वातावरण 
अरब भी शेष था और विजयी राष्ट्र अपनी शक्ति-इृद्धि तथा स्वाथ-साधन में लिप्त 
थे | वे दो प्रधान गुट्टों में विभकत थे जिनमें से एक सोवियट रूस को अपना 
नेता मानता था ओर दूसरा इगलेंड और अ्रमरीका को । संसार के विभिन्न देशों 
में भारतीयों के साथ दुव्यवहार हो रहा था और किसी देश में भारत का कोई 
ऐसा राजदूत अथवा प्रतिनिधि न था जो राष्ट्रीय दृष्टिकोण को समझता और 
तदनुकूल काम करता हो । पाकिस्तान की नव निर्मित डोमीनियन के कारण 
अंतर्राष्रीय परिस्थिति और भी अधिक जटिल हो गयी थी । घम्म के नाम पर 
पूर्वी और पश्चिमी पंजाब में अनेक हिंदू ओर मुसलमान हताहत दो रहे थे । 
इसके कारण शरणार्थियों की विकट समस्या नव-निर्मित डोमीनियन के सम्मुख 
थी। देश के बेंटवारे के कारण, मतभेद की अनेक बातें सामने आ्रा गयी थीं 
और बहुतों के आने की आशंका थी। श्रतएव अंतराष्ट्रीय परिस्थिति भी काफी 
जटिल थी । 

डोमीनियन तथा प्रांतीय सरकारों का निर्माए--देश की उपयु कत 
अ्रंतरिक परिस्थिति तथा अंतराष्ट्रीय स्थिति में डोमीनियन सरकार का निर्माण 
हुआ । संविधान-सभा के हाथ मे प्रभु-सत्ता का हस्तांतरण हुआ ओर उसने 
नेताओं द्वारा आमंत्रित लॉ्ड माउंटबेटेन को गवनर जनरल के पद पर नियुक्त 
करना स्वीकार किया । डोमीनियन मंत्रि-मंडल की घोषणा की गयी और निम्न- 
लिखित व्यक्ति मंत्र। तथा विभागाष्यक्षु नियुक्त हुए--- 

१--पं० जवाहरलाल नेहरू--प्रधान मंत्री, पर-राष्ट्र, राष्ट्रमंडल-संबंध 
और वेशानिक अनुसंघान-विभाग | 

२--सरदार वल्लम भाई पटेल--गह, सूचना तथा ब्रॉडकरास्टिंग ओर 
रियासत विभाग । 


३--डा० राजेंद्र प्रसाद--खाद्य एवं कृषि-विभाग। 
४--मौलाना श्रबुल कलाम श्राजाद--शिक्षा-विभाग । 
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५--डा० जॉन मथाई--रेलवे तथा यातायात-विभाग । 
६--सरदार बलदेव सिंह--रक्षा-विभाग । 
७--श्री जगजीवन राम--श्रम-विभाग । 
८- श्री सी. जी, भाभा>*व्यापार-विभाग । 
६--भ्री रफी श्रहमद किदवाई--डाक और तार-विभाग । 
१०-- राजकुमारी अ्रम्ृत कोर-स्वास्थ्य-विभाग । 
११--डा० बी० आर० अंबेडकर--कानून विभाग । 
१२--श्री० आर० के० पणमुखं चेट्टी--अर्थ-विभाग । 
१३--डा० श्यामा प्रसाद मुकर्जी--उद्योग और रसद विभाग । 
१४--श्री० एन० बी० गाडगिल--कारखाना, खान और बिजली 
विभाग । 
कालांतर में डाक्टर राजेंद्र प्रसाद मंत्रि-मंडल से अलग हो गये श्रोर उनके 
स्थान पर श्री जयरामदास दौलतराम की नियुक्ति हुई | इसके पूर्व ये बिहार के 
गवर्नर थे । ब्रिटिश शासन-काल में केंद्रीय इकजीक्यूटिव कॉसिल के सदस्य 
बढ़ते बढ़ते गवर्नर के पद पर नियुक्त होते थे किंतु स्वतंत्र भारत में एक प्रांतीय 
गवर्नर डोमीनियन मंत्रिमंडल के सदस्य बने और दूसरे मनोनीत प्रांतीय गवनेर 
पश्चिमी बंगाल के प्रधान मत्री । आवश्यकतानुकूल मंत्रिमंडल में कई श्रन्य 
परिबतेन भी हुए । प्रांतीय सरकारों का भी नव-निर्माण हुआ । १५ अगस्त के 
पूर्व ही प्रांतीय गबनरों ने अपना त्याग-पत्र दे दिया था। उस दिन मद्रास, 
बंबई ओर आसाम के गवनरों को अपने पद पर बने रहने का निमंत्रण दिया 
गया ओर उन्होंने उस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया । श्रन्य प्रांतों के लिए 
नये गवनर नियुक्त हुए | उनकी सूचो हृस प्रकार है-- 
१-पश्चिमी बंगल--श्री राजगोपालाचारो | 
२--पूर्वी पंजाब--सर चंदूलाल त्रिवेदी । 
३--मध्य प्रांत और बरार--श्रो मंगलदास पकवासा । 
४--बिद्ार--श्रो जयरामदास दोलतराम | 
५--सयुक्त -प्रांत--डाक्टर विधानचंद्र राय भोर स्थानापन्न गवनंर श्रीमती 
सरोजनी नायडू | 
६--उड़ीसा--डाक्टर फेलाशनाथ काटजू | 
कालांतर में श्री जयरामदास दौलतराम के डोमीनियन सरकार में खाद्य -सदस्य 
नियुक्त हंने के कारण श्री एम० एस० श्रणे बिहार के गबनंर, भ्रीमती सरोजनों 
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नायडू संयक्त-प्रांत की स्थायी गवर्नर, सर महाराज सिंह बंबई के गवनंर, श्री 
श्री प्रकाश आसाम के गवर्नर और भावनगर के महाराजा मद्रास के गवर्नर 
शोर लॉर्ड माउंटबे टन के जाने के पश्चात श्री राजगोपालाचारी भारत के गवनेर 
जनरल नियक्त हुए | प्रांतीय मंत्रि-मंडलों का भी पुनर्निमाण हुआ । इस प्रकार 
भारत का केंद्रीय और प्रांतीय शासन पूण रूप से भारतीयों केह्वाथ में श्रा गया । 


डोमीनियन सरकार की शासन-नीति--सत्ता-हस्तातरण के अवसर 
पर डा» राजेंद्रप्रसाद ने जो संविधान-सभा के सभापति थे, स्वतंत्र भारत को 
शासन-नीति पर कुछ प्रकाश डाला | आंतरिक शासन में अ्रल्प-संख्यकों को 
धर्म, संस्कृति ओर भाषा को स्वतंत्रता का श्राश्वासन देने के पश्चात, उन्होंने 
स्वतंत्र भारत के आंतरिक कार्य-क्रम के संबंध में निम्नलिखित बातें कहीं, 
“सभी लोगों को हम यह आश्वासन देना चाहते हैं कि हमारी यह अ्रथक 
कोशिश होगी कि देश से गरीबी और दीनता, भूख और बीमारी दूर हो जाय, 
मनुष्य और मनुष्य के बीच में भेदभाव उठ जाय, कोई मनुष्य दूसरे का शोषण 
न करे और सब्र के लिए सुंदर ओर समुचित जीवन बिताने का साधन जुटा 
दिया जाय ।?” पं० जवाहरलालजी के विचार इस संबंध में निम्नलिखित थे-- 
“हमारा ब्वेय हैं भारत के जन-साधारण, किसान और मजदूर को स्वाधीनता 
श्र सुयोग देना ; अ्रश्ञान, बीमारी और गरीबी के विरुद्ध लड़ना और उनको 
मिटाना; समृद्ध, संपन्‍न और प्रगतिशील लोक-तंत्र का निर्माण करना; ऐसी 
राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था करना, जिससे देश के प्रत्येक 
नर-नारी को समुचित अधिकार औौर जीवन के पूर्ण विकास का श्रवसर मिल 
सके |?! सरदार वल्‍लभभाई पटेल के शब्दों में स्वतंत्र भारत की सरकार का 
उद्देश्य इस प्रकार था--हमें इस बात का प्रबंध करना है कि देश में छोटे से 
छोटे ओर बड़े से बड़े को एक ही दर्जा मिले ; मजदूरों को अपनी मेहनत के 
फल का पूरा हिस्सा मिले श्रौर लाखा किसान जो श्रपना लहू-पसीना एक कर 
देते हैं, उन्हें उसका पूरा फल मिले और भारत-सरकार देश के हर स्त्री श्रौर 
पुरुष को खाना, कपड़ा, रहने की जगह श्रौर शिक्षा देने के अपने कतंव्य को 
अ्रच्छी तरह पूरा करे ।!!” आचारय कृपलानी के विचार भी न्यूनाधिक इसी 
प्रकार के थे--“ आज हमारा शत्रु बाहर नहीं, बल्कि भीतर ही है। हमारे 
वास्तविक शत्रु भुखमरी, निर्धनता, श्रस्वास्थ्य, अ्रश्ञान, दुर्भावना, मूखंता 
और सांप्रदायिक उत्तेजना के कारण फैली हुई हिंसा और श्रव्यवस्था की 
भावना है। हन शत्रुश्रों के विरुद्ध हमें श्रपनी सारी शक्ति केंद्रित करनी पड़ेगी। '! 
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डोमीनियन सरकार की पर-राष्ट्रनीति--सत्ता हस्तांतरण के अवसर 
तथा उसके पश्चात डोमीनियन सरकार की पर-राष्ट्रनीति पर भी कुछ प्रकाश 
डाला गया था । इब संबंध में डा० राजेंद्र प्रसाद के विचार इस प्रकार थे-- 
दुनिया के सभी देशों को हम यह आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि हम अ्रपनी 
परपरा के अनुसार सब के साथ मित्रता का बतांव रखना चाहते हैं । किसी से 
हमारा द्वेष नहीं । हमें किसी के साथ धात नहीं करना है ओर हम उम्मीद 
करते हैं कि कोई हमारे साथ भी ऐसा न करेगा । हमारी एक ही आशा और 
श्रभिलाषा है कि हम सबके लिए. स्वतंत्रता और मानव-जति में शांति और 
सुख स्थापित करने में मददगार हो सके |?” सरदार पटेल के विचारानुकूल 
स्वतंत्र भारत का पहला कतंव्य यह था “'कि भीतरी और बाहरी खतरों से वह 
अपनी अ्रच्छी तरह रक्षा करें |!” डोमीनियन सरकार, उपनिवेशों में स्थित 
भारतीयों की दशा सुधारना चाहती थी और एशियायी राष्ट्रों को संगठित करने 
के पक्ष में थी | पाकिस्तान में छूटे हुए भारतीयों की भी उसे चिंता थी । देश 
के विभाजन से भारत के श्रनेक राष्ट्रवादी नेता दुखी थे। खंडित देश की 
स्रतंत्रता का, आनंद वे उसी प्रकार मना रहे थे जिस प्रकार एक घायल 
सिपाही युद्ध में विजय का आनंद मनाता है| सीमा पार के भाइयों की याद 
उन्हें सदा सताती थी | उन्हें आशा थी कि दोनों का पुनमिलन हो जायगा, 
किंतु जब तक यह न हो वे उन्हें पाकिस्तान में ही रहने का परामशं देते ये | 
डा० राजेंद्र प्रसाद के विचार इस संबंध में इस प्रकार थे--"ऐसे लोगों को जो 
बैंटबारे से दुखी हैं और पाकिस्तान में रह गये हैं, दम अ्रपनी शुभ-कामना 
मेजते हैं। उनको घबड़ाना नहीं चाहिये ; अपने घर-बार, धर्म ओर संस्कृति 
को बचाये रखना तथा हिम्मत और सहिष्णुता से काम लेना चाहिये । उनके 
इस संबंध में भय करने का कोई कारण नहीं कि उनके साथ ठीक और न्यायपूर्ण 
व्यवहार न होगा श्रोर उनकी रक्षा न होगी। जो आश्वासन दिया गया है 
उसको मान लेना चाहिये और आ्राज जहाँ पर वे रहते हैं, वहीं भ्रपनी वफादारी 
झ्रौर सचाई से अपनी मुनासिबर जगह उन्हें हासिल करनी चाहिये |” 


डोमीनियन सरकार का आंतरिक शासन; देश का बँटयारा-- 
देश का बँठवारा डोमीनियन सरकार की सर्वप्रथम समस्या थी। संसार के 
इतिद्यास में किसी श्रन्य ऐसे उदाहरण का मिलना अ्रसंभव हैं जब कि इतने 
बड़े देश का बेंटवारा इतने कम समय में किया गया हो । भारत में ही जब 
बर्मा प्रथक किया गया था और सिंध तथा उड़ीसा के नये प्रांत बने थे, उस समय 
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बंटवारे के काम में इससे कहीं ग्रधिक्र समय लगा था | ब्मा को प्रथक करने 
में दो बरस श्रौर उड़ीसा को बिहार से प्रथक करने में दो बरस लगे थे | किंतु 
भारत के विभाजन में केवल छः महीने लगे | लाड माउंटबेटेन के विचारा- 
न॒ुकूल, जब विभाजन का सिद्धांत स्वीकृत हो चुका था, तो शीघ्रातिशीघ्र ही उसे 
कार्यान्वित करना ही उचित था | अतएव वे इस काम में एकाग्र-चित्तता से 
लग गये। विभाजन संबंधी समितियों ने भी उन्हों की भाँति तत्परता और लगन 
से काम किया । इसका तथा दोनों नव-निर्मित्त डोमीनियनों के परस्पर सहयोग 
का प्रभाव यह हुआ कि विभाजन-संबंधी समस्त काम इतने कम समय में संपन्न 
हो गया, जिसका ब्रिटिश सरकार तक को अनुमान न था । सरदार वल्‍लभ 
भाई पटेल के विचार इस संबंध में इस प्रकार थे--'मुमे निश्चय है कि जब 
इस कठिन और चिंतापूर्ण स्थिति का इतिहास लिखा जायगा जिसमें से हम 
गुजरे हैं, तो विभाजन को संयुक्त प्रयास और कार्य-संग्रादन की योग्यता का 
एक चमत्कार समझा जायगा |?! 


शांति ओर व्यवस्था को स्थापना-भारतीय डोमीनियन की दूसरी 
महत्वपूर्ण समस्‍या शांति और व्यवस्था की रक्षा की समस्या थी। देश के 
बटवारे तथा सांप्रदायिकता-जनित उन्माद के कारण सीमा-प्रांत, सिंध, पश्चिमी 
और पूर्वी पंजाब तथा दिल्‍ली के प्रांतों में रक्तपात, नर-संहार, लूटमार श्रोर 
अ्रागजनी के जो भयंकर कांड हुए, उनका स्मरण करके श्राज भी रोंगटे खड़े 
हो जाते हैं। पैशाचिकता का नग्न तांडब हुआ । चलती हुई रेलगाड़ियों से 
यात्री नीचे फेंके गये, स्त्रियाँ भगायी गयीं श्रौर सहरस्तरों निर्दोष व्यक्ति हृताहत 
हुए । पाकिस्तान में होनेवाले श्रत्याचारों का विवरण सुनकर, जिसे शरणार्थी 
सजल नेत्रा से सुनाते थे, लोगों के हृदय में बदला लेने की भावना का उदय 
होता था । इस प्रकार डोमीनियन सरकार की शांति और व्यवस्था की रक्षा की 
समस्या एक कठिन समस्या थी । तिस पर संयुक्त प्रांतीय हिंदू-सभा ने, कांग्रेसी 
शासन की सांप्रदायिक नीति के कारण, सक्रिय ग्रांदोलन आरंभ किया था श्रौर 
कुल ही दिनों पश्चात्‌ एक ऐसे मुस्लिम-एंग्लो-इंडियन षडयंत्र का पता चला था 
जिसका उदद श्य सरकार का ध्वंश करना था। डोमीनियन सरकार ने अपू् 
टृढ़ता से इस परिस्थिति का सामना किया | भारत और पाकिस्तान की सरकारों 
ने मिलकर शांति संबंधी कई अपीले निकालीं और भारतीय नेताओं ने भी इस 
प्रकार की अ्रपील कीं। गांधोजी ने तो इस संबंध में गझ्रामरण व्रत तक आर भ 
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किये | सरकार की ओर से सेनिक कारवाई भी की गयी और वे लोग गिरफ्तार 
कर लिये गये जो शांति और व्यवस्था के भंग के श्रपराधों के दोषी ये । कुछ 
सरकारी नोकरों को, जिनके विषय में सांप्रदायिक पक्षुपात्‌ की शिकायतें आयी, 
कड़ी चेतावनी दी गयी । फलस्व॒रूप शांति और व्यवस्था की वह समस्या जो १५ 
अगस्त सन्‌ १६४७ को बड़ी जटिल प्रतीत होती थी, क्रशः इल हो गयी ओर भार- 
तीय डोमीनियन और तत्यश्चात स्वतंत्र भारत के हिंदू और मुसलमान निवासी 
उसी प्रकार रहने लगे, जिस प्रकार वे देश के बैटवारे के पूर्व रहते थे । 


शरणाथियों की समस्या--डोमीनियन सरकार की तीसरी समस्या 
शरणार्थियों को समस्या थी। संसार के इतिहास में किसी अ्रन्य ऐसे उदाहरण 
का मिलना कठिन है जिसमें इतनी अ्रधिक जन-संख्या का विनिमय हुआ हो । 
बंटवारे के पूर्व ही सांप्रदायिक वेमनस्य ने देश को अपने पंजे में कर लिया था | 
फलस्वरूप जिन त्तेत्रों में मुसलमान बहु-संख्यक थे, वहाँ के हिंद अपने को 
सुरक्षित न समभते थे और जिन च्षेत्रों में हिंदू बहु-संख्यक थे, वहाँ के मुसलमानों 
की भावना इसी प्रकार की थी। श्रतणव पाकिस्तान की हिंदू जनता, भारत की 
श्रोर आने लगी श्र मारतीय डोमीनियन में, पूर्वी पंजाब की मुस्लिम जनता, 
पाकिस्तान की ओर जाने लगी। कुछ अपनी चल संपत्ति को लेकर पैदल 
अथवा बैलगाड़ियों में चले श्रौर कुछ के निष्क्मण का प्रबंध सरकार को करना 
पड़ा | स्पेशल रेलगाड़ियोँ चलायी गयीं, मोटरों का प्रबंध हुआ और हवाई 
जहाज तक प्रयुक्त हुए | लगभग ६० लाख शरणार्थी इन दिनों पाकिस्तान से 
भारत को श्राये, जिनमें २५ लाख के निष्क्रमण में सरकार ने सहायता पहँ 
चायी | कालांतर में पूर्वी पाकिस्तान की सांप्रदायिक नीति के कारण लगभग 
६ लाख शरणार्थी मारत में और आये । 


इसमें संदेह नहीं कि शरणार्थियों के निष्क्मण की समस्या कठिन थी किंतु 
इससे भी श्रधिक कठिन समस्या उनके बसाने तथा उनकी जीविका के प्रबंध की 
थी | इस कठिन काम को करने के लिए डोमीनियन के मंत्रि-मंडल में पुनर्वास- 
मंत्री की नियुक्ति हुई | बहुत से शरणार्थी पूर्वी पंजाब और दिल्ली के प्रांतों मे 
बसाये गये और कुछ बंबई और संयक्त-प्रांत में । भारतीय रियासतों ने भी 
उन्हें अ्पनो रियासतों में बसने की सुविधा दी । उनके भोजन और वस्नर तथा 
उनके बच्चों की निःशुक्ल शिक्षा का प्रबंध किया गया। आरंभ में भारत- 
सरतार की नीति का मूलमंत्र, समस्त उपलब्ध साधनों द्वारा, शरणार्थियों का 
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सहायता करना था । उनके लिए शरणार्थी-शिविर खोले गये | ' कालांतर 
में भारत-सरकार की उक्त नीति में परिवर्तन हुआ । अब वह शरणाथियों को 
अपने पेरों पर खड़ा करना चाहती थी। फलस्वरूप शरणार्थी-शिविर क्रमशः 
तोड़ दिये गये श्लोर शरणार्थियों के रहने के लिए बड़े शहरों के निकट उपनि- 
वेश-नगर बसाये गये | ' शरणार्थी-कृषकों को खेती के लिए भूमि दी गयी 
श्ौर बहुतों को काम-काज आरंभ करने के लिए ऋण दिया गया। शरणार्थियों 
को काम-कराज की शिक्षा देने के लिए कामकाजी शिक्षा-केंद्र खोले गये, हरि- 
जनों की सहायता को व्यवस्था की गयी, बालक-बालिकाश्रों की शिक्षा का प्रबंध 
किया गया ओर बेकार लोगों को काम-काज दिलाने के लिए सरकारी कार्यालय 
खोले गये । इस प्रकार शरणाथियों की वह समस्या जो सन्‌ १६४७ 
में बड़ी कठिन प्रतीत होती थी, एक प्रकार से हल हो गयी सी विदित 
हं।ने लगी । 

खाद्यान्न को समस्या--डोमीनियन सरकार की चौथो समस्या खाद्यान्न 
को समस्या थी। देश के विभाजन के कारण भारतीय यूनियन को पूर्वकालीन 
भारत को ७७"७/८ जन-संख्या ओर ७३१५६ भूमि मिली थी । देश का वह 
प्रदेश, जिसमे सिंचाई का प्रबंध उच्च कोटि का था और जिसकी उपज आव- 
श्यकता से अधिक थी, पाकिस्तान में चला गया था। फल-स्वरूप भारत में 
खाद्यान्न को कमी थी, जिसको पूर्ति के लिए विदेशों से अन्न मेंगाना पड़ता 
था। ' इसके फारण देश की सुदृढ़ आर्थिक स्थिति को धक्का लगता था | 
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१. कुरुक्षेत्र, दिल्ली और थूवीं पंजाब मे शरणार्थियों को भरथायी तौर पर शिविरों में बसाने 
के लिए २७६४८ सैनिक तंबू दिये गग्े और १,५०,००० छोटे तंबू पूर्वी पंजाब को भेजे 
गये | २६ दिसंवर सन्‌ १६४७ तक ८,५५,६१० रजाइयाँ और ३,४०,४५७ कंबल 
शरणार्थियों के लिए भेजे गये । ७,००० जाकिट, १ ००,००० स्वेटर, १,२५,००० पौंड 
ऊन, २,००,००,००० तैयार कपड़े और ३६,०५,००० गज सूती कपड़ा शरणार्थियों 
मैं बॉटा गया । 

२. माचे सन्‌ १६५० तक १६,६०० पक्के भर २६,६०० भरध-पक्के मकान शरणार्थियों के 
रहने के लिए बन चुके थे और ११,३०० पक्के और १०,५०० भ्रथ-पक्के मकान बनाये 
जा रहे थे। 

रे. सनू १६४६-५० में भारत-सरकार ने इस काम में २४,७०,००,००० रु० खर्च 
किये थे । 
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अतः सरकार ने यथाशक्ति स्वपयांप्त होने का प्रयत्न किया था। उसने ऊसरों 
को हल के तले लाने का प्रयत्न किया, नहरों को बनवा तथा पाताल कुँश्रों 
को खोदवा कर सिंचाई का प्रबंध किया, रासायनिक खाँदों के लिए फेक्टरियों 
खोलीं श्रौर किसानों को अच्छे बीज दिये | वह कृषि में वैज्ञानिक श्राविष्कारों 
के प्रयोग के लिए प्रयत्नशील थी | सब लोगों तक अन्न पहुँचाने के लिए, 
उसने शहरों में राशन आरंभ किया और कृषि एवं जानघरों के विषय में थेशा- 
निक अन्वेषण कराया । इन सब बातों से उसे आशा थी कि दिसंबर सन्‌ 
१६५१ तक भारत खाद्यान्न में स्वपर्या्त हो जायगा । 


द्स्तकारियों को अवस्था--डोमीनियन सरकार की पाँचवीं समस्या, 
दस्तकारियों के संबंध में थी। देश के विभाजन का कुप्रभाव भारतीय दस्त- 
कारियों पर भी पड़ा था। कई दस्तकारियों के केंद्र भारतीय प्रदेश में श्राये थे, 
पर उनके लिए कच्चे माल देने वाले प्रदेश पाकिस्तान में चले गये ये 
श्रमजीबियों की भी कमी थी । जो कुछ ये उनको श्रवस्था संतोषप्रद न थी। 
श्र वे हड़ताल श्रादि के द्वारा स्वाथंसाधन में लिप्त थे | यातायात के उपयुक्त 
साधनों का श्रभाव था। श्रन्य आवश्यक बातों के लिए, उनको माँग इतनी 
श्रघधिक थी कि दस्तकारियों के लिए न तो कच्चा माल टीक समय पर मिल 
सकता था श्रोर न बनी हुई वस्तुओ्रों की ब्रिक्रो को यथोचित व्यवस्था थी। पूँ जी 
की भी कमी थी | इन बातों के कारण स्वतंत्र होने के समय, भारतीय दस्त- 
कारियों की ग्रवस्था अधिक आशाजनक न थी । 


भारत की डोमीनियन सरकार ने, दस्तकारियों की अवस्था सुधारने का 
यथाशक्ति प्रयत्न किया । कच्चे माल की प्राप्ति के लिए दूसरे देशों, विशेषतया 
पाकिस्तान से व्यापारिक संधियाँ की गयीं। श्रमजीवियों की दशा सुधारने 
के लिए सरकार ने कई अधिनियम बनाये। इन सब में इस बात 
का ध्यान रखा गया कि मजदूर छोटी-छोटी बातों में हड़ताल का सहारा न 
पकड़े | यातायात के साधनों की सुविधा, दस्तकारियों को दी गयी । 
विकास की दृष्टि से सरकार ने दस्तकारियों को तीन भागों में विभक्त 
किया | पहले वर्ग में वे दस्तकारियाँ थीं जिनका एकाधिकार केंद्रीय 
सरकार को था। दूसरे वर्ग में वे दस्तकारियाँ थीं जो आधार ( 3&80 ) 
दस्तकारियाँ कही जाती थीं, जेसे लोहे, कोयले, जहाज बनाने आदि की 
दस्तकारियाँ । इनके भावी विकास का उत्तरदायित्व, भारत-सरकार ने श्रपने 


( ४०५ ) 


ऊपर लिया | तीसरे वर्ग में वे दस्तकारियोँ थीं जिनका सरकार नियमन और 
नियंत्रण करती थीं। दस्तकारियों के द्वरुत विकास के लिए, सरकार ने विदेशी 
पूंजी की आवश्यकता को स्वीकार किया, पर सावधानी के साथ आवश्यक 
नियंत्रण के अंतर्गत | 

रियासतों की समस्या--डोमीनियन सरकार की छुठी समस्या का 
संबंध भारतीय रियासतों से था । 

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के पास द्वोने के पूव, ला माउंटबेटेन और 
सरद।र वल्‍्लम भाई पटेल के प्रयत्नों के कारण हेदराबाद के अतिरिक्त, श्रन्य 
सब रियासते निर्धारित शर्तों के अनुसार भारतीय यूनियन में सम्मिलित हो 
गयीं थी। जूनागढ़ ने भौगोलिक श्रनिवार्यताओं की अवद्ेलना करके, पाकि- 
स्तान से मिलना चाहा । किंतु भारतीय डोमीनियन ने इसे स्वीकार न किया । 
इस संबंध में उसका सिद्धांत जनानुमति के अ्रनुसार, अंतिम निरय के पत्त में 
था। कालांतर में जनमत-संग्रह किया गया श्रौर निर्शय भारतीय यूनियन के 
साथ मिलने के पक्ष में हुआ | काश्मीर का मामला संयुक्त राष्ट्रसंघ की सुरक्षा- 
समिति के विचाराधीन कर दिया गया ओर द्वैदराबाद की रियासत पुलिस 
कारवाई के पश्चात्‌ भारतीय यूनियन से मिल गयी । 

५६६३ भारतीय रियासतों में अ्रधिकांश बहुत छोटी थीं। भारत के संघ- 
संविधान में उनका स्वतंत्र इकाइयों के रूप में सम्मिलित होना श्रसंभव था | 
देशी-राज्य-प्रजा-सम्मेलन ने, लुधियाना के श्रधिवेशन में, इस संबंध में श्रपने 
विचार इस प्रकार प्रगट किये थे-- 

“भविष्य के संघ-शासन में वे ह्वी रियासतें या उनके संघ स्वतंत्र इकाइयों 
के रूप में सम्मिलित हो सकंगे जिनकी जनसंख्या कम से कम २० लाख और 
आय ० लाख रुपये सालाना होगी । जो रियासततें इस शर्त को पूरा न कर 
सकेंगी, उन्हें पड़ोस के प्रांत में मिला लिया जायगा ।”? 


चार बरस के पश्चात यह बात दोहरायी गयी श्रोर जनता की सामाजिक 
और श्रार्थिक उन्‍नति को, सम्मिलित होने का मुख्य श्राधार समझा गया। 
डोमीनियन सरकार ने रियासतों के प्रति न्यूनाधिक इसी नीति को कार्यान्वित 
किया । कुछ छोटी रियासतें भारतीय प्रांतों में मिला ली गयीं, कुछ को मिलाकर 
समूह बनाने की व्यवस्था की गयी ओर कुछ स्वतंत्र इकाइयों के रूप में स्वीकार 
कर ली गयीं । 
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रियासतों के संबंध में किये गये उक्त परिवतन महत्वपूर्ण थे, किंतु इनसे 
भी अधिक महत्वपूर्ण बह भावना थी जिसके कारण रियासतों में शासन-सुधार 
किये गये । भारतीय नरेश और नवाब, ब्रिटिश छुत्रछाया में राजतंत्र का राग 
अलापते श्रोर लोकतंत्र और उससे संबंधित श्रांदोलनों की निंदा करते थे । वहाँ 
की जनता नागरिकता के अधिकार तक से वंचित थी। डोमोनियन सरकार 
के काल में यह व्यवस्था पूर्णतया बदल गयी श्रौर एक के पश्चात्‌ दूसरे 
नरेश ने अपनी रियासत में उत्तरदायी शासन स्थापित करने की घोषणा की । 
कालांतर में ठोस संघ की ञ्रावश्यकता के कारण उन्होंने भारत के गणतंत्रात्मक 
संविधान को स्वीकार करके, श्रपनी रियासतों या रियासती-समूहों के लिए. उसी 
प्रकार की सरकार को स्व्रीकार किया जिसकी व्यवस्था पू्वकालीन ब्रिटिश भारत 
से बने हुए राज्यों के लिए की गयी थी | 

विरोधी दल की समस्या--भारत के डोमीनियन संविधान में उत्तर- 
दायी सरकार की व्यवस्था थी। उसकी सफलता के लिए राजनीतिक दलों का 
होना अनिवाय है । बहुसंख्यक दल सरकारी दल हो जाता है श्रोर अल्पसंख्यक 
दल विरोधी दल | अल्पसंख्यक-दल सरकारी कामों की आलोचना करता, 
तथा उसे अ्रपने कामों में सतक सखता है | इंगलेंड में तो विरोधी दल के नेता 
को सरकारी वेतन मिलता है। विरोधी दल के श्रभाव या उसकी अतिशय 
दुबलता में सरकारी दल मनमानी करने लगता है। भारतीय डोमीनियन की 
दशा न्यूनाधिक इसी प्रकार को था। विरोधी दलों का अ्रस्तित्व ही न था | 
भारतीय विधान-मंडल में कांग्रेस का अकाव्य बहुमत था और यद्यपि देश 
में कांग्रेस पार्टी के विरोधियों की संख्या कम न थी, तो भी संगठित 
विपक्षी दल की श्रनुपस्थिति में, उनके वोट विपक्षी श्रम्यर्थियों केंद्रित नहीं 
किये जा सकते थे। देश की उक्त अ्रवस्था उत्तरदायी सरकार के श्रनुकूल न 
थी | श्रतः प्रभावशाली विरोधी दल के निर्माण का प्रश्न भारतीय डोमीनियन 
के सम्मुख था | 

कांग्रेस की स्थिति में परिवर्तन--स्वतंत्रता के पश्चात्‌ कांग्रेस की 
स्थिति में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गये | सन्‌ १६४७ के पूर्व वह समस्त देश 
की प्रतिनिधि संस्था थी और कांग्रेस के अ्रध्यक्ष को राष्ट्रपति कट्दा जाता 
था । स्वतंत्रता के पश्चात्‌ उसमें कई विच्छेद हुए । पहले समाजवादी उससे 
बाहर हो गये श्रोर ततलश्रात्‌ मद्रास और उत्तर-प्रदेश के कुछ कांग्रेसी सदस्य 
सरकारी बेंचों से अ्रलग बेठने लगे | बंगाल में श्री प्रफल्ल घोष की श्रध्यक्षता 
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में 'कृषक-प्रजा-मजदूर! पार्टो का जन्म हुआ । इन बिच्छेदों के कारण 
कांग्रेस समस्त राष्ट्र की प्रतिनिधि-संस्था न रहकर एक दल की प्रतिनिधि- 
संस्था हो गयी । 

सरकार श्र राजनीतिक दल में क्‍या संबंध होना चाहिये, यह भी डोमी- 
नियन सरकार की एक महत्वपूर्ण समस्या थी। सन्‌ १६४७ में आचार्य कृप- 
लानी ने अ्रध्यक्ष-पद से त्याग-पत्र देकर, देश का ध्यान इस समस्या को ओर 
प्रभावशाली ढंग से आकर्षित किया था । उनके मतानुकूल यह खेद की बात 
थी कि कांग्रेस कार्य-पालिका श्र केंद्रीय सरकार दोनों एक द्वी प्रकार के मतों 
को प्रगट करती थीं। उनके सम्मुख एक प्रश्न यह भी था कि कांग्रेस उस समय 
तक सरकार को अपना सक्रिय सहयोग कैसे दे सकती थी, जब तक उसके 
अध्यक्ष को उन सब महत्वपूर्ण प्रश्नों से श्रवगत न कराया जाय, जो राष्ट्र के 
सम्मुख थे | उन्हें इस प्रश्न का संतोष-जनक उत्तर न मिला । फलस्वरूप वे 
कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से अलग हू गये । 

कांग्रेस के भविष्य की समस्‍या भी देश के सम्मुख थी। उसका ध्येय 
भारत को स्वतंत्र बनाना था। कुछ लोगों का विचार था कि इस ध्येय को 
प्राप्ति के पश्चात कांग्रेस को विघटित कर देना चाहिये था। गांधीजी उस 
लोक-सेवक-मंडल में परिवर्तित कर देना चाहते ये | किंतु अन्य कांग्रेसवादी 
इस मत के न थे। कांग्रेस के रचनात्मक कार्य-क्रम की पूर्ति के लिए वे उसे 
एक ठोस संस्था में परिवर्तित कर देना चाहते थे। कालांतर में दूसरे पक्ष 
वालों की विजय हुई । कांग्रेस राष्ट्र को प्रतिनिधि-संस्था न रह कर एक राज- 
नीतिक दल में परिवर्तित ही गयी | 

स्वतंत्र भारत के उक्त पयोयलोचन से यह स्पष्ट है कि भारत की डोमीनियन 
सरकार को अपने ढाई बरस के शासन-काल मे अनेक भीतरी कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ा था | वह उनमें से अधिक्रांश. का सफलतापूवंक दूर कर 
सकी थी श्लोर जो कुछ बची थों उनके दूर करने के लिए, प्रवत्नशील या। उसके 
विपक्ष में सब से महत्वपूर्णा बात देश की आर्थिक स्थिति थी | वस्तुओ्रों का मूल्थ 
बराबर बढ़ता जा रहा था। सरकार इसके सेकने में असम थी । कुछ लागं। के 
के विचार में, देश की उक्त परिस्थिति, सरकारी निय॑त्रणणों के कारण थी, पर 
सरकार इस विचार से सहमत न थी । 

गांधी जो की हत्या--स्वतंत्र भारत के आंतरिक शासन विशेषतया 
सांप्रदायिकता संबंधी उसकी नीति से भारतीय जनता के कुछ लोग अ्संतुष्ट थे | 
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उनका विचार था कि डोमीनियन की सरकार कांग्रेस की पूवकालीन नीति की भाँति 
मुसलमानों का तोषण श्रोर हिंदू-हितों का बलिदान कर रही थी | पाकिस्तान की 
सांप्रदायिक नीति के कारण उनके विचार ओर भी उत्तेजित हो रहे थे। वहाँ 
एक मुस्लिम राज्य की स्थापना की जा रही थी जो शरीयत पर आधारित था 
शोर जिसमें गेर-मुसलमानों का लेशमात्र भी स्थान न था | विपरीत इसके भारत 
में एक धर्म-निरपेज्ष राज्य ( 56077 5॥906 ) स्थापित किया जा रहा 
था, जिसमें धर्म का विचार किये बिना सब व्यक्तियों को स्वतंत्रतापूवंक रहने 
तथा नागरिकता के अधिकारों के भोगने का अधिकार था। फलस्वरूप जब 
पाकिस्तान के हिंदू श्रपना स्स्व छोड़कर वहाँ से माग रहे थे, भारत के 
मुसलमान स्वतंत्रतापूवंक अपना जीवन बिता रहे थे | साथ ही उन्हें इस बात 
की भी श्राशंका थी कि पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध छिड़ने पर भारत के 
मुसलमान पंचम वर्ग की भाँति भारत को धोखा तथा पाकिस्तान का साथ 
देंगे श्रोर तब मुस्लिम लीगियों का यह नारा कि ' 'हँस कर लिया है पाकिस्तान, 
लड़ कर लेंगे हिंदुस्तान”? चरितार्थ हो जायगा। अतएव वे चाहते थे कि 
डोमीनियन सरकार तथा प्रांतीय सरकारें मुसलमानों के तोषण की नीति का 
परित्याग कर दें श्रोर अखंड भारत में हिंदू-राज्य स्थापित करने के लिए 
प्रयत्तशील हों | राष्ट्रीय स्वयंसेवक-संघ झोर हिंदू-मह्दासभा के कुछ उग्र सदस्य 
इस विचार के थे | 

किंतु भारत की डोमीनियन सरकार उनकी यह बात मानने मे असमर्थ थी | 
श्समे संदेह नहीं कि उसने हिंदू महानसभा के कार्य-क्रम की उचित बातों को मान 
लिया था किंतु उसके लिए यह असंभव था कि वह अपने राष्ट्रीय स्वरूप को 
छोड़ कर सांप्रदायकता का श्रावरण धारण करे | अ्रतएब सांप्रदायिकता के 
हिसात्मक प्रदशनों को उसने कढ़ाई के साथ दबाया । किंतु उससे भी अधिक 
कड़ाई गांधीजी के त्याग-बल की थी। कलकते में सांप्रदायिक सुद्धावना के लिए 
आमरख उपवास आरभ करके उन्होंने वहाँ की परिस्यिति को विद्युत्‌-गति से 
बदल दिया था। दिल्ली में भी उनके उपवास का यही परिणाम हुआ था | 
धरा निर्दोषों के रक्त से रंजित होने से बचा ली गयी थी श्र नर-पेशाचिकता 
का नग्न तांडइव न होने पाया था। हिंदू सांप्रदयिकता-बादियों की दृष्टि में गांधी 
जी के उक्त उपवासों का प्रभाव हिंदू-हितां के विरुद्ध था। हिंदू जाति तथा 
भारत-सरकार उनके प्राणों की रक्षा के लिए दबती जाती थो और मुसलमान 
और पाकिस्तान अषिकाधिक उद्दंड होते जा रहे ये | 
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ऐसी परिस्थिति में हिंदू-राष्ट्रवादी, कांग्रेसी सरकार तथा गांधी जी की ओः 
से कुछ खिंचने से लगे । उनके पास कोई ऐसी शक्ति तो न थी जिसके श्राधार 
पर वे प्रत्यक्ष रूप से गांधी जी तथा डोमीनियन सरकार का विरोध कर सकते | 
अतएव उन्होंने एक निर्मम, निंदनीय मार्ग अपनाया । सरकार के विरुद्ध पड़यंत्र 
रचा गया जिसका तथाकथित उद्द श्य डोमीनियन सरकार केमंत्रियों का वध था। 
गांधीजी की प्रार्थना-सभा में बम फेंका गया किंतु वार खाली गया | इसके दस 
दिन पश्चात्‌ नाथूराम विनायक गोडसे नामक एक व्यक्ति ने २० जनवरी सन्‌ 
१६४८ को लगभग दो गज के फासले से, प्राथना सभा में जाते हुए गांधीजी 
पर, तीन बार गोली चलायी। “बापू?” संसार से उठ गये और दूसरे दिन 
उनका नश्वर शरीर शीतल चदन की लकड़ियों से जला कर भस्म कर दिया 
गया। अहिंसा का पुजारी हिंसा का शिकार बना और समस्त संसार उसके वियोग 
से शोकातुर हो, प्रकाश के लिए भठकने लगा । भारत-माता का वह लाल 
उससे लिन गया जिसने अपने को अनेक बार शखलावद्ध करके उसे श्र खला- 
मुक्त करने का मार्ग दिखलाया था | 

भारतीय डोमीनियन की राजघानो में बापू” की हत्या के कारण, डोमीनि- 
यन सरकार की सफलताओं का रंग बहुत कुछ फीका पढ़ जाता है | वे लोग 
भी, जो हत्या के पूव दिन तक उसकी प्रशंसा करते थे, उस दिन से उसक्री 
आलोचना करने लगे झ्लोर इस बात पर जोर देने लगे कि डोमीनियन सरकार 
का गृह-विभाग अपने काम में असफल सिद्ध हुआ था तथा सरदार बलल्‍लभ 
भाई पटेल के द्वाथ में तीन विभागों का होना अश्रनुचित था। उनके काम के 
घटाने की बडी श्रावश्यकत्न थी | कुछ तो सरकार के पद-त्याग की चर्चा करने 
लगे और कुछ ने इस बात पर जोर दिया. कि मंत्रि-मंडल में सांप्रदायिक मंत्रियों 
का होना ठीक न था। उनके विचार में भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई सांप्र- 
दायिकता और पूँजीवाद के शासन के लिए नहीं लड़ी गयी थी। कालांतर मे 
डोमीनियन सरकार की पर-राष्ट्रनीति की आलोचना की जाने लगी और 
काश्मीर के प्रश्न पर संयुक्त-राष्ट्रसंघ के रख के आधार पर यह कहा जाने 
लगा कि डोमीनियन सरकार, परनराष्टू-संबंध-संचालन में भी अ्रसफल सिद्ध 
हुई थी | 

बापू कौ हृश्या के कारण भारत का वातावरण पूर्शातया बढ्ल गया | 
जो काम वे अ्रपने जीवन काल में करना चाहते थे किंतु न कर सके थे, उनकी 
मुस्‍्यु के पश्चात्‌ वे सब स्वत) बड़ी शीघ्रता सै होने लगे। सांप्रदायिकृरषा का 
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अंत सा हो गया । नये संविधान में संयुक्त निवांचन की व्यवस्था की गयी है 
और सरकारी नोकरियों से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अ्रनुषपात मिटा दिया 
गया है | भारत श्राज सचमुच एक धम्म-निरपेक्ष राज्य हे जिसमें सब धर्मों के 
अनुयायी स्वतंत्रतापूवंक रह तथा नागरिकता के अधिकारों का उपयोग कर 
सकते हैं । यही “बापू” की हार्दिक इच्छा थी। इसी के लिए वे जीवन पंत 
भारत-माता की सेवा में संलग्न थे । 


१७ 
। ३ 2. संविधान 
स्वतंत्रता से नये संविधान तक (२) 
पर-राष्ट्र-संबंध-संचालन 


पर-राष्ट्रनीति के मूल सिद्धांत-- राजदूत और राजदूता- 
वास - भारत और राष्ट्रमंडल---भारत ओर दक्षिणी पूर्वी एशिया-- 
भारत और चीन--भारत और कोरिया--भारत और जापान-- 
भारत और दक्षिणी श्रफ्रीका--भारत में विदेशी क्षेत्न--भारत और 
तिब्बव-- भारत शोर नैपाल--भारत और पाकिस्तान ; शरणार्थियों 
की संपत्ति ; आ्रार्थिक बातें ; काश्मीर की समस्या ; हैदराबाद की 
समस्या ; विदेशी राज्यों का प्रभाव ; सांप्रदायिक वेमनस्य-- भारत 
और संयुक्त राष्ट्र-संघ--पर-राष्ट्र संबंध के मूल सिद्धांतों का व्याव- 
हारिक स्वरूप--पर-राष्ट्र नीति की आलोचना । 


फ्र-राष्ट्रनीति के मूल-सिद्धांत--भारतीय डोमीनियन के निर्माण के 
अवसर पर, भारतीय नेताओं ने डोमीनियन सरकार की पर-राष्ट्र-नीति के 
संबंध में कुछ वक्तव्य निकाले थे। यदि उनका तथा उनके पश्चात्‌ निकाले 
गये वक्तव्यों का हम विश्लेषण करे, तो भारतीय डोमीनियन की परन्राष्ट्र-नीति 
के निम्नलिखित श्राधारमूत सिद्धांत मिलते हैं-- 

(१ ) संसार के दो प्रधान गुदटों से अलग रहना । द्वितीय महासमर के 
पश्चात, संसार के विभिन्‍न देश दो गुट्टों में विभक्त हो गये थे । उनमें से एक 
सोवियट रूस को श्रपना नेता मानता था और दूसरा संयुक्त-राज्य-अमरीका को। 
दोनों की विचार-धाराश्रों में श्राधारभूत मेद थे। भारत इन दोनों गुटटों में 
तटस्थ रहना चाइता था। वह प्रत्येक प्रश्न पर स्वतंत्रतापूवंक विचार करके, 
स्वतंत्र निर्णय के पक्त में था । ह 
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(१ ) दक्षिणी-पूर्वी एशिया के देशों को, उनके हित तथा अन्य बातों के 
लिए, एक दूसरे से ग्रथित करना । 
( ३ ) जब कभी जिस किसी ढंग से संभव हो, संसार को शांति को बढ़ाना | 


(४ ) निबल राष्ट्रों का पक्त ग्रहण करना, चाहे ऐसा करने में उसे उन 
राष्ट्रों की श्रप्रसन्‍नता का ही सामना क्यों न करना पड़े, जिनका उनसे स्वार्थ- 
साधन होता हो | 

(४ ) उन उद्द श्यों की पूति के लिए संयुक्त-राष्ट्संघ का अधिक से 
अधिक प्रयोग करना, जिनके लिए वह स्थापित किया गया था | 

(६ ) संसार के विभिन्‍न देशों से अंतराष्ट्रीय संबंध स्थापित करना, 
जिससे भारत संसार की श्रौर संसार भारत की गतिविधि से परिचित द्वो जाय । 

भारत को डोमीनियन सरकार का पर-राष्ट्र-संबंध-संघालन इन्हीं श्राधार- 
भूत सिद्धांतों के अनुसार हुआ था | केवल तटस्थता शब्द की अधिक विस्तृत 
व्याख्या कर दी गयी थी। ५० जवाहरलाल नेहररू के मतानुकूल, तटस्थता शब्द 
निरंतर सुप्तावस्था का द्योतत्त न था। वह उस सकारात्मक क्रियाशीलता का 
परिचायक था जिसके श्रनुसार शांति-भंग या स्वतंत्रता के खतरे के अवसरों पर 
झावश्यक कारवाई की जा सकती थी | 


राजदूस और राजदूतावास--ख तंत्र होने के पश्चात्‌ भारत ने विभिन्न 
देशों के लिए अ्रपने प्रतिनिधि नियुक्त किये। इनमें से कुछ को राजदूत 
( 239008989007 ), कुछ को पूर्ण अधिकारी दूत ( ए09 2]0आ॥ां- 
7०(60(7879 ), कुछ को दवाई कमिश्नर और कुछ को कांतल-जनरल की 
उपाधि मिली । दूसरे देशों के प्रतिनिधि भारत में श्राये | उनके भी कई वर्ग 
थे। इन राजदूतों ओर प्रतिनिधियों के कारण, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की प्राप्त 
तथा अंतराष्ट्रीय संबंध-संचालन में बड़ी सुविधा मिली । भारत को संसार के 
विभिन्‍न देशों में होनेवाली बातो को प्रामाणिक सूचना मिलने लगी और श्रन्य 
देशों को भारत में होनेवाली बातों की । विदेशों से सांस्कृतिक संबंधों की 
स्थापना के लिए. सांस्कृतिक संबंधों की भारतीय कौंसिल' ([#0[9॥ (00प्रा- 
0७] ० (प।प7७) &09]860075 ) की स्थापना की गयी और कभी- 
कभी भारतीय मंत्री तथा मेता बिदेशों को इसी उद्दे श्य से भेजे गये। विदेशों 
के सांस्कृतिक प्रतिनिधि-मंडल भी इसी उद्दे श्य से मारत में आये । 

भारत ओर राष्ट्रमंडल--भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के पूर्ष भारत 
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ब्रिटिश साम्राज्य का अंग था| स्वतंत्रता अधिनियम के पश्चात्‌ उसे डोमीनियन 
का दर्जा मिला और यह ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का सदस्य बन गया । इनका 
परस्पर संबंध वेस्टमिस्टर स्टेब्यूट के श्रनुसार था। डोमीनियन की स्थिति में ही 
भारत ने संपूर्ण प्रभुता-संपन्‍न लोकतंत्रात्मक गण-राज्य होने का निश्चय किया | 
फलस्वरूप संवेघानिक दृष्टि से उसका ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में रहना श्रसंभव हो 
गया | राष्ट्रमंडल के सब्र सदस्य डोमीमियन” कहे जाते थे, भारत एक ख्वतंत्र 
राज्य था। उनमें से प्रत्येक में क्राउन ( 070क्चषए ) के प्रतिनिधि-स्वरूप 
गवर्नर जनरल का अस्तित्व था, किंतु स्वतंत्र भारत में ऐसा न हो सकता था । 
राष्ट्रमंडल का नाम ही ब्रिटिश राष्ट्रमंडल था और भारतीय राष्ट्र ब्रिटिश राष्ट्र 
न था | किंतु भारत का ब्रिटिश राष्टरमंडल से पृर्णरूपेण अलग हो जाना न तो 
उसके श्रस्थ सदस्यों को पसंद था और न स्वयं भारत को | कुछ लोगों के 
मतानुकूल वह भारत के भी हित में न था। किंतु संपूर्ण प्रभुता-संपन्‍न लोकतं- 
आ्रत्मक गण-राज्य को राष्टुमंडल में रखने की समस्या भी बड़ी कठिन थी । 
इसके हल के लिए. अप्रेल सन्‌ १६४६ में राष्ट्रमंडल के प्रधान मंत्रियों का एक 
सम्मेलन लंदन में हुआ । उसमें यह निश्चित किया गया कि ब्रिटिश राष्ट्रमंडल 
को भविष्य में केवल राष्ट्रमंडल कहा जायगा | डोमीनियन शब्द को निकाल 
दिया गया श्रौर क्राउन के स्थान पर राजा ( [72 ) शब्द स्वीकार किया 
गया | भारत ने स्वतंत्र सहयोग के लिए इंगलेंड के राजा की आवश्यकता को 
स्वीकार किया । समभोते की उक्त भावना के कारण भारत राष्ट्रमंडल का 
सदस्य बना रहा । 


स्वतंत्र भारत के उक्त निर्णय से कुछ लोग संतुष्ट न थे । सैद्धांतिक दृष्टि से 
इस बात पर जोर दिया जाता था कि किस प्रकार एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश 
दूसरे देश के राजा की आवश्यकता के बंधन को स्वीकार करके स्वतंत्र सहयोग 
के आधार पर राष्ट्रमंडल में रह सकता था। कुछ लोग कांग्रेस की पृर्वकालीन 
घोषणाओं के श्राधार पर, राष्ट्रमंडल की सदस्यता को अनुचित समभते थे 
श्रौर कुछ यह कहते थे कि नये संबंध के कारण, भारत ने तटस्थता की नीति 
का परित्याग करके, एंग्लो-अमरीकन गुड़ को परोक्ष रूप से स्वीकार कर लिया 
था | डामीनियन सरकार के मतानुकूल ये आलोचनाएँ व्यर्थ थीं। नये संबंध 
द्वारा भारत-सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया था, जो उसकी पर स्वतंत्रता 
तथा पर-राष्ट्र-संबंध में तटस्‍्यता की नीति के अनुकूल न था । 

भारत ओर दक्षिणी-पूर्वी एशिया--छततंत्रता के पश्चात ही मारत 
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को दक्षिणी-पूर्वी एशिया को राजनीति में काफी दिलचशी लेनी पड़ी । कोरिया 
से इंडोनेशिया तक का समस्त प्रदेश उथल-पुथल की अ्रवस्था में था। दो 
प्रतिद्वंदी श्रपनी विचारधाराशों एवं कार्य-पद्धति के कारण, इसकी अवस्था को 
श्रौर भी अधिक बिगाड़ने में लगे थे। एंग्ली-अमरीकन गुट्ट के देश इसे श्रस्त- 
व्यस्त अवस्था में इस लिए. रखना चाहते थे, कि युरुप के विभिन्‍न देश, 
अपनी मौजूदा स्थिति को सुधार कर, इसे पुनः अपने आधिपत्य में रखने के 
योग्य बन जाय । साम्यवादियों का प्रभाव भी नित्यप्रति बढ़ता जा रहा था पर 
संभवतः इतना श्रधिक नहीं, जितना ए ग्लो-अ्रमरीकन गुट्ट के लोग कहते थे । 
इन दोनों प्रतिद्वंदियों के बीच में, इस प्रदेश के विभिन्‍न देशों के देशभक्त ये, 
जो अपने देशों को साम्राज्यवादी शक्तियों के पंजे से छुड़ा कर, संसार के अन्य 
स्वतंत्र राष्ट्रों की भाँति, मयांदापूवक रखना चाहते थे । 

निर्बेल जातियों का उमारना, स्वतंत्र भारत की पर-राष्ट्र-नीति का एक 
मूल मंत्र था। दक्तिणी-पूर्वो एशिया में उसने इसी नीति को कायान्वित करने 
का प्रयत्न किया । जब हलिंड ने इंडानेशिया की नवनिर्मित रिपब्लिक पर नृशंस 
अत्याचार आरंभ किये, भारत ने इस समस्या पर विचार करने के लिए एशि- 
यायी देशों के एक सम्मेलन को आरामंत्रित किय।। इसके पूर्व सन्‌ १६४७ में 
इस प्रकार का एक गेर-सरकारी सम्मेलन हो चुका था। २० जनवरी सन्‌ 
१६४६ से नये सम्मेलन के अधिवेशन दिल्‍ली में आरंभ हुए ओर इसमें 
एशिया के १७ विभिन्‍न देशों ने, जो संयुक्त-राष्ट्र संघ के भी सदस्य थे, भाग 
लिया । भारत के कहने पर, विभिन्‍न एशियायी देशों ने, दालेंड के हवाई 
जहाजों को श्रपने प्रदेश के ऊपर से जाने को मना कर दिया । सम्मेलन ने 
इंडोनेशिया के संत्रंध में तीन प्रस्ताव पास किये | पहले में संयुक्त-राष्ट्र-संघ की 
सुरक्षा-परिषद से यह सिफारिश की गयी थी कि १ जनवरी सन्‌ १३४० तक 
इंडोनेशिया की प्रभुता उसे हस्तांतरित कर दी जाय। दूसरे में सम्मिलित 
विभिन्‍न राज्यों से यह कहा गया था कि वे संयुक्तनराष्ट्र संघ में अ्रपने प्रतिनि- 
थियों तथा राजदूतों को इस संबंध में एक दूसरे के साथ परामश करने का 
आदेश दें। तीसरे में उस व्यवस्था पर जोर दिया गया था जिसके अनुसार 
सद॒स्य-राज्य एक दुसरे का परामश लें तथा एक दूसरे के साथ सहयोग कर 
सके। भारत द्वारा निर्दिष्ट उद्द श्य से एशियायी सम्मेलन के बुलाये जाने के 
कारण, कुछ देशों में सनसनी फेली। उसकी श्रालोचना यह कह कर की गयी कि 
वह एशियायी देशों का नेतृत्व करना चाहता था और एक प्रथक एशियायी 
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गुट्द के बनाने के लिए प्रयत्नशील था | इसमें कोई श्राश्वयथ की बात न थी | 
स्वार्थपरायण देश साधारणतया इस प्रकार की श्रालोचना करते हैं । सम्मेलन 
के आमंत्रित करने में, भारत न तो एक एथक्‌ गुट्ट के निर्माण का दोषी था 
श्रौर न एशिया के नेतृत्व ग्रहण करने का | पर संयुक्तनराष्ट्र संध के अंतर्गत 
वह यह अवश्य चाहता था कि अ्मरीकन पूँजी की सहायता से युरुष के देश, 
एशियायी देशों के न्यायोचित राष्ट्रीय के उत्थान में श्रड़चन न डाल सके । 

इंडो चाइना के संबंध में भारत का दृष्टिकोण न्यूनाघिक इसी प्रकार का 
था। यह प्रदेश फ्रांस के कानूनी आधिपत्य में था, पर यहाँ के निवासियों ने, 
फ्रांस का विशेध करके, वियतनाम ( ५४06787) ) नाम की रिपब्लिक 
का निर्माण किया। फ्रांस ने, इसे दबाने के लिए, कंबोडिया के भूतपूर्व 
सम्राट, बाश्रो दायी, की अध्यक्षता में श्रपनी कठपुतली सरकार की स्थापना 
की । इंडो-चाइना का लगभग नो-दर्शांश वियतनाम रिपब्लिक के अधीन था 
आर एक दरशांश बाओं दायी के अधीन । साम्यवादी चीन ने वियतनाम रिप- 
ब्लिक को श्रमिज्ञात कर लिया ओर भारत ने भी यद्दी किया । पं० जवाहरलाल 
नहरू के मतानुकूल भारत उस सरकार के अभिज्ञात करने मे श्रसमर्थ था, जा 
सैनिक बल पर अ्वलबित थी ओर जिसकी रक्षा और पर-राष्ट्र संबंध-संचालन 
का उत्तरदायित्व एक गेर-एशियायी शक्ति के अधोन था । 

दक्षिणी-पूर्वी एशिया की स्थिति पर, १० जनवरी सन्‌ १६५० का बुलाये 
गये कोलंबो-सम्मेलन में भी, विचार किया गया। इसमे राष्ट्रमंडल के बेदेशिक 
मंत्री सम्मिलित हुए थे । सम्मेलन के कायक्रम में, दक्षिण|-पूर्वों एशिया के 
संबंध में निम्मलिखित तीन महत्वपूर बातें सम्मिलित की गयी थीं-( १ ) 
प्रदेश का आर्थिक सुधार, ( २ ) साम्यवादी प्रचार रोकने की समस्या, ( ३ ) 
प्रदेश की रक्षा की समस्या | सम्मलन के मतानुकूल दूसरी समस्या के हल के 
लिए यह आवश्यक था कि इस प्रदेश का आ्थिक विकास किया जाय | 
अतएव राष्ट्र-मंडल के विभिन्‍न सदस्यों ने, इस काम की पूर्ति के लिए, इस 
प्रदेश में झपने हित के अनुपातानुसार सहायता देने का वचन दिया। रक्षा 
के लिए राष्ट्र मंडल के कुछु सदस्य अटलांटिक-पैक्ट की भाँति एक पैसीफिक 
पैक्ट के पक्ष में ये । किंतु पं० जवाहरलाल नेहरू इसके पक्ष में न थे । फल- 
स्वरूप ऐसे पेक्ट का निर्माण न हो सका | 

भारत और चीन--चीन के संबंध में भारत की डोमीनियन को एक 
नाजुक परिस्थिति का सामना करना पड़ा | साम्यवादी प्रसार के पूर्व, भारत 
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चीन की राष्ट्रीय सरकार के अनुकूल था। चीन की पीपुल्स रिपब्लिक की घोषणा 
के पश्चात्‌ , उसके सम्मुख. लाल चीन की सरकार के अभिज्ञात करने का 
प्रश्न आया | आरंभ में इंगलेंड और अ्रमरीका लाल चीन के विरोधी थे । 
भारत राष्ट्मंडल का सदस्य था श्लोर कुछ लोगों का श्रनुमान था कि वह 
इल बात में इंगलेंड का साथ देगा। ऐसा करने से वह निश्चित रूप से एग्लो- 
ग्रमरीकन युट्ट के अ्रंतगंत आरा जाता । लाक चीन के श्रभिज्ञात करने से 
इंगलेंड और श्रमरीका के विरोध की ग्राशंका थी | किंतु भारत ने इस समस्या 
के हल में किसी भी गुद्र का साथ न दिया। स्वतंत्र निर्णय के आधार पर 
उसने लाल चीन की सरकार को अभिशात कर लिया । कालांतर में श्रार्थिक 
जोखिम के कारण इगलेंड नै भी लाल चीन की सरकार को श्रभिज्ञात 
कर लिया । 

भारत और कोरिया--दूसरे महासमर के पूर्व कोरिया जापान के 
अधीन था। वहाँ के निवासी इसे नापसंद करते ये और स्वतंत्र कोरिया के 
निर्माण के पक्त में थे | फल-स्वरूप महासमर के काल में ही याल्टा (४४६&७) 
झोर पोटसडेम ( ?0|80&॥ ) के समभौतों के अश्रनुसार, मित्र-राष्ट्रों ने 
स्वतंत्र कोरिया के निर्माण का निश्चय किया | मई सन्‌ १६४६ में जापान के 
आत्म-समपंण के पश्चात्‌ , ३८ वें श्रक्षांश द्वारा कोरिया के दो भाग कर दिये 
गये | इस प्रकार उत्तरी कोरिया सोवियट रूस के प्रभाव-द्षेत्र में आ गया और 
दक्षिणी कोरिया ग्रमरीका के प्रभावन्त्ेत्र में | आरंभ ही से कोरिया के उक्त 
दोनों भागों का संबंध तनातनी का था | उत्तरी भाग ने, समस्त देश के लिए, 
सोवियट रूस के ढंग का सा एक साम्यवादी संविधान बनाया और इस बात पर 
जोर दिया कि विदेशी सेनाएँ देश से हटा ली जायें। दक्तिणी भाग ने भी 
अपना लोकतंत्रात्मक संविधान बनाया | उसकी राष्ट्रीय श्रसेबली ने, संयुक्त- 
राष्ट्रसंघ से, प्रस्ताव पास करके, कहा कि अ्रमरीकी सेनाएँ दक्षिणी कोरिया 
में बनी रहें । रूस श्रोर उसके साथी देशों ने उत्तरी कोरिया की सरकार को 
अभिज्ञात किया तथा ब्रिटेन और श्रमरीका ने दक्षिणी कोरिया की सरकार को | 
माये सन्‌ १३४६ को उत्तरी कोरिया और रूस की सरकारों में एक श्रार्थिक और 
सांस्कृतिक समभोता छुआ जिसके कारण उत्तरी कोरिया की आर्थिक स्थिति 
दक्षिणी कोरिया की अ्रपेज्ञा भ्रष्ठटर हो गयी और वह समस्त देश की एकता के 
लिए प्रयत्नशील हुश्रा । श्रगस्‍्त सन्‌ १६४६ में उत्तरी कोरिया की सेनाश्रों 
ने दक्तिणी कोरिया पर आक्रमण किया । मामला संयुक्त-राष्ट्रसंघ के विचाराधीन 


( ४१७ ) 


किया गया। उसने उत्तरी कोरिया को ग्राक्रमणकारी घोषित किया औ्ौर 
उसके सदस्यों ने, संयुक्त-राज्य-अमरीका के नेतृत्व में, सेनिक बल द्वारा, उत्तरी 
कोरिया की पराजय का निश्चय किया | 

कोरिया की उक्त स्थिति के कारण, भारत को एक कठिन समस्या का 
सामना करना पड़ा | सुरक्षा-परिषद के निर्णय के श्रनुसार उसने यह तो स्वीकार 
कर लिया कि उत्तरी कोरिया आक्रमण का दोषी था, पर पर॑परागत शांति-प्रियता 
के कारण, वह इसलिए तैयार न था कि अन्य देशों की भाँति भारतीय सेनाएँ 
भी उत्तरी कोरिया के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित हों । उसके उक्त निर्णय की 
संयुक्त-राज्य -अमरीका और ब्रिटेन में बड़ी श्रालोचना हुईं, पर वह अपने 
निश्रय से लेशमात्र भी न डिगा | उत्तरी कोरिया के बिरुद्ध युद्ध में सम्मिलित 
होने से वह प्रगट रूप से एंग्लो-अमरीकन गुट्ट में आ जाता। ऐसा करना 
उसकी पर-राष्ट्र-नीति के आधारभूत सिद्धांतों के विरद्ध था | कालांतर में चीन 
की साम्यवादी सरकार ने खुल्लमखुल्ला उत्तरी कोरिया की सहायता करना 
आरंभ कर दिया । फलस्वरूप यह लड़ाई, जो उत्तरी और दक्षिणी कोरिया में, 
गृह-युद्ध के रूप में आरंभ हुई थी, संसार-व्यापी महासमर में परिवर्तित होने की 
दिशा में अ्रग्रतर दिखलायी पड़ने लगी । 

इस गंभीर परिस्थिति को रोकने के लिए, भारत के प्रधान मंत्री पं० जवाहर- 
लाल नेहरू ने, शांति-वाहक बनने की कोशिश की | समस्त संसार को विदित 
था कि कोरिया को लड़ाई उत्तरी और दक्षिणी कोरिया में नहीं, वरन्‌ सोवियट 
रूस और संयुक्त-राज्य अमरीका में थी। साम्यवादी चीन निडर होकर, उत्तरी 
कोरिया की सहायता इसलिए कर रहा था कि अ्रमरीका की सरकार ने उसे श्रब 
तक श्रमिज्ञात नहीं किया था । फलस्वरूप १९ जुलाई सन्‌ १६५४० को पं० 
जवाहरलाल नेहरू ने माशंल स्टेलिन और संयुक्त-राज्य श्रमरीका के गृह 
सचिव डीन एचेसन दोनों के पास निम्नलिखित आशय का एक संदेश मेजा-- 
भारत, कोरिया की लड़ाई को सीमित करने तथा उसके शांतिमय निर्णय के पक्ष 
में है । इस उद्द श्य से वह चाहता है कि सोवियट रूस के प्रतिनिधि सुरक्षा- 
परिषद में पुनः सम्मिलित हों, साम्यवादी चीन को उसमें एक स्थान मिले 
ओर संयुक्त-राज्य-अमरीका, सावियट रूस और साम्यवादों चीन की सरकारें, 
झन्‍्य शांतिप्रिय सरकारों के सहयोग से, कोरिया की लड़ाई बंद करने तथा 
उसकी समस्या को स्थायी रूप से हल करने के लिए प्रयत्नशील हों । माशल 
स्टैलिन ने उक्त संदेश से सहमति प्रगट को। “में शांति स्थापित करनेवाले श्रापके 

२ 
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प्रयत्न का स्वागत करता हूँ । में श्रापके इस विचार के पूर्णतया सहमत हूँ कि 
सुरक्षा-परिषद में कोरिया में शांति की समस्या हल की जाय और उसके 
विचारों में साम्पवादी चौन के सहित पॉँचों महाशक्तियाँ भाग लें | शीघ्र निर्यय 
के लिए मैं यह भी उपयुक्त समभता हूँ कि सुरक्षा-परिषद कोरिया के निवासियों 
के प्रतिनिधियों को भी सुने ।!” डीन एचेसन का उत्तर इस्से मिन्‍न था। 
संयुक्त-राष्ट्र-संघ के उद्दे श्यों की प्रशंसा करने के पश्चात्‌ , उसमें साम्यवादी 
चीन को सुरक्षा-परिषद के सदस्य बनाने के संबंध में निम्नल्लिखित विचार 
प्रगट किये गये थे--' हमारे बिचार में चीन की प्रतिद्वंद्वी सरकारों में से 
मुरक्ञा-परिष्द का स्थान किसे मिले, इसका निर्णय संयुक्त-राष्ट्र संघ ही कर 
सकता है । इस समय, इस संबंध में, सदस्य-राष्ट्रों में, मतमेद है। में 
जानता हूँ कि आप इस बात में मुझसे सहमत द्वोंगे कि इसका निर्णय गेर- 
कानूनी झाक्रमण या किसी श्रन्य ऐसे झ्राचरण के अ्रनुसार न होना चाहिये जो 
संयुक्तनराष्ट्र संघ को धमका या दबाकर उससे किसी काम को कराना चाहता 
हो ।”” अमरीका के ग्रह-सचिव का उक्त उत्तर शीघ्र इल के अनुकूल न था | 
फलस्वरूप किंचित काल के लिए शांति-स्थापना का प्रयत्न स्थगित कर 
दिया गया । 

भारत ओर जापान--द्वितीय महासमर के पूर्व जापान एशिया का 
सबसे श्रघिक उन्‍नतिशील देश था। भारत के राजनीतिश उसकी उन्नति के 
लिए. उसकी प्रशंसा तथा चीन में उसकी साम्राज्यवादी नीति के लिए उसकी 
निंदा करते थे | द्वितीय महासमर में, श्रात्म-समपंण के पश्चात्‌ , वह एक प्रकार 
से संयुक्त-राज्य-अ्मरीका के श्रधीन कर दिया गया । जनवरी सन्‌ १६५४७ में 
कोलंबो के सम्मेलन में इस प्रश्न पर भी विचार किया गया । सम्मेलन में राष्ट्र- 
मंडल के वेदेशिक सचिव सम्मिलित ये। सम्मेलन के सदस्य इस बांत पर 
सहमत थे कि जापान के साथ शीघ्रता से संधि की जाय, पर संयुक्तनराज्य- 
अमरीका के हितों के कारण, उसने इस संबंध में कुछ भी निश्चय नहीं किया 
कि संधि किस प्रकार की हो । भारत कोलंबो सम्मेलन के उक्त निर्णय से सह- 
मत था वह एशियायी देशों को युरुप श्रोर श्रमरीका के आधिपत्य से मुक्त 
करने की नीति को स्वीकार कर चुका था । 

भारत ओर दक्षिणी अफ्रोका--पिछले कुछ बरसों से भारत और 
दक्षिणी अफ्रीका का संबंध संतोषप्रद न था। इसका मुख्य कारण दक्षिणी 
अफ्रीका द्वारा प्रवासी भारतीयों के साथ दुब्यंबहार था। उननीसवीं शताब्दी के 
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मध्य में, बहुत से भारतीय मजदूर, दक्षिणी अ्रफ्रोका की सरकार की माँग 
पर, उस देश को गये ये | उनके परिश्रम के कारण वहाँ का आथिक विकास 
हुआ । मजदूरों के साथ-साथ व्यापारी भी गये और हस प्रकार अनेक भार- 
तीय, दक्षिणी अ्रफ़ोका के अधिवासी बन गये | कालांतर में वहाँ के युरोपीय 
निवासी उनसे इसलिए. मयभीत हुए कि उनके कारण उनके जीवन का स्तर 
गिर जायगा | भारतीय मितव्ययी ये और परिश्रम भ्रधिक करते ये | अपने इन 
गुणों के कारण वे श्रवांछुनीय समझे गये श्रोर उनके साथ ऐसा व्यवहार किया 
जाने लगा कि वे दक्षिणी अफ्रीका को छोड़ कर अ्रपने देश को चले जायें | 
सरकार ने आधिक सहायता देकर भी उन्हें दक्षिणी श्रफ्रीका से चले जाने की 
नीति ग्रपनायी ! पर उसे विशेष सफलता न मिली | 

स्वतंत्रता के पू्व, ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के सदस्य द्ोने के नाते, भारत- 
सरकार ने, दक्षिणी श्रफ्रीका के भारतीयों की स्थिति सुधारने के कई प्रयत्न किये 
थे। इसके पूर्व महात्मा गांधी ने इसी उद्देश्य से सत्याग्रह आंदोलन चलाया 
था। पर छोटी-मोटी बातों के श्रतिरिक्त, भारतीयों की स्थिति में कोई ऐसा 
परिवर्तन न हो सका था जो उसे संतोषप्रद बना सकता। युनाइटेड 
पार्टी के नेता फोल्ड-माशल स्मट्स इस बात पर हृढ़ थे कि दक्षिणी श्रफ्रीका 
में रंगीन जातियों को श्वेत जातियों के समकक्ष स्थान नद्वीं मिल सकता | वे 
यह भी चाहते थे कि जातीय भेद-भाव के आधार पर भारतीयों के रहने के क्षेत्र 
निधांरित कर दिये जायँ। भारत-सरकार तथा दक्षिणी श्रफ्ोका के अधिवासी 
भारतीय, दक्षिणी श्रफ्रोका की सरकार की उक्त नीति से सहमत न थे । 

दूसरे महासमर के अ्रंत के पश्चात्‌ नव मिमित संयुक्त-राष्ट्रू संघ ने मनुष्य 
के मानवीय अ्रधिकारों की घोषणा की | इधर भारत भी स्वतंत्र हो गया | फल- 
स्वरूप भारत-सरकार ने, समस्त प्रवासी भारतीयों और विशेष कर दक्षिणी 
ग्रफ़ोका के अधिवासो भारतीयों की स्थिति के सुधारने के गुरतर काम को अपने 
ऊपर लिया | दत्तिय श्रफ्रीका के विरुद्ध संयुक्त *राष्ट्र संघ में शिकायत की 
गयी | उतके आरोपों की सत्यता तो स्वीकार कर ली गयी, पर दछ्धिणी श्रफ्रीका 
ने संयुक्त राष्ट्र-संघ के निदेशों को मानने से इनकार कर दिया। अंत में 
साधारण असेबली ने अपने ए% प्रस्ताव द्वारा भारत, पाकिस्तान ओर दछ्ियी 
अफ्रीका को यह परामर्श दिया कि वे इस मामले को संयुक्तनराष्ट्र संघ के चार्टर 
तथा मानवीय अधिकारों की घोषणा के अंतर्गत एक गोलभेज परिषद में 


सुलभा लें। 
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साधारण अससेंब्रली के उक्त निर्णय के होते हुए भी दक्षिणी अफ्रीका की 
सरकार ने जातीय भेदभाव की नीति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया । 
फील्ड माशंल स्मट्स और उनकी पार्टी के स्थान पर, सन्‌ १४४८ के निवांचन 
में, डाक्टर मेलन ( १(७]७॥ ) और उनकी नेशनलिएट पार्टी की सरकार 
बनी । जातीय भेद-भाव की नीति में इसका कार्यक्रम युनाइटेड पार्टी से भी 
ग्रधिक उग्र था। डाक्टर भेलन के मतानुकूल “अब वह समय आा गया है 
कि दच्तिणी श्रफ्रीका के निवासियों की समस्या उनके वर्ण के आधार पर हल 
कर ली जाय |?” फलस्वरूप दक्षिणी शअ्रफ्रीका की पालंमेंट ने ग्रप एरियास 
विधेयकों को पास किया जिनके अनुसार भारतीयों, श्रफ्रीकी जातियों, तथा 
यरोपियनों के ऐसे क्षेत्र निर्धारित कर दिये गये जिनका परस्पर किसी प्रकार का 
संबंध न था । दक्षिणी श्रफ्रीका की सरकार की उक्त नीति के कारण, जो मान- 
बीय अधिकारों के सिद्धांत के विरुद्ध थी, भारत-सरकार ने संयक्त-राष्ट्र संघ द्वारा 
प्रस्तावित गोलमेज-परिषद के विचारों में भाग लेने से इनकार कर दिया | 
फल-स्वरूप यह समस्या डोमीनियन सरकार के कार्यकाल में हल नहीं हो पायी 
थी, यद्यपि सं॑युक्तन्राट्र संघ के निशयानुसार भारत की नैतिक विजय हो 


चुकी थी । 
भारत में विदेशी क्षेत्र-स्वतंत्र होने के समय भारत में कुछ विदेशी 


क्षेत्र थे। पांडीचेरी, कारीकल, यनाम, माही और चंद्रनगर नाम के नगर फ्रांस के 
अधिकार में थे और गोश्रा, डमन और ड्यू नाम के नगर पुतंगाल के अधिकार 
में | स्वतंत्र भारत की सरकार, विदेशों के इन श्रधिकारों को अनुचित समभती 
थी। अतएब उनके भारत में मिलाने की समस्या पर विचार किया जाने 
लगा । फ्रांस की सरकार ने इस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया कि यदि जना- 
देश ( 78007०70 पा ) भारत से मिलने के पक्ष में हुआ तो ये क्षेत्र 
भारत-सरकार को हस्तांतरित कर दिये जायेंगे। चंद्रनगर में इस प्रकार का 
मत-संग्रह कर लिया गया और उस नगर का वास्तविक शासन भारत-सरकार 
के अधीन हो गया | कालांतर में अन्य नगरों के भी भाग्य का निर्य इसी 
झ्राधार पर किया गया । पुतंगाल को भी इसी नीति के अनुसार श्रपने क्षेत्रों 
को भारत-सरकार के अ्रधीन करना पड़ेगा । 

भारत और तिवब्बत--भारत के उत्तर में हिमालय के उस पार तिब्बत 
का पहाड़ी प्रदेश है। इसके अधिकांश निवासी बौद्ध धर को मानते हैं । 
अतिकाल से देश में दो सरकारों का अ्रस्तित्व रहा हे; प्रथम पंचन लामा की 
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सरकार ओर दूसरी डलाई लामा की सरकार | पंचन लामा बुद्ध श्रमीतव के 
अवतार समझे जाते हें ओर डलाई लामा बोधिसत्व के । आध्यात्मिक दृष्टि से 
पंचन लामा का स्थान डलाई लामा की अ्रपेज्ञा उच्चतर है, पर सांसारिक दृष्टि 
से डलाई लामा का स्थान उच्चतर समझा जाता है; विशेषतया इसलिए कि 
१७ वीं शताब्दी में एक मंगोल राजा ने उन्हें तिब्बत का गवर्नर नियुक्त किया 
था। देश के उक्त राजनीतिक अनेक्य के कारण, विदेशियों को उसके मामलों 
में हस्तक्षेप करने का अवसर मिला | साम्यवादी चीन ने भी इसी आधार पर 
उस पर आक्रमण किया । ' 


साम्यवादों चौन के आक्रमण तथा भारत पर उसकी प्रतिक्रिया का विवरण 
देने के पूव हमें यह जान लेना चाहिये कि व्यवद्वार मे तिब्बत का चीन के साथ 
क्या संबंध था। काजूनी इष्टि से तिब्बत चीन के आधिपत्य को कुछ अंश तक 
मानता आया था। पर वास्तव में बह न्यूनाधिक स्वतंत्र था। पचन लामा 
का पक्त लेकर भूतकाल में चॉन ने इस बात का प्रयत्न अवश्य किया था कि 
देश पर उसका प्रभाव बना रहे और उसकी राजनीतिक एकता न स्थापित 
दाने पा-। पर डलाई लामा को सरकार ने चान के आंधिपत्य का विराध 
किया | श्रत में पचन लामा ओर डलाई लामा का विरोध इतना श्रंधक बढ़ा 
के पचन लामा का दश छाड़कर भागना पड़ा। सन्‌ १६३७ म उन्हान तिब्बत 
में लाटन को काशश का, पर उनका द्वार हुई श्रार कुछ दिनों के पश्चात्‌ उनका 
स्वगंबास हू गया । 


तिब्बत मे प्रचालित विचार-घारा के अनुसार पचन लामा ओर डलाई 
लामा का मृत्यु क पश्चात्‌ उनका पुनजंन्म द्वाता है। जिस शिशु क रूप मे 
व आते हूँ उसमे कुछ वशष गुण द्वात है ओर खोज द्वारा उसका पता लगाया 
जा सकता है | पंचन लामा का मृत्यु क पश्चात्‌ उनका पुनज॑न्म साम्यवाद। 
चौन में हुआ आर उसने उनका पक्षु ग्रहण करके, उन्हे पदास|न करने क 
लिए, तिब्बत पर आक्रमण कर दिया । इसके दो श्रन्य कारण भी ये--( १ ) 
डलाई लामा की सरकार चान के आधिपत्य की विरोषिनी थी औ्रौर (२) “" 
कारिया को स्थिति के कारण चीन को विदेशी आक्रमण का भय था | अ्रतएव 
अपनी रक्षा के लिए वह तिब्बत में श्रपनी स्थिति को श्रधिक से अधिक इृढ़ 
बनाना चाहता था | 


तिब्बत, भारत का पड़ोसी देश था। अतएब भारत-सरकार चाहती थी 
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कि उस देश में कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न न हो जिससे उसकी शांति और 
व्यवस्था में बाधा पहुँचे और उसका कुप्रमाव भारत पर पड़े | वह तिब्बत 
को समस्या को शांतिपूर्श तरीकों से हल करना चाइती थी | श्रतएवं जब साम्य- 
वादी सेनाश्रों ने तिब्बत पर आक्रमण किया और डलाई लामा को अपनी 
राजधानी छोड़कर भागना पड़ा, उसने श्राक्र मण के विरुद्ध आपत्ति की और 
यहाँ तक स्पष्ट कह्ठ दिया कि जब तक चीन की सेनाएँ न रुकेंगी, तिब्बत का 
शिष्टमंडल पीकिंग को शांतिपूर्ण समभौते के लिए न रवाना होगा और शास्टे 
में ठहरी हुईं सैनिक टुकड़ी वापस न बुलायी जायगी। भारत के इस रुख के 
कारण कुछ लोगों को आश्चर्य हुआ | एक ओर तो वह साम्यवादी चीन को 
सुरक्ञा-समिति का सदस्य बनाना चाहता था और दूसरी ओर तिब्बत में उसका 
विरोध कर रहा था । भारत की श्रापत्ति के उत्तर में चीन की सरकार ने इस 
बात पर जोर दिया कि तिब्बत की समस्या चीन की श्रांतरिक समस्या थी श्र 
भारत सरकार की आपत्ति दूसरे राज्यों के प्रभाव पर आधारित थी। होमी- 
नियन सरकार के कार्यकाल में समस्या का हल न हो पाया था। ऊिंतु स्थिति 
पहले की अ्रपेज्ञा अधिक सुलभी हुई अ्रवश्य दिखलायी पड़ती थी । 

भारत ओर पाकिस्तान--ख्तंत्रता के पश्चात्‌ भारत और पाकिस्तान 
का परस्पर संबंध ऐसा था कि सुगमता से समर में नहीं थ्राता । एक श्रोर तो 
दोनों देशों ने लगभग एक दर्जन ऐसे समभौते किये ये कि उनका परस्पर 
संबंध अच्छा हो जाय । ये समभोते साधारणतया दो मुख्य विषयों के थे--- 
( १ ) सरकारी, श्रद्ध -सरकारी तथा स्थानीय संस्थाश्रों के भुगतान श्रौर पावने 
के संबंध में ( २ ) यातायात के साधनों और व्यापार के संबध में । दूसरो श्रोर 
दोनों देशों में इतना श्रधिक मतभेद था कि उनकी दो समस्याएँ संयुक्त-राष्ट्र- 
संध के विचाराधीन थीं श्रौर कभी-क्रमी लड़ाई हिड़ जाती श्रथवा लड़ाई की 
चचा होने लगती थी | मतभेद की मुख्य बातें निम्नलिखित थीं-- 

(१) शरणाथियों की संपक्ति--देश के विभाजन के कारण, पाकिस्तान 
के भ्रधिकाश हिंदू भारत को और पूर्बो पंजाब के अधिकांश मुसलमान पाकिस्तान 
को चले गये थे। चूँकि विभाजन बड़ी शीघ्रता से किया गया था और उसके 
साथ सांप्रदायिक बबंरता के श्रत्याचार हो रद्दे थे, इसलिए जितने लोग एक 
देश से दूसरे देश को गये, वे अपनी अ्रधिकांश संपत्ति को अपने मूल देश 
में ही छोड़ गये। इस संपत्ति के कारण, दोनों देशोंमें मतभेद था। जनवरी सन्‌ 
१६४६ में इस संबंध में एक समझौत' श्रवश्य हुश्ना था जिसके अनुसार शहरों 
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की अ्रचल संपत्ति की बिक्री या उसके विनिमय और चल संपत्ति के एक देश 
से दूसरे देश में ले जाने के निरीक्षण के लिए. संयुक्त कमीशनों की व्यवस्था 
की गयी | कालांतर में ऐसे विदित हुआ कि इस समभौते के अनुसार संतोष- 
पूर्वक कार्रवाई नहीं को गयी और शरणार्थियों की संपत्ति पूवंवत्‌ अधिकृत की 
गयी | २६ जुलाई सन्‌ १६४६ को पाकिस्तान की सरकार ने, एक श्रॉर्डीनिंस 
द्वारा इस प्रकार की संपत्ति की बिक्री बंद कर दी ऋोर इसके कुछ दिनों पश्चात्‌ , 
सर जफरल्ला खां ने संयुक्त-राष्ट्र-संघ में दिये गये एक भाषण में एक ऐसे 
निष्पक्ष न्यायालय की माँग पेश की जो शरणार्थियों की संपत्ति का सवंमान्य 
निर्शयय कर सके । इतनी बात-चीत के होते हुए भी डोमीनियन सरकार के 
कार्यकाल में शरणार्थियों की संपत्ति का कोई ऐसा निर्णाय नहीं हो सका जो 
दोनों देशों को मान्य हो | श्रतएव इसके कारण दोनों देशों में मतभेद था । 

(२ ) आर्थिक बातें--श्रार्थिक प्रश्नों के संबंध में भी दोनों डोमी- 
नियनों में मतमेद था | स्वतंत्रता के पूर्व देश का आर्थिक विकास समस्त देश 
को एक इकाई मान कर किया गया था| अतएव विभाजन के कारण कुछ 
ऐसे प्रश्नों का उठना अ्रनिवा4 था जिनके कारण दोनों देशों में मतभेद हो | 
रेलवे, सड़कें, बेंकों में जमा घन, नहरें आदि ऐसी बातें थीं जिनके संबंध में 
स्वमान्य समझौता एकदम से न दो सकता था। सीमा संबंधी भंगढ़े भी 
अनिवाय थे | तिस पर विभाजन के कारण कच्चा माल उत्पादन करने वाले 
कुछ प्रदेश पाकिस्तान को चले गये थे, पर उनकी मीलें भारत में थीं। खाद्यान्न 
को दृष्टि से मारत स्वपयांप्त न रह गया था पर पाकिस्तान के पास झ्रावश्यकता 
से श्रधिक खाद्यान्न था। मतभेद की उक्त बातों के निराकरण के लिए कई 
समभोते किये गये | कुछ बातें हल भी हो गयीं फिर भी डोमीनियन सरकार 
के कायकाल में श्रनेक ऐसी बातें रह गयीं जिनके कारण दोनों डोमीनियनों में 
मतभेद था। 

(३ ) काश्मीर की समस्या--काश्मीर के प्रश्न पर भी दोनों डोमी- 
नियनों में मतमेद था । भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात्‌ काश्मीर के महाराजा ने 
भारत और पाकिस्तान दोनों डोमीनियनों से यथास्थिति समभोते किये थे | 
कालांतर में उक्त समभोते के होते हुए मी, कबाइली जातियों ने, पाकिस्तान 
की सहायता से, रियासत पर हमले श्रारंभ किये जिनका रोकना महाराजा के 
लिए असंभव हो गया । ऐसा विदित होने लगा कि रियासत उक्त चाल द्वारा 
जबरदस्ती पाकिस्तान में मिल्ला ली जायगी। ऐसी संकटग्रस्त परिस्थिति में 
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महाराजा ने भारतीय संघ में सम्मिलित होने की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना 
स्वीकार कर ली गयी। इस प्रकार काश्मीर भारत का अश्रंग बन गया ्रौर 
उसकी रक्षा के लिए. भारतीय सेनाएँ श्रीनगर को भेजी गयीं ओर वह नगर 
बचा लिया गया | कबाइली और पाकिस्तानी सेनाश्रों को पीछे हृटना पढ़ा । 
चूँकि श्र. काश्मीर मारत का अंग था ओर निश्चित रूप से यह कहद्दा जा 
सकता था कि पाकिस्तान सेनाएँ उस पर आक्रमण कर रही थी, इसलिए 
भारत-सरकार ने काश्मीर के प्रश्न को संयुक्त-राष्ट्र संघ द्वारा निर्णीत द्वोने के 
लिए. उसके विचाराधीन कर दिया । उसने जाँच के लिए एक कमीशन की 
नियुक्ति की जिसने १३ अगस्त सन्‌ १३४४८ को श्रपना निम्नलिखित निर्णय 
दिया--( $ ) काश्मीर की लड़ाई बंद कर दी जाय। यह बात १ जनवरी सन्‌ 
१३४४६ से कार्यान्वित की गयी | २७ जुलाई सन्‌ १४४६ को वे सीमाएँ, भी 
निधारित कर दी गयीं जहाँ तक पाकिस्तान और भारत की सेनाएँ रह सकती 
थीं। (२) दानों देशों मे एक विराम-संधि की जाय जिसके अ्रनुसार पाकि- 
स्तानी सेनाएँ काश्मीर से हटा ली जायें श्रीर तत्पश्चात भारतीय सेनाएँ भी 
रियासत को रक्षा के अतिरिक्त, वहाँ से हटा ली जायें। ( ३ ) ऐसा परिस्थिति 
उत्पन्न की जाय कि स्वतंत्रतापूवक जनानुमति द्वारा रियासत क॑ भविष्य का 
निपटारा कर दिया जाय । एडमरल चेस्टर निमिदूज ( 7रयं।८ ) जनानु- 
मति के अधिकारी नियुक्त हुए । किंतु इस निर्णय की दूसरी बात क संबंध मे 
मतभेद हूं! गया । प्ांकस्तान ने काश्मीर स अपनी सनाओं को हटाने में 
आनाकानी की । कुछ दिनों तक और बातचीत द्वोती रहीं । अंत में कमीशन 
ने अपने निशेय को वापस कर लिया श्र काश्मीर का प्रश्न पुनः सयुक्त- 
राष्ट्र संघ के विचाराधीन हैं| गया । 

कुछ दिनों के पश्चात्‌ सुरक्षा-परिषद ने काश्मीर के प्रश्न को पुनः 
उठाया । १७ दिसंबर सन्‌ १६४६ को उसने अपने सभापति, जनरल मेक- 
नाटन को दोनो देशों क प्रातनिधियों के पधामश से इस प्रश्न क इल का आधघ- 
इल की एक योजना बनायी जिसको मुख्य बातें इस प्रकार थीं--( १ ) काश्मीर 
का प्रश्न निष्कक्ष जनानुमति के लोकतंत्रात्मक ढंग से शांत्र से शीम्र हल 
किया जाय । ( २ ) दोनों राज्य एक मत से लड़ाई बंद करो? लाइन के दोनों 
ओर से झपनी सेनाएँ इस प्रकार हटा लें कि किसी भी पक्ष को किसी प्रकार की 
आशंका न रह जाय। (३ ) लड़ाई बंद करो! लाइन के दोनों शोर की 
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काश्मीरी सेनाएं इतनी कम कर दी जायें जितनी शांति और व्यवस्था की रक्षा 
के लिए आवश्यक हों । (७ ) दोनों राज्य एक मत होकर यह स्वीकार करें 
कि उनकी अनुमति से नियक्त संयक्त-राष्ट्र संघ का मंत्री जिस व्यक्ति को संटक्त- 
राष्ट्र संघ का प्रतिनिधि नियुक्त करे वह लोकतंत्रात्मक दंस से इस समस्या के 
हल का निरीक्षण करे। । ह 

यह योजना भारत को स्वीकाथ न थी। जिस बात की जाँच के लिए, 
भारत ने काश्मीर के प्रश्न को संयुक्त राष्ट्रसंथ के विचाराधीन. किया था उसकी 
ओर लेशमात्र भी ध्यान न देकर वह काश्मीर की समस्या फो जटिलतर बना 
रहा था। प्रश्न तो यह था कि कौन राज्य आक्रमण का दोषी था। संयुक्त- 
राष्ट्र संघ इस बात पर विचार कर रहा था कि श्रंत में काश्मीर का प्रश्न किस 
प्रकार हम किया जाय । डोमीनियन सरकार के कार्यकाल में काश्मीर के 
संबंध में ये ही प्रयत्न किये गये थे | कालांतर में कुछ अ्रन्य प्रयत्न भी किये गये 
पर समस्या का हल श्रभी तक नहीं ह पाया हे । 

(४ ) हैदराबाद की समस्या--हैदराबाद और जूनागढ़ के कारण 
भी भारत और पाकिस्तान में मतभेद था | इन रियासतों के शासक तो मुसल- 
मान थे, पर अश्रधिक्रतर निवासी हिंदू थे | ब्रिटेन की अधिपति सत्ता के हटने पर 
भोगोलिक अनिवार्यता की अ्रवहेलना करके, जूनागढ़ के नवाब ने अपनी 
रियासत को पाकिस्तान मे मिलाना चाहा ओर निजाम ने यह जानते हुए भी 
कि रियासतें स्वतंत्र न हो सकती थीं, स्वतंत्र होने का विचार किया । इस संबंध 
मे मारत-सरकार की नीति जनानुमति के अनुसार श्राचरण की थी । जूनागढ़ 
के नवाब के पाकिस्तान चले जाने पर, जनानुमति के निर्णय के श्रनुसार, वह 
रियासप्त भारत में मिला ली गयी । पाकिस्तान को यह बात नापसंद थी | हेद- 
राबाद के साथ पहले तो यथास्थिति-समकोता किया गया। पर निजाम की 
सरकार उसके अनुसार न चलती थी। उसे कई बार चेतावनी दी गयी, पर 
परिणाम कुछ भी न निकला । रियासत में, इत्तिहादुल मुसलमीन की सहायता 
से सैयद कासिम रिज़बी और उसके रजाकार साथी, उत्पात मचा रहे थे 
हिंदू जनता, तथा उन मुसलमानों पर भी जो रियासत के भारत से मिलने के 
पक्त में थे, भयंकर श्रत्याचार हो रहे थे, ओर निजाम की सरकार उनके दमन 
के संबंध में निष्किय थी | अ्रंत में भारत-सरकार ने हैदराबाद के संबंध में एक 
स्वेतपत्र प्रकाशित किया, जिनमें स्पष्ट रूप से यह कह्टा गया था कि “'भारत- 
सरकार हेदराबाद के कुशासन को अकमंण्य होकर नहीं देख सकती । भारत 
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ग्रोर दैदराबाद के सबंध-निर्धारण का एकमात्र तरीका यद्द है कि रियासंत 
भारतीय संघ में मिल जाय झ्रौर उसका लोक-तंत्रीकरण किया जाय |?” निजाम 
ने इसे श्रस्वीकार किया | फलस्वरूप हेदराबाद के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई की 
गयी श्रौर अ्रंत में निजाम ने यह स्वीकार कर लिया कि हैदराबाद को रियाक्षत 
भारतीय संत्र में मिल जायगी और उसका शासन-प्रबंध लोक-तंत्रात्मक प्रणाली 
के अनुसार किया जायगा | कालांतर मे निजाम ने भारत के लोकतंत्रात्मक 
गण-राज्य के संविधान को स्वीकार करके, अ्रपनी रियासत को संघांतरित राज्य 
में परिवर्तित कर दिया द्े। राष्ट्रपति ने उन्हें श्रपनी रियासत का राजप्रमुख 
नियक्त किया है । 

हैदराबाद को उक्त गतिविधि पाकिस्तान को नापसंद थी। उसने हैदराबाद 
में की गयी पुलिस कारंवाई को स॑युक्त-राष्ट्र संघ के विचाराथ उसके सम्मुख रखा । 
पर कुछ परिणाम न निकला | हैदराबाद की समस्या भारत की श्रांतरिक समस्या 
थी और इसके सबंध में संयुक्त राष्ट्र्संघ को किसी प्रकार के हस्तक्षेप का अधि- 
कार नथा। इस स्पष्ट बात के होते हुए भी, पाकिस्तान को हैदराबाद के 
संग्रंध में जबरदस्ती का आभास होता था । फलस्वरूप दैदराबाद ओर जूनागढ़ 
के विषय में भी, दोनों राज्यों में मनोमालिन्य का श्रस्तित्व था | 

(४ ) विदेशी राज्यों का प्रभाव--विदेशी राज्यों की नीति के कारण 
भी भारत और पाकिस्तान में मनोमालिन्य था। हम ऊपर बतला चुके हें 
की द्वितीय महासमर के पश्चात्‌ संतार के अधिकांश देश दो गुट्टों में विभाजित 
हो गये थे श्रौर भारत ने उन दानों के प्रति तटस्थ रहने का निर्य किया था । 
यह बात द्वदय से न तो अ्रमरीकी ग़ुट्ट पसंद करता था और न रूसी गुट्ट । 
यदि भारत और पाकिस्तान का मनोमालिन्य दूर हो जाता औ्रौर दोनों देश एक 
दूसरे का साथ देने लगते, तो यह श्राशंका निमूंल न थी कि वे एशियायी राज्यों 
का नेतृत्व करके एक तीसरे गुट्ट का निर्माण कर सकते थे जो श्रमरीकी ओर 
रूसी गुट्टों को निर्धारित सीमा में रहने के लिए, बाध्य कर सकता था । संसार के 
विभिन्न देश भारत और पाहिस्तान के माम्रलों पर निष्पक्षता से विचार न 
करके, श्रपने स्वार्थ के भ्रनुसार उन पर विचार करते थे और कभी-कभी ऐशी 
बातें कह डालते ये जिनके कारण एक देश दूसरे देश के अभ्रधिक निकट आने 
की श्रपेज्ञा, उसके विरुद्ध भड़क तथा उठसे दुर हो जाता था । 

(६ ) सांप्रदायिक थेमनस्थ--भारत औ्रौर पाकिस्तान के मनोमालिन्य 
का सर्वप्रधान कारण सांप्रदायिक वेमनस्य था। रक्तपात और नर-संहार के 
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जिस दूषित वातावरण में देश का विभाजन हुश्रा था उसकी दुखद स्मृतियाँ 
आज भो संबद्ध व्यक्तियों को सता रही हैं | तिसपर स्वतंत्रता के पश्चात्‌ भी उसी 
प्रकार के हशंस काये होते जा रहे थे जिनके कारण लाखों की संख्या में एक 
देश के निवासी दूसरे देश की श्रोर जाने लगते थे और शरणार्थियों की विकट 
समस्या दोनों देशों के सम्मुख उपस्थित हो जाती थी। जनवरी सन्‌ १&५० से 
इस प्रकार के अनेक श्रत्याचार विशेषतया पाकिस्तान में हुए और लाखों की 
संख्या में सताये गये अ्रथवा भयभीत हिंदू भारत को आ्राने लगे | प्रतिक्रिया- 
स्वरूप पश्चिमी बंगाल के मुसलमान भी पाकिस्तान की और जाने लगे | 
सांप्रदायिकता की इस भावना के कारण दोनों देशों में मनोमालिन्य था। 
भारत ओर संयुक्त-राष्ट्र संघ- अपने पर-राष्ट्र-संबंध के संचालन में, 
भारत जब कभी जिस किसी ढंग से संभव हो, संसार की शांति को बढ़ाना 
चाहता था | वह उन उद्द श्यों की पूर्ति के लिए, संयुक्त-राष्ट्रसंघ का अधिक 
से अधिक प्रयोग करना चाहता था, जिनके लिए वह स्थापित किया गया था | 
अ्रतएव भारत संयुक्त-राष्ट्र संघ का सदस्य था | उसके प्रतिनिधियों ने उसको 
विभिन्न संस्थाश्रों के विचारों में भाग लिया तथा उनके हल में महत्वपूर्ण 
सहयोग प्रदान किया । उसने श्रपनों भी दो समस्याएँ, उसके द्वारा निर्णय के 
लिए, उसके समक्ष रखीं--( १ ) दक्षिणी श्रफ्रौका में मारतीयों के प्रति बतांव 
की समस्या ओर (२ ) पाकिस्तान द्वारा काश्मीर पर आक्रमण की समस्‍या | 
पहली समस्या के सैद्धांतिक सत्य को संयुक्त-राष्ट्रसंघ ने स्वीकार कर लिया पर 
वह उसके संबंध में कोई ऐसी कार्रवाई करने में श्रसमर्थ रहा जो दक्षिणी 
अफ्रीका की सरकार को मारतीयों के प्रति अच्छे बतांव के लिए बाध्य कर 
सकती । भारत में संयुक्त-रा ट्र संघ की उक्त मनोषत्ति के कारण कुछ असंतोष 
था। यही बात पाकिस्तान की समस्या के विषय में भी कही जा सकती थी। 
संयुक्त-राष्ट्र संघ पाकिस्तान को आक्रमणक्रता घोषित न करके, अंतरांष्रीय 
गुत्थियों के कारण, उस समस्या पर ऐसे दृष्टिकोण से विचार कर रहा था, जो 
भारतीयों को मान्य न था। फिर भी मारतीय डोमीनियन संयुक्त-राष्ट्र संघ से 
सहयोग कर रही थी। उसने एशियायी सम्मेलन, संयुक्त-राष्ट्र-संघ के श्रंतगंत, 
किये | संयुक्त-राज्य-अ्रमरीका के अत्यधिक प्रभाव के कारण कुछु लोगों की यह 
धारणा थी कि संयुक्त-राष्ट्संघ की ग्रात्मा का इनन हो गया था । 
पर-राष्ट्र-संबंध के मूल सिद्धांतों का व्यावहारिक स्वरुप-- 
भारतीय डोमीनियन को पर-राष्ट्रनीति के मूल तत्वों का विवरण हम इस अ्रध्याय 
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के आरंभ में दे चुके हैं। ऊपर पर-राष्ट्र-संबंध-रसंचालन की महत्वपूर्ण बातों का 
भी विवरण हो चुका है। क्‍या इन दोनों में सामजस्यथ है | बहुत अंश 
तक अ्रवश्य है। भारतीय डोमीनियन संतार की शांति बढ़ाने के लिए प्रय॒त्न« 
शाल थी। कोर्या संबंध में उसके प्रयत्न इस बात के प्रत्पक्ष प्रमाण थे | 
बह संयुक्तरराष्ट्र संत्र की भी उसके उद्द श्यों की पूर्ति में सहायता कर रही थी । 
उसने अपने दो मामले उसके विचाराधीन कर रखे थे । भारतीय प्रतिनिधि 
उसका विभिन्न कमेटियों के विचारों में भाग लेते थे | भारत ने अटलाटिक या 
पैसीफिक पैक्ट की भाँति अलग संध्याओं के निमांण द्वारा संयुक्त-राष्ट्र सघ 
के प्रभाव को घटाने का प्रयत्न नहीं किया था। वह एशिया की निर्बल जातियों 
को ऊपर उठाने में प्रयनशील था। इंडानेशिया और वियतनाम रिपब्लिकां 
के संबंध में किये गये उसक काम इस सबंध में उल्लेखनोय थे। उसने फ्रांस 
आर दालंड को नाखुशी का ख्याल न करके इन दशा का खुल्लम-खुल्ला सहा- 
यता का था। वह यह नहीं चाहती! था कि एारशाबावा देशा मे एस सरकार 
हों जो विदेशा सना के बल पर देश पर शासन करें। इस। उद्द श्थ से वह 
कारिया की लड़ाई का शांतिपूरा तराकां स हल करना ओर स्वयं अपने ज्षेत्रा- 
घिकार से, जनानुमनि के आधार पर, फ्रासीसियों आर पुतंगाल वालो को निका- 
लना चाहता था | उसने अपने पर-राष्ट्र-संबंध भा स्थापित कर लिये थे | पर 
क्या वह तटस्थता का इध नीति में सफल हुश्रा था ! इस प्रश्न का उत्तर भा हम 
'हॉ? में ही देना पड़ेगा | भारत ने दा ग़ुद्दो मे से किस का भी साथ इस प्रकार 
नहीं दिया था कि वह एक पत्चाय समझ लबा जाय। य.द एक आर वह सयुक्त- 
राष्ट्संध के साथ था ता दूसरी ओर, अपना सेनाओं का कारिया की लड़ाइ मे 
सम्मिलित करके, उसने अमरीकी केंप में पदा५ण नहीं किया था । याद एक 
आर वह लाल चीन का अभिजश्ञात करके सुरक्ता-परिंषद में उसे स्थान दिलाना 
चाहता था तो दूसरी आ्रार तिब्बत में उसके सेनिक आक्रमण को गलत बतलाने 
के कारण वह साम्यवादी रूस का साथी नहीं कद्दा जा सकता था। सारांश यह 
कि वह प्रत्येक अ्रंतराष्ट्रीय प्रश्न पर न्याय की दृष्टि से विचार करता था, किसी 
एक पक्ष के समथंक की भाँति नहीं । 

पर-राष्ट्रनीति की आलोचना-पर-राष्ट्र-नीति के विषय मे भारत में 
तोन विभिन्‍न वर्गा के लोग पाये जात हैं । पहले वर्ग वाले आदर्शवादी कहे 
जा सकते हैं। ये मनुष्य के अधिकतम नेतिक विकास के पत्त में हैं | फल- 
स्वरूप ये सेना, युद्ध, पर-राष्ट्र-नीति श्रादि सभी बातों को अनावश्यक समभते 
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हैं| भारत को मौजूदा स्थिति में ऐसे लोगों का कोई स्थान नहीं । व्यावद्वारिक 
जीवन में आदशंवाद कपाल कल्पना के समान है। दूसरे वर्ग वाले फासिस्ट- 
बाद को श्र भ्रुके हुए. हैं। वे छोटी-छोटी बातों से क्रुद्ध हो लड़ाई या बदले 
की चर्चा करने लगते हैं। पर-राष्ट्-संबंध संचालन में वे अधिक उत्साही हो 
भारत के खोये हुए प्रदेशों को पुनः अधिकृत करना चाहते हैं। भारत की 
मोजदा स्थिति में इन लोगों का भी कोई स्थान नहीं है । तीसरे वर्ग के लोग 
यथाथंवादी कह्टे जा सकते हैं | ये कल्पना के संसार में न रह कर वास्तविक 
संसार के अनुसार पर-राष्ट्र-नीति नि्धारित करना चाहते हैं | यदि एक शोर ये 
मनुष्य के नेतिक विकास पर जोर देते हैं तो दूसरी ओर सेना और युद्ध की 
आवश्यकता को स्वीकार करते तथा युद्ध के लिए तत्पर रहने पर भी जोर देते 
हैं। भारत की डोमीनियन सरकार यथार्थवादी दृष्टिकोण की थी और इसी के 
ग्रनुसार अपनी पर-राष्ट्रननोति को निधारित तथा पर-राष्ट्र-संबंध का संचालन 
कर रही थी । 

कुछ यथाथवादियों के मतानुकूल भारतीय डोमीनियन का पर>राष्टर-संबंध 
संचालन उतने अच्छे ढंग से नहीं किया गया था जितने श्रच्छे ढंग से वह 
अ्न्थथा किया जा सकता था । उनके विचारानुकूल भारतीय राजनीतिशीं में दूर- 
दशिता का अभाव तथा वक्तव्य निकालने और भाषण देने की अनुपम चाह 
थी | फलस्वरूप वे कभी-कभी ऐसी बात कह डालते थे जिनके विरुद्ध कुछ ही 
दिनों में उन्हें आचरण करना पढ़ता था। उदाहरण के लिए, राष्ट्र-मंडल 
में भारत के स्थान का उल्लेख किया जाता था। जब संविधान-सभा में, 
ध्वेय संबंधी प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, उसी समय मारतीय राजनीतिशञों को, राष्ट्र- 
मंडल की सदस्यता की ग्रावश्यकता पर विचार कर लेना चाहिये था | किंतु 
ध्येय संबंधी प्रस्ताव को स्वीकार तथा भारत को सर्ब-प्रभ्ुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक 
गण राज्य घोषित करके राष्ट्रमंडल की रियायतों तथा ज्ञामों के लिए उसकी 
सदस्यता को स्वीकार करना ठीक न था ; 

दूसरी बात जिसके संबंध में भारत के पर-राष्ट्र-लंबघ-संचालन की आलो- 
चना की जाती थी बह काश्मीर की समस्या थी। इसमें संदेह नहीं कि पाकि- 
स्तान ने भारत पर आक्रमण किया था और भारतोय ओर पाकिस्तानी सेनाएँ 
एक दूसरे के सामने थीं | युद्ध छिड़ जाने की भी श्राशंका थी | इसका प्रभाव 
पाकिस्तान पर उतना ही श्रधिक पड़ता जितना भारत पर | फिर भारत, अति 
व्यग्रता से परस्पर वातालाप किये बिना, इस समस्या को संयुक्त-राष्ट्र संघ के 
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समत्त क्‍यों ले गया ९ क्‍या उसने इस बात पर विचार किया था कि पाकिस्तान 
का रुख इसके संबंध में क्या होगा ? क्‍या उसका इस बात में विश्वास था कि 
संयुक्त-राष्ट्र संघ के सदस्य अपने हित का विचार न करके नितांत सत्य के पक्ष 
में श्रपना मत प्रगट करेंगे। गत सो बरसों का अंतराष्ट्रीय इतिहास इस 
निष्कर्ष के अनुकूल न था। राष्ट्रीय स्वाथ-साधन उसका मूलमंत्र था। काश्मीर 
की समस्या को संयुक्त-राष्ट्र संघ के विचारा्थ, उसके समक्ष रखने के पूर्व, भारत 
को इन बातों पर विचार कर लेना चाहिये था। उसे घिपत्षियों की दलीलों 
तथा अंतरांट््रीय जगत के रवेये के अ्रनुसार ही अपने सब कामों को करना 
चाहिये था । ऐसा न करने के कारण काश्मीर की पमस्या राज्यों के गोरखधंघे 
में उलक गयी है श्रौर श्राज भी उसका ऐसा निर्णय-दृष्टिगोचर नहीं होता, जो 
भारत की मान-मयांदा तथा सत्य के अनुकूल हो । 

तीसरी बात जिसके संबंध में भारत की पर-राष्ट्र-नीति की कड़ी अलोचना 
की जा रही थी, वह मुद्रा-अवमूल्यन की थी । १३ सितंबर सन्‌ १६४६ को 
भारत ने इंगलेंड के साथ-साथ श्रपने रुपये का श्रवमूल्यन कर दिया । इस संबंध 
में विशेषशों का परामर्श लिया गया या नहीं और यदि लिया गया तो उनके 
परामश के श्रनुसार काम किया गया या नहीं, ये विवादास्पद प्रश्न हैं । किंतु 
यह निश्चित दे कि पाकिस्तान का परामश नहीं लिया गया था। श्रव तक भारत 
शोर पाकिस्तान के रुपये के मूल्य में किसी प्रकार का श्रंतर न था | किंतु इस 
तिथि के पश्चात हो गया | पाकिस्तान ने श्रपने रुपये का श्रवमू ल्यन नहीं 
किया | फलस्वरूप भारत के लगमग १५०) रुपये पाकिस्तान के १००) रुपये के 
बराबर हो गये । उन दिनों पाकिस्तान को नीति की कड़ी श्रालोचना की गयी | 
यहाँ तक कह डाला गया कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति कुछ ही दिलों में 
डॉवाडोल हो जायगी। किंतु वास्तत्रिक स्थिति इसके भिन्‍न निकली । 
खायान्न के कारण सन्‌ १६५४१ के आरंभ में भारत ने पाकिस्तान के 
साथ एक व्यापारिक समझौता किया जिसमें उसे पाकिस्तान के रुपये की 
विनिमय की दर को उसको ही शर्तों' पर स्वीकार करना पढ़ा | पता नहीं कि 
इस संबंध में भी विशेषशों का परामश लिया गया था या नहीं, और यदि 
उनके परामश के अनुसार सब बातें की गयी थीं, तो उनके विचारों में इतना 
झधिक परिवतंन इतने अ्रल्पकाल में किन आधारभूत कारणों की वजह से हो 


गया था। 
तटस्थता की नीति की भी कड़ी झालोचना की जा रही थी | संसार की 
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तत्कालीन स्थिति म या तो निर्बेल शक्तियाँ तटस्थ रह सकती थीं या महाशक्तियों | 
भारत ऐसा राज्य, जो एशिया के मध्य में स्थित था और जिसके चारो ऐसी स्थिति 
थी कि किसी भी समय झ्राग उभड़ प्कती थी, तटर्थ रह सकता था अ्रथवा नहीं, 
यह एक विवादास्पद बात थी। तटस्थता की नीति के कारण, संसार के विभिन्न 
राज्य, भारत के प्रति वह सहानुभूति नहीं दिखला रहे थे जिसका वह वास्तव 
में श्रधिकारी था । भारत में खाद्याध्न संकट था । दुर्मिज्ञष उसके सामने नाच 
रहा था। संयुक्त-राज्य-अ्मरीका, सोवियट रूस और लालचीन तीनों के पास 
अतिरिक्त खाद्यान्न था। भारत उसे मोल लेना चाहता था, पर इस काम में 
भी उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था| सारांश यह कि तटस्थता 
की नीति के कारण अंतराष्ट्रीय जगत में भारत का स्थान उतना ऊँचा नहीं था 
जितना उसे वास्तव में होना चाहिये था | 


कल जि नया तय जपया आआणाजण 
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इत्तिहादुल मुसलमीन, ४२२ । 

इनायतुल्ला खाँ, (मशरिको) ६७। 

उड़ीसा ३१६, ४०१ | 

उत्तरदायित्व, गवनर जनरल का 
विशेष ८; गवनर का १३-१४; 
सन्‌ १६४९ की क्राति का १६४- 
8६९ ; की समीक्षा २०४-०२१ । 

उप-प्रमुख, १० । 

उस्मानिस्तान, १३३ । 

एंडयूस, ( सी० एफ ) १८३ । 

पंपायर पालमेटरी एसोसिये- 
शन, २९६ । 

'पुक पंजाबी, की योजना १३७- 
३६ । 

एकल संक्रमणीय मतदान, २८२। 

पचिसन, ( डीन ) ३११, ४१७। 
पटली, से पालेमेंटरी शिष्ट-मंडल 
की भेंट २९५६-६०; की केबीनेट 
प्रतिनिधि-मंडल संबंधी घोषणा 
२६९५-६६; २६७, २७३, ६००, 
३१०, ३१%, ३९७ । 

पडवर्ड ( सप्तम ), १७१ | 

एडवोकेट जनरल, सन्‌ १६३२ के 
संविधान से १४, भारतीय डढोमी- 
नियन के संविधान में ३७६ । 

एमरी, १०२, १९३, २१२ । 

पलेक्ज डर, ( ए० बी० ) २६४ | 

पएशियायी सम्मेलन, ३१४, 
४२७ । 


ओम मंडली, ६८। 

ओरियंटल क्लब, में वाहुसराय 
का १० जनवरी सख्‌ १६४० का 
भाषण ६७ । 

आँध, ३२७ । 

कम्यूनिस्ट पार्टी ७४ । 

कमलादेखी चट्टोपाध्याय ७४ । 

कलकप्ता भौर मुस्लिम छीग का 
सक्रिय झांदोल्नन ३०९ । 

कस्त्रबा, २२६। 

कांग्रेस, भोर सन्‌ १६३९ के निर्वा- 
चन ६३-३९; के मंत्रिमंडल ३९- 
३७; के द्वाशा मंत्रि-पद-अहण के 
कारण ३७-३८, फी चुनाव-घोषणा 
३८-३६, २९६; का दरिपुरा भधि- 
वेशन ४१; का शब्रिपुरी अधिवेशन 
९४१; समाजवादी दल ७३-७४; 
वामपक्ती की अध्यक्षता में ७४-७६; 
पर ८ अगस्त १६४० की प्रतिक्रिया 
१०६-० ७; झोर ६ दिसंबर १६७४६ 
की घोषणा ३०६; की रियासती 
भीति ६३३०-३४; की स्थिति में 
परिवतन ४४०६-०७ । 

कांग्रेसी मंत्रिमंडल, ३५-३७; के 
काम ४६, ४६१; की कठिनाइूयाँ 
४६-११; का पद-त्याग २३-९७ । 

कारय-पालिका समिति ( केंद्रीय ) 
क्रिप्स योजना में व्यवस्थित की 
झालोचना १५४८-३६ $ भारतीय 
संघ की केवीनेट प्रतिनिधि-मंदल 
को योजना के अनुसार २७६ । 


( 


श्र ः 


) 


श 
कार्य-चिभाजन, घत्त्‌ १६३५ के | कुग, ३१६ । 


भारतीय संघ में ४-९; भारतीय 
डोमीमियन क्रे संविधान सें ६३८६- 
है | 


। 


कार्य-समिति ( कंग्रेस की ) भोर 


सुभाष बोस .&१, ८७, ८८; की 


१ नवंबर १६४४१के सुकाव की प्रति- 
क्रिया ६३; का वर्धा अधिवेशन १८ 


से२२ सितंबर १६१३४सक ६४-६२; 
का वर्धा भधिवेशन १७ से २१ जून 


१६४० तक १०३४; का दिछली 
अधिवेशन ३ से ७ जुलाई १६४० 


तक १०३: और झहिंसा की परि- 


भाषा ३१०३-०४; द्वारा समझोते 
का नवीन प्रयश्न १०४; का बार- 


दोक्की अधिवेशन २१ दिसंबर 
१६४१ का १०६-१११; का इला 


हाथाद अधिवेशन २७ प्प्रेज् सन्‌ 
॥ 
$80४२ का १७७-७८; का वर्धा 


अधिवेशन १४ जुलाई १६४२ का 


१७८-८०; के सदस्यों की रिहाई 
| कोरिया भौर भारत, ४७१६-१८ । 


कोलंबो सम्मेलन, ३१८ । 


२४१, २४३१-४७; का बंबई अधि- 
वेशन २० जून १६४५ का २४६५; 
का केयोीनेट प्रतिनिधि-मंडल की 
योजना पर प्रस्ताव २८६६-६१; का 
संविधान-सभा के विचारों में भाग 
लेने का निश्चय २६७; का रिया- 
सर्तों के संबंध में प्रस्ताव ३६१ | 
कार्य-समिति ( मुस्लिम जीरा की ) 
२४७, २४६-*० । 

किसान आंदोलन, ११,४६-७७ | 


| 


! 
| 
॥| 


कऊपलानी ( जे० बी ), २४९, ३११, 


३१२ । 


कृषक-प्रजा-मजदूर पार्टी, ४०५ । 
कैबीनंट प्रतिनिधि-मंडल २६५ 


२६६: के भेजे जाने की घोषणा! 
२६४-६६; की आगमसन २६६- 
६७; के वक्तव्यों पर भारतीय प्रति- 
क्रिया २६७-६८; के वक्तव्यों पर 
मुस्लिम लीग का दृष्टिकोण २७१; 
के वक्तव्यों पर काँग्रेस का इष्टिकोण 
२७१; का कार्यारंभ २७१-७२, 
की दूसरी मंजिल २७२-७३; के। 
योजना २०७३-८६; की योजना पर 
भारतीय लोकमत की प्रतिक्रिया 
२८७; की योजना में रियासतों क॑ 
व्यवस्था ३४६-४७ । 


कैटो ( लॉर्ड ) १५२ । 
कैलाशनाथ ( काटजू ) २६१ । 
कोटमैन ( जे ), भारत के चिभाजन 


पर १३२ । 


कौंसिल ( मुस्लिम क्षीग की ), 


द्वारा केबीनेट प्रतिनिधि-संडल की 
योजना की स्वीकृति २६६४-६४: 
हारा केबीनेट प्रतिनिधि-मंडल की 
संपूर्ण योजना अस्वीकृत ३०१-०२; 
का सक्रिय आशांदोक्षन हारा पाकि- 
स्तान की प्राप्ति का प्रस्ताव पारित 


३०३ । 


€ #४# ) 


कॉखिल ( जेजिस्लेटिव ) सन्‌ 
१६३५ के संविधान के अंतर्गत 
१६-१८; भारतीय डोमीनियन के 
संविधान में ६८३१-८२ । 

कॉसिल आफ स्टेट्स, ११३५ के 
संविधान से ६-१० । 

क्रांति (भगरत १६४२ की) १७१- 
२०८; के दुरवर्तों कारण १७१- 
७४: के निकटवर्ती कारण १७३९- 
८२; संबंधी कार्य १६०-६२; का 
सरकार द्वारा दमन १३६२-६४; के 
हिंसाप्मक होने के लिए उत्तरदायी 
कौन १ १६४-२०३ ; के उत्तर- 
दायित्व की समीक्षा २०४-०८, के 
परिणाम २०६-६ । 

ऋफाउन, ४१३ | 

क्रिप्स ( सर स्ट्फड ) की सारत- 
यात्रा ६४; ही क्‍यों १ १५९४-९६; 
की योजना १५९६-५८; की योजना 
का विश्केषण १४८, की योजना 
की झाक्षोचनास्मक व्याख्या १९८- 
६६: की योजना मुस्लिम लोग द्वारा 
झसवीकृत १६६-६७; की योजना 
भनन्‍य संस्थाओं द्वारा अस्वीकृत 
१३६७-६८; अपनी योजना की 
विफलता पर १६८-७०,२६४; की 
योजना में भारतीय रियासतों की 
व्यवस्था ३४६ । 

क्रिप्सनमिशन ३११०-७० के कारण 
१९११-९४; की विफल्षता १७४- 
छ्द। 


खरे ( ढा० ) ४४ | 

खसाकसार, ६७ । 

खायानन की समस्या ४०४३-०४ । 

खित्ध हस्यातः स्राँ ( मलिक ) 
२४८। 


खिलाफत आंदोलन, १२० । 

गजनफर अली खाँ, ३०७ । 

गयवनेर, १६३१ के संविधास में 
१२-१९; के विशेष उक्तरदायिश्व 
१३१३५ के संविधान में १३-१४; 
के अधिकार १६२३९ के संविधान में 
१४-११; भारतीय डोसीनियन के 
संविधान में ३८:०-८०१९ । 

गयनर जनरल, ११४२५ के संबि- 
धान में ७-३; के शधिकार ११३२ 
के संविधान में ७-८; के विशेष 
उत्तरदायित्व ८; के वाहसराय की 
हैसियत से अधिकार ८; के झणि- 
कारों की घीमा ६; भारतीय स्वतं- 
श्रता अधिनियम सें ३९७: भारतीय 
डोमीनियन के रसॉविशान में ३७२ । 

गांधीजी ( मद्दात्मा ) ३०, ४७१, 
७४२, ४७२, २९४8, २९, २७; सुभाष 
बोस के निर्याचन पर ८०- 
८१, ८३; काँग्रेस की कठिनाइयों 
पर ६६-१००, १०७; और सन्‌ 
१६४० का व्यक्तिगत सत्पाप्रदद 
११०७-०१, १३ ; के भारत 
छोड़ो' विचार का उदय १७९-७७ : 
का अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी 
सें “भारत छोडो' प्रस्ताव के पारित: 


( ६ ) 


होने के पश्चात भाषण १८२-८७, 
४१६. के जेल जाते समय निदेश 
१३६६-६७; झोर अगस्त की क्रांति 
का उत्तरदायिरव १३७-१८; का 
उपवास २०३-०४; से झागा लॉ 
महत्व से मिक्षने के प्रयत्न २१९- 
१६; का सरकार के माफत मिस्टर 
जिम्मा को पत्र २१६-१७; ओर 
था हसराय का पत्न-व्यव हार २१८- 
२०; के डप्थास पर सिस्हटर लिरना 
२२५; की शिहाई २२३१-६०; का 
वा हसराय के नाम १७ जून १६३४४ 
का पश्र २३९०-४१; का वाहसराय 
के नाम १५ जुलाई १६१४४ का पश्च 
२३१३-३४ ; छोड थेवेल की योजना 
पर २७३; फेबीनेट प्रतिनिधि-मंडत 
की योजना पर ९८७: ३ जून 
१६४७ की घोषणा पर ३२२; के 
रियासतों के रॉयंध से विचार ३३१६ 
की हत्पा ७७०७-०६ । 

गिल्डर ( स्टुआट ), की गधीजी से 
भेंट २६३२-३३; 

गेर-कांभेंसी मंत्रि-मंडल, की विशे- 
पताएँ ३१-६३; के काम ६४-६२; 
ओर रशष्ट्र-निर्माण के काम ६८- 
६६; की कठिनाइयों ७० । 

गोझा, ४२० ! 

गोविंद बल्खलम पंत ८१, १८१, 
२४३ । 

प्रेड़ी ( एच० एन ) १७३; मिशन 
१७३] 


घोषणा; ८ झागरत १६४० के 
१०६४-०६; लेड बेवेल को प्रथम 
योजना की २३८-४२; लॉ वेबेल 
की दूसरी २४५२-१५; पालंमेंटरी 
शिष्ट-मंदल के भेजे जाने की २९८-- 
१६; केबीनेट प्रतिनिधि-पंडल के 
भेजे जाने की २६४-७१; ६ दिर्स- 
वर १६४६ की ३०६; २० फरषरी 
११४७, की ३१४-१६; ३ जन 
१६४७ की ३१६-२६ । 

चंद्र नगर ४२० । 

चचिल ( विंट्सन ) १०२, १७३, 
३१४ । 

चीन, १५३, ४१८; भोर भारत 
४१६-१७; और तिज्यत का रंयंध 
38२०-२१ | 

सीफ कमिश्नर १२-१३, ३८० । 

खुंद्विगर ( भाई० झाई० ' ३०७। 

सुनाव-घोषणा, कांग्रेस की १६३७ 
में ८-३६, १६४२ में २९६; 
मुस्लिम कछ्लीग की १६३७ में ९६, 
१६४४ में २९७ । 

चेकोसलोवाकिया, १०३ । 

चेबरलेन, १०२ । 

चोधरी रहमत अली १३२, की 
योजना १३३-३४ । 

च्यांग काई शेक का भारतीयों के 
लिए संदेश १९१२-५३ । 

जगजीधघन राम २६६, १०४ । 

जगत मारायण (पं) २९२३ । 

जफरटला स्तरों ४२३ । 


( 


जयकर ( एम० झार० ) २३० । 
जयपुर ( रियासत ) का आंदोलन 
शेरे३े । 
जअयप्रकाश नारायण ७४, ७९, 
८२, ८घ४३, १६३, २०<९ । 
जवाहर लाल नेहरू (पं०) ३०, 
९१, &#*ै, ७४, १०६, १७०, 
१७६, २४९, २६१, २७३, २६४, 
२६६; ३०९, ३०६, ३०७, ३४२, 
३६६; के समाजवाद संबंधी विचार 
७४-७६; ओर ध्येय संबंधी प्रस्ताव 
३१३; २० फरवरी १६४७ की 
घोषणा पर ३९१६-१७; दे जून 
१६४७ की घोषणा पर ३२९; का 
उदयपुर के प्रजा-सम्मेत्ञन में दिया 
गया भाषण ३४१; भारतीय स्वतं- 
श्रता अधिनियम पर ३६६; भारत 
की डोमीनियन के प्रधान मंत्री 
३६७; और भारतीय ढोमीमियन 
की सरकार की शासन-नीति ३६६ । 
जॉन मठाई २६६, ३०९। 
ज्ञॉनसन ( कनेज् ) १६० । 
ज्ञापान, का युद्ध में भ्वेश १९१- 
४२; भौर झाजाद हिंद फोज २६१; 


झोर भारत की पर-राष्ट्र -गीति 
३४१८-२० | 

ऑज पंचम १७१ | 

आलंधर ( कमिश्नरी ) २०३६ । 

जूनागढ़ (स्पाखत) ४०१, ४२२, 
३२६ । 

ओटलींड ( जॉ्ड ) १०२ । 


७) 


भंडा ( राष्ट्रीय ) और संविधान- 
सभा का निश्चय ३६७-६८ | 

टामसन ( एडवड ) १३११ । 

टिपरा भोर भुरिक्षम क्लीग का 
पाकिस्तान की प्राप्ति के क्षिए सक्रिय 
भांदोलनन ३०४ । 

डमसे ४२०। 

डलाई लामा ४२१ | 

डोमीनियन ( भारत की ), का 
प्रदेश ३१९६-१७; का गवनेर जन- 
रत ३९७; की प्रमु-ससता ३१७- 
१६; के निर्माण के परिणाम ३१६- 
६०; को संक्रमणकालीम व्यवस्था 
३६०-६३; भोर भारत मंत्री की 
नौकरियों ३६३-६४; और ब्रिटिश 
झोर भारतीय सेनाएँ ३६४-६२, 
की सरकार का निर्माण ३६७-६८; 
की सरकार की शासन-नीति 88६, 
की परन्राष्ट्रनीति ४०० । 

डोमीनियन ( पाकिस्तान की ), 
का प्रदेश ३९६३-२७; का शबनेर 
जनरक्ष ३१७, की प्रमु-सत्ता ३१७, 
के निर्माण के परिणाप्त ३९६-६०। 

इयू , ४२० । | 

ढिल्‍लों ( गुरबक्स सिंह, कप्तान ) 

१६१, ९२६२, २६३ । 
तटस्थता ( की नीति ) ४५८; की 

परिभाषा ४३० । 

' तारा सिंह ( मास्टर ) १५८ । 
तालिका, १६४२५ के संविधान के 

अनुसार छेजिस्लेटियव कोंसिल की 
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। 
। 





( ६८ ) 


१७; तीय असेबली की १८, 
संविधान-सभा की रचना की २८३; 
भारतीय ढोमीनियन के संविधान 
में केजिस्लेटिय कॉसिक की ३८२, 
प्रांतीय असेंबल्ली की ६८३ । 

तिब्बत और भारत की पर-राष्ट्र- 
नीति ४२०-२२ । 

तिलक ( ल्ोकमान्य बाल्गंग/भर ) 
७१ । 

तेकचंद्‌ ( बल्शी, सर ) २६३ । 

तेजबहादुर सप्र्‌ ( सर ) ११२, 
२११, २६१ । 

जअिदलीय सम्मेलन, केबीनेट प्रति- 


निषि-संदक्ष द।रा श्रायोजित २७३ | 
दमन, भ्रगस्त की क्रांति का १६२- 
ह३। 
दलीप सिंह ( झइंझर सर ) २६२ । 
वृछ्चिणी अफ्रीका, भोर भारत की 
पर-रष्ट्र-नीति ४३१८-२०, ४२७ । 
द्स्तकारियों, की समस्या स्वतंत्र 
भारत में ४२७०४३४०७००२ | 
दिल्ली, १९६, २६६, ४०१ । 
दीनिया, १३४ । 
देशी-राज्य-प्रजा सम्मेलन; का 
।॒ ज्धियाना अधिवेशन श्र८, का 
उदयपुर अधिवेशन ३४०-४१; 
+ और क्रेबीनेट प्रतिनिश्चि-संडल की 
योजना ६९० | , । 
द्ेघ शासन-प्रणाली, ११४२ के 
, स्ंषिधान से ६ । 


धरम निरपेज्ष राज्य ९०८, ४१० । , 


नजीमुद्दीन (ख्वाजा सर) २६६ । 

नरंद्वदेव ( आचाय ), ७३, ७९, 
८२, ८४ । 

मरद्र-मंडल, ३२६, का सन्‌ १६४६ 
का अधिवेशन ३४७२-४७, ३३२ | 

नरेश, ओर १६३५ का संविधान 
३२७; और श्रिटिश सरकार का 
सबंध ३२८-३०; भोर कगप्नेस 
३३०-३३: भर केबीनेट प्रतिनिष्ि- 
मंडल की योजना ३४८-९० । 

नवाब भूपाल, भौर सन्‌ १६४६ 
का नरेंद्र-संडल का अ्रधिवेशन 
3३४२-४७ । 

नाथूराम विनायक गोडसे, 
४०६ । 

नावे, १०३ । 

निर्मिट्ज ( चेस्टर ) ४२४ । 

निवेदिता ( बहिन ) भारत की 
एकता पर ११३ । 

निर्वाचन, १६३२ के संविधान के 
झतर्गत ३३-३४; १६४४६ का ओर 
छहसका नतीजा २९६; स॑विधान- 
सभा का ३०१ । 

निर्बाचन घोषणा-पन्न, कप्रेस का 
38३७ से ३८-३६; ३६४२ में 
२२९६; मुस्किम कोग का १६३७ में 
४६; ११४९ में २२७ । 

नोआखाली भोर मुस्लिम छोग का 
सक्रिय भरंदोलन ३०२ । 

नोकरियाँ, भारतमंत्री की, १३३२ 
के संविधान में २६: भारतीय 


( 


डोमीनियन के सैविधान में ३६३- 
8४ । 

पंचन लामा, ४२१ | 

पंजाब, का विभाजन ३२०, ३२१; 
४०१ ॥। 

पकल , सर फ्रंडेरिक ) १८६, की 
गश्ती चिट्टी १८७-द्घ | 

पट्टामि सीतारामण्या ८९, ८रे, 
२४२ । 

पर-राष्ट्र-नीति, ( भारतीय ढोमी- 
नियन को ) के मूल सिद्धांत ४११- 
१२ । 

पर-राष्ट्रसंबंध ( भारतीय ढोमी- 
नियन का ) ४११-४३१ । 

पश्चिमी पंजाब, ३२३, रे८३ । 

पश्चिमी बंगाल ३२३, ३८३, 
३६८, ४२७ । 

पांडीचेरी, ४२० । 

पाकिस्तान ££, के संबंध में सिंध 
प्रर्तिय मुस्लिस लीग भोर भखिल 
भारतीय मुस्लिम ल्लीग द्वारा स्वीकृद 
प्रस्ताव १४७६-४६; ओर क्रिप्स की 
योजना १६७: पर गांधीजी के 
विचार १८४; ओर केबीनेट प्रति- 
लिधि-मंढक्ष की योजना २७९, ७७, 
४०२; के लिए सक्रिय अ्दोलन 
का प्रस्ताव ३०३; का प्रदेश भार- 
लीय स्वतंत्रता अधिनियम में ३९ ६। 

पाकिस्तान आंदोलन, १११-४६। 

पाथक्य (मुसलमानों के) के झ्राधार 
१२६४-२८ | 


) 

पालंमेटरी कोड ( सुस्लिम लीगे- 
का ) ९६ । 

पालमेटरी शिष्ट-मंडल २५८ | 


पारस्परिक-चथ -कमेटी, २८३, 
२८४, २१४, ३४६ । 


पुलिस कारवाई, दैदराबाद में 
४२६ । 


पूर्वी पंजाब ३२३, श्८घ३, शह८। 
पूर्वी बंगाल ३२३, ऐे८३, श्ध्८, 


3०७ | 

पेथिक लॉसरंस(८ॉड) २९८,२६५, 
२६६, २७२ | 

पेसीफिक पेक्ट ४२८। 

प्रक्रिया, विधि-निर्माण की ३७७, 
शे८६-८७, वित्तीय ३७८, शै८७- 
८६; के नियम दे८६ । 

प्रजा-सम्मेलन, भारतीय रियासतों 
की प्रजा का ३३०; का लुधियाना 
अधिवेशन ३३८, ४०९; का उदय- 
पुर अधिवेशन ३४७०-४२; ओर 
केबीनेट ,्रतिनिधि मंडल की योजना 
३९० । 

प्रतिशा ( भारतीय स्वतंत्रता की ) 
९-६७ । 

प्रधान सेनापति, #िप्स की योजना 
में १६०, भोर झाजाद दिंद-फोज 
का सुकदसा २६२ । 

प्रफुललचंद्र घोष, ४०९ । 

प्रमुख १० । 

प्रवेश-प्राथना-पन्न ४, ९।. 

प्रांत-समूह केबीनेट प्रतिनिधि-संडल 
की योजना में २८४२, २८८) २३६२। 


( १० ) 


प्रांतीय, विषय १६३१५ के संविधान 
में ७; शासन १६३४५ के सविधान 
में १९-२२; गवर्नर भोर चीफ 
कमिश्नर १२-१४; गवनरों के 
विशेष उत्तरदायित्व १३-१४; के 
झ्रधिकार १४-१९, विधान-संडक् 
११-१६; केजिस्केटिव को सिक 
१६-१८, केजिस्लेटिव अरोंब््ी 
१८-२१; विधान-सढल के अधि- 
कार २३-२२, नौकरियों २६-२७) 
शासन डोमीनियन के संविधान में 
इ८०-८१, केजिस्केचर ढोमीनि- 


यन के संविधान में शे८े३-८६; 


विषय ३६६ । 
फ़ांस ४०३, ४ेरे८ । 
फासिस्टवाद्‌ ४२६ । 
फीरोज खां नून, का ६ अग्रेल 
१६४६ का भाषण २६६-७२ । 
फेरिंगटन ( कोड ) ११२ । 
बंग-विच्छेद्‌ ११७; का रद्द किया 
जाना १३१८-१६ । 
बंगाल, का भकाज २१३२-१४; का 
विसाजन ३२० । 
बंगिस्तान, १४३ । 
बद्री दास ( रायबदादुर ) २६१ । 
बदरदीन तैयबजी, ११७ । 
बमों, 3४०१ । 
बरार, ३१६ । 


यलदवेव सिद ( सरदार ) २६६; 
३०२ । 


बाझो दूयी, ४१२ । 


बापू, ४०६। 

बिलोचिस्तान २८३, २६२, ३१६ 
३२२ । 

बिहार ३१६ । 

बेल्जियम १०३ । 

बनर्जी ( पी०एन ) २४८ । 

ब्रिटेन, की सरकार में परिवतंन 
१०११-०२ | 

भारत, के विभाजन की परोक्ष व्य- 
वसस्‍्था क्रिप्स की योजना सें १६२; 
का प्रदेश भारतीय स्वतंश्रता अधि- 
नियम सें ३९५६-४७; की स्वतंत्रता 
क्यों १ ३६६८-७०: की डढोमीनियन 
का संविधान का ३७३-३६४ । 

भारत छोड़ो, विचार का गांधी जी 
में उदय १७४५-७७: झोर भारतीय 
स्वतंत्नता अधिनियम ३९६ । 

भारत-मंत्री, १६३५ के संविधान 
में २४-२१; भोर उनकी को सिल्ल 
१६३५ के संविधान से २५; की 
नौकरियाँ १६३२ के संविधान सें 
२६; और भारतीय स्वतंन्नता अधि- 
नियम २६३-६४ ; की नौकरियाँ 
झोर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 
में ३६३; के परामशंदाता भारतीय 
स्वतंश्न॒ता अधिनियम में २६४; ओर 
भारतीय डोसीनियन का संविधान 
हजरे | 

भारतीय कोंसिल ८ सॉंस्कृतिक 


संबंधों की ४३१२ । 


| भारतीय संघ २०६ । 


( ११ ) 


भारतीय हाई कमिश्नर, २१ । 

भूला भाई देसाई, भोर लियाकत 
झत्नी का समझता २२१9-२६; ओर 
आनाद हिंद फोज का मुकहमा 
२६१-२६४३ । 

मंजिल गाह ६७ । 

मंत्रि-मंडल, भ्ंतः कान्नीन १६३४ 
के संविधान के अंतर्गत ३४-३५ ; 
काँप्रेसी १६३५ के संविधान के 
झंतगगत ३४-३७; भारत के डोमी- 
नियन संधिधाम सें ३७७४-७६, 
शे८० । 

मजदूर आंदोलन, २९१,७१-७३। 

मजदूर दल (श्िटेन का) की विजय 
२३८; और भारत की स्वतंत्रता 
३६६ । 

मसानी ( एस० झार० ) ७४ । 

महादेव देखाई, २२६ । 

माउंटबेटन ( कार्ड ) की नियुक्ति 
३१६; अपने कार्य की कठिनाई पर 
३१७; का कार्यारंभ ३६८४-१६; का 
नरेंद्र-मंडल मे पहला ओर झंतिम 
भाषण ३२१२-२३. का सत्ता-हस्ता- 
तरण के अवसर पर दिया गया 
भाषण ३२७१-७२: के स्थान पर 
श्री राजगोपाज्ाचारी की नियुक्ति 
३8६ । 

माही, ४२० । 

मिटो ( लाढ ) ११८, ११६ । 

मिललत, १३३, १३४ । 


मुक्ति -व्यिस, ३० । 
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मुस्लिम लीग, भोर ११३१५ का 
संविधान ४८-३६; का पालंमेंटरी 
बोड़ २६; झौर निर्वाचन का मतीजा 
४६-६०; के इृष्टिकोण में परिवतम 
६०-६२; का पुनरुत्थान १२१- 
२२: और सन्‌ १६३७ के निर्वाचन 
से पाथक्य के झाधार की प्राप्ति 
१२९३-२९: झोर पाकिस्तान की 
मांग १४७६-४६; झोर १६ प्न्य 
शर्तें १४७: द्वारा क्रिप्स की योजना 
की भ्रस्वीकृति १६६-६७; का इृष्टि- 
कोया फेबीनेट प्रतिनिधि-मंडल के 
भेजे जाने के संबंध में २६८; के 
द्वारा केवीनेट प्रतिनिध्ि-संडल की 
योजना स्वीकृत २६९४-६९; के द्वारा 
केबीनेट प्रतिनिध्चि-मंडल की योजना 
झस्वीकृत ३०१-०३; का पाकिस्तान 
की प्राप्ति के किए सक्रिय आऑदोलन 
संबंधी प्रस्ताव ३०३: का सक्रिय 
झाँदोलन ३०९; झोर ६ दिसंबर 
१६४६ की घोषणा ३०६; और २० 
फरवरी १३६४७ की घोषणा ३१७; 
झोर ६३ जून १६४७ की घोषणा 
३२६ | 

मुहम्मद अली जिन्‍ना, ३०, १२ 
8२, ३०१; की चौदृह शर्तें १२१- 
२२; क्रिप्स की योजना पर १६६; 
के नाम गांधी जी का पत्र २१६-.. 
१७; झोर वाहसराय का पतन्र-व्यव- 
हार २२९०-२१; गणी जी के उप- 
बार पर २२९; ओर राजगोपासा- 


(१२ 


शारी का पतन्र-ब्यवहार २२६९-२७; 
ओऔर मुस्लिम क्षीग की मांगे २४६; 
और १६४२१ के निर्वाचन २६७ ;केबी- 
नेट प्रतिनिधि-मंडल की योजना पर 
२८६: की धाहइसराय से सेंट २६३; 
का झंतः कालीन सरकार के लिए 
निमंश्रण २६६; का पं० जवाहर, 
लाल नेहरू के १३ झगस्त १६४६ 
के पत्र का उत्तर ३०४, ३०६; के 
अत; काज्नीन सरकार की प्रकृति के 
संबंध में विचार ३०७; के ३ जन 
१६४७ की घोषणा के संबंध सें 
विचार ३२६ । 
मुहम्मद्‌ इस्माइल खाँ ( नवाब ) 
२६६ । 
मेकनाटन ( जनरत्न ) ४२४ । 
मेलान ( डा० ) ४२० । 
मेकडानल्ड (रमसे ) भारत की 
एकता पर ११३४ । 
मेसूर (का अदिोलन) ३३३, ३३७ । 
मोहन लाल गोतम, ७४ । 
मोहम्मद अफजल हुसेन, १३६ । 
मोहम्मद अली (मोलाना) १२०, 
१२१ । 
मोहम्मद्‌ अ्रस्तम खाँ, १३२ । 
मोहम्मद इकबाल ( सर ) १२१, 
की ग्रोज़ना १६३०-३२ । 
मोहम्मद शफी ( सर ) १९१ । 
यथास्थिति-समझोता, काश्मीर 
का ४२३; हैदराबाद का ४२२ । 
बनाम, ४२० | 


[ 


| 


) 


याटरटा, ४२० । 

युद्धकालीन मंत्रि - मंडल, को 
योजना १५९६-४८; की योत्न। का 
विश्लेषण १५८; की योजना की 
थ्रालोचनात्मक व्याख्या १९८- 
६६ । 

यूनियानिस्ट पार्टी, २४८ । 

योग्रेद्रनाथ मंडल ३०७ । 

रजाकार, ४२५ । 

रहमत अली, ( चोघरी ) १३२, 
को योजना ११३३-३४ । 

रक्ता, को समस्या ११६; विभाग का 
सदस्य $६०, शे६८ | 

राजकोट, ( रयासत ) ओर स॑वे- 
धानिक संकट की श्राशंका ४४- 
४६, बे३३; ओ८ शासन-सुधार 
३३७ 

राजगोपालाचारी, २११, २१६, 
२६६, ३०९; का उरलासपूर्ण 
सुझाव २२१५-२२; भर मद्रास का 
झाश्चय- मूलक सुझाव २२२; शोर 
जिन्‍ना पत्न-व्यवहार २२९--२७ । 

राजदूत, ४१९२-१३ । 

राजदूृताबास, ४३१२-१३ | 

राजिस्तान, १४८ | 

राजेद्रप्रसाद, ९९, ८७, €्८, 
२६६, ३०५, ३१२; के रसविधान- 
सभा के प्रतिनिष्ति होने के स॑बंध में 
विचार ३१४ । 

रामगढ़ ( कांग्रंख ) ६८-१०२ । 

राममनोहर लोहिया, १९०,१६३। 


( १३ ) 


शमास्वामी अय्यर ( सर० सं.० 
पी० ) २०७, २०८, २४३ । 


राय, ( एम० एन० २४४ | 

राष्ट्र, की परिभाषा १२६, भारत सें 
दो राष्ट्रों का मिद्धूति १२८-३० । 

राष्ट्रमंडल, १६१ २९९, रे९७; 
झौर भारत ४१२-५१३ | 

रिजय बंक, हरै२ ! 

रियासतो, की क्रिप्स की योजना 
में ब्यवरुथा १९४६-८७; का ब्रिटिश 
सरकार के स्लाथ सबंध ३२८-३०; 
के संबंध में कांग्रेस की नीति 
३३०-३४; की राजनीतिक स्थिति 
१३४४० में ३६३७-रशे८ का समूही- 
करण भोर विलीनीकरण इे३६- 
४०; की कैब्रीनेट प्रतिनिधि-मंडल 
में व्यवस्था ३४८-४५०; में शरणा- 
थियों का पुनर्वास ४०२; को 
समस्या ४०२-०६९ । 

रूजवेट्ट, १७३ । 

लंदन-सम्मेलन, ३१० । 
लखनऊ-पकट, १२० । 
लालकिला, झोर झाजाद हिंद 
फौज का मुकदमा २६२ । 
लास्की ( प्रोफेतर ) १६३ । 


लिनलिथगो (जा), ३१६, १ए८रे, 
१६८, २२०, २१९, ३२६, 9 


विदाई भाषण २११-१२ | 
लियाकत अली खाँ ओर देसाई 
: समझौता २२९७-२६; २७४; के 

झंतःकाल्लीन सरकार संबंधी विचार 

३७०७-०० | है 


। 
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लुधियाना, में रियासती प्रजा 
सम्मेलन का भिवेशन शेशे८ | 

लोक-सेवा-आयोग, रधीय २७, 
३२; प्रतीय २७ । 

लेजिस्लेचर, रसंधीय, डोमीनियन 
संविधान में ३७७-३८५१, प्रतीय, 
डोमीनियन संविधान में ३८१- 
प्ह। 

वक्तव्य, केबीनेट प्रतिनिधि-मंडल की 
योजना का २७३-८५६, केबीनेट 
प्रतिनिधि-समंडक्ष का तीसरा २६२, 
६ दिर्खबर १६४६ का ३१०, २० 
फरवरी सन्‌ १६४७ का ३१४ | 

वलल्‍लभ भाई पटेल, ४५, ९९, 
७९, १८६, २६२, २७६, ३०९, 
३५२, ३६६ केबीनेट प्रतिनिधि- 
मंडल के भेजे जाने पर २६८; 
भारत के विभाजन पर ४०१ | 

वामपत्ची-दल ७२ । 

वाइसराय, ओर गांधी जी पत्न-ध्य- 
बहार; २३१८-२०; भोर जिन्‍मा 
पतन्न-व्यवह्दार २९२०-२१; के नास 
गाँधीजी का १३ भगरत १६४२ का 
पन्न, १३६७-४८; के नाम काँप्र स 
के अध्यक्ष का पत्र, १६६-२०१; के 
नाम गांधी जी का १७ जून १६४४ 
का पश्न २३० । 


विजय लक्ष्मी पंडित, २१४ । 

विधान यंद्र राय (डा०) २०३१। 
विधान-मंडल (संघीय) १६१४५ के 
संविधान में ६-११; को सद॒स्पता 


( १४ ) 


के अधिकारी १०, के अधिकार १०- | व्यक्तिगत सत्याग्रह, सन्‌ ११४० 


१९ ढोमीनियन संविधान में ३७७० 
८१; प्रांतीय १६३४ के संविधान 
सें ११-२२; भारतीय डोमीनियन 
के संविधान में ३८०१-८१ । 

वबियत नाम, ४१५-४२८ । 

विरोधी-दल, की समस्या ४०६- 
७०७ | 

बितकी ( बेंडेल ) २०७ । 

विलीनीकरण ( रियासतों का ) 
श३८, २४९ । 

विश्व-संघ, भोर भारत १८१ । 

वेस्टमिस्टर स्टेच्यूट २७, ६७, 
४१३ । 

वैवेल ( लाई ) की, नियुक्ति २१०, 
की नियुक्ति की प्रतिक्रिया २३२, 
झपने कास की गंभीरता पर २१२- 
१३; ओर गांधीजी का पतन्न-ध्यवहार 
२३१८-२०; भोर मिस्टर जिल्‍ना 
का पन्न व्यवहार २२०-२१; का 
ऐसोसियेटेड चेबर भाफ कामस में 
भाषण २३४-६ै२; को छांदुन-यात्रा 
२३७-शे८; की पहली योजना 
शशे८-४२, की पहली योजना 
का विश्लेषण २४२-४४ ; को 
पहली योजना पर भारतीय भ्रति- 
क्रिया २४७३-४४; झोर शिमक्षा 
सम्मेलन की भलफलता २३१०-२१ 
कही दूसरी घोषणा २९९२-५४, 
३६१४, ३१६. का विदाई का संदेश 
शे१७, दे8० । 


| 


| 


का १००७-०६ | 

संघ, ( ११३२ के संविधान के अनु- 
सार ) २-१२; की विशेषताएँ 
२-३; की स्थापना ३-४; में 
काय- विभाजन ४-१; का शाखघन 
६-७; के गवनर जनरल के अधि- 
कार ७-६; का विधान-संडल १- 
११; का विरोध ११-१२; में 
संशोधन की व्यवस्था २७-२६ । 

संघीय नोकरियाँ, २६ । 

संघीय लोकसेवा आयोग २७ । 

संघीय न्यायालय, १४३५ के 
र॑विधान में २२-२३, भारतीय 
डढोमीनियन के संविधान में ३६३ । 

संघोय विषय, १६३२ के संविधान 
में ७, भारतीय डोमीनियन के 
संविधान में ३८६ । 


संडरलेड ( जे० टी ) ११३ । 

संत सिंह ( खरदार ) २४३ । 

संदेश संविधान-सभा के कार्यारंभ 
पर ३१२; सम्राट का भारतीय 
स्वतंत्रता विधेयक पर हस्ताक्षर 
करने के समय ३६७; सम्नाट का 
सत्ता के हस्तांतरण के झवसर पर 
३७१ | 

संपूर्णोनद्‌ ७४ । 

संयुक्त कमीशन ( भारत और 
पाकिस्तान के ), ४२३ । 

संयु क्त-राज्य-अमरीका, ११३ । 


( १४ ) 


संयुक्त राष्ट्र, १८४, ४०६, ४१२, 
४१६, ४१८, ४२२; ओर भारत 
४२७-घ २८ । 

संघिधान, भारतीय शासन-संबंधी 
११३५ का १-१६; का कार्यान्वित 
रूप ३०-७०; की डढोसमीनियन का 
३७३-६४ । 

संविधान-निर्माश्नी-सभा, करिप्स 
की योजना में १९७, १६३, २८३। 

संधिधान सभा, की रचना केबानेट 
प्रतिनिधि-मंडल की योजना में 
श्प३, ८८; में श्यासतों का प्रति- 
निशित्व २६२, का निर्वाचन ३०१; 
मुरिक्षिम लीग का सम्मिलित न 
होमा ३०८; का कार्यारंभ ३११, 
झोर ध्येय स॑बंधी प्रस्ताव ३१३- 
१४; झभोर ३ जून १६४७ की 
घोषणा ३१६-२०; भर रियासतें 
३२९१-*२ । 

संवैधानिक संकट, उत्तरप्रदेश 
झोर बिहार का ४०-४१; उड़ीसा 
का ४२-४३; मध्यप्रात का ४४- 
४९: को झाशंका राजकोट के कारण 
४९-४६ । 

सक्रिय आंदोलन सुस्छ्षिम क्षीग 
का ३०९२-०६ । 

सच्चिदानंद सिनहा, ३११ । 

सत्याप्रह, दष्तचिणी भ्रफ्रोका का 
४११; व्यक्तिगत सन्‌ १६४० का 
३१०७-०६. हैदराबाद का झाय 
१२३६-३७ । 


। तक 
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